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 लोक  सभा  1]  बजे  म०  पू०  पर  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के मौखिक  उत्तर

 ओलंका  के  तमिल  दरणारथियों  का  उड़ीसा  में  पहुंचना

 ]

 $247.
 चया  ्सद

 देव  :
 )

 ;  क्या  विदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  श्रीलका  के  तमिल  शरणार्थी  बसने  के  लिए  उड़ीसा  पहुंच  गये
 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  उनकी  संख्या  कितनी  है  और  वे  वहां  कब

 पहुंचे  थे

 उन्हें  किन  परिस्थितियों  में  उड़ीसा  में  बसाया  जायेगा  और  कया  इसके  लिए  केन्द्र  और
 राज्य  सरकारों  ने  स्वीकृति  दे  दी  ह

 क्या  उन्हें  स्थायी  तौर  पर  उड़ीसा  में  बसांया  जाएंगा  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में
 क्या  योजमा  बनाई  गई  और

 |  री

 ()  अन्य  किस  राज्य  अथवा  राज्यों  में  इन  शरणाथियों  को  बसाया  जाएगा



 मौखिक  उत्तर  29  1990

 विदेश  मंत्रो  हन्द्र  कुमार  :  हां  ।

 10.3.1990  को  1315  शरणार्थी  समुद्री  जहाज  द्वारा  और  11.3.1990  को  2:7
 शरणार्थी  हवाई  जहाज  द्वारा  पहुंचे  ।

 (a,  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श  करने  के  बाद  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि
 इन  शरणार्थियों  को  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  के  शिविरों  में  अस्थायी  तौर  पर  ठहरा
 दिया  जाएगा  ।

 जी  नहीं  ।

 सरकार  इस  बात  का  सुनिश्चय  करने  का  प्रयास  करेगी  कि  ज॑से  ही  वहां  स्थिति
 सामान्य  हो  श्रीलंका  के  शरणार्थी  स्वदेश  लौट  जाएं  ।

 श्री  सिह  देव  :  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  के  अन्तिम  भाग  में  ही  वहां
 स्थिति  सामान्य  हो  जाएਂ  शब्दों  का  इस्तेमाल  किया  जैसा  कि  हम  समझते  हैं  स्थिति  वहां  पहले
 ही  सामान्य  हो  चुकी  है  क्योंकि  भारतीय  शांति  सेना  वापस  आ  चुकी  है  ।  हम  सुनते  हैं  कि  यह  लड़ाई
 ईलम  पीपुल्स  क्रांतिकारी  मुक्ति  मोर्चा  और  लिट्ट  के  बीच  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  वहां
 स्थिति  अभी  भी  गम्भीर  बनी  हुई  इसलिए  इन  परिस्थितियों  में  मंत्री  महोदय  को  स्थिति  के  कब
 तक  सामान्य  हो  जाने  की  आशा  ताकि  शरणार्थी  वापस  जा  सके  ।

 श्री  इन्द्र  कुमार  ग्रुजराल  :  माननीय  मित्र  को  यह  जानकारी  होगी  कि  उड़ीसा  में
 थियों  की  संख्या  लगभग  1600  है  |  इसकी  तुलना  में  तमिलनाडु  में  शरणार्थियों  की  संख्या  बहुत  अधिक

 है  ।  और  शांति  सेना  की  वापसी  का  स्थिति  के  सामान्य  हो  जाने  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 किन्तु  हम  यह  आशा  करते  हैं  कि  वहां  स्थिति  इतनी  सुरक्षित  अवश्य  हो  जाएगी  कि  शरणार्थी
 अपने  घरों  को  लौटना  सुरक्षित  महसूस  इसके  साथ  ही  हमारी  श्रम्यता  का  यह  तकाजा  है  कि

 हम  उनसे  अतिथियों  जैसा  सलूक  करें  ।

 झो  सिह  देव  :  हम  मंत्री  महोदय  से  सहमत  किन्तु  उड़ीसा  एक  गरीब  राज्य  है
 और  शरणार्थियों  की  इस  समस्या  से  वहां  तनाव  उत्पन्न  हो  रहा  स्थानीय  लोग  इसका  विरोध  कर
 रहे  हैं  क्योंकि  सरकार  ने  उन्हें  स्वीकार  किया  किन्तु  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  इसकी
 तमाम  लागत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन  की

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  मी  जानना  चाहता  उन्होंने  कहा  कि  तमिलनाडु  में  कुछ
 शरणार्थी  क्या  यह  बेहतर  नहीं  होगा  कि  सभी  शरणाथियों  को  तमिलनाडु  भेज  दिया  जाए  क्योंकि
 ण्हां  अधिक  सुरक्षित  महसूस  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो  उड़ीसा  जैसे  निर्धन  राज्य  को  इस
 बोर  से  मुत्ित  मिलेगी  ।

 भी  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  जहां  तक  वित्तीय  बोझ  का  संबंध  यह  बोझ  उड़ीसा  सरकार  के
 बजट  पर  नहीं  सारा  वित्तीय  बोझ  केन्द्र  द्वारा  वहन  फिया  जाएगा  ।  उड़ीसा  को  यह  बोझ
 नहीं  उठाना  पड़ेगा
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 8  1912  )  लिखित  उत्तर

 राम

 जहां  तक  इन  सब  को  तमिलनाडु  में  रखने  का  सम्बन्ध  है  इसमें  कठिनाइयां  हैं  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  सूचित  करते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही  थी  कि
 सरकार  को  आशा  है  कि  श्रीलंका  में  जल्द  ही  स्थिति  सामान्य  हो  जाएगी  और  उससे  उन  शरणाथियों
 के  जो  अब  उड़ीसा  में  कोरापुट  में  श्रीलंका  वापस  लौट  जाने  का  माहौल  बन  जाएगा  ।

 जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  अमी  दो  दिन  पहले  ही  मारतीय  शांति  सेना  को  पूरी  तरह  वापस

 बुला  लिए  जाने  और  श्री  पेरमल  की  सरकार  के  गिर  जाने  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  लिट्ट॑
 उम्रवादियों  ने  उत्तर  पूर्वी  प्रान्त  में  महत्वपूर्ण  ठिकानों  पर  कब्जा  कर  लिया  एंसा  प्रतीत  होता  है
 कि  वहां  पर  स्थिति  1983  के  पूर्व  जैसी  हो  गई  है  अर्थात  सिहाली  सेना  और  श्रीलंका  के  तभिलों  के
 बीचा  सीघा  जिसके  परिणाम  स्वरूप  और  अधिक  श्रीलंका  के  तमिलों  का  भारत  आना  ।

 जहां  तक  मैं  जानता  सरकार  ने  अमी  हाल  ही  में  श्रीलंका  के  साथ  सिद्धान्त  रूप  में  एक
 मैत्री  सन्धि  पर  हस्ताक्षर  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  ।

 अब  मेरा  सवाल  यह  है  कि  !  (1)  श्रीलंका  सरकार  के  साथ  नई  परिस्थितियों  में  श्रीलंका  के
 अन्तगेत  क्या  असमान्य  परिस्थितियों  में  श्रीलंका  के  तमिलों  को  सुरक्षः  प्रदान  करने  की  जिम्मेदारी  मारत
 सरकार  की  होगी  ?  (2)  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  शान्ति  सेना  से  स्वयं  इन  शरणार्थियों  के  लिए
 भारतीय  नौसेना  के  दो  जहाजों  की  व्यवस्था  की  मेरे  मित्र  श्री  उन्नीकृष्णन  इस  बात  की  पुष्टि

 इन  जहाजों  के  नाम  है  एम०वी०  हुं  वर्धन  और  टीपू  सुल्तान  ।  क्या  मारतीय
 शांति  सेना  ने  इन  शरणाथियों  को  मारत  लाने  की  इस  व्यवस्था  के  बारे  भारत  सरकार  की  अनुमति

 श्री  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  मारतीय  शांति  सेना  ने  भारत  सरकार  के  परामश्ग  से

 कार्यवाही  की  !  लगभग  1600  दारणार्थी  भारतीय  जहाजों  में  मारत  आए  ।  कारण  बिल्कुल  सरल

 हमें  आशका  थी  कि  उनका  जीवन  खतरे  में  इतने  वर्षों  म ेहम  तमिलों  की  सुरक्षा  के  लिए
 चिन्तित  थे  और  हमने  महसूस  किया  कि  उनकी  जान  खतरे  में  हम  उन्हें  ल ेआए  ।  यह  सब  मानवीय

 दृष्टिकोण  से  किया  गया  ।

 जहां  तक  सन्धि  का  संबंध  है  उसमें  अमी  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  किन्तु  मैंने  समाचार  पत्रों
 में  ही  देखा  है  कि  श्रीलंका  सरकार  हमसे  बातचीत  की  इच्छुक  जब  हमसे  बात  होगी  तो  हम
 निपट  लेंगे  ।

 डा०  तम्बि  बुरे  :  मैं  मंत्री  महोदय  उड़ीसा  में  श्रीलंका  के  तमिल  शरणार्थियों  के  बारे  में
 उत्तर  देने  के  लिए  मैं  उनका  आमारी  हूं  ।  अपने  उत्तर  में  उन्होंने  बताया  कि  श्रीलंका  के  तमिल
 शरणार्थिथों  को  तमिलनाडु  लाने  में  कुछ  कठिनाई  हाल  ही  में  एक  प्र॑ंस  विज्ञप्ति  जारी  हुई
 मैंने  देखा  है--कि  श्रीलंका  से  आए  तमिल  दशरणाथियों  को  कहीं  और  भेजने  के  लिए  एक  आन्दोलन
 चल  रहा  वह  आन्दोलन  तो  चल  ही  रहा  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  स्थिति
 के  बारे  में  उनका  क्या  दृष्टिकोण  है  क्योंकि  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  ने  तो  कहा  है  कि  श्रीलंका  के
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 तमिल  शरणार्थियों  को  यदि  तमिलनाडु  में  आने  की  अनुमति  दी  जाती  है  तो  तमिलनाडु  एक  और

 युद्ध  का  मंदान  बन  उन्होंने  भारतीय  शांति  सेना  के  कार्यों  पर  भी  टिप्पणी  की  ।  कल  मुख्य
 मंत्री  ने  बताया  कि  उन्होंने  भारतीय  शांति  सेना  के  स्वागत  समा"ह  में  इसलिए  हिस्सा  नहीं  लिया

 क्योंकि  मारतीय  शांति  सेना  ने  श्रीलका  में  5000  तमिलों  की  हत्या  की  है  इस  बारे  में  राष्ट्रीय
 मोर्चा  सरकार  की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता  हूं  क्योंकि  द्र०  मु०  क०  मी  उनकी  सरकार  का  ही  अगर

 है  ।  मैं  जानता  चाहता  हु  कि  क्या  सरकार  का  भी  वही  मत  है  जो  तनलिलाडु  के  मुख्य  मत्री

 का  वय  कि  उन्होंने  यह  बात  कहीं  और  नहीं  तमिलनाड़  विधान  समा  में  कहीं  थी  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  इस  प्रकार  के  वक्ृतव्यों  से  मारत  में  दुर्भावना  उत्पन्न

 मैं  माननीय  मत्री  महोंदय  से  यहो  जानना  चाहंता  हूं  ।

 शी  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  किसी  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  के  साथ  मैं  विवाद  में  नहीं  उल्झना

 चाहता  !  वह  जो  ठीक  समझ  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  तसम्बि  बुरे  :  कल  उन्होंने  भारतीः  शांति  सेना  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  वया  आप  उसे  स्त्रीकार  करते  आपने  भारतीय  शांति  सेना  के  कार्य  के  बारे  में  अभी  कह

 कि  उन्होंने  बहुत  अच्छा  काम  किन्तु  कल  मुख्य  मन्त्री  ने  क्या  कहा  ?  उन्होंने  कहा  क्रि  उन्होंने
 भारतीय  शान्ति  सेना  के  जवानों  के  स्वागत  समारोह  इसलिए  भाग  नहीं  लिया  क््य  कि  उन्होंने  5000
 तमिल  लोगों  की  हत्या  की  है  ।

 श्री  इना  कुमार  गुजराल  :  मैं  इस  बात  की  पुष्टि  करता  हूं  कि  भारतीय  शान्ति  सेना  ने  केवल
 अपने  दायित्वों  का  निर्वाह  किया  |  भारतीय  शांन्ति  सेना  के  विषय  में  कुछ  और  कहना  और  डन  पर
 कोई  आरोप  लगाना  गलत

 डा  तम्बि  बुरे  :  क्या  आप  इसकी  भत्संना  करते  हैं  ।

 क्षेत्र  में  बसाए  गए  क्या  मत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है  यह  क्षेत्र  उड़ीता  का  सबसे  पिछड़ा
 क्षेत्र  क्या  उन्हें  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  पहले  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आए  लगभग  20,000
 शरणार्थियों  को  भी  मलकानगिरी  क्षेत्र  में  बलाया  गया  इस  कारण  से  अर्थात  मलकानगिरी  क्षेत्र
 में  पाकिस्तान  से  आदिवासी  लोगों  को  आथिक  ठथा  सामाजिव  रूप  से  काफी  नुकसान  उठाना
 पड़ा  ।  अब  इन  जनजातीय  क्षेत्रों  में विशेषकर  जहां  श्रीलंका  के  शरणार्थी  बसाए  गए  हैं  काफी
 लन  हो  रहे  हैं  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  से  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  वह  हमें  यह  बताएं  कि  सरम्थर  की  योजना

 इन  छरणर्घ्धधयों  को  विल्षेत्ृकर  मलकानगिरी  और  सतिगुड़ा  क्षेत्रों  से हूटा  कर  अन्य  शहरी  क्षेत्रों  में  ले
 जाने  की  है  ।

 झो  इस  कुमार  गुजराल  :  में  अपने  माननीय  दोस्त  को  यह  आश्वासन  देता  हूं  कि  इन  लोगों  को

 बहां  का  कोई  इरादा  नहीं  और  न  ही  कोई  योजना  वह  वहां  केवल  अस्थाई  रूप  से  हैं  ॥  उनका
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 बोझ  न  तो  उड़ीसा  सरकार  पर  है  ज्ौर  व  ही  उड़ीसा  क़ी  अर्थंव््यत्रस्था  पर  पुनर्वास  का

 प्रश्न  तथा  अन्य  सभी  आशंकाएं  निराघार  है

 श्री  यादवेन्द्र  दत्त  :  मंत्री  महोदय  को  वहां  श्रीलका  रुरकार  तथा  युवा  संगठनों  से  सम्पर्क
 स्थापित  करना  चाहिए  तथा  उन्हें  इस  के  लिए  तैयार  करना  चाहिए  कि  वह  इन  शरणा्ियों  क्रो  अपने

 देढ़ा  अर्थात  श्रीलंका  में  था  फिर  अपनी  राजधानी  में  बसाएं  ।

 शो  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  मेरे  दोस्त  को  यह  मालूम  होगा  कि  भारत  में  शरणार्थियों  की
 संख्या  बहुत  अधिक  लगभग  90  000  शरणार्थी  तो  तमिलनाड़  में  ही  और  यह  1600  लोग
 उड़ीसा  में  है  ।

 स्वाभाविक  है  कि  हम  बहुत  उत्सुक  है--और  जहां  तक  मैं  जानता  हु  कि  श्रीलका  वाले  भी
 चाहते  हैं  कि  यह  शरणार्थी  वापस  चले  मुझे  आज्या  है  और  हम  सरकार  को  इस  बात
 के  लिए  राजी  कर  रहे  हैं  कि  स्थिति  जल्द  से  जल्द  सामान्य  हो  जाए  दाकि  लोग  सुरक्षित  अपने  घरों
 को  वाप+  चले  जाएं  ।

 झी  यादवेन्द्र  दत्त  :  वह  लोग  लिट्ट  के  डर  से  यहां  आए  हैं  ।

 थ्री  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  श्री  लंका  में  उग्रवादियों  का  संगठन  है  और  अब  मुझे  एटा
 लगता  है  कि  उनमें  और  श्री  लंका  सरकार  के  बीच  कोई  समझौता  हुटा  है  वह  दोनों  ही
 शांति  बहाल  करने  की  दिशा  में  काम  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  इरा  अन्बारासु  :  तमिलों  द्वारा  शासित  तमिलनाड़  में  तमिल  शरणार्थियों  के  लिए  कोई
 स्थान  यह  सुन  कर  प्रत्येक  तमिल  का  घर  हम  से  झुक  जाना  कारण  यह  है  कि  लिट्ट
 करुणानिधि  का  गोद  लिया  बेटा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  पूछिए  ।

 )

 श्री  हरा  अन्यारासु  :  इ  पी.आर.एल  एफ  शांति  प्रिय  लोग  वह  लोकतंत्र
 में  आस्था  रखते  वढ़  तमिलनाडु  में  श्वान्ति  से  रहना  चात्ते  यदि  उन्हें  तमिलनाड  में  बसाया
 जाता  है  तो  वह  वहां  सुरक्षित  महसूस  करेगे  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  +प  मंत्री  महोदय  से  जवाब  चाहते  हैं  ।

 भी  इरा  अन्यारासु  एक  अफवाह  सुनी  है  कि  लिट्ट  न्ँता  की  सलाह  से  तमिलनाड़  के
 मुख्यमंत्री  श्री  करुणानिधि  ने  तमिलनाडु  में  तमिल  शरणाथियों  को  शरण  देने  से  मना  कर  दिया  है  ।
 गया  णह  सच  है  ?  यदि  यह  सच  नहीं  है  तो  क्या  आपका  उन्हें  उड़ीसा  से  तमिलनाड  वापस  करा
 विचार  है  तशकि  वे  तमिलनाड  में  अपने  आपको  सुरक्षित  महयूस

 भरी  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  माननीय  सदस्य  एक  बात  का  ध्यान  रखें  कि  तमिलनाड  और
 तमिलनाडु  की  सरकःर  पहले  से  ही  इस  स्थिति  का  सामना  कर  रही  है  इस  लिए  मुश्यमंत्रीं  के  विरुद्ध
 तमिलों  की  सहायता  न  करने  का  आरोप  अनुचित  है  ।

 ,
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 '+----  --  जननी  को  हा

 सूखा-प्रबथ  क्षेत्रों  मे ंकिसानों  को  सहायता

 +248.  झो  बालगोपाल  मिश्  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  में  सूखा-प्रवण  क्षेत्रों  का  पता  लगाया

 क्या  सरकार  का  उन  क्षेत्रों  में  वेकल्पिक  फसलों  की  खेती  के  लिए  वहां  के  किसानों  को
 सहायता  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उप  प्रधानमन्त्री  ओर  कृषि  मनत्री  देवो  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 13  राज्यों  के  9।  जिलों  में  615  खण्डों  का  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के
 प्रयोजन  हेतु  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  के  रूप  में  चयन  किया  गया

 और  सूखाध्स्त  क्षेत्रों  में  कृषि  जलवायु  परिस्थितियों  के  अनुसार  मुख्यतः  मोटे

 तिलहन  तथा  कपास  की  फसलें  उगाई  जाती  अपर्णयाप्त  और  अनियमित
 असमतल  मूमि  के  कप  ऊपजाऊपन  तथा  खेती  के  कार्यों  में  कम  निवेश  जैसी  कई  अड़चनों  के
 कारण  फसलों  की  उपज  कम  होती  है  और  वर्ष-दर-वर्ष  उत्पादन  भी  घटता-बढ़ता  रहता
 स्थितिक  सुधार  को  सुनिश्चित  करने  और  कृषि  स्थिरता  लाने  के  उह्दं  श्य  से  केन्द्रीय  सरकार  सूखाग्रस्त
 क्षेत्र  कार्यक्रम  पी०  ए०  वर्षा  सिचित  कृषि  के  लिए  राष्ट्रीय  पनधारा  व्रिकास  कार्यक्रम
 तथा  विश्व  बैंक  द्वारा  सहायता  प्राप्त  वर्षा  कृषि  परियोजना  कार्यान्वित  कर  रही  इन
 कार्यक्रमों  में  पनधारा/सूक्ष्म  पनधारा  को  आयोजना  और  भ्रबन्ध  को  एक  इकाई  के  रूप  में  मानते  हुए
 समन्वित  क्षेत्र  विकास  नोति  को  अपनाने  की  परिकल्पना  की  गई  जिसमें  किसानों  को  अपनी  भूमि
 का  विकास  नमी  संरक्षण  वर्षा  के  जल  का  मण्डारण  और  उसका  उपयोग  करने  तथा
 अधिक  युक्तिसंगत  भूमि  उपयोग  की  योजगाओं  को  अपनाने  के  लिए  सहायता  दी  जाती

 किसानों  को  विभिन्न  फसल  विक्रास  कार्रक्रपों  के  अंतगेंत  रियायती  आधार  पर  भिनी-किटों  के

 जरिए  उन्नत  किश्म  के  बीजों  की  सप्लाई  तथा  पौधरक्षण  उपायों  के  लिए  सहायता  दी  जाती  है  ।  इसके
 उनकी  मूमि  पर  सफल  प्रदर्शन  भी  किए  जा  रहे  उचित  फसल  प्रतिमान  और  मूमि

 योग  की  उपयुक्त  पद्धतियों  को  अयनाने  के  लिये  विस्तार  एजेंसियों  द्वारा  किक्षानों  को  प्रौद्योगिकी
 सम्बन्धी  सहायता  दी  जाती  है  ।

 भी  बालगोपाल  मिथ  :  अध्यक्ष  हिन्दुस्तान  में  1980-81  से  डी०पो०ए  पी०  का
 कार्यक्रम  शुरू  हुआ  है  और  इसमें  देश  के  उन  जिलों  को  शामिल  किया  गया  है  जो  काफी  पिछड़े
 आज  तब  डी०पी०ए०पी७  कार्वेझर  के  अन्तर्गत  764  करोड़  83  लाख  रुपया  खर्च  किया  जा  चुका
 इतना  रुपया  खर्च  होने  के  ब्राद  भो  स्थिति  ज्यों  की  त्यों  वन  हुई  है  '  वैसे  तो  उड़ीसा  राज्य  के
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 फुलवानी  और  सम्भलपुर  जिलों  के  अनेक  ब्लाकों  में  यह  कार्यक्रम  चलाया  जा  रहा
 कालाहण्डी  के  14  बोलनगीर  के  11  फुलवानी  के  8  ब्लाक  और  सम्मलपुर  जिले

 के  6  ब्लाक  इसमें  शामिल  हैं  और  1991  से  इस  कायंक्रम  के  शुरू  होने  के  हमारे  उस  समय  के
 प्रघानमन्त्री  श्री  राजीव  अनेक  बार  कालाहण्डी  जा  चुके  लेकिन  आज  भो  वहां  की  स्थिति  में

 कोई  परिवतेन  नहीं  हुआ  आज  भी  कालाहण्डी  एरिया  में  लड़कियां  बेची  जाती  आज  मी  वहां
 स्टारवेशन  डंथ्स  होती  हैं  और  वहां  से  मास  माइग्र शन  बड़े  पैमाने  पर  हो  रहा  पिछले  साल  भी
 बोलनगीर  डिस्ट्रिक्ट  में  लड़कियों  की  बिक्री  हुई  ।  यह  हालत  बराबर  चल  रही  है  '  मैं  आपके  माध्यम
 से  माननीय  मन्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  केन्द्र  स ेजितना  फंड

 वहां  जाता  क्या  उससे  कुछ  परमानेंट  अम॑  टस  क्रिएट  किये  गये  वहां  अब  तक  600-700  करोड़
 रुपया  खर्च  किया  जा  चुका  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उससे  अब  तक  कितने  एकड़  जमीन  को  सिचाई
 के  साधन  उपलब्ध  कराये  गये  और  अब  तक  कितने  परमानेट्र  असेटस  बने  हैं  ।

 श्री  देवी  लाल  :  स्पीकर  जी  सवाल  पूछा  उसके  मुताबिक  मैं  बताना  चाह  रहा  हूं
 ड्राउट  प्रोन  एरिया  में  तो  यह  देखा  जाता  है  कि  किसी  इलाके  में  किस  हिसाब  से  बारिथ  होती  उसके

 मुताबिक  वह  सारा  फैसला  किया  जाता  उस  फैसले  के  मुताविक  13  सूबों  के  9  1  जिलों  जिनमें
 615  ब्लाकों  को  खुशक  साली  का  इलाका  तसब्बुर  उनको  डी०  पी०  ए०  पी»  प्रोजैक्ट  के  लिए
 मदद  दी  गई  सन्  1972-73  2-73  से  लेकर  अभी  तक  यह  काम  हो  रहा  है  ।

 श्री  बालगोपाल  मिश्र  :  मैंने  जो  पूछा  उसका  जवाब  तो  मुझे  मिला  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महो दय  :  वह  ठीक  है  ।  अब  आप  दूसरा  सवाल  पूछिए  ।

 शी  बालगोपाल  मिश्र  :  मुझे  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  है  कि  यह  तो  इतना  रुपया  दे

 रहे  600  करोड़  रुपया  खर्च  किया  उसको  मानिटर  करने  की  कोई  व्यवस्था  करेंगे  क्या  और

 पर्टीकुलरलो  उड़ीसा  के  बारे  मैं  बोलू गा  क्योंकि  मुझे  देश  के  दूसरे  इलाकों  में  गया  हो  रहा  उस
 की  जानकारी  नहीं  इसलिए  उड़ीसा  के  बारे  मे  बताया  जाए  कि  वहां  जितना  पैसा  दिया  गया  है
 वह  सारा  पैसा  पुराने  स्ट्रक्चर्स  जो  थे  ।

 ].
 9:%  धनराशि  का  दुि  नियोजन  उड़ीसा  सरकार  के  अधिकारियों  ने  किया  कुछ

 सरकारों  अधिकारी  और  अन्य  व्यक्ति  भी  इस  में  शामिल  ब््या  समूचे  मामले  की  जांच
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  कराई  जायेगी  ?

 दूसरे  तथाकथित  जल  संसाधन  व्यवस्था  पर  धनराशि  खर्च  करने  के  बजाए  उसका  बेहतर
 उपयोग  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  जलाशय  हमारे  क्षेत्र  में  बहुत  पुराने  हपारे  यहां  बांध  कट्टा
 और  शझुण्डा  तीन  प्रकार  की  व्यवस्था  बांध  का  तात्पयं  तालाब  से  कट्टा  का  आशय  जलाशय  से
 है  तथा  मुण्डा  का  भी  आशय  लघु  जलाशय  से  है  जिसका  निर्माण  सिंचाई  के  लिए  किया  जाता

 इसलिए  विगत  10  वर्षों  में  इस  ब्यवस्था  का  नवीकरण  किया  गया  तथा  यह  मामला  विघान  सभा  में
 भी  उठाया  गया  ।  हमने  मारत  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  को  लिखा  परन्सु  कोई  परिणाम  नहीं

 7



 मौखिक  उं्त्तरें  29  1990

 ।  क्यो  सरकार  समूचो  धनराशि  को  लिफ्ट  विचोई  पर  खर्च  करने  का  निर्णय  करेगा  तांकि
 इप्का  बेहतर  उपयोग  हो  सके  ।  अथवा  धनराशि  मनोरंजन  बारहमासी  तथा
 बारंहमासी  नालों  पर  खर्च  की  जाएंगी  ?

 ]

 श्री  देवो  लाल  :  स्पोकर  संवाल  बहुत  पूछे  गए  है  और  खासतौर  पर  उड़ीसा  पर  जोर
 रिया  गया  मैं  इस  बारे  में  यही  बताना  चाह  रहा  हूं  कि  सातवें  प्लान  में  डी०  पी०  ए०  पी०  के
 अन्तगेत्त  419  करोड़  रुपए  दिसंम्बर  1989  खच  किये  गये  मबके  और  मोटें  अनाजों  के  लिए  7.2

 करे ड़  रुपए  खर्च  किए

 श्री  बाल  गोपाल  निश्व  :  गेरा  कवरचन  कुछ  है  और  जवाब  कया  आ  रहा  है  ?

 श्री  देवी  मैं  वही  जवाब  दे  रहा  उर्ड|सा  की  जो  बंजर  जमीन  जो  बारिश  पर
 निर्मर  करती  वहां  के  हालात  कें  मुताविक  किस  किस्म  की  जमीन  किस  किस्म  का  बीज
 किस  किस्म  की  वहां  उपज  हो  सकती  उस  किस्म  की  फसल  यहां  बोई  जाती  है  और  उस  पर
 गवरनमेंट  पूरा  ध्यान  दे  रही

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  अध्यक्ष  पिछले  3  सालों  से  मध्यप्रदेश  में  प्राकृतिक
 विपत्ति  के  कारण  किसान  परेशान  हैं  और  इसके  लिए  मध्यप्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से

 किष्टानों  के  कर्ज  माफ  करने  के  लिए  320  करोड़  रुपए  मांकी  माँग  की  अब  यह  केन्द्र
 सरकार  ने  भी  घोषणा  कर  दी  है  कि  किसानों  के  बर्ज  माफ  कर  दिए  इस  कारण  सरकारी  कर्जे
 की  वसूली  रुक  गई  है  और  एसी  स्थिति  में  खरीफ  को  फसल  के  लिए  जब  तक  किसानों  को  कर्ज  नहीं
 दिए  तब  Pe  बुद्दाई  नहीं  हो  तो  मैं  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  आपके  माध्यम  से  मत्री
 जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  खरीफ  की  फसल  बोने  के  लिए  किसानों  को  ऐसे  कर्ज  देने  के  लिए
 नाबार्ड  और  केन्द्र  सरकार  जो  वित्तीय  सस्थानों  के  वित्तीय  अनुशासन  उनमें  क्या  वह  प्रावधान
 करेगी  ?

 ओर  मजमन  बेहेरा  :  अध्यक्ष  उड़ीसा  के  सूखाग्रस्त  इलाकों  के  लिए  विचाई  को  व्यवस्था
 के  दो  ही  साधन  होते  एक  तो  वर्षा  से  प्राप्त  जलराशि  का  उपयोग  करना  और  दूसरा  अंडर
 ग्राउंड  वाटर  का  उपयोग  करना  ।  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार  की  क्या  योजना  उड़ीसा  का  सूखा
 ग्रस्त  इलाके  का  क्षेत्रफल  कितना  है  और  उसमें  राहत  पहुंचाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  क्या  फैसला
 किया

 भी  देधो  लाल  :  उडीमा  में  फूलबेनी  जिले  के  14  ब्लाकों  को  लिया  गया  कालाहांडी  के  11,
 बौलनगीर  के  8,  संमंलपुंर  के  6  इस  तरह  से  कुल  39  ब्लाक  लिए  गए  इनमें  खर्च  इसी

 हिंसाव  जेसी  जहां  पर  वारिश  होती  जैसी  जमीन  उस  हिसाबं  से  करना  यह  भी  देखना

 है  कि  कहां  पर  पानी  को  कैचमेंट  एरिया  में  प।नी  को  रोक  कर  उनकी  सहायता  कैसे  को  जा
 सकती  है  किस  तरह  का  वहां  पर  जमीन  कितना  पानी  उपलब्ध  उस  हिसाब  से  उनको  बीज
 दिप्रा  जाता  साकि  उससे  वे  ज्यादा  से  ज्यादा  पेदाबार  ले  इसमें  उनको  पूरी  मदद  दी  जाती  है  ।

 डे
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 मी  अनेक्यर  मिल  :  अध्यक्ष  पेंह  संवाल  कंत्रत  उड़ीसा  का  नहीं  है  ओर  केघल  सूले  का

 नहीं  सारे  देश  में  बाढ़  और  ओलावृष्टि  आदि  प्राकृतिक  विपदाओं  से  किसान  को  सुकसान
 होता  जिस  तरह  से  बाकी  धहों  में  मुकसान  होते  पर  सरकार  आदि  द्वारा  लोगों  की  क्षतिपूति
 करती  कया  इसी  प्रकार  से  खेती  में  जहां  पर  किसान  को  50  प्रदिगा  से  अधिक  हानि  होती
 क्या  वहां  पर  भी  सरकार  को  क्षतिपूर्ति  कंरने  की  कोई  योजना

 शली  देवी  लाल  :  अध्यक्ष  सरकारं  ऐसे  किसानों  की  पूरी  मदद  करने  जा  रही  50%
 तो  फिलहाल  नहीं  किया  जा  लेकिन  कोझिश  की  जा  रही  है  +#  2  हिस्से  मरकजी  सरक  र  दे
 और  एक  हिस्सा  राज्य  सरकार  जंसी  मी  जतीत  वडां  पर  सरहार  उनकी  मदद  करने  को
 तंयार  है|

 ओर  यमुना  प्रसाद  शारतञ्रो  :  अध्यक्ष  सन्  ।97।  से  लेकर  1981  तक  सुझ्  ग्रस्त
 क्षेत्रों  क ेलिए  एके  स्कीम  बनी  थी  और  सूखाश्रस्त  जिलों  को  उसमें  शा  मिल  किया  गया  थम  +  इस  देश

 :
 में  अभी  भी  कुछ  जिले  ऐसे  हैं  जिनको  सूश्ाग्रस्त  राहत  योजना  में  झामित्र  नहीं  क्रिया  में

 माननीय  उप  प्रधानमंत्री  स ेजानना  चाहता  हूਂ  कि  जिन  जिलों  को  अमी  ड्राउट  प्रोन

 एरिया  प्रोजेक्ट  में  शामिल  नहीं  किया  गया  कया  उंनको  शामिल  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा
 है  |  मध्यप्रदेश  के  बारे  में  मैं  बताना  चाहता  हु  कि  रीवा  जिला  6  सालों  से  सूखाग्र॑स्त  सतना
 जिले  की  भी  यह  हालत  इस  तरह  से  मध्यप्रदेश  के  26  जिलों  में  पिछले  5  वर्षों  से  घोर  अकाल
 क्या  उन  जिलों  को  डी  पी  ए  पी  में  सम्मिलिल  करते  का  सरकार  का  विचार  है  ।

 थ्री  देवी  लाल  :  माननीय  सदस्य  नेबजा  सवाल  किया  जो  ड्राउट  प्रोन  एरियाज  चाहे
 मध्यप्रदेश  में  राजस्थान  में  हों  या  उड़ोसा  में  समी  को  इसमें  शामिल  करने  की  कोशिश  जीच
 कमेटी  द्वारा  की  जा  रही  है  और  जो  इलाके  बारिश  पर  निमेर  उन  इलाकों  को  ज्यादा  से  ज्यादा
 मदद  दी  वहां  पर  सिंचाई  का  प्रबन्ध  किया  इस  ओर  सरकार  प्रयत्नशोल  है  ।

 झो  कोटला  विजय  मारकर  रेड्डी  :  आन्ध्र  प्रदेश  का  रायल  सीमा  क्षेत्र  सदियों  से  सूखा
 ग्रस्त  क्षेत्र  मंत्री  महोदय  का  वक्तव्य  अस्पष्ट  है  ।  वव्तब्य  में  जिस  चाहत  का  उल्लेख  किया  गया  है
 उसका  किसानों  को  कोई  लाम  नहीं  मिलेगा  |  इसक्रे  अतिरिक्त  और  विकास  के  लिए  उन्हें  इस  क्षैत्र
 का  औद्योगिकीकरण  कर  देना  चाहिए  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहंता  हूँ  कि  क्या  वह  सूखांग्रस्त
 क्षेत्रों  रायल  सींमा  क्षेत्र  का  औद्योगिकोऋ रण  करने  की  किसी  योजना  के  बारे  में  विचार  कर

 रहे  हैं  ?

 े  लो  देवो  लाल  :  अध्यक्ष  यह  रॉयल-सीमा  क्षेत्र  का  सवात्र  नहीं  सारे  हि्दुह्तिन
 का  सकख  सरकार  की  कोशिंद  है  कि  उसे  इलाकों  को  देखा  जाए  और  फिंस  छेस  से  मदद
 की  उसके  सिलसिले  में  एश्रीकल्वरे  डिपॉटमेंट  की  तरफ  से  इस  किस्म  की  कृपेडटियां  सुकरर  की
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 की  गयी  जो  मोके  पर  जाकर  ऐसे  हालात  स्टडी  करेंगी  और  जो  वह  रॉय  उसके  हिसाब  से
 सरकार  अमल  करेगी  ।

 आंवसा  में  इलेक्ट्रानिक  टेलोफ़ोन  एक्सचेंज

 *:51.  भी  राजवोर  सिह  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  आंवला  के  वतंमान  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  क्षमता  टेलीफोन
 उपभोक्ताओं  की  मांग  पूरा  करने  के  लिए  अपर्याप्त

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  आवंला  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने
 का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  ?

 ] ह
 जल  मूतल  परिवहन  मंत्री  के०  पी०  :  जी  एक्सचेंज  की

 क्षमता  100  ऑटो  लाइनों  की  है  |  इसमें  89  चालू  कनेक्शन  हैं  और  कोई  प्रतीक्षा  सूची  नहीं  है  ।

 और  मांग  होने  पर  एक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  योजना
 बनाई  गई  है  ।

 शी  शाजवोर  सिह  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जो  100

 लाईनों  के  बारे  में  लिखा  उसमें  से  89  लाइनें  चाल  कोई  प्रतीक्षा  सूची  नहीं  टेलीफोन  की

 दुर्देशा  के कारण  कितने  लोगों  ने  कनेक्शन  हटवा  लिए  हैं  और  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  कब  तक  वहां
 तैयार  यह  मैंने  पूछा  था  ?  इसमें  केवल  इतना  लिखा  है  कि  एक्सचेंज
 मैंने  पूछा  है  कि कब  तक  कब  से  उसका  काम  शुरू  होगा  ।  कितने  कनेक्शन  लोगों  ने  कटवा

 दिए  हैं  टेलीफोन  की  अव्यवस्था  के  यह  बताने  की  क्लपा  करें  ?

 |]

 श्री  के०  पी०  उन्नोकृष्णम  :  मुझे  इस  विशेष  पहलू  के  लिए  अलग  से  नोटिस  की  आवश्यकता

 है  कि  खराब  सेवा  के  कारण  कितने  टेलीफोन  काट  दिए  गये  हैं  । लेकिन  फिर  भी  मैं  इसका  पता
 लगाने  का  प्रयास  करू गा  और  सूचना  समा  पटल  पर  रख  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन
 देता  हूं  कि  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  कोई  प्रतिक्षा  सूची  नहीं  है  तथा  हम  इन्हीं  मानदंडों  को  लाय्
 करते  नियमों  के  अनुसार  इस  समय  वहां  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  लगाना  उचित  नहीं  परन्तु
 जैसा  कि  मात्तनीय  सदस्यों  को  मालूम  है  कि  प्रत्येक  स्थान  पर  इलैक्ट्रोनिक  एक्सचेन्ज  लगाने  की  हमारी
 योजना  हैं  तथा  हम  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिए  गये  सुझाव  पर  निश्चित  रूप  से  विचार

 :/....  थी  शजबोर  सिह  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  इसमें  लिखा  है  कि  मांग  होने  पर  इलेक्ट्रोनिक
 .  एक्सचेंज  स्थापित  करने  की  योजना  बनायी  गयी  है  ।  मेरः  प्रहइन  यह  नहीं  है  ।  जो  योजना  बन  गयी  है
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 वह  कब  तक  लागू  होगी  ?  यह  एक्सचेंज  इसी  वर्ष  में  चालू  होगा  या  दस-पांच  साल  लगेंगे  ।  मैं  पूछना
 चाहता  हूं  कि  आंवला  इतना  महत्वपूर्ण  स्थान  वहाँ  इफ्फको  की  बहुत  बड़ी  फैक्टरी  लग  चुकी  है  और

 वहां  पर  नये  इण्डस्ट्रियल-स्टेट  आ  रहे  हैं  ।  अगर  दूर-संचार  की  व्यवस्था  नहीं  टेलोफोन  एक्सबेज
 नहीं  लगेगा  तो  सारे  उद्योग  जो  तरक्की  करने  की  स्थिति  में  हैं  बेकार  हो  इसलिए  टेलीफोन

 एक्सचेंज  शीघ्र  लगे  ।  मैं  पूछना  चाहूंगा  कि  इसी  फायनेंशियल  ईयर  में  लगायेंगे  या  यह  मेरा

 सवाल  है  ?

 [  अनुवाद  ]
 श्री  केਂ  पी०  उन्नोीकृष्णन  :  माननीय  सदस्य  ने  अभी  जो  कुछ  कहा  है  उप्की  मुझे  जानकारी

 परन्तु  ज॑ंसा  कि  मैंत  फ्लले  कहा  है  कि  इस  समय  यह  उचित  नहीं  है  ।  लेकिन  फिर  भो  जेस्ता  कि
 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  यह  महत्वपूर्ण  स्थान  हैं  और  उत्तरप्रदेश  का  तहसील  मुख्यालय  है  तो  हम
 निश्चित  रूप  से  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  करेंगे  कि  1990-91  के  दौरान  वहां  524  आई०
 एल०  टाी०  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  स्थापित  कर  दिया

 श्री  लंका  की  संसद  के  स्पीकर  का  स्वागत

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  देने  से  फ्लले  मैं  इस
 सभा  और  अपनी  ओर से  श्रीलंका  की  संसद  के  स्पीकर  माननीय  श्री  एम०  एच०  जो  हमारे
 देश  की  यात्रा  पर  का  स्वागत  करता  हूं  ।  वह  27  1990  बुधवार  को  यहां  पधारे  हैं  ।

 माननीय  स्पीकर  विद्येष  प्रकोष्ठ  में  बंठ  हैं  ।

 हम  कामना  करते  हैं  कि  उनका  यहां  प्रवास  काल  लाभदायक  तथा  यात्रा  शुम  हम  उनके
 माध्यम  से  श्रीलका  के  संसद  और  वहां  की  जनता  को  शुभकामनायें  सम्प्र षित  करते  हैं  :

 प्रश्नों  के मौखिक  के

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 #252.  श्री  सनत  कुमार  कया  कृषि  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  गठित  समिति  ने  यह  बताया  है  कि  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम
 जेसे  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  हेतु  दी  जा  रही  राज  सहायता  निधि  के  उपयोग  में  गोलमाल  किए
 जाने  जैसी  अनेक  कमियां

 यदि  तो  इस  समिति  द्वारा  बताई  गई  करमियों  का  व्यौरा  क्या  और

 इन  कमियों  को  दूर  करने  तथा  इस  योजना  को  अधिक  प्रभावी  और  उपयोगी  बनाने  के
 लिए  उठाये  गये  अथवा  उठाये  जा  रहे  कदमों  का  ब्यौरा  कया  है  ?
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 उप
 पर  रखा  जाता

 प्रधान  मंत्री  सौर  कृषि  मंत्री  देगी  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल

 विवरण

 सरकार  अनेक  कार्यक्रम  चला  रही  है  जो  समग्र  रूप  से  गरीबी  दूर  करने  की  सरकार  की
 रणनीति  का  अग  हैं  ।  इनमें  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  शामिल  है  ।

 2.  सममन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  सहित  सरकार  के  कार्यक्रमों
 की  नियमित  रूप  से  निगरानी  की  जाती  है  और  समय-समय  पर  इनका  मूल्यांकन
 किया  जाता  है  ।  हाल  के  वर्षों  के  दौरान  कई  मूल्यांकन  अध्ययनों  द्वारा  समन्वित  ग्रामीण
 विकास  कार्यक्रम  की  संवीक्षा  मी  की  गई  एसे  मूल्यांकन  अध्ययनों  से  आमतौर  पर
 कार्यक्रम  में  अच्छाई  पायो  जिसका  उहं  ह्य  निर्धनों  में  अत्यधिक  निर्धन  लोगों
 को  उत्पादक  स्वरूप  की  परिसम्पत्तियां  उपलब्ध  कराना  कार्यक्रम  की  सबसे  अधिक

 सुदढ़ता  इस  बात  से  स्पष्ट  होती  है  कि  कई  वर्षों  में  यह  कार्यक्रम  निर्धन  परिवारों  के  लिए
 वित्तीय  संस्थाओं  से  भऱरी  माक्त  में  ऋण  जुटाने  में  सफल  रहा  है  ।

 ,  कुछ  अध्ययनों  में  कार्यक्रम  की  कमजोस्यों  और  कमियों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 इनमें  क्षामिल  हैं--लामावियों  का  गलत  कुछ  सीमा  तक  निध्ियों  को  कुछ
 मामलों  प्रित्म्पतियों  का  न  पाया  आदि  ।  चूफि  कार्यक्रम  का  संचालन  राज्य
 सरकारों  की  मारफंत  किया  जाता  इसलिए  कमियों  को  उनके  ध्यान  में  लाया  जाता

 है  और  वे  जिला  तथा  निचले  स्तरों  पर  आवश्यक  उपचारात्मक  उपाय  करती  हैं  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  सुष'र  लाने  के  लिए
 अनेक  कदम  उठाए  हैं  जिनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :-.

 प्रति  परिवार  एकमुशत  सहायता  सहित  अधिक  निवेश  जुटाना  ताकि  नए  लामार्थियों  को

 लगाये  गये  निवेश  पर  उचित  लाभ  मिल  सके  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  सहायता-प्राप्त  उन  परिवारों  को  पूरक  सहायता  प्रदान  करना
 जो  अपनी  कमी  न  होने  के  बाद  श्ली  यरीबी  की  रेखा  पार  नहीं  कर  सक्रे  दूँ  ।

 महिला  लाम्राथियों  को  कवरेज  में  वृद्धि  करने  के  लिए  30  प्रतिशत  का  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  गया

 .  कृषि  तथा  सम्बद्ध  गतिविधियों  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगंत  प्रत्षिमूति
 मुक्त  ऋण-की  स्रीमः  5000  रुपये  से  बढ़ाक़र  10,000  रुपये  कर  दो  गई

 सेब्बा  तथा  व्यापार  क्षेत्रों  के  लिए  यह  सीमा  25,000  रुपये  तक  दी

 गई  है

 ।
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 5.  सम्न्वित  बामीण  चिकासर  कार्थक्रम  के  अंतगंत  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  दिनांक  ).4.87
 से  एक  समझष  आवेदन  एव  मूल्यांकन  फामं  झुरू  किया  गया  है|

 6.  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगंत  गतिविधियों  के  ऑपरेशन
 फ्लड  और  समन्वित  बाल  विकास  सेवाओं  ज॑ंसी  अन्य  योजनाओं  के  साथ  समन्वय  पर  भी
 बल  दिया  गया

 7.  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  महिलाओं  की  कवरेज  को  बढ़ाने  के  लिए
 सरकार  ने  1.1.1990  से  सभी  जिलों  में  एक  सामूहिक  नीति  शुरू  की  है  जिसमें  थिफ्ट
 तथा  ऋण  समितियां  बनाने  वाले  महिला  समृहों  को  एक  आवर्ती  निधि  के  उनके
 द्वारा  की  गई  बचत  की  राशि  के  बरा4र  अनुदान  दिया  बरावर  का  यह
 दान  प्रति  समूह  अधिकतम  15,000  रुपये  तक  होगा  ।

 8,  हाल  ही  में  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  1991  -9|  से  ध्रमन्वित  प्रामीण  विकास
 क्रम  के  3  प्रतिशत  लाभों  को  समन्दवित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  शारीरिक
 रूप  से  विकलांग  लोगों  के  लिए  निर्धारित  किया  जाए  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्ग्रक़्स  जेसे  कार्यक्रम  का  प्रबन्ध  एक  गतिशील  प्रक्रिया  इम्में
 बदलती  हुई  परिस्थितियों  से  निपटने  की  आवश्यकता  है  |  समन्वित  ग्रामीण  क्क्रिस  कार्यक्रम  की  जिला
 राज्य  और  केरद्र  स्तरों  पर  बराबर  समीक्षा  की  जाती  कार्रेक्रम  के  निष्पादन  की  जानकारी  प्राप्त
 करने  के  लिए  अनुसंघान  एवं  शैक्षिक  सस्थाओं  द्वारा  भी  समवर्ती  मूल्यांकन  कराया  जाता  इन

 जानका  रियों  के  आधार  पर  कार्यक्रम  के  स्वरूप  की  नियमित  समीक्षा  की  जाती  है  और  यदि
 क्ता  होती  है  तो  इसमें  आवश्यक  परिवर्तन  किये  जाते  हैं  ।

 |

 झो  सनत  कुमार  अध्यक्ष  मैं  माननीय  प्रधानमंत्री  से  जानना  चाहता  हु
 कि  छठी  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  गरीब  परिवारों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  बढ़ाने  के
 संदर्म  में  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  का  क्या  प्रमात्र  पड़ा  मैं  यह  मी  जानना  चाहता  हूं  कि  इन
 योजना  आवधियों  के  दौरान  कितते  जिलिथन  परिवारों  को  सहायता  प्रदान  की  गयी  ।

 |
 अध्यक्ष  महोदय  :  सवाल  के  जवाब  में  आपने  स्टेटमेंट  दिया  यह  एक  लिखित

 बयान  है  ।

 शी  देवो  लाल  :  अध्यक्ष  कमेटी  बनी  है  ।  इस  बारे  में  कोई  ताल्लुक  नहीं
 उस  संबध  से  थोड़ा  बहुत  जवाब  दे  सकता  हूं  ।  खुसरो  कमेटी  की  मार्फत  मरीब  लोगों  को  मदद  देने  के
 लिए  सस््कोम्स  बनाई  गई  उस  रकम  का  दो  बटा  तीन  और  एक  बटा  तीन  हिस्सा  सबसिड्धी  केਂ
 तौर  पर  दिया  जाता  सूद  मी  दस  फोड्रदी  लखता:है  और  इसमें  गरीबी  दुर  करने  के  लिए  ऐसी
 तजवीज  भी  की  गई  है  कि  लोगों  को  मदद  दी  गाय  रखने  के  मुगियां  पालन  करने  के

 13
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 लिए  उसमें  उनको  सबसिडी  के  तौर  पर  दिया  गया  यह  स्कीम्स  बड़ी  कामयाब  रही  लुधियाना
 जिले  में  12  गांवों  में  इस  स्कीम  को  क्रियान्वित  किया  गया  और  वहां  एक  गाय  और  पचास  मुर्गियां  दी

 गई  हैं  उससे  उनका  बड़ी  अच्छी  तरह  गुजारा  चलता

 ]

 भी  सनत  कुमार  मंडल  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हु  कि  इन  योजनाओं  अवधियों  के

 अन्तग्ंत  कितने  मिलियन  परिवारों  को  सहायता  प्रदान  की  गयी  ।

 भ्री  देवी  लाल  :  अध्यक्ष  मैं  इस  बारे  में  यह  बताना  चाह  रहा  हूਂ  कि  इस  कमेटी  की

 माफंत  कितने  लोगों  को  ख्दद  दी  गई  इयन  बारे  में  मुझे  नोटिन  दगे  तो  मैं  बता  दू  लेकिन  मैं

 इतना  बता  सकता  हूं  कि  अंदाजन  जो  है  35  लाख  लोगों  को  मदद  दे  गई  है  ।  इस  बारे-में  किस
 ढंग  की  मदद  दी  गई  है  ता  मुझे  नोटिस  चाहिए  ताकि  मैं  पूरी  तफसील  आपके  सामने  रख  सकू  ।

 ]

 झीसती  उसा  गणपति  राजू  :  मैं  मंत्री  महोदय  को  यह  बताना  चाहती  हूਂ  कि  आर०
 एल०  जी०  पी०  और  एन०  आर०  ई०  पी०  के  अन्तगंत  जनजातीय  क्षेत्रों  को अधिक  सहायता  दी

 जाती  थी  परन्तु  अब  के  अन्तगंत  जनजातीय  क्षेत्रों  को कम  सहायता  दी  जा  रही
 क्या  मंत्री  महोदय  उन्हें  अधिक  संल्नाथता  देने  और  इस  असंतुलन  को  ठीक  करते  पर  विचार  करेंगे  ?

 ]
 श्री  देवो  लाल  :  अध्यक्ष  जन-जातियों  और  हरिजनों  के  लिए  इसमें  खासतौर  से  मदद

 दी  जाती  इसलिए  मैंने  जिक्र  किया  था  कि  जिनके  पास  जमीन  नहीं  अगर  वे  कोई  हुनर  जानते

 हों  जैसे  मुर्गी  पालना  ऐसे  कम  में  उन्हें  सबसिडी  दी  जाती  इतके  साथ-साथ  हम  लेडीज  को
 मी  खासतौर  से  मदद  करते  हैं  ।

 ]

 शीमतो  उसा  गजपति  राज  :  मुझे  आपके  संरक्षण  की  आवश्यकता  मंत्री  महोदय
 मेरे  प्रश्न  का  जबाव  नहीं  दे  रहे  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  के  अन्तगंत  जनजातीय
 क्षेत्रों  को अधिक  सहायता  दी  जाती  थी  परन्तु  अब  के  अन्तर्गत  उन्हें  कम  सहायता  मिल
 रही  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहती  हूं  कि  क्या  वह  उन्हें  अधिक  सहायता  देने  पर  विच.र
 करेंगे  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  ट्राइबल  एरिया  में  पहले  जो  सहायता  देते  क्या  वह  घट  गई  है  यह

 वे  पूछ  रही  हैं  ।

 श्री  देवो  लाल  :  उनसे  बहुत  ज्यादा  देने  का  ख्याल
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 हम  इसमें  हरिजनों  को  और  जन-जाति  के  लोगों  को  खास  तौर  से  प्राथमिकता  देते
 लाओं  को  भी  उनके  बराबर  रखते

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  थये  जबाव  पर  गव॑  करना  चाहिए  ।

 श्री  देवी  लाल  :  मैं  महिलाओं  का  जिक्र  इसलिए  करने  जा  रहा  क्योंकि  ऐसा  कहा
 जाता  है  कि  मैं  महिला  विरोधी  हू  ।  पहले  हम  इनको  30  फीसदी  तक  देते  थे  और  अब  इस  कार्यक्रम
 के  तहत  40  फीसदी  तक  दिया  जाता  है  |  हरियाणा  में  मैं  दो  को  यहां  लाया  हू  ।

 ]
 थ्री  श्रीकान्त  जेना  :  अध्यक्ष  मेरा  मुख्य  प्रघन  आई.आर  डी  के  मूल्यांकन  के  संबंध

 में  मत्री  महोदय  से  जःनना  चाहता  हु  कि  छठी  भौर  सातवीं  पंचवर्षीय  जिनमें
 के  द्वारा  कुल  सहायता  दी  गयी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  का  विगत  में

 दी  गयी  स  थता  का  मूल्यांकन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  अथवा  विगत  में  कोई  मूल्यांकन  किया  गया
 तथा  क्या  सरकार  इस  कार्यक्रम  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  जारी  रखने  का  विचार  कर

 गही  है  ?  यदि  वे  इस  कार्यक्रम  को  जारी  रखेंगे  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूਂ  कि  कोई  मूल्यांकन
 किया  ज।एगा  और  यदि  कोई  मुल्यांकत  किया  गया  है  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकाला  ।

 श्री  देवी  लाल  :  मैंने  अभी  कहा  था  अब  फिर  कह  रहा  हू  जहां  तक  शिड्यूल्ड  कास्ट्व  और

 शिड्यूल्ड  ट्राइब्स  का  ताललुक  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कोई  पुन  ल्यांकन  कर  रहे  यह  पूछ  रहे  हैं  ।

 श्री  देवी  लाल  :  मैं  यही  तो  कह  रहा  हु  कि  हम  इसको  रिव्यू  करते  हैं  और  देखते  हैं  कि  किस
 तरीके  से  मदद

 श्रो  राम  कृष्ण  यादव  :  अध्यक्ष  गांवों  देहातों  में  गरीबों  को  और  किसानों  को  एवं
 मजदूरों  को  सरकार  सहायता  जरूर  देती  लेकिन  वह  उन  तक  पहुंचती  नहीं  मैं  सरकार  से

 पूछना  चाहता  हुਂ  कि  गरीबों  तक  वह  सहायता  पहुंचे  इसके  लिए  आपने  कोई  वशेष  अभियान  चलाया
 है  ?  जैसा  कि  कांग्रेस  के  शासन  में  था  कि  रुपयों  में  से  15  पंसे  हो  उन  गरीबों  तक  पहुंचते  तो
 क्या  आप  ऐसा  अभियान  चलायेंगे  जिसके  तहत  पूरा  रुपया  उन  तक  पहुंचे  ।

 श्री  देवी  लाल  :  सन्  1980-81  |  में  लगमग  250  करोड़  ये  को  ऋण  सहायता  दी  गई
 थी  और  अब  1989-90  में  1250  करोड़  रुपये  की  सहायता  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला

 अमरोका  के  विदेश  विभाग  के  प्रवकक्ता  का  कदमोर  के  बारे  में  वक्तथ्य

 ]  ेु
 *2  53.  कुरियन  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  के  विदेश  विमाग  के  प्रवक्ता  ने  एक  कथित  वकतब्य  में  भारत  सरकार  से

 -
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 अनुरोध  किया  है  कि  वह  अपने  सु”क्षा  बलों  को  कश्मीर  में  निहत्ये  लोगों  के  विरुद्ध  घातक  हथियारों
 का  प्रयोग  करने  से  और

 [a]  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  संत्री  इन्द्र  कुार  :

 सरकार  ने  नई  दिल्ली  स्थित  अमरीकी  राजदूत  को  इस  गलत  वकतग्यं  के  बारे
 में  ऊपनी  चिता  से  अवगत  करा  दिया  है  '

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  अध्यक्ष  जब  से  इस  सरकार  ने  अपना  कार्यभार  संभाला
 तमी  से  निश्चित  रूप  से  गलत  व्यवस्था  के  कारण  वे  किसी  को  भी  कश्मीर  में  किये  गये  अपने  कार्यों
 के  दारे  में  विश्वास  नीं  दिला  सके  कश्मीर  के  लोग  चाहे  वे  हिन्दू  हैं  अथवा  मुस्लिम  अंथंवा
 सरकारी  कमंचारी  हैं  उन्हें  भी  सरकार  द्वारा  किये  गये  कार्यों  पर  विश्वास  नहीं  किसी
 को  भी  उन  पर  कश्मीर  में  किये  गये  कार्यों  के  प्रति  विश्वास  नहीं  है  यहां  तक्  कि  जम्मू  और  कश्मीर
 सम्बन्धी  मामलों  के  मत्री  श्री  जाज॑  फर्नांडीज  को  मी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  केवल  हमारे  गृह  मन्त्री  श्री

 मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  ही  अकेले  ऐसे  व्यश्त  हैं  जिन्हें  कश्मीर  के  मामले  में  सरकार  पर  विश्वास

 परन्तु  बताया  जाता  है  क्रि  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  उच्च  स्तरीय  राजनयिक  पहल  की  जा  रही  है  ।

 हमारे  राजदूतों  को  विभिन्न  देशों  में  भेजा  गया  और  सरकार  का  कहना  यह  है  कि  हमारी  राजनयिक

 पहल  एक  सफलता  थी  ।  परन्तु  स्थिति  कया  है  ?  कृपया  अमेरिकी  विदेश  विभाग  के  प्रवक्ता  के  वक्तव्य
 पर  ध्यान  दीजिये  ।  उससे  यह  प्रकट  होता  है  कि  इस  सरकार  की  सुप्रशिक्षित  तथा  उच्जस्तेरीय
 राजनयिक  पहल  एक  अप्फलता  थी  ।  वे  कश्मीर  सम्बन्धी  अपने  दृष्टिकोण  के  बारे  में  अमें २  की  विदेश
 विभाग  अथवा  अन्य  देशों  की  सरकारों  को  विश्वास  नहीं  दिला  सके  ।  मैं  जानना  चाहूगा  कि  क्या  यह
 सरकार  इसे  एक  राजनयिक  असफलता  समझती  है  ?  क्या  यह  एक  राइ्नयिक  असफलता  है  ?  और
 यदि  ऐपा  है  तब  इम  सम्बन्ध  में  आप  क्या  कारंबाई  करेंगे  ?

 श्री  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  मरे  माननीय  मित्र  को  फालतू  शोर-शराबा  करने  की  जरूरत  नहीं

 है  ।  मुख्य  बात  यह  है  कि  भारत  के  पक्ष  को  अच्छी  प्रकार  से  पेश  किया  गया  है  और  इसका  स्वागत

 हुआ  है  यहाँ  तक  क्रि  राष्ट्रपति  बुश  ने  प्रधानमन्त्री  को  लिखे  पत्र  में  प्रशसा  की  है  हम  संही  दिशा  में

 चल  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  आप  अपना  दूसरा  प्रश्न  पूछिये  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियने  :  उत्तर  के  बारे  में  क्या  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  दूसरे  प्रश्न  पर  आईये  ।

 प्रो०  पो०  कुरियने  :  तब॑  विदेश  विभाग  कै  वक्तव्य  के  बारे  में  क्या  कह्ठना  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  दूसरा  प्रइन  पूछिये  ।
 प्रो०  फी०  जे०  छुरियन  :  अध्य  न  मैं  आपसे  अपने  अधिकार  की  सुरक्षा  का  निवेदन

 करता  हूं  ।  यही  मूल  प्रइन  है  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अब  अपना  दूसरा  प्रइन  पूछिये  ।

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  प्रएन  का  उन्होंने  स्पष्ट  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 )
 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  यह  प्रइन  अगेरिक्री  विदेश  विभाग  के  प्रवक्ता  द्वारा  दिये  गये  वक्तठ्प

 के  बारे  में  है  |  यदि  राष्ट्रपति  बुश  ने  ऐसा  कहा  है  तब  इस  वक्तञ्य  और  कांग्रंस  की  क्या  प्रतिक्रिया

 हैं  ?  उन्हें  यह  मी  बताना  चाहिये  ।  कहीं  कुछ  तो  गलती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  अपने  दूसरे  प्रइन  पर  आईये  ।

 (  व्यवधान  )

 प्रो०  पी०  जे०  क्ुरियन  :  उन्होंने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  यह  इस  वक्तव्य  पर  आधारित

 नहीं  यह  किसी  और  तथ्य  पर  आधारित  मैंने  राष्ट्रपति  बुश  की  प्रतिक्िया  के  बारे  में  नहीं  पूछा
 बल्कि  मैंने  अमेरिकी  विदेश  विभाग  के  प्रवक्ता  द्वारा  दिये  गये  बयान  के  बारे  में  पूछा  उंम

 बयान  में  हमारे  द्वारा  की  गई  कारंवाई  की  निन््दा  की  गई  मेरा  प्रश्न  उसी  के  सम्बन्ध  में  अतः

 उन्हें  उस  सम्बन्ध  में  उत्तर  देना

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  दूसरा  प्रइन  पूछिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कायंविधि  को  विनियमित  कर  रहा  कृपया  दूसरे  प्रइन  पर  आईये  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  खेद  है  कि  उन्होंने  किसी  और  के  बारे  में  उत्तर  दिया  है  ।

 श्री  भाधवराव  सिधिया  :  वे  इसी  प्रकार  सरकार  चला  रहे  हैं  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  जी  हाँ  |

 कश्मीर  विधानसभा  मंग  कर  दी  गई  ।  राज्य  में  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  बिश्कुल  रुक
 गई  है  और  कल  ही  मन्त्री  जी  द्वारा  यह  कहा  गया  था  कि  वे  कश्मीर  विधानसभा  बहाल  करके  वहां
 पर  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  शुरू  करने  जा  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  इस  पर  काफी  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  यह  प्रश्न  में  है  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  यह  कश्मीर  के  बारे  में  आपको  यह  मालूम  होना
 चाहिये  कि  क  मीर  में  लोकतांत्रिक  प्रणाली  के  रुक  जाने  से  विश्व  के  अन्य  देशों  में  कश्मीर  के  मामले
 पर  हमारी  नीति  के  सम्बन्ध  में  गलत  जाने  लगा  है  ।  यह  गलत  घारण  जब  से  सरकार
 ने  यह  कहा  है  कि  वे  कश्मीर  विधानसभा  को  बहाल  करने  जा  रहे  हैं  मैं  यह  जानना  चाहू गा  कि
 सरकार  इस  गलती  को  कब  तक  सुधारने  की  सोच  रही  है  और  यह  भी  कि  जब  से  सरकार  यह  समझने
 लगी  है  कि  विधान  खभा  को  मंग्र  करना  गलत  कदम  था  तब  उस  राज्यमाल  के  खिलाफ  क्या

 कारंवाई  की  जिन्होंने  यह  असंवैधानिक  और  गेर-कानूनी  कदम  उठाया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  मुख्य  प्रश्न  से  निश्चित  रूप  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 थी  इन  छुमार  गजराल  :  मैं  सोचता  हू  कि  अब  तक  माननीय  सदएय  स्वयं  समझ  गये
 कि  प्रइन  इससे  सम्बन्धित  नहीं  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हरि  किशोर  सिंह  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  यह  अप्रासंगिक  क्यों  है  ?  मैं  आपसे  अपने  अधिकारों  की

 सुरक्षा  चाहता
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  हरि  किशोर  जी  को  बुलाया  है|

 )
 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मेरा  प्रशन  विषय  से  अलग  किस  प्रकार  है  ?  आप  कंसे  कह  सकते  हैं

 कि  मेरा  प्रश्न  विषय  से  अलग  है  ?

 मैं  आपसे  अपने  अधिकारों  की  सुरक्षा  चाहता  हूं  ।  मेरा  प्रइन  अप्रासंगिक  कंसे

 )  उन्होंने  कश्मीर  में  गंगीर  गलती  की  है  अप्रासगिक  कैसे  हुआ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कुरियन  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  मैंने  श्री  हरि  किशोर
 सिंह  को  बुलाया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  निब्चित  रूप  से  मुख्य  अश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।  यदि  मन्त्री

 कुछ  कहना  चाहते  हैं  तब  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  परन्तु  मैं  मन््त्री  जी  को  विवश  नहीं  कर

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना-अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।  मैं  श्री  कुरियन  की  बात  सुनना

 चाहता  हू  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  मेरा  केवल  इतना  निवेदन  है  कि  मंत्री  महोदय  चाहें  तो  भेरे
 प्रदान  का  जवाब  नहीं  दें  ।  मुझे  उसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  यह  उनकी  इच्छा  पर  निमंर  है  परन्तु  मेरा
 प्रएम  अप्रासगिक  है  अथवा  इसका  निर्णय  तो  पीठासीन  अधिकारी  करंगे  न  कि  मंत्री  जी  ।
 ***  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विनिर्णय  यह  है  कि  श्री  कुरियन  द्वारा  पूछा  गया  दूसरा  प्रश्न  निश्चित
 रूप  से  मुसुय  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  मैं  समझता  हू  कि  मन््त्री  जी  यही  बात  कहना  चाहते  थे
 क्योंकि  यह  मुख्य  प्रश्न  से  सम्बंधित  नहीं  है  ।

 )
 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  मैं  यहां  चुनकर  आया  हूं  अपना  वह  छाब्द  वापस

 )
 भरी  इस्द्र  कुमार  गुजराल  :  जो  मैंने  कहा  था  मैं  समझता  ठीक  ही  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  हो  यह  निर्णय  दे  चुका  हूं  कि  यह  मुख्य  प्रइन  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 )
 बन

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 ओर  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  वह  रिकार्ड  देख  सकते  मैं  पुनः  उद्धृत  करता  हु  ।

 सदस्य  स्वयं  यह  समझ  गए  हैं  कि  उनका  प्रइन  मुख्य  प्रइन  से  ब्रम्बन्धित  नहीं  है  ।”

 )

 श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  मैं  समझता  हू  कि  सरकार  को  विदेश  विभाग  की  प्रतिक्रिया
 चाहे  वह  प्रवक्ता  द्वारा  की  गई  हो  अथवा  राष्ट्रपति  द्वारा  की गई  उस  पर  विचार  करना  चाहिये
 ओर  उन  पर  उचित  विरोध  प्रकट  करना  कश्मीर  मसले  सम्बन्धी  सरकार  द्वारा  की  गई
 राजनयिक  पहल  सफल  रही  है  और  राष्ट्रमंडल  में  पाकिस्तान  अकेला  पड़  गया  है  ।  चाहे  कश्मीर  का
 मामला  हो  अथवा  कोई  अन्य  मामला  हमें  किसी  मी  विदेशी  सरकार  चाहे  वह  महाशक्त  द्वो
 अथवा  अद्ध-महाशक्ति  कोई  प्रमाणपत्र  नहीं  लेना  सदन  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  इस
 मामले  पर  हमें  उत्त  जित  होने  की  आवश्यकता  नहीं  हैं  ।

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  उचित  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  जानी  चाहिये  और  यदि  आवश्यकता
 पड़े  तो  खुले  तौर  पर  व्यक्त  की  जानी  चाहिये  |  क्या  सरकार  अमेरिको  विदेश  विभाग  को  अपनी

 सुनिश्चित  ओर  सुदृढ़  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करेगी  जिससे  कि  अन्य  देश  वेसा  न  करें  ?

 ओ  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  जैसा  कि  मैंने  मुख्य  प्रवन  के  उत्तर  में  कहा  था  कि  सरकार  ने  नई
 दिल्ली  स्थिति  अमेरिकी  राजदूत  को  गलत  वक्तव्य  के  बारे  में  अपनी  चिन्ता  जतायी
 उसके  बाद  हमने  यह  देखा  है  कि  विभिन्न  समितियों  में  विदेश  विभाग  में  विभिन्न  अधिकारियों  ने  उसे
 ठीक  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  मैं  अपने  मित्र  प्रो०  कुरियन  का  पूरी  तरह  से  समर्थन  करता  हूं  कि

 राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  अमेरिका  विचारकों  के  सामने  कश्मीर  समस्या  को  ठीक  रूप  में  रखने  के  सफल

 ही  हो  सकी

 यह  उस  तथ्य  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  जिसमें  वाशिंगटन  की  22  मार्च  की  रिपोर्ट  में  कड़े  शब्दों

 का  प्रयोग  किया  गया  है  तथा  जिस्तकी  ओर  मन्त्री  जी  का  ध्यान  अवश्य  गया  होगा  ।

 एक  बहुत  ही  कड़े  शब्दों  वाले  संकल्प  को  अमेरिकी  सीनेंट  में  रखने  का  प्रस्ताव  है  जिसमें

 कश्मीर  के  बारे  में  पाकिस्तान  का  दृष्टिकोण  और  उसके  द्वारा  जनमत  संग्रह  को  समर्थन  देने  का

 उल्लेख  किया  गया  मैं  सोचता  हूं  कि  मान  लो  कि  सरकार  इसे  पुनः  अस्वीकार  कर  देगी  जैसा  कि

 उन्होंने  इससे  पूर्व  किया  है  जैसे  कि  यह  बिल्कुल  गलत  मत  अथवा  गलत  वक्तव्य  हो  |  यह  इसीलिए  है
 क्योंकि  यह  सरकार  आम  राय  की  आड़  में  सक्रिय  सरकार  न  होकर  निष्क्रिय  सरकार  ज्यादा

 मैं  स्पष्ट  रूप  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कुछ  अमेरिकी  सीनेटरों  के  जो  देश  की  प्रादेशिक

 अखंडता  के  सम्बन्ध  में  मारत-विरोधी  कार्य  कर  रहे  आप  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  कर  रहे

 हैं  ?  बम  आप  कोई  राजनयिक  कदम  उठाना  चाहते  हैं  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  इस  प्रकार

 के  संकल्प  न  रखे  जाएं  और  अमेरिकी  जनता  और  अमरीकी  सरकार  के  सामने  कद्मीर  समस्या  को

 सही  परिप्रेक्ष्य  मे ंरखा  जा  सके  ।  अन्य  शब्दों  क्या  आप  यह  भी  सुनिक्षिचत  करेंगे  कि  वे  यह  अच्छी

 तरह  से  समझ  लें  कि  कक्मीर  मारत  का  अभिन्न  और  अखंड  भाग  है  ?
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 ओर  इंस  कुमार-गुजराल  :  मेरे  मानतीय  मित्र  जो  अत्यन्त  विद्वान  और  बुद्धिमान  हैं  स्वयं

 यंह“जाम  जाहँगे"कि  एक  लॉबी  अमेरिकी  विदेदा  विभाग  भें  कार्य  कर  रहौ  है  ।  प्रत्येक  समाज  जो  वहां
 कार्य  करता  है  वह  वहां  लॉबी  बनाने  की  कोशिश  करता  कुछेक  ऐसी  भी  हैं  जो  पाकिस्तान की
 ओर  से  कार्य  कर  रहो  हैं  ।  परन्तु  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  हमारा  मामला  बिना  पैरवी  के

 एक  बात  मैं  अवक््य  बताना  चाहता  हूं  कि  हम  अपने  मामले  को  किसी  के  भी  निर्णय  के  लिए

 नहीं  रख  रहे  हमारा  अपना  आत्म-सम्भात  है  ।  मैं  सोचता  हूं  कि  हमारे  मामले  को  अच्छी  तरह
 से  समझा  गया  यहां  तक  कि  राष्ट्रपति  दुश  ने  प्रधान  मन्त्री  को  लिखें  गये  पत्र  में  मी  इसे  स्वीकार

 किया  है  ।

 ही  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं
 ये  इस  तरह  के  क्क्तव्य  दे  रहे  हैं  और  ऐसे  रिजोल्यूशन्स  हो  रहे  उतके  प्रकाश  में  मैं  मन््त्री  महोदय

 से  यह  चाहूंगा  कि  उनको  ये  बता  दिया  जाए  कि  हम  इसे  पसन्द  नहीं  हिन्दुस्तान  के  लोग

 और  हिन्दुस्तान  की  सरकार  गवनं  मेंट  की  तरफ  जो  अनफ़  ण्डली  किये  जा  रहे  उप्त

 छम  अपने  आंतरिक  मामलों  में  डायरेक्ट  इन्टरफीयरेंंश  समझते  हैं  और  इसको  वे  स्टाप  करें  और  इस

 तरह  के  अमंत्रीपूर्ण  कार्यों  को  यहां  पर  पसन्द  नहीं  किया  जा  रहा  तो  क्या  मंत्री  जी  इस  बारे  में

 उनको  स्पष्ट  बताने  की  घोषणा  करेंगे  ?

 शी  इना  कूमार  गुजराल  :  अध्यक्ष  मैं  अपने  मित्र  को  इस  बात  का  विश्वास  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  के  इन्टरेस्ट  का  पूरा  ध्यान  रखा  जा  रहा  रखा  जाएगा  ओर  पूरे  जोर
 और  वजाहत  के  साथ  रखा

 ]
 श्री  सभरेन्द्र  कुन्डू  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूगा  कि  उन्होंने

 पाकिस्तान  की  प्रधान  मंत्री  द्वारा  उनकी  हाल  में  की  गई  घोषणा  कि  वे  कब्मीर  में  आतंकवादियों  को
 10  करोड़  रु०  की  सहायता  देंगी  तथा  अधिकृत  कश्मीर  का  प्रकाशन  भी  आतंकवादियों  को  5  करोड़
 २०  की  सहायता  राशि  इस  बारे  में  अमेरिकी  सरकार  को  सूचना  दी  है  अथवा  नहीं  ?

 भरी  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  हमारे  आन्तरिक  मामलों  में  पाकिस्तान  का  हस्तक्षेप  हो  रहा  है
 इसके  हमारे  पास  पूरे  प्रमाण  मी  तथा  हमने  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  वे  सपूत  दे  भी  दिपे
 पाकिस्तान  में  जिम्मेदार  व्यक्तियों  द्वारा  जिस  प्रकार  की  बातें  कही  गयी  उन  सबको  भी  हम
 अन्य  देक्षों  की  जानकारी  में  ला  रहे  है  ।

 प्रशनों  के  लिखित  उत्तर

 सब्र  समिति  रिवोर्ट
 $249.  श्री  खी०  एस०  आासवराज  :  कया  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  मे  डाकखानों  के  विभागेतर  कमंचारियों  से  सम्बन्धित  सव्र  समिति  की
 प्विफारिक्षें  लागू  कर  दी
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 क्या  सरकार  का  विभागेतर  कमंचारियों  को  नियमित  कमंचारियों  के  समान  विभिन्न
 ऋण  सुविधाएं  देने  का  विचार  और

 पदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रो  तथा  संचार  मंत्री  के०  :  से
 अतिरिक्त  विभागीय  प्रणाली  जांच  समिति  ने  ।7।  सिफारिश  की  थीं  जिनमें  से  120
 स्षिफारिशें  स्वीकार  की  गई  हैं  ।  इनमें  वे  32  सिफारिशें  भी  शामिल  हैं  जो  कतिपय  संशोधनों  के  साथ
 स्वीकार  की  गई  इन  सिफारिसश्षों  को  कार्यान्वित  कर  दिया  गया  है  ।

 अतिरिक्त  विमागीय  एजेंटों  की  कतिपय  श्रेणियों  को  कुछ  किस्म  के  अग्रिम  जैसे  400/-  रु०
 साइकिल  अग्रिम  दिया  जाता  है  ।  बाड़  से  प्रमावित  क्षेत्रों  में  अतिरिक्त  विमागीय  एजेंटों  को  100/-
 रु०  का  बाढ़  अग्रिम  भी  मंजूर  किया  जाता  है  ।

 कार्यभार  ग्रहण  करने  के  वाद  सरकार  ने  अतिरिक्त  विभागाय  एजेंटों  की  विभिन्न  श्र  णियों  की
 स्थित्ति  की  पुनरीक्षा  प्रारम्म  कर  दी  अतिरिक्त  विमागीय  कमंचारियों  का  प्रतिनिधित्व  करने
 वाली  यूनियनों  के  साथ  प्रारम्भिक  विचार-विमर्श  मी  किया  गया  है  ।  विभाग  इस  मामले  पर  वित्त
 मन्त्रालय  और  योजना  आयोग  से  आगे  और  चर्चा  करना  चाहता  है  तथा  तत्पश्चात्  अतिरिक्त
 गीय  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  प्रस्ताव  तेयार  करना  चाहता  है  ।

 टेलोफोन  बिलों  को  अदायगो  में  विकलांग
 व्यक्तियों  को  रियायत

 ]
 +250.  श्री  रामलाल  राही  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टेलीफोन  बिलों  की  अदायगी  में  विकलांग  व्यक्तियों  को  श्नमय  की  कोई

 छूट  अथवा  रियायत  दी  जाती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधघीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  सम्त्री  तथा  सचार  अन्त्री  के०  पो०  :  जी  नहीं  ।
 विकलांग  व्यक्तिप्रों  को  टेलीफोन  बिलों  का  मुगतान  करने  में  समय  की  कोई  छूट  या  रियायत  नहीं
 दी  जाती  ।

 उपयुक्त  को  महं  नजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।  विकलांग  व्यक्तियों  की  संस्थाओं  को  किराए  में  कुछ  रियायत  देने
 की  संसद  में  घोषणा  की  गई  है  ।

 1-4-90  मूक-बाधिर  व्यक्तियों  के  लिए
 जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  बने  स्वयंसेवी  संगठनों  और  सरकार  द्वारा  मान्यता
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 प्राप्त  अन्य  संगठनों  जैसी  संस्थाओं  में  दो  टेलीफोनों  तक  गेर-आवाप्तीय  किराये  में  25%  की  रियायत

 देय  होगी  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि सदन  इससे  सहमत  होगा  कि  विभाग  विकलांग  ब्यक्तियों  को  जो
 विभिन्न  रियायतें  दे  रहा  ह ैऔर  साथ  ही  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  की  ऐसी  श्रेणियों  की
 मदद  करने  के  लिए  सरकार  को  सामान्य  नीति  निर्देशों  के  अनुसरण  में  पी०  सी०  एस०  टीं०डी०
 फोन  आदि  के  माध्यम  से  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  करा  रहा  है  ।

 क्षेत्रीय  अनुसंधान  केन्द्रों  को  स्थापना

 ]

 254.  शी  के०  प्रधानी  :  क्या  कृषि  सन््त्रो  यह  बताने  की  ऋपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  अधीन  नये  क्षेत्रीय  अनुसंधान
 केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  ये  केन्द्र  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये  जाय ेगे  और  प्रत्येक  केन्द्र  पर
 कितनी  धनराशि  खर्च  होने  का  अनुमान  है  ?

 उपप्रधान  सन्त्री  ओर  कृषि  सन््त्री  देवी  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 असम  समझोते  के  अन्तगंत  प्रस्ताव

 $255,  श्री  उत्तम  राठौड़
 शी  कल्पनाथ  राय  |

 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  असम  राज्य  की  बेहतरी  के  लिए  असम  समझौोते  के  अन्तगंत  प्रस्ताव
 तैयार  किये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  प्रस्तावों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  अब  तक  म्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 गृह  सन्त्री  सुफ्तो  सोहस्मद  :  से  जी  श्रीमान्  ।  तथापि  सरकार  ने
 योजना  आयोग  के  सदस्य  श्री  एल०  सी०  जैन  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  है  जो  असम  का
 आंथिक  विकास  तीव्रता  से  करने  हेतु  प्रस्ताव  तैथार  करेगी  |  समिति  ने  अभी  तक  अपने  प्रस्तात  प्रस्तुत
 नहीं  किए  हैं  '

 खजुराहो  इलाहाबाद  मार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करना

 *256.  श्रो  राम  सजोवन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीथयात्रियों  और  पर्यटकों  को  हो  रही  असुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 इलाहाबाद  बरास्ता  राजापूर  को  राष्ट्रीय  राजमागं  घोषित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव
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 यदि  तो  प्रस्तावित  राष्ट्रीय  राजमार्य  की  निर्माण  योजना  और  सर्वेक्षण  काये  के  कब
 तक  पूरा  होने  की  सम्मावना  और

 इस  निर्माण  काय  के  कब  तक  शुरू  होने  की  सम्मावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  भसन्त्रो  तथा  सचार  मंत्रो  के०  पो०  :  नहीं  ।
 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 चकमा  शरणाथ्ियों  के  सम्बन्ध  में  बांग्लादेश  के  साथ  बातचीत

 ]

 *257.  प्रो  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  क्या  विदेश  मन््त्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :
 क्या  उनके  नेतृत्व  में  जो  भारतीय  शिष्टमण्डल  बांग्लादेश  गया  था  उसने  इस  समय

 त्रिपुरा  में  रह  रहे  चकमा  शरणार्थियों  की  काफी  समय  से  लम्बित  समस्याओं  का  हल  ढूढते  के  लिए
 बांग्लादेश  सरकार  से  हाल  ही  में  बातचीत  की

 यदि  तो  इस  बातचीत  के  कया  परिणाम  निकले  और

 इस  सम्बन्ध  में  त्रिपुरा  के  लोगों  के  क्या  विचार  हैं  और  क्या  बांग्लादेश  के  साथ  उनकी
 बातचीत  में  इन  विचारों  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  ?

 विवेश  सन्त्री  इन्द्र  कुमार  :  और  जी  हमने  बांग्लादेश  को
 एसी  स्थितियां  पेदा  करने  के  लिए  कहा  है  जिससे  कि  चकमा  शरणार्थियों  को  स्वदेश  वापस  जाने  में
 कोई  कठिनाई  न  हो  ।  बंगलादेश  की  सरकार  त्रिपुरा  में  शरणार्थी  शिविरां  का  दौरा  करने  के  लिए
 चटगयांव  पबंतीय  क्षेत्र  से एक  शिष्टमण्डल  को  शीघ्र  मेजने  के लिए  सहमत  हो  गई  है  ताकि  शरणार्थियों
 को  लोटने  के  लिए  राजी  किया  जा  सके  ।

 शरणार्थियों  के  लगातार  ठहरने  के  सम्बन्ध  में  त्रिपुरा  की  सरकार  ने  अपनी  चिन्ता  व्यक्त
 की  है  और  शरणार्थियों  की  ज्ञीघत्र  वापसी  के  लिये  मांग  की  है  ।  बातचीत  के  दौरान  इस  बात  को  ध्यान
 में  रखा  गया

 भूसि  सुधार  सम्बन्धी  कानूनों  को  संविधान  को  नोवों

 अनुसूचो  में  शामिल  करना

 $258.  श्री  टी०  बच्चोर  :  क्या  कृषि  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  विचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  जिसमें  विभिन्न  राज्यों  के  मूमि  सुधार
 सम्बन्धी  कानूनों  को  संविधान  की  नौवीं  अनुसू ची  में  शामिल  करने  का  सुझाव  दिया  गया

 क्या  प्रस्ताव  में  केरल  के  किन्हीं  अधिनियमों  का  उल्लेख  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उपप्रधान  मर्जी  ओर  कृषि  सन््भो  देवो  :  जो  हां  ।

 28



 लखित  उत्तर  29  1990

 और  सरकार  का  प्रस्ताव  55  भूमि  सुधार  अधिनियमों  को  संविधान  की  नवीं

 अनुसूची  में  शामिल  करने  का  है  और  इस  उद्देश्य  के लिए  संविधान  में  संशोधन  ः  के  लिए  एक
 विधेयक  संसद  के  चालू  सत्र  के  वौरान  लाए  जाने  की  सम्मावना

 55  भूमि  सुधार  कानूनों  में  से  दो  कानून  केरल  राज्य  से  सम्बन्धित  इन  दो  कानूनों  के

 ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :--

 केरल  भूमि  सुधार  1978  (1978  का  केरल  अधिनियम  )
 केरल  भूमि  सुधार  1981  (1981  का  केरल  अधिनियम  )

 1978  के  अधिनियम  में  निम्नलिखित  हेतु  प्रःवधान  हैं  :---

 (1)  तालुक  मूमि  बोर्ड  को  अधिकतम  सीमा  के  उन  मामलों  को  आरम्म  करने  की  शक्ति
 प्रदान  करना  जिनमें  तालुक  भूमि  बोर्ड  ने  मूल  आदेश  में  यह  निर्धारित  किया  था  कि  सम्बन्धित
 व्यकि  यों  को  कोई  मूमि  अम्प्रपित  नहीं  करनी  लेकिन  बाद  में  यह  पता  लगा  कि  ऐसे  व्यक्तियों  के
 के  पास  वास्तव  में  अधिकतम  सीमा  से  काफी  अधिक  मूमि  है  ।

 (2)  मूल  अधिनिण्म  की  घारा  103  में  ऐसा  प्रावधान  शामिल  करना  ताकि  सरकार  अपील

 तालुक  भूमि  बोर्डों  तथा  मूमि  बोई  द्वारा  पारित  आदेशों  के  खिलाफ  उच्च  न्यायालय  के
 समक्ष  संशोधन  याचिकायें  प्रस्तुत  कर  सके  ।

 1981  के  अधिनियम  में  यह  प्रावधात  है  कि  खेतिहर  काइतकार  को  किसी  मूमि  जोत  अथवा
 जोत  के  किसी  माग  जिसे  प्राप्त  करने  के  लिए  उनके  आवेदन-पत्र  को  अस्वीक्ृत  कर  गया

 के  लिए  1-1-1970  से  कोई  लगान  अदा  नहीं  करना  होगा  ।  काझ्तकारों  को  किसी  मूमि  जोत
 अथवा  जोत  के  किसी  भाग  जिसे  पुनः  प्राप्त  करने  के  लिए  उनके  आवेदन  बत्र  को  अस्वीकृत  कर  दिया
 गया  के  लिए  मूल  कर  अथवा  अन्य  कर  अदा  करने  इस  संशोधन  द्वारा  अधिनियम  की  धारा
 109  के  अन्तगंत  देव  तोषण  की  राशि  को  500/-  रुपये  से  बढ़ाकर  1500/-  रुपये  और  छोटे

 मूमि  धारकों  को  देश  मुआवजे  की  राशि  को  2000/-  रुपये  से  बढ़ाकर  करने  का  भी
 प्रावधान  किया  गया  है  |  घोषक  की  मृत्यु  के  पश्चात्  भी  अम्यषंण  के  बारे  में  कारंवाई  जारी  रखने  का
 भी  इस  अधिनियम  में  प्रावधान  है  ।

 चोम  दास  पाकिस्तान  को  न्यूक्लियर  रिएक्टरों  के  सप्लाई

 $259.  श्री  पी०  एम०  सईद
 शी  प्रकाश  बी०  पाठिल

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  23  1990  के  एक्सप्रंसਂ  में  टू
 गेंट  एन-रिएक्टर  फ्राम  चाइनाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचा  र  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  चीन  द्वारा  पाकिस्तान  को  पावर  रिएक्टरोंਂ  की  सप्लाई
 किये  जाने  से  मारत  के  लिए  गम्मीर  खतरा  उत्पन्न  हो  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है और  उक्त  स्थिति  से  निपटने  के  लिए
 क्या  कदम  उठार  गये  हैं  अयक्षा  उठाने  का  विभार  है  ?

 \
 :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  रूपा  करेंगे  कि  :
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 नी न  न  ितनधन्न  ++  न  नस  चननतत  >>

 विदेश्व  मंत्री  इन्द्र  कूमार  :  जी  हां  ।

 और  पाकिस्तान  के  अस्कोन्मुबी  और  चोरी-छिपे  स्वरूप  के  नपमिकीय  कार्यक्रप्त  के
 बारे  में  हमारी  आशकाओं  से  समी  सम्बन्धित  पक्षों  को  अबग॒त  करा  दिया  गया  है  *' सरकार  उन  सभी
 घटनाओं  पर  बराबर  निगाह  रखती  है  जिनका  देश  की  सुरक्षा  प॒  प्रमाव  पड़  सकता  हो  और  उसकी

 सुरक्षा  क ेलिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाती  है  ।

 व्यापक  फसल  बीमा  योजना

 १260.
 भी  पीशाण  ोती  |

 :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्यापक  फसल  बीमा  योजना  के  कायन्वियन  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई
 इस  योजना  के  अन्तगंत  राज्यवार  कितना  क्षेत्र  शामिल  या  गया

 क्या  सरकार  का  इस  योजना  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उपप्रधान  मंत्री  और  कृषि  मन््त्रो  देवी  :  बृहत  फसल  धीमा  योजना  पहला
 1985  से  चलाई  जा  रही  है  ।  खरीफ  1989  के  अन्त  तक  427  लाख  हैक्टेयर  श्षेत्र  के  लिए

 करीब  237  लाख  किसानों  की  फसलों  का  5080-00  करोड़  रुपए  का  बीमा  किया  जा  चुका  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 बहत  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकारें  मौसम  के  दौरान  इस  योजना  के
 अन्तगंत  किसी  भी  क्षत्र  को  अधिसूचित  कर  सकती  बशरतें  उनके  पास  5  वर्षों  के  लिए  पैदावार
 सम्बन्धी  आंकड़  और  हर  मौसम  के  अन्त  में  विभिन्तर  बीमाशुदा  फसलों  के  लिए  आवश्यक  संख्या  में
 फसल  काटने  के  प्रयोग  करने  की  क्षमता  हो  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 विवरण

 1985  से  1989  तक  बहुत  ऋसल  बोमर  फ्रोजमा  के  अन्तर्गत
 खाया  गया  क्षेत्र

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  का  नाम  कवर  किया  गया  क्षेत्र

 1  2
 ,

 3

 ।.  आन्ध्र  प्रदेश  7701008
 2.  असम  59124

 .3.  बिहार  2129101
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 1  2  3

 4,  गोवा  6571
 5.  गुजरात  6339355
 6.  हिमाचल  प्रदेश  19733
 7.  जम्मू  और  कश्मीर  77358
 8.  कर्नाटक  1275757
 9.  व  रल  243151

 10.  मणिपुर  4759
 11.  मेघालय  12334
 12.  मध्यप्रदेश  5327073
 13.  महाराष्ट्र  7955230
 14.  उड़ीसा  1814938

 15.  राजस्थान  1544600
 .16.  त्रिपुरा  18  109
 17.  तमिलनाडु  931279

 18.  उत्तर  प्रदेश  5268928
 19.  पश्चिम  बंगाल  2006142

 20.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  3548
 21.  दिल्ली  1359
 22.  पांडिचेरी  6357

 हए,ए७७७४७४७४७४"श"श"श"श"श"शनशणशणणणणणणणणशशशशशशशश

 कुल  42745814
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 रायगढ़  जिले  में  भोव्धन  में  स्थित  इलेक्ट्रानिक
 एक्सचेंज  के  लिए  उपकरण

 #261,  थ्रो  ए०  आर०  अन््तुले  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टेलीफोन  विभाग  के  जिला  मुख्यालय  के  अनुदेश  पर  महाराष्ट्र  के  रायगढ़  जिले  में

 श्रीवर्धन  को  भेजे  गये  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  उपकरण  किसी  अन्य  स्थान  पर  भेज  दिये  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ..  क्या  ये  उपकरण  श्रीवर्धन  में  स्थापित  किये  जाने  और
 *  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मन्त्रो  तथा  संचार  सन््त्रो  के०  पो०  :  रायगढ़
 जिले  में  श्रीवर्धन  को  आबंटित  इलेब्ट्रानिक  एक्सचेंज  उपकरण  महाराष्ट्र  दूरसंचार  सकिल  के  उसी  जिले
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 में  थाल  को  अन्तरित  कर  दिया  गया  जहां  इसे  संस्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  यह  अन्तरण  महाराष्ट्र

 दूरसंचार  सकिल  द्वारा  किया  गया  था  ।

 इस  अन्तरण  से  500  लाइनों  वाला  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  थाल  में  284  उपभोक्ताओं

 (74%)  जबकि  शअ्रवर्घन  में  220  उपमोक्ताओं  (57%)  की  सेवा  प्रदान  करेगा  ।

 श्रीवर्धन  के लिए  वष  1990-91  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  उपकरण  आबंटित  किया
 गया  है  ।

 उपयुक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 टेलीफोन  को  किराये  को  दरों  में  वढ्धि

 ]
 +262,  श्री  गुलाब  चन्द  कटारिया  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1985  से  1990  तक  की  अवधि  के  दौरान  अब  तक  टेलीफ़ोन  की  किराग्रे  की
 दरों  में  कितनी  बार  वृद्धि  की  गई  और  प्रत्येक  बार  कितनी-कितनी  वद्धि  की

 इन  दरों  में  वृद्धि  के  पश्चात्  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  और  कमंचारियों  को  यदि  कोई
 विशेष  लाभ  दिए  गए  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  और  ,

 टेलीफोन  सेवा  को  और  कार्यक्षम  बनाने  के  लिए  कौन-सी  योजनाएं  आरम्म  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  तया  संचार  मन्त्रो  के०  पो०  :  1985  से
 1990  की  अवधि  के  दौरान  किराव्रा  केवल  एक  बार  1-4-1988  से  बढ़ाया  गया

 काल  प्रमारों  में  दो  बार  संशोधन  किया  पहली  बार  1-12-1986  से  तथा  दूसरी  बार
 1-4-1988  से  ।  ये  वृद्धियां  संलग्त  विवरण  में  दी  गई  1-4-1988  से  किराये  में  बढ़ोतरी

 वर्ष  के  अन्तराल  के  बाद  को  गई  थी  ।

 1-12-1986  से  द्विमासिक  अवधि  के  लिए  मुफ्त  कालों  की  संख्या  200  से  बढ़ाकर
 275  कर  दी  गई  ।  इसके  रात्रि  10  बजे  से  6  बजे  के  बीच  की  गई  एसण०टी०्डी०
 कालों  के  लिए  सामान्य  प्रमार  की  25%  रात्रि  रियायती  दर  1-4-1989  से  शुरू  की  गई  ।

 विभाग  के  कमंचारियों  को  कोई  विशेष  लाभ  नहीं  दिए  गए  ।

 टेलीफोन  सेवा  को  और  अधिक  कार्य  कुशल  बनाने  के  लिए  प्रारम्म  की  गई  स्कोमों  के
 ब्यौरे  नीचे  दिये  गये  हैं  :--

 (1)  पुराने  और  घिसे-पिटे  उपस्करों  को  इलेक्ट्रानिक  उपस्करों  द्वारा  बदलना  और  छाहरी
 एवं  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नए  इलेक्ट्रानिक  डिजिटल  एक्सचेंज  लगाना  ।

 (2)  बाह्य  संयंत्रों  का  उन्नयन  ।

 (3)  लम्बी  दूरी  की  संचारण  प्रणाली  का  सुधार/आधुनिकीकरण  ।

 (4)  दोष  डायरेक्टर  पूछताछ  आदि  ज॑सी  सेवाशओ्रों  का  कम्प्यूटरीकरण  ।
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 विवरण

 दिसासिक  किराये  ओर  स्थानोय  काल  प्रमारों  में  किए  गए  परिवर्तन

 निम्न  तारीखों  की  स्थिति  के  अनुसार  दर

 क़०  बं०  टेलीफोन  एक्सचेंज  1-3-82  1-12-86  1-4-88  8  1-4-90
 प्रणाली  की  क्षमता

 दर )

 ||  2  3  4  5  6

 रू०  रू०  रु०  रु०
 किराया

 1.  100  लाइनों  से  कम  125  कोई  परिवर्तन  कोई  परिवर्तन  100

 नहीं  नहीं
 2,  100  लाइनों  से  अधिक  परन्तु  125  कोई  परिवतंन  140  150

 1060  लाइनों  से  कम  नहीं
 3.  1000  लाइनों  से  अधिक  परन्तु  125  160  200

 10,000  लाइनों  से  कम
 4.  10,000  लाइनों  से  अधिक  150  200  कोई  परिवतंन

 परन्तु  30,  00  लाइनों  से  कम  नहीं
 5.  30,000  लाइनों  से  अधिक  परन्तु  175.  250

 1,00  000  लाइनों  से  कम

 6.  1,00,000  लाइनों  से  अधिक  200  +-वही  --  300  330

 परन्तु  3,00,000  लाइनों  से  कम
 7.  3,00,900  लाइनतें  और  उससे  200  330  कोई

 अधिक  परिवतंन  नहीं
 काल  प्रमार

 मुफ्त  कालें  200  275  275  150

 201-3000  276-2000  276-2000  151-1000
 40  पंसे  60  पंसे  80  पंसे  80  पैसे

 3000  से  मधिक  50  पंसे  2000  से  2001-  1000  से
 अधिक  80  पैसे  5000  ]  अधिक

 5000  से  1.10
 अधिक  1.25  ₹०
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 कालोकट  डिवोजन  के  अन्तगंत  डाकधरों  को  अन्यत्र  ले  जाना

 ]
 *263.  भी  के०  मुरलोधरण  :  क्या  संचार  सन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कालीक्ट  डिवीजन  में  कुछ  डाकधर  जीणं-शीर्ण  भवनों  में  स्थित  जिसके

 वहां  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  क ेजीवन  को  खतरा  उत्पन्न  हो  गया

 यदि  तो  क्या  इन  डाकघरों  को  अन्यत्र  ले  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  डाकघरों  को  कब  तक  अन्यत्र  ले  जाने  का  विचार  है  ?

 जल  भृतल  परिवहन  मन््त्री  तथा  सचार  मंत्री  के०  पी०  :  से
 कालीकट  डिवीजन  में  अर्थात्  मीनानगडी  डाकघर  और  पुलपल्ली  डाकधर  किराए  के  ऐसे
 भवनों  में  हैं  जिनकी  हालत  जीणं-शीर्ण  वहां  काम  कर  रहे  क्ुमंचारियों  के जीवन  को  कोई
 खत  नहीं  है  ।  उक्त  मवनों  के  मालिकों  से  उनक्री  आवश्यक  मरम्मत  कराने  का  अनुरोध  किया  गया

 किराये  के  उपयुक्त  वैकल्पिक  भवन  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  किए  गए  थे  लेकिन  इनमें  विभाग
 को  सफलता  नहीं  मिली  ।  इन  दोनों  डाकधरों  के  भवनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  विभागीय  -

 मूखण्ड
 उपलब्ध  हैं  ।  इन  दोनों  परियोजनाओं  को  1990-91  के  दौरान  मवन  निर्माण  कार्यक्रम  में  शामिल

 किया  गया

 भारत  में  विदेशी  सिशमरी

 *264.  थ्रो  याववेन्द्र  दप्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बतप्ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  7

 नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़ों  के  विभिन्न  राज्यों  में  कितने  विदेशी  मिश्ञनरी  कार्य
 कर  रहे

 ये  मिशनरी  किन-किन  देशों  के
 कितने  विदेशी  मिशनरियोों  को  देश  छोड़कर  चले  जाने  को  कहा  गया  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  अनुवर्ती  कायंवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्री  सुफ्तो  मोहम्मद  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और
 सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 उ्वरकों  को  रंगना

 $265.  झी  के०  एस०  राव  हि  सर  बताने  गि
 श्री  यशवन्तराव  पाटिल  |

 :  क्या  कृषि  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपघेरकों  की  अलग  पहचान  के  लिए  उन्हें  रंगने  की  व्यवहायंता  को  जचि  की  जा

 !
 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  का  उह्देश्य  क्या
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 इन  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्या  उवेरकों  को  रंगने  के  उनको  उत्पादन  लागत  में  वद्धि  और

 (३)  बया  सरकार  इस  कारण  से  उत्पादन  लागत  में  हुई  अतिरिक्त  वृद्धि  कों  अधिक
 सहायता  देकर  प्रा  दरेगी  ?

 उपभ्रधान  सन््त्री  ओर  कृषि  मन्त्रो  देवी  :  से  तथा
 की  तरह  के  उबेरकों  को  रगने  की  सभावना  की  जांच  की  जा  रही  ताकि  गलत  ब्रांड  के

 माध्यम  से  उनके  दुरुपयोग  से  बचा  जा  क्योंकि  इसमें  परत  चढ़ाने  तथा  रंगने  की
 सामग्री  आदि  के  लिए  उपस्कर  के  रूप  में  अतिरिक्त  लागत  तथा  उसके  परिणामस्वरूप  अधिक  आर्थिक

 सहायता  का  भार  अन्तग्र स्त  है  ।

 मागलपुर  के  दंगों  से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  सहायता

 $266.  श्री  सनोरजन  मक्त
 श्रीमतो  सुमाषिनी  अलो  }

 :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  मागलपुर  के  दगों  से  प्रमात्रित  व्यवितवों  को  कोई  सहायता  दी
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  संत्री  सुफ्तो  सोहस्मरद  :  और  केन्द्र  सरकार  दगों  के  शिकार  हुए
 लोगों  को  शीघ्रताशीघ्र  राहत  उपाप्र  सुनिश्चित  करत  के  उहू  श्य  से  राज्पर  सरकार  के  साथ  सम्पर्क

 बनाए  हुए  प्रधानमंत्री  तथा  ग्रह  मंत्री  दोनों  ने भागलपुर  का  दौरा  किया

 2.  भागलपुर  के  दंगों  में  शिकार  हुए  लोगों  के  लिए  प्रधानमंत्री  राहत  कोष  से  एक  करोड़
 रुपए  की  राष्षि  स्वीकृत  की  गई  इस  राशि  में  दंगों  में  मारे  गये  व्यक्तियों  के  परिवारों  को

 10,000/-  छपये  प्रति  परिवार  की  दर  से  देने  के लिए  50.00  लाख  रु०  निर्धारित  किए  गए
 यह  राज्य  सरकार  द्वारा  एक  लाख  रुपये  प्रति  व्यक्ति  की  दर  से  दी  जा  रही  अनुप्रह  राशि  की

 राहत  राष्षि  से  अलग  है  ।  प्रभावित  बुनकरों  को  कच्चा-माल  खरीदने  हेतु  1500  रुपये  प्रति  हथकरघा

 बुनकर  तथा  5,000/  प्रति  पावरलूम  बुनकर  के  हिसाब  से  अनुदान  राशि  दी  जा  रही  इस  प्रयोजन

 देतु  27.50  लाख  रुपये  की  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ।  शेष  22.50  लाख  रुपये  की  राशि  वतंमान
 छात्रावास  में  एक  मंजिल  और  बढ़ाकर  छात्रों  के  लिए  छात्रावास  की  सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिए  निर्धारित
 की  गई  है  ।

 अफगानिस्तान  के  युवकों  को  कश्मीर  में  घसपठ

 ३267,  झो  जनादंन  पुजारी  :  वया  मृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अफगानिस्तान  के  युवकों  ने  विघटनकारी
 गतिविधियों  में  शामिल  होने  के  लिए  कश्मीर  में  घुमपैठ  की  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  प्रकार  की  घूसपेठ  रोकने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 गह  मंत्री  मुफ्ती  मोहम्मद  :  सरकार  के  पास  इस  आशय  का  कोई  भी
 विशिष्ट  प्रमाण  नहीं  है  कि  अफगानी  युवकों  ने  विधटनकारी  गतिविधियां  करने  के  लिए  कश्मीर  में

 घुसपेठ  की  है  ।

 इस  संबंध  में  किए  गए  कुछ  उपाय  निम्न  प्रकार  बडी  संख्या  में  केन्द्रीय  पुलिस  बलों

 की  प्रशामन  में  पुलिस  स्टेशनों  के  कार्यकरण  में  राज्य  पुलिस/केन्द्रीय  पुलिस
 और  सेना  के  मध्य  बेहतर  अपराधियों  और  समाज  विरोधी  तत्वों  को  पकड़ने  क ेलिए  निवारक

 जव  कभी  आवश्यक  चुनिदा  आधार  पर  छापे  मारना  और  खोजबीन  अभियान  चलाना

 और  सीमा  पर  सतकंता  को  मजबूत  करना  ।

 झोंगा  मछली  का  पकड़ा  जाना

 *268.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  प्रत्येक  वर्ष  कितनी-कितनी  मात्रा  में  झींगा  मछली

 पकड़ी
 क्या  केरल  में  मछली  पालने  सम्बन्धी  अनुसंघान  एवं  विकास  कार्य  का  और  अधिक

 विस्तार  किये  जाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  और  कषि  मन््त्री  देवी  लाल  )  :  से  पिछले  तीन  वर्षों  में

 भारत  में  हर  साल  पकड़ी  जाने  वाली  झींगा  मछलियों  का  विवरण  नीचे  दिया  जा  रहा  है  :--

 रू
 वष  मात्रा

 टनों

 1986  “2.15
 1987  1,93
 1988  2.24

 केन्द्रीय  समुद्री  मछली  पालन  अनुसंघान  कोचीन  और  केन्द्रीय  खारा  पानी  जल
 विज्ञान  संस्थान  के  नरकਂ  ल  केन्द्र  ने  जल  प्राणों  उत्पादन/समुद्री  मछलो-पालन  और  झींगा  मछली  पालन
 से  संबंधित  अनुसंधान  कार्यों  को  बढ़ावा  दिया  है  ।

 केरल  में  झींगा  मछली  पालन  को  मदद  देने  के  लिए  मोपले  खाड़ी  में  एक  झींगा  हैचरी  की
 स्थापना  की  गई  है  ।  ध_्तरकार  द्वारा  मछली  पालकों  की  वंज्ञानिक  झींगा/मछली  पालन  के  लिए  तकनीकी

 सहायता  दी  जा  रही  है  ।  समेकित  खारा  पानी  मछली  पालन  विकास  के  अन्तगंत  चार  मछली  पालन

 31



 सिखित  उत्तर  29  199९

 फार्म  योजनाएं  मंजूर  की  गई  जिनके  तहत  149  हैक्टर  क्षेत्र  आता  एक  खारा  पानी
 मछली  पालक  विकास  एजेन्सी  और  11  मछली  पालक  एजेंन्मियों  को  भी  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  हैं  ।
 इसके  अलावा  इसके  लिए  अरब  आधिक  विकास  के  लिए  कुवेत  निधि  से  सहायता  से  60.00  करोड़
 रुपये  की  लागत  से  राज्य  में  !,500  हैक्टर  खारा  पानी  क्षेत्र  में  क्षीगा  मछलियों  के  विकास  के  लिए
 एक  समेकित  विकास  प्रायोजना  शुरू  की  गई

 इज  गाइल  में  अधिकत  क्षेत्रों  मे ंसोवियत  संघ  के  महूदियों  को  बसाना

 2621.  श्री  हषंबर्धन  :  क्या  विदेज्ञ  मश्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अरब  देशों  के  मिशनों  के  प्रमुखों  ने इजराइल  में  अधिक्ृत  क्षेत्रों  में  भारी  संख्या
 में  सोवियत  सघ  के  यहूदियों  को  बसाने  के  प्रश्न  पर  उनके  साथ  बातचीत  की

 यदि  तो  बातचीत  के  क्या  निष्कर्ष  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  जो  हां  ।  अरब  देशों  के  मिशन  प्रमुखों  का  एक
 प्रतिनिधि  मंडल  ।  1990  को  अनधिकृत  क्षेत्रों  मे ंसोवियत  यहुदियों  को  बसाने  के  प्रस्ताव  से
 संबधित  घटनाओं  पर  बातचीत  करने  के  लिए  मुझ  से  मिला

 और  :  मैंने  उन्हें  बताया  कि  भारत  इस  संबंध  में  फिलस्तीन  और  अरब  देशों  की
 चिता  को  समझता  इजरायल  द्वारा  इन  क्षेत्रों  क ेअनधिक्ृत  कब्जे  के  गर-कानूनो  स्वरूप  के  संबंध
 में  मैंने  मारत  की  सुबदित  नीति  को  दोहराया  और  कहा  कि  इस  प्रकार  की  बसावट  से  गैर-काननी
 स्थिति  ही  और  बढ़ेगी  ।  मैंने  यह  मी  कहा  कि  इस  प्रकार  की  बसावट  से  फिलीस्तीन  के  मसले  के

 शांतिपूर्ण  समाधान  की  दिशा  में  बातचीत  की  प्रक्रिया  शुरू  करने  के  लिए  अपेक्षित  वातावरण  तैयार
 करने  में  अतिरिक्त  कठिनाइयां  पेश

 आल  बोर्ड  को  स्थापना

 2522.  शी  जगदोज्  सिह  कुशवाहा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेक्षों  मे ंआलू  की  बढ़ती  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चाय  बोर्ड  जेसा  ही  एक

 जानू  बोर्ड  गठित  करने  का  भ्रस्ताव  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  प्रस्तावित  आलू  बोड  के  उत्तर  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  कार्यालय
 भी  खोलने  का  विचार  है  ?

 उप  प्रधान  संत्री  ओर  कषि  संजी  देवो  :  नहीं

 प्रइन  ही  नहीं  होता  ।
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 स्विचिंग  उपकरणों  की  निर्माण  क्षमता  में  वद्धि

 ]

 2623,  श्री  मुदाल  गिरियप्पा  :  क्या  संचार  मन्त्री  जुह  ।  की  करेंगे  कि

 क्या  दूरसंचार  बिम्लय  की  व्नेमान  स्विक्तिग  उपकरण  तिर्माण  क्षरता  में  वद्धि  करने  की

 कोई  योजना  और

 यदि  तो  देश  में  प्रत्येक  वर्ष  कुल्न  लाइनों  में  प्रस्तादित  वृद्धि  का  ster  ढक्या  हैं  ?

 जब  यूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मत्री  के  :  जी  हां  ।

 (1)  लघु  क्षमता  की  स्विचन  प्रणालियों  (2(00  लाइनों  की  क्षातरा  से  के  लिए
 उत्पादन  क्षमता  को  प्र/वर्ष  400,000  लाइनों  तक  बढ़ाते  का  प्रस्ताव  है  ।

 (1)  जहां  तक  बड़ी  स्विचन  प्रणालियों  का  सम्बन्ध  है  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  के  अय्ौरों  को
 अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 मरूमूसि  कार्यक्रम  के  अन्तर्मत  पशुओं  के  लिए  पोभे  के  बानों
 को  व्यवत्या

 2624.  चो०  जगदीश  घधनखड़  :  म्या  श्रम  मंज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मखरूमूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  पशुओं  के  पीने  के  लिए  भूजल  निकालने

 की  अनुमति  नहीं  है  ।

 यदि  तो  क्या  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरीधे  कियां  है  कि  उक्त
 प्रतिबंध  में  छूट  दी  ओर

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 उपै  प्रधान  मंत्री  ओर  कृषि  मंत्री  देवी  :  से  मरूमूमि  विकास  कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत  पशुओं  के  पीने  के  लिए  भू-जल  निकालते  की  अनुमति  नहीं  है  ।  मनुष्य  और  पशुओं  दोनों

 को  पीने  के  पानी  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल

 आपूर्ति  कार्यक्रम  चालू  जिसके  अन्तर्गत  वाबिक  योजना  आवंटन  का  5  प्रतिशत  अत्यधिक  गम  और

 शीत  पारिस्थितिक  पद्धतियों  के  कारण  जल  आपूर्ति  की  अत्यधिक  कमी  से  पीड़ित  क्षेत्रों  के  छिए

 निर्धारित  मरूमूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  आने  वाला[क्षेत्र  इस  वर्ग  में  आता

 मार्गदशिकाओं  की  छूट  के  लिए  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है
 क्योंकि  उनको  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  पीने  के  पानी  की  आपूर्ति  के

 अगर  आवश्यक  तो  अतिरिक्त  सहायता  लेने  का  परामर्श  दिया  गया  राजस्थान  सरकार  को

 त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  मरूमुमि  विकास  काथक्रम के  क्षेत्रों  में  चल  रहे  कार्यों
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 को  पूरा  करने  के  1990  में  32.00  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  इसके
 अतिरिक्त  मरूमूमि  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्षा  के  पानी  के  संरक्षण  और  स्टोर  करने  की

 योजनाएं  भी  चालू  जो  पारिस्थितिक  उत्थान  के  उद्देश्य  को  पूरा  करने  के  पशुओं  के  पीने
 के  पानी  की  भी  व्णदस्था  करती  है  ।

 बिहार  में  जहानाबाद  जिले  में  अरहित  गांव  में  सावंजनिक  टेलीफोन
 स्थापित  करना

 |
 2625.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चाल  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  बिहार  राज्य  में  कुछ  पिछड़े  क्षत्रों  के
 डाकघरों  में  सावेंजनिक  टेलीफोन  लगाने  की  कोई  नीति  तैयार  की

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जहानाबाद  में  अरहित  गांव  में  लगाये
 गये  सार्बजनिक  टेलीफोन  खराब  पड़े  और

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मत्री  :  जी  हाँ

 (1)  जहां  जनसंख्या  2500  से  अधिक  है  वहां  एक  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोला
 ना  रहा  है  और  वरीयता  डाकघरों  में  खोलने  के  लिए  दी  जाती  है  ।

 (2)  योजना  में  लम्बी  दूरी  के  अनेक  टेलीफोन  लगाने  कै  लिए  एमएआरआर  स्कीम  और
 सिंगल  चेनल  वोएचएफ  प्रणाली  की  योजना  भी  बनाई  गई  है  ।

 और  जहाँनाबांद  में  स्थित  अहित  गांव  का  सार्वजनिक  टेलीफोन  पर  ठीक-ठाक
 म  कर  रहा  है  ।

 वर्ष  1991  को  जनगणना  को  तंयारी

 ]

 2626.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  गृह  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वर्ष  1991  की  जनगणना  का  कार्य  प्रारम्म  कर  दिया  गया

 यदि  (|.  तो  इस  जनगणना  भें  यदि  कोई  नया  कार्यक्रम  शुरू  किया  जा  रहा  है  तो  उसकी
 मुख्य  विधेषताएं  क्या

 क्या  एकत्रित  आंकड़ों  के  प्रसार  और  सारणीक रण  कार्येक्रम  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया
 है  या  किया  जा  रहा

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 (४)  जनगणना  अभियान  में  कायंरत  गणनाकारों  तथा  अन्य  कमंचारियों  को  प्रशिक्षित  करने
 हेतु  कया  कदम  उठाए  गए  और
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 वर्ष  1991  की  जनगणना  के  हेतु  विभिन्न  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  क्या  आर्थिक

 एवं  अन्य  सहायता  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  हैं  ?

 गृहसंत्रो  मुफ्ती  मोहम्मद  :  जी  श्रीमान्  ।

 से  :  सलाहकार  समिति  की  सिफारिशों  तथा  क्षेत्र  परीक्षणों  क ेआधार  पर  आंकड़े
 प्रयोक्ताओं  के  साथ  परामशे  करके  1991  की  जनगणना  अनुसूचियों  में  कुछ  सुधार  किये  गए  हैं  ।
 1991  |  को  जनगणना  में  सभी  अनुसूचियों  को  व्यापक  आधार  पर  भरा  जाएगा  और  कुछ  बेसिक

 आंकड़े  ग्राम/वार्ड  स्तर  पर  शीघ्र  और  विस्तृत  ढग  से  प्रकाशित  किये  सारणी  तंयार  करने  के

 लिए  अपनाए  जाने  वाले  प्रतिदर्शन  संम्परलिंग  में  कुछ  सुधार  किए  जा  रहे  पिछली  जनगणना  की
 अपेक्षा  1991  की  जनगणना  में  बड़े  पेमाने  पर  चुम्बकीय  माध्यम  से  आंकड़े  भेजने  के  प्रस्तावों  पर
 विचार  किया  जा  रहा  है  ।  सारणियों  को  तैयार  करने  तथा  उनके  प्रस्तुतीकरण  में  अनेक  सुधार  करने
 पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  1991  की  जनगणना  के  परिणामों  को  चरणबद्ध  ढंग  से  प्रकाशित
 करने  का  भी  प्रस्ताव  इस  सम्बन्ध  में  1991  में  ही  अन्तिम  आंकड़े  प्रकाशित  करने  शुरू
 किये  जाएगे  और  सभी  सारणियों  को  1995  के  अन्त  तक  रिलीज  कर  दिया  जा

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  1991  की  जनगणना  के  लिए  नियुक्त  जनगणना  कार्य
 निदेशकों  को  1990  में  मकान  सूची  बनाने  तथा  1991  में  मुख्य  जनगणना  करने  के  लिए  मुख्यालयों
 में  पहले  ही  प्रशिक्षित  किया  जा  चुका  अब  वे  संबंधित  निदेशालथों  के  अन्य  जिला
 जनगणना  अधिकारियों  चार्ज  अधिकारियों  आदि  को  प्रशिक्षण  दे  +हे  प्रणणक्रों  तथा  पर्यवेक्षकों  को

 नियुक्त  किया  जा  रहा  प्रशिक्षण  प्रयोजनों  के  लिए  क्षत्रीय  भाषाओं  में  प्रगणकों  के  लिये  अनुदेश
 भी  प्रकाशित  किये  जा  रहे  हैं  ।  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  क्षोत्र  में  प्रे  जनगणना  कार्य  का  समन्वयन
 संबंधित  ज  नगणना  निदेशालयों  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासदों  द्वारा  1991  की  जनगणना  के  कार्य
 के  लिए  प्रगणना  तथा  पयंवेक्षी  स्टाफ  उपलब्ध  कराये  जाने  के  लिए  क्षेत्रीय  काय  करने  के  उचित
 मानदेय  तथा  प्रशिक्षण  कक्षाओं  में  भाग  लेने  देय  यात्रा  मत्ता/दंनिक  भत्ता  दिये  जाने  का  प्रस्ताव
 1981  की  जनगणना  को  तरह  ही  लिपिकीय  सहायता  भी  दी  जा  रही  आवश्यक  लेखन  सामग्री
 कराई  जाएगी  तथा  क्षेत्रीय  कार्य  के  दौरान  प्रयोग  किए  गए  वाहनों  के  लिए  चार्ज  की
 मी  अदायगी  की  जाएगी  ।

 फू  दियों  से  प्रभावित  गेहूं

 2627.  श्री  भागेय  गोवर्धन  :  क्या  कृषि  मत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  के  गेहूँ  परियोजना  निदेशालय  ने  फफू'दियों  से  ,
 उत्पन्न  रोग  जिसके  कारण  गेहूं  का  रंग  काला  हो  जाता  है  और  खाद्यान्न  को  प्रति  वर्ष  भारी
 सान  होता  गेहूं  को  सुरक्षित  रखने  हेतु  कोई  तकनीक/विधि  विकसित  की

 यदि  तो  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  द्वारा  विकप्तित  उक्त  तकनीक  का  ब्यौरा
 क्या  और
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 1)  इस  रोग  से  प्रति  वर्ष  गेहू  की  अनुमानतः  कितनी  फस्लल  नष्ट  होती  है  ?

 उपप्रधान  मंत्री  ओर  कृषि  मंत्रो  देवी  :  जी  हां  ।

 तकनीक  का  विवरण  डीजे  द्विया  गया  है  :---

 (1)  सोर  उच्मर  उपचार

 भई  और  जूम  के  ताप  वाले  महीनों  में  पहले  बीजों  को  चार  घण्टे  प्रातः  8  बजे  से  दोपहर  12

 बजे  लक  कात्ती  में  मिनोधषा  जाता  उसके  बाद  पतली  परत  पर  धूप  में  उन्हें  फैला  दिया  जतता

 इस  प्रक्रिया  से  बीज  में  मौजूद  कवक  नष्ट  हो  जाते  हैं  जिसके  फलस्वरूप  फसल  रोग  से  मुक्त  हो
 जाती  है  ।

 (2)  रासायनिक  नियन्त्रण

 रोग-मुक्त  फसल  लेने  के  लिए  बुआई  से  पहले  बीजों  को  2.5  ब्राम  प्रति  किलोग्राम  को  दर  से
 कवक  नाशक  रसायन  जेसे--कार्बोविध्चन  और  कार्बेडेजिम  से  उफ्चारित  किया  जाता  है  ।

 (3)  छंटाई

 रोगी  पोछों  से  कंडबा  लगी  वालियां  स्वस्थ  बालियों  से  पहले  ही  निकल  आती  हैं  उन्हें  कागज
 या  च्लास्टिक  के  लिफ्राफों  से ढक  कर  काट  दिया  जाता  है  और  उन्हें  भिट्टो  में  दबा  कर  या

 मिट्टी  के  तेल  में  डुबोकर  नष्ट  कर  दिया  जाता  है  ।  इस  प्रक्रिया  से  राग  मुक्त  बीज  प्राप्त  करने  में  मदद
 मिलती  है  ।

 इस  रोग  से  औसत  हानि  |  से  3५८  तक  होने  का  अनुमान  है  ।

 फसल  बोमा  योजना

 2628.  श्री  मकत  चरण  दास  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 बिभिन्न  राज्यों  में  सज्यवार  अभी  तक  किन-किन  फसलों  को  फसल  बीमा  योजना  के
 अन्तर्गत  शामिल  किया  गया

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  समी  फसलों  को  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  शामिल  करने
 की  अआवबडयकत्ता  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उपप्रधान  सन््त्रो  ओर  कृषि  मन््जी  केखो  :  वृुहत  फसल  बोमा  योजना  के
 अन्तर्गत  शामिल  फसलों  के  राज्य-वार  नाम  प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 राज्य  सरकारें  इस  योजना  के  अन्तगंत  अन्य  फसलों  को  कबर  करने  का  अनुरोध  कर
 रही  हैं  परन्तु  अब  तक  अधिक  मात्रा  में  प्राप्त  दावों  को  देखते  हुए  पहले  कवर  की  जा  रही  फसलों  पर

 कुछ  और  अनुभव  किया  जाना  जरूरी

 राज्य  सरकारों  के  अनुरोध  पर  सरकार  बृहत  फप्तल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  कपास  और
 गन्से  को  फसलों  की  ज्ञाजिल  करने  की  ग्यवहायंता  की  जांच  कर  रही  है  ।
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 क्र०  सं०

 विवरण

 बहूत  फसल  बोसा  योजना  के  अन्तर्गत  विभिन्न  राज्यों  में  कवर  को  गई

 राज्य/संघ  शा्नित  प्रदेश
 का  नाम

 1.  आन्ध्र  प्रदेश

 11.

 12.
 13.
 14.
 15.

 16.

 «  असम
 .  बिहार

 गुजरात

 «  गोवा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 .  कर्नाटक

 केरल

 .  प्रदेश

 महा  राष्ट्र

 मणिपुर
 मंघ  लय

 उड़ीसा
 राजस्थान

 तमिलनाडु

 फसलों  के  नाम

 कवर  की  गई  फसलों  के  नाम

 मू
 ओर  कुलथी

 और
 तोरिया-सरसों  ।

 मक्का  ।

 तोरिया  और  सरसों  ।

 मू्  दालें  ।

 चावल  ।

 तोरिया  और  मक्का  |

 गेहूं  ।
 घान  ।

 मू
 तोरिया  और

 केडोकुडकी  ।

 मूं

 तुर  ।
 घान  ।

 तोरिया  और  सरसों  ।
 घान  ।

 तोरिया
 और  सरसों  ।

 मृ  कु
 सू  रजमुखी  और  चना  ।
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 न  नननन-ब  नननमऊ+-न+ननननननी  नी  ननीननननी  न  3  ३  अ+्छ७

 क्र०  सं  ०  राज्य/संघ  शार्थित  प्रदेश  कवर  की  गई  फसलों  के  नाम
 का  नाम

 17.  त्रिपुरा  ।  घान  ।

 18.  उत्तर  प्रदेष  मूं

 तिल  ।

 19.  पश्चिम  बंगाल  तिल  और

 मसूर  ।
 20.  पांडिचेरी  घान  ।

 2!.  अण्डमान  व  निकोबार  घान  ।

 द्वीप  समूह
 22.  दिल्ली  गेहू  और  सरमों  ।

 टिप्पणी  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  ने  यह  योजना  कार्यान्वित  नहीं  की

 आहार  कार्यक्रमਂ  के  अन्तर्गत  अमरीका  से  प्राप्त  खाद्यान्न

 2629
 कप  अनाईि

 :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 आहार  कार्यक्रमਂ  के  अन्तर्गत  अमरीका  से  उड़ीसा  में  वितरण  के  लिए  प्राप्त  हुए
 खाद्यान्न|खाद्य  तेलों  की  मात्रा  का  ब्यौरा  क्या

 उञ्त  अर्वाध  के  दोरान  उड़ीसा  में  इन  वस्तुओं  की  वास्तव  में  कितनी  मात्रा  वितरित  की
 गई

 क्या  उड़ीसा  के  लिए  प्राप्त  हुई  वस्तुओं  का  कुछ  माग  उपयोग  हेतु  अन्यत्र  मेज  दिया
 गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उपप्रधान  मन््त्री  ओर  कृषि  सन््त्रो  देवी  :  और  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत  3।  1989  तक  उड़ीसा  में  वितरण  के  लिए  प्राप्त  और  वास्तव  में  वितरित  किए
 गए  गेहूं  वनस्पति  तेल  और  दालों  की  मात्रा  निम्न  प्रकार  है  :--

 _  मौटरी  टन

 जिन्स  की  गई  सप्लाई  वितरित  की  गई

 गेहूं  4500  वितरित

 चावल  गई
 वनस्पति  तेल  2040  1366
 दालें  “065  11518
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 कोई  भी  वस्तु  अन्यत्र  उपयोग  नहीं  की  गई  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होतਂ  ।

 संसद  रुदस्यों  की  सिर्फारश्ों  पर  दिए  जाने  वाले
 टेलीफोन  कनेक्शन

 2630.  श्री  मदनलाल  खुराना  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :

 क्या  टेलीफोन  कतेक्शन  दिए  जाते  के  मामले  में  संसद  सदस्यों  की  सिफारिश  को
 मिकता  दी  जाती  और

 यदि  तो  गत  12  महीनों  के  दौरान  संसद  सदस्यों  की  सिफारिशों  पर  लगाए  जाने
 के  लिए  कितने  टेलीफोन  कतेश्शन  जारी  किए  गए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्री  के०  पी०  :  जी
 टेलीफोन  कतेवशन  प्रदान  करते  के  लिए  संझद  सदस्पों  की  सिम्मरिशों  पर  उन्तित  ध्यान  दिया
 जता

 अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आठवीं  योजना  के  दौरान  नारियल  के  वक्ष  लगाना

 2631.  श्री  श्रीकांत  दत्त  नरसिहराज  वाडियर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  आठवीं  योजना  के  दौरान  देश  में  और  अधिक  भूमि  पर
 यल के  वृक्ष  लगाने  का  और

 यदि  तो  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  कर्नाटक  में  कुल  कितने  हेक्टेयर  अतिरिक्त  भूमि
 में  नारियल  के  व॒क्ष  लगाने  का  विचार  है  ?

 उपप्रधान  मन्नी  ओर  कृषि  मंत्री  देवी  :  हां  ।

 नारियल  विकास  दोडं  दा  प्रस्ताव  है  कि  योजना  अवधि  के  दौरान  कर्नाटक  में  न'रियल
 के  नए  पौध  रोपण  के  अन्तगंत  6,000  हेक्टेयर  अतिरिश्त  क्षेत्र  लाया  जाएगा  ।

 केरल  में  दूध  का  उत्पादन

 2632.  श्री  मुल््लापल्ली  रामचन्द्रन  :  वया  कृषि  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989  के  दौरान  केरल  में  दूध  का  कुल  उत्पादन
 क्या  दूध  का  अधिक  उत्पादन  होने  के  कारण  दूध  के  विपणन  में  हो  रही  कठिनाईयों

 के  सम्बन्ध  में  केरल  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  या  है  और  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या

 क्रिया  है  ?
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 उपप्रधान  मंत्री  और  कृषि  मंत्री  वेकी  स्कलਂ  :  केरल  में  1988-1989  के  दौरान  अमु
 मानित  दुग्ध  उत्पादन  1.5  मिलियन  मीटरो  टन

 और  सस्कार  इस  बात  की  ज़म्नकारी  है  कि  1989  में  प्रचुरता  की  अवधि
 के  दौरान  केरल  में  दूध  की  उपलब्धता  बढ़  मई  क्फोंकि  दूध  को  शुष्क  करने  सम्बन्धी  सुविधाएं  न

 होने  के  कारण  केरल  सहकारी  दुग्ध  विपणन  संघ  को  दूध  के  संमाल  में  कुछ  समस्याओं  का  सप्मना
 करना  पड़ा  केरल  सहकारी  दुश्घ  विपणन  संघ  के  अनुरोध  पर  अब  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड  ने

 एलेप्पी  में  10  मीटरी  टन  की  क्षमता  का  दूध  शुष्क  करने  का  संयंत्र  स्थाईप्रित  करने  का  निर्णय
 लिया  है  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  5  के  इच्छापुरम-फ्लासा  सेक्शन  की  मरम्मत

 तथा  रख-रखाव

 2633  श्री  योपीनाथ  गजपत्ति  :  क्य  अल-भृतल  परिवहन  मंझी  बताने  को  ऋपा  करेंगे
 किः

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  5  के  इच्छाप्रम-पलासा  सेक्शन  की  स्थिति  खराब  हो  गई
 है  तथा  इसकी  तुरंत  एवं  उचित  रख-रखाव  की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  इसकी  मरम्मत  एवं  रख-रखाव  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा
 उठाने  का  विचार  है  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  के  पी०  :  और

 राष्ट्रीय  के  इच्छापुरम-पा  शासा  सैकशन  सहित  विभिन्न  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को
 बाढ़  से  हुई  क्षति  की  तत्काल  मरम्मत  हेतु  आंध्र  प्रदेश  सरकार  को  50  लाख  रुपए  की  राशि  रिलीज
 कर  दी  गई  इस  सक्शन  पर  अब  यातापात  चल  सकता  है  ।

 दालों  और  खाद्य  तेलों  को  उत्पादन  और  आयात

 ]
 2633.  श्री  केशरी  लाल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 दालों  और  खाद्य  तेलों  की  व/षिक  औसत  खपत  क्या

 देश  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  दालों  और  खाद्य  तेलों  का  उत्पादन  होता  है  और  मांग
 कों  पूरा  करने  के  लिए  इनका  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  जाता

 दालों  और  तेलों  के  मामले  में  आत्म-निर्मरता  प्राप्त  करने  के  लिए  अब  तक  कया
 कदम  उठाये  गये  और

 देश  के  इस  क्षेत्र  में  कब  तक  आत्म-निर्भर  बन  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 उप  प्रधान  सन्नी  ओर  कृषि  मंत्रों  देवों  :  व्यापारियों  और  उत्पादकों  के
 पास  मंडारों  के  सम्बन्ध  में  निश्चित  आंकड़े  उपलब्ध  न  होने  की  वजह  से  दालों  ओर  खाद्य  तेलों  की

 कुल  वास्तविक  खपत  के  निश्चित  अनुमान  बताना  कठिन
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 _  फृफहफऊझ्ऊ्ऑआअअ्अ/्/ऊ/ऊ/ऊ््ऊ्ऊ््आआअ॥उ

 विवरण  दालों  संलग्न  ।

 और  दालों  और  खाद्य  तेलों  में  आत्म-निर्मरता  प्राप्त  करने के  लिए  सरकार  की
 नीति  से  सम्बन्धित  संलग्न  ।

 1986-87 से  1988-89  तक  वालों  ओर  खाद्य  तलों  का  कुल
 उत्पादन  तथा  आधात

 सनम  कनन++
 ।  लाख  मीटरी  टन  में

 वर्ष  ॥  दालें  स्टाण्य  तेल

 घरेलू  उत्पादन  आयात  +  घरेल  उत्पादन  आयात  +

 1986-89 9  117.07  625  33.48  14.97
 1987-88  109.62  5.87  ३7.67  18.19
 1988-89  9  137.03  8.27  49,50  3.73

 वर्ष  से  सम्बन्धित

 दालों  ओर  खाद्य  तेलों  में  आत्म  निर्भरता  प्राप्त  करने के  लिये  अपनायो
 गयी  नोति  से  सम्बन्धित  ब्यौरा

 1.  दलहनों  से  सम्बन्धित  :

 (1)  दोहरी  और  बहु-फसल  पद्धति  के  अंतर्गत  लिचित  क्षेत्रों  में  दालों  का  उत्पादन  आरम्म
 करना  ।

 (2)  निम्नलिखित  फससों  की  खेप्ती  के  अंतर्गत  अतिरिक्त  क्षेत्र  लाना  :--

 आलू  और  गेहूं  के  बाद  सिंचाई  सहित  प्रीष्म  दालें  तथा  रबी  मौसम
 में  उत्तरी  राज्यों  में  गेहु  के  साथ  क्रमानुसार  अल्पावधि  तथा

 रबी  मौसम  की  बची  नमी  का  प्रयोग  करके  चावल  की  परती  भूमि  में  अह्पावधि

 मू  ग  की  किसमें  आदि  ।

 (3)  सिचित  और  असिचित  दोनों  हो  स्थितियों  में  अंतर्गत  सोयाबीन
 गन्ना  और  म्  गफली  जैसी  फसलों  के  साथ  अरहर  जंसी  दालों  की  अन्तरवर्ती  फसल
 पद्धति  ।

 (4)  उन्नत  वनस्पति  २क्षण  फ़ास्फेटिक  उवेरक  तथा  राइजोबियम  कल्चर  जंसे
 आदानों  का  वरद्धित  प्रयोग  ।
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 न

 दालों  के  घरेलू  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उल्लिखित  नीति  की  सहायता  दो  कार्यक्रमों
 से  की  जाती  है  अर्थात्  के'द्वीय  प्रायोजित  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  कार्यक्रम  तथा  विशेष
 खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  क्षेत्र  का  कार्यक्रम  ।

 2.  खाद्य  तेलों  से  सम्बन्धित  नीति

 (1)  तिलहन  उत्पादन  और  प्रतिबल  कार्यक्रम  के  अतिरिक्त  राष्ट्रीय  तिलहहन  विकास
 परियोजना  का  कार्यान्वय  आरंम  किया  गया  है  जिसके  लिए  तिलहन  कृषकों  को
 वनस्पति  रक्षण  तथा  प्रोद्योगिकी  के  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  मदद  देने  के  लिये  राज्यों
 को  100  प्रतिशत  सहायता  दी  जाती  है  ।

 (2)  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़े  की  तिलहन  परियोजना  ।

 (3)  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करके  उत्पादकों  को  अच्छा  प्रोत्साहन  ।

 (4)  तिलहनों  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  अनुसंधान  प्रयासों  में  लाना  ।

 (5)  सोयाबीन  और  सूरजमुखी  ज॑सी  गेर-परम्परागत  तिलहन  फसलों  के  अंतर्गत
 अधिक  क्षेत्र  लाना  तथा  वृक्ष  और  वनगत  चावल-चौकर  आदि  का
 दोहन  ।

 (6)  तिलहनों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  के अनुसार  आवश्यक  परिसंस्करण  और
 नात्मक  सुविधायें  स्थापित  करना  ।

 (7)  तिलहन-उत्पादन  सम्बन्धी  मिशन  की  स्थापना  करना  ।
 सरकार  को  एक  अल्पावधि  उपाय  के  रूप  में  सहायक  कदम  के  रूप  में  खाद्य  तेलों  का आयात

 करना  पड़ा  था  ।
 दिल्ली  में  बिक्रो  कर  समाप्त  करना

 ]
 2635.  श्री  एच८  के०  एल०  मगत  :  क्या  गृह  मत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  :

 कया  दिल्ली  में  बिक्री  कर  समाप्त  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराघोन
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्णैरा  कया  है  और  इसे  कब  से  लागू  किये  जाने  का
 प्रस्ताव  हैं  ?

 गृह  मंत्री  मुफ्ती  मोहम्भद  :  जी  श्रीमान्  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  है  ।

 त्रिपुरा  बंगलादेश  सीमा  के  साथ  परिवहन-योग्य  सड़क
 2536.  श्री  सानिक  सान्याल  :  वया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  चितगांव  के

 निकट  त्रिपुरा  बंगलादेश  सोमा  के  साथ  परिवहन  योग्य  सड़क  तथा  उस  सीमा  झ्षेत्र  के  निकट  प्र  क्षण

 बुज शीघ्र स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा वया है ? 42.
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 गृह  संत्री  सुफ्तो  सोहम्भद  :  अध्ययन  दल  ने  प्रथम  चरण  में  त्रिपुरा  क्षेत्र  में
 भारत-बंगलादेश  सीमा  के  साथ-साथ  320  किलोमीटर  सड़क  का  निर्माण  करने  की  सिफारिश  की

 है  '  प्चिमी  त्रिपुरा  जिले  में  70  सड़क  का  निर्माण  किया  जा  रहा  दक्षिण  त्रिपुरा  जिले
 में  76  सड़क  के  निर्माण  के  लिये  सर्वेक्षण  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  राज्य  सरकार  के
 साथ  परामश  करके  सड़क  का  शेष  भाग  की  पहचान  की  जा  रही  है  ।

 इस  समय  79  निगरानी  बुज  हैं  और  बु्जों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।

 राजस्थान  में  अत्याधुनिक  हथियारों  के  गुप्त  भंडार

 2638.  श्रो  राजमोहन  रेड्डी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  राजस्थान  में  पाकिस्तान  की  सीमा  के  निकट  खालिस्तानी
 दियों  द्वारा  छिपाये  गये  अत्याघुनिक  हथियारों  का  गुप्त  मंडार  मिला  जंसा  कि  ने  सूचना  के

 टाइम्स  आफ  इन्डिया  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गह  मंत्री  मुफ्ती  मोहस्मद  :  जी  श्रीमान्  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  स्थानीय  पुलिस  ने  विद्षिष्ट  सूचना
 के  आधार  पर  संयुक्त  रूप  से  एक  छापा  मारा  तथा  के  को  राजस्थान  के  गंगानगर  जिले  के
 92  गांव  में  सीमा  सुरक्षा  बल  चोकी  बिजनौर  के  नजदीक  एक  खेत  से  बड़ी  मात्रा  में  दास्त्र
 और  गोला  बारूद  बरामद  किया  जिसमें  राकेट  तथा  राकेट  लांचर
 विस्फोटक  तथा  डंटोनेटर्स  ओर  खालिस्तान  की  प्रचार  सामग्री  शामिल  इस  सम्बन्ध  में
 वादी  और  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  )  तथा  25  छ्षस्त्र  अधिनियम  की  धारा
 3,4,5  के  अधोन  अनुपगढ़  पुलिस  थाने  में  तारीख  नोति के बारे  को  एक  मामला  सं०  72/90  दर्ज
 किया  गया  है  ।

 कश्मोर  के  मामले  पर  मारत  नोति  के  बारे  में  इस्लामी  वेज्ञों

 के  विचार

 ]

 2639,  श्री  प्यारेलाल  खण्डेलवाल  :  वया  विदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  इस्लामी  देश  भारत  कश्मीर  नीति  से  सहमत  नहीं  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  देशों  को  अपनी  नीति  स्पष्ट  और  असंग्धि  रूप  से
 बनाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 विदैश  मंत्रो  इन्द्र  कुनार  :  और  सरकार  ने  कई  इस्मरामी  देशों
 रोहित  विड्व  समुदाय  को  इस  बारे  मेਂ  अवगत  करा  दिया  है  कि  पाकिस्तान  हमारे  आंतरिक  मामलों
 में  हस्तक्षेत्र  कर  रहा  है  ओर  उसने  जम्मू  और  कश्मीर  हमें  तोड़फोड़  और  आतंकवाद  को  समंर्थन
 दिया  मोटें  तौर  पर  इन  देशों  कीं  प्रतिक्रिया  सकारात्मक  और  अनुकूलਂ  रही  है  ।

 ब्रिटिश  शासन  के  दोरान  बरखास्त  किये  गये  मालाबार  के  विशिष्ट

 पुलिस  कॉरंटेबिलों  को  स्थतंत्रता  सेंनांनों  काਂ  दर्जा  देना

 ]

 2640  झमी  ए०के०  विजयराघवन  :  क्या  मृह  यह  बताने  की  इंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  ससकार  ने  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  बरखास्त  किये  गये  मालाबार  के
 धिदिर्ट  पुलिय  कॉंस्टेबिलों  को  स्वतंत्रता  सेनानी  का  दर्जा  दिये  जाने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  भेना

 और

 यदि  तो  उस  पर  भ#या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 गृह  मंत्री  सुफ्तो  स्पेहस्मर  :  और  इस  सम्बन्ध  में  केरल  सरकार  से
 प्राप्त  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  था  और  ण्ह  निर्णय  किया  गया  था  कि  स्वतंत्रता  सेनानी  पैंशन
 प्राप्तਂ  करने  के  से  मालाबार  विशेष  पुलिस-हष्टताल  को  राष्ट्रीय  स्वतंत्रता  संग्राम  के  भाग  के
 रूप  में  मान्यता  न  दीं  जाव  ।

 ओर  वरभंगा  जिलों  में  डाकधर  खोला  जाना

 2641.  श्री  मोगेन्द्र  झा  :  क्या  पंचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  बरहा  और  सिमरी  में  शाला  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  लम्बे
 समय  से  भांग  की  जा  रही

 यदि  तो  इन  डाकंघरों का  दर्जा  बढ़ाने'केਂ लिए  कक  उठाये  गये

 क्या  सरकार  का  बिस्फी  और  इसके  -  आश्ष-पास  के  शाखा  डाकधरों  को  मधुबनी  डाकथर
 से  सम्बद्ध  करने  का  विचार

 यंवि  तो  मधुधभी  से  इन्हें  सम्बद्धकरने  के-बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 (३)  मधुबनी  औरैरा  दश्मंगा  लिसों  में  बहुटां  सहित  किन-किन  स्थानों  पर  नये  डाकधर  खोलने
 का  विचार  किया  गया  है  *

 जल-मूतल  परिवहन  संत्री  तथा  रांचार  मंत्री  :  बिंस्फी  और
 सिमरी  का  दर्जा  बढ़ाने  को  मांग  की  गई  है  लेकिन  बरहा  दर्जा  बढ़ाने  की  मांग  नहीं  है  ।
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 बिहार  सकिल  के  मुख्य  पोस्टमास्टर  जनरल  प्रस्तावों  की  जांच  कर  रहे  हैं  ।

 और  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभाਂ  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 (३)  मधुबनी  और  दरमंगा  जिलों  में  नए  डाकघर  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 पान  के“यत्तों  को  खेती

 42  श्री  सत्यगोपाल  सिञ्र  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पान के  पत्तों
 की  खेती  के  विकास  हेतु  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  फ़िया  गया  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  ओर  कृषि  मंत्री  देवो  :  पान  के  पत्तों  की  खेती  के  विकास  हेतु
 कोई  केन्द्रीय/केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  पान  बेल  की  खेती  के  विकास  के  लिए
 कई  कदम  उठाए  गए  हैं  ज॑से  मुख्य  कृषि-तकनीक़ों  के  प्रदर्शन  की  अच्छी  पौध  रोपण  सामग्री
 की  सप्लाई  के  लिए  जमंप्लास्म  में  राजसहायता  प्राप्त  दरों  पर  आदानों  की  आदि  ।

 मध्य  प्रदेश  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 2643.  श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  क्या  सचार-मंत्री  यह  वतान  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  मध्य  प्रदेश  में  प्रत्येक  मंडल  मुख्यालय  में  1990  तक  टेलीफोन  प्रथोक्ताओं
 की  संख्या  और  प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  लोगों  का  संख्या  कितनी

 ख  प्रतीक्षा  सूची  के  समो  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  कनेब्शन  उपलब्ब  कराते  के  लिए  एक्सचेंज
 को  क्षमता  हेतु  मंडल-बार  उठाए  जा  रहे  कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 मंडल  मुख्यालयों  में  स्थापित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  गत  तीन  वर्षो  तक  का  वर्ष-वार
 क्या  कार्थ-निष्पादन  रहा  और

 (a)  टेलीफोन  एक्सचेंत्रों  की  क्षमता  में  वृद्धि  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  है  ?

 जलस्भूतल  परिचहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  के०  पी०  :  से
 ब्योरा  क्षमा  पटल  पर  क्रमशः  विव्र  में  रख  दिया  गया  है  ।

 कार्यक्षमता  में  वृद्धि  के लिए  टेलीफोन  प्रणालियों  की  निरन्तर  मानीर्टारंग  और
 रिक  और  काह्य  दोनों  संयंत्रों  में  बेकार  उपस्करों  को  बदलने  के  लिए  कायंवाई  को  जा  रही  है  ।.  कद
 एक्शचेंजों  में  सेवा  के  कार्य  निष्पदन  में  सुध्वर  के  वास्ते  1990-91  के  दौरान  इन्दौर  के
 मोजूदा  पेंटाकोंटा  टी.ए.एक्स  की  इलेक्ट्रानिक  टो.ए.एक्स  में  बदलने  भी  अस्ताक है  ।
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 नाना»  तन  भन-कभथकमाक33क  ५मकन+++क  न  कनन  मनन  मनन  निय:भए  7:  एफ

 अनुबन्ध  |
 भाग  :  मध्य  प्रदेश  में  डिवीजनल  मुख्यालयों  के  एक्सचेंजों  में  28.2.90  की  स्थिति  के

 अनुसार  चालू  कनेक्शनों  और  प्रतीक्षा  सूची  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :  -

 डिवीजनल  मुख्यालय  चालू  कनेक्शन  प्रतीक्षा  सूची

 1.  भोपाल  18622  2886
 2.  इन्दौर  2494  )  26014
 3.  उज्जैन  4249  2437
 4.  होशगाबाद  379  200
 5.  जबलपुर  9529  6255
 6.  सागर  1886  884
 7.  ग्वालियर  9909  4592
 8.  मुरैना  838  135
 9.  रायपुर  6:68  &273

 10.  बिलासपुर  4524  299
 11.  रीवा  1141  441
 12.  जगदलपुर  479  222

 डिवीजनल  मुख्यालय  ४  हीं  योजना  के  दौरान  स्विचिग  क्षमता
 का  आबंटन

 1.  भोपाल  17000  लाइनें
 2.  इन्दौर  54000  लाईनें
 3.  उज्जैन  4900  लाईइयनें
 4.  होशंगाबाद  600  लाइनें
 5.  जबलपुर  90.0  लाइलनें
 6.  .  सागर  :3000  लाइनें
 7.  ग्ालियर  9000  लाइनें
 8.  मुरेना  1500  लाइनें
 9.  रायपुर

 10.  बिलासपुर  5000

 ig.  रीवा  2000  लाइनें
 ]  जगदलपुर  1500  लाइनें

 के  ऊ
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 प्रत्येक  जिला  मुख्यालय  में  डिवोजनल  डाकघर  खोलना

 ]

 2644.  प्रो०  प्रेम  कुमार  धूमल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 कितने  जिला  मुख्यालयों  में  डिवीजनल  डाकघर  नहीं
 क्या  प्रत्येक  जिला  मुख्यालय  में  एक  डिवीजनल  डाकघर  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  शेष  जिला  मुख्यालयों  में  कब  तक  डिवीजनल  डाकघर  खोले  जायेंगे  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  पन्त्रो  डाक
 विमाग  में  मंडलीय  डाकघर  खोलने  का  कोई  विचार  नहीं  है  |  ऐसे  जिला  मुख्यालयों  की  संख्या  64  है
 जहां  प्रधान  डाकघर  नहीं  हैं  ।

 ह

 और  ऐसे  जिला  मुख्यालयों  में  जहां  प्रधान  डाकघर  नहीं  प्रधान  डाकधर  खोलने
 के  बारे  में  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  परन्तु  उन  स्थानों  पर  प्रधान  डाकधर  खोलना  प्रशासकीय  दृष्टि
 से  तथा  निर्धारित  विभागीय  मानदण्डों  के  अनुसार  न्याय  संगत  नहीं  पाया  था  ।

 कृषि  उपज  की  उत्पादन  लागत  निर्धारित  करने  के  मानदण्ड

 2645.  श्री  के०  राममूति  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्षि  लागत  और  मृल्य  आग्रोग  द्वारा  पटसन  और
 गन्ना  की  उत्पादन  ल'गत  तिर्बारित  करत  के  लिये  क्रिन-किन  तत्वों  और
 को  ध्यान  में  रखा  जाता  और

 इस  प्रकार  निश्चवारित  की  गई  प्रत्येक  वस्तु  की  कुल  उत्पादन  लागत  में  ऐस्ते  तत्वों  में  से
 प्रत्येक  तत्व  का  कितने  प्रतिशत  योगदान  है  ?

 उपध्रधान  मंत्रो  ओर  कृषि  मंत्रो  देवो  :  कृषि  उत्पादन

 पटसन  ओर  के  उत्पादन  की  लप्गत  निर्धारित  करते  में  मानव  बैल
 मशीन  उरवरकों  तथा  सिंचाई  कार्यकारी  पूजी
 स्वामित्व  वाली  भूनि  की  कर  योग्य  पट्टे  पर  ली  गई  मूमि  के  लिए  अदा  किया  गया

 मू-राजस्व  और  मुल्यटनस  और  अचल  पू'जी  पर  ब्याज  सम्बन्धी  घटकों  को  ध्यान  में
 रखा  जाता  है  ।

 नवीनतम  वर्ष  जिनके  आंकड़े  उपलब्ध  के  लिए  प्रत्येक  जिनस  के  उत्पादन  की  कुल
 लागत  में  प्रत्येक  ऐसे  घटक  का  प्रतिशत  संलग्न  और  में
 दिया  बया  है  ।
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 लागत की ३  स  ट॒
 लागत  की  मद  घान  गेहूं

 असम  पंजाब  हरियाणा  पजाब

 1986-87  1986.87  1984-87

 कल  लागत  को  तुलना  में  प्रतिशत

 मानव  श्रम  45.50  21.75  14.20  14.89 9

 बैल  श्रम  16.70  2°16  584  1.81

 मशीन  श्रम  0.15  6.05  13.05  12.88

 बीज  7.00  1.71  7.16  4.37

 उवंरक  और  खाद  0.94  13.65  16.05  16.14

 कीटनाशी  न  2.30  1.30  1.96

 सिचाई  प्रमार  0.02  10.35  1:94  3३.34

 कार्यकारी  पूजी  पर  ब्याज  1.18  1.59  1.78  1.83

 स्वामित्व  वाली  मूमि  की  कर  21.39  26.34  22.10  25.48

 योग्य  कीमत

 पटूटे  पर  ली  गई  भूमि  के  लिए  2.27  4,92  0.02  7.21

 अदा  किया  गया  किराया  ह

 भू-राजस्व  और  कर  0.41  0.06  C.26  0.05

 उपकरणों  और  फार्म  भत्रनों  का

 मूल्यह्वास  2.94  1.30  1.74  _1०8  1

 अचल  पूजी  पर  ब्याज  3.50  7.82  8.56  8.23

 100.00  100.90  100.00  100.00

 कुल  लागत  :  2511.57  7390.21  4527.97  5943.42
 प्रति  हेक्टेयर )
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 लागत  की  मद  अरहर  मूंग  उड़द

 मध्य  प्रदेश  उत्तर  मध्य  उड़ीसा  मध्य  उड़ीसा

 प्रदेश  प्रदेश  प्रदेश

 1985-86  1985-86  1985-86  1985-86  1986-87  मानव श्रम

 कूल  लागत  को  तुलना  में  प्रतिशत

 मानव  श्रम  29.68  25.59  25.68  26.24  26.31

 बेल  श्रम  18.39  14.78  15.33  12.01  17.54  11.32

 मक्षीन  श्रम  1.35  2.55  5.25  --  0.38  --

 बीज  5.32  2.59  5.26  12.18  5.82  10.14

 उर्वरक  और  खाद  0.72...  1.44  1.27  1.57  7.36  063

 कीटनाशी
 —  0.01

 गा
 ््््  ना

 सिचाई  प्रमार  नत+  0.96  2.64  0.17  न  —

 कार्येकारी  पूजी  पर  ब्याज  1.11.  1.03  1.31  1.15  1.30  1.06

 स्वामित्व  वाली  भूमि  की  27.42  40.67.  26.45.  34.52  30.02  36.31

 कर  योग्य  कीमत

 पट्टे  पर  लीं  गई  मूमि  के  लिए  कन+  90.04  0.63  0.50  0.28  0.54

 अदा  किया  गया  किराया

 मू-राजस्व  और  कर  044  0.66  6.56  0.50  0.28  0.54

 उपकरणों  और  फार्म  भवनों

 का  मुल्यह्ृ/स  4.03...  7.50.  6.56  7.67.  3,35  4.34

 अचल  पूजी  पर  ब्णज  a  7.50.  7.67.  7.50  ST.
 न्ज्जजज+  “  अल  चना  आज  100.00 _  +»्  7  100.00  100.00

 100.00

 कुल  लागत  1468.66  2586.64  1337.62  1375.93  1652.97  1331.98

 प्रति
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 8  1912  लिखित  उत्तरं

 लागत  की  मद  मू  गफली  तोरिया  और  सरसों

 गृजरात  कर्नाटक  राजस्थान  उत्तर  प्रदेश
 3-3  अ>+न-नम  er «का  ५७  ेन++  ५  मम  आम

 1986-87  1986-87  1986-87  1986-87

 कुल  लागत  की  तुलना  में  प्रतिशत

 मानव  श्रम  17.65  13.42  18.85  5  21.35

 बल  श्रम  10.19  8.11  10.20  14.02 2
 मशीन  श्रम  280  0.65  7.85  515

 बीज  1959.  59  27.13  1.50  2.15
 उवंरक  और  खाद  12.10  7.18  2.42  4.93

 कीटनाशी  0.23  1.28  0.86  0.02
 धिचाई  प्रभार  7.14  0.93  5.55  3.38
 कार्यकारी  पूजी  पर  ब्याज  1.90  1.80  0.96  1.13
 स्वःमित्व  वाली  भूमि  की  कर

 योग्य  कीमत  22.34  27.29  33.17  39,07

 पट्टे  पर  ली  गई  मूमि  के  लिए
 अदा  किया  गया  किराया  0.43  न  4.99  0.26

 भमू-राजस्व  और  कर  0.21  0.14  0.26  0.46

 उपकरणों  और  फार्म  भवनों  का

 मृल्यक्वास  0.80  1.42  1.29  2.14

 अचल  पू'जी  पर  ब्याज  4.62  5.65  12,10  5.94

 100.00  100.00  100.00  100.00

 कुल  लागत  4334.05  3026.56  2731.95  2628.52

 प्रति
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 लागत  को  मद  कपास  पटसन  गन्ना

 कर्नाटक  मध्य  प्रदेश  उड़ीसा  पश्चिम  कर्नाटक  उत्तर  प्रदेश
 बगाल

 1985-86  1986-87  1986-87  1986-87  1985-86  1986-87

 कुल  लागत  की  तुलना  में  प्रतिक्षत

 मानव  श्रम  20.82  2186  50.06  43.19  19.41  25.57
 बल  श्रम  7.82  6.71  12.65  2.33  2.33  3.45
 मछीन  श्रम  1.29  0.19  0.37  न  1.99

 बोज  6.38.  6.43  2.30  2.68  1.16  9.77
 उबंरक  और  खाद  13.62  16.26  8.85  8.68  2137  37  9.70

 कीटनाशी  6.92  2.86  न+  1.00  0.15  0.12
 सिंचाई  प्रभार  169  2.77  0.22  0.02  1.69  8.96
 कार्यका री  पूजी  पर  ब्याज  1.63  1.53  1.42  1.55  1.28  2.57
 स्वामित्व  वाली  मूमि  की
 कर  योग्य  कीमत  27.69  31.93  27.20  26.12  48.54  30.34

 परटूटे  पर  ली  गई  भूमि  के

 लिए  अदा  किया  गया

 किराया  न  न  0.10  0.96  0.04

 मू-राजरव  और  कर  0.12.  0.30  0.10  0.19  0.0.  0.53
 उपकरणों  ओर  फार्म  भवनों
 का  मूल्यह्लास  2.28  1.92  1.18  0.61  0.82.  1.32
 अचल  पूजी  पर  ब्याज  9.25...  6.14  1.86  १.98  3.20  4.64

 100.00  100.00  100.00  10000  100.00  100.00

 कुल  लागत  3228.87  2925.33  4495.05  4900.66  9691.66  5862.,84

 प्रति  हेक्टेयर  )
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 लिखित  उत्तर 8  1912

 मारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  का  मावो  गठन

 2646.  श्री  डो०  अमात  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  के  मावी  गठन  के  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया

 स्या  सरकार  ने  निगम  को  समाप्त  करने  के  निर्णय  लिये  जाने  की  स्थिति  में  इसके
 चारियो  के  भविष्य  के  बारे  में  विचार  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संखार  मंत्रो  के०  पो०  :  ओर
 निगम  को  सभाप्त  करने  का  प्रइन  मन्त्रालय  के  विचाराघीन  नहों  है  ।

 (8)  प्रश्न  न्ों  उठता  ।

 गोआ  में  नये  डाकधर  खोलना

 2647.  प्रो०  गोपालराव  सायकर  :  क्या  संचार  अन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  गोआ  राज्य  में  कितने  नये  डाकधर  खोलने  का  विचार  और

 इनमें  से  कितने  डाकधर  पेडने  और  सट्टारी  तालुक  में  खोले  जायेंगे  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रों  तथा  संचार  मत्री  के०  पो०  :  और
 गोआ  में  नए  डाकधघर  खोलन  के  लिए  इस  समय दो  प्रस्ताव  हैं  लेकिन  पेडने  और  सट्टारी  तालुकों  के

 लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  ये  प्रस्तावित  डाकधर  बम्ब्रोलिम  काम्प्लेश्म  और  बायकोलिम  इ  डस्ट्रीयल
 एस्टेट  में  खोले  जाएंगे  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  बागवानी  बोर्ड

 3648.  श्रोमती  जे०  जमुता  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  बागवानी  बोर्ड  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और
 यदि  तो  तत्सम्ब्नन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उपप्रधान  सनन््त्रो  ओर  क्रषि  मन्त्रो  देवी  :  नहीं  ।
 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 पंजाब  में  बस  रूटों  के लिए  परमिट  जारो  करना

 2649.  बाबा  सुच्चा  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  :987-88,  1988-89  और  198  9-90  के  दौरान  अब  तक  पंजाब  में  बसों  तथा

 मिनी  बसों  एवं  प्राइवेट  बसों  के  लिए  कुल  कितने  परमिटਂ  जारी  किये

 इनमें  से  कितने  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  को  जारी  किये

 क्या  प्राइवेट  ट्रांसपोर्ट  कम्पनियों  तथा  उच्च  अधिकारियों  को  बेनामी  जारी
 किये  जाने  के  बारे  में  कोई  शिकातें  मिली  और
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रों  तथा  शंचार  संत्री  के०  पो०  :  से
 पंजाब  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 पो०  एण्ड  टै०  क्वार्टरों  के  लिए  भूमिगत  टेंक  और  पस्पिग

 स्टेशनों  का  निर्माण

 2650.  श्री  मजमन  बेहेरा  :  व्या  संचार  मंत्री  रामकृष्ण  पुरम  में  पानौ  की  अपर्याप्त  सप्लाई
 के  बारे  में  29  1989  के  अतारांक्रित  प्रश्न  सख्या

 3
 64  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  उस  क्षेत्र  में  मूमिगत  टंक  और  पम्पिग  स्टेशनਂ  के  निर्माण  सम्बन्धी  प्रस्ताव  की
 परियोजना  की  लागत  और  समय  सीमा  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  तथा  रांघार  मंत्रों  केਂ  :  आर«  के०

 की  डाक  एव  तार  कालोनी  में  जल  की  आपूर्ति  एम०  सीं०  डी०  द्वारा  निय्रत्रित  की
 जाती  एम०  सी०  डी०  न  एक  मूमिगत  जल  एक  बूस्टर  पम्पिग  स्टेशन  और  में
 स्थित  मौजूदा  बूस्टर  पम्पिग  स्टेशन  से  केवल  उक्त  नर  मूमिगत  जल  टेंक  के  लिए  पाइप  लाइन  का
 निर्माण  करने  का  सुझाव  दिया  था  जो  दूरसंचार  विमाग  द्वारा  इस  शर्ते  पर  निर्मित  किया  जाने  वाला

 है  कि  ट्रक  जल  आपूर्ति  प्रणाजी  को  बढ़ाने  पर  हो  अतिरिक्त  जल  छोड़ा  जाएगा  ।  मूमिगत  जल  टैंक
 और  पाइम  लाइन  की  अनुमानित  लागत  15.8  लाख  रुपये  और  बूस्टर  जल  पम्प  की  6.5  लाख  रुपये

 परियोजना  के  लगमग  एक  वर्ष  में  पूरे  होते  की  आशा  है  ।  चूकि  A>  स्री०  डी०  द्वारा  जल  की

 आपूतति  में  वृद्धि  करने  का  कोई  आइवासन  नहीं  दिया  परियोजना  अभी  तक  शुरू  नहीं  की

 गई

 रायसेन  जिले  के  मन्दोदीप  और  ओबेदुल्लाहगंज  दहरों  तथा  विदिशा  में  बसोदा

 शहर  में  इलंक्ट्रोनिक  एक्सचेंजों  को  स्थापना

 2651.  थी  राधवजो  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  रायसेन  जिले  के  मन्दीदीप  और  ओबेदुल्लाहगंज  शहर  में  तथा  विदिशा  के

 बसोदा  शहर  में  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  की  स्थापना  करने  की  कोई  योजना  और
 यदि  तो  इस  योजना  को  कव  तक  पूरा  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  सन्त्रों  के०  पो०  :  मध्य  प्रदेश

 के  रायसेन  जिले  के  मन्दीदीप  और  ओबेदुल्लाह  गंज  शहरों  में  और  विदिशा  जिले  के  गंजबसौदा  शहर
 में  इलेक्ट्रानिक  एव्सचेंज  उपलब्ध  कराते  की  योजना  रिकार्ड  के  अनुसार  विदिशा  जिले  में

 टाउनਂ  नाम  का  कोई  केन्द्र  नहीं  है
 ।

 मन्दीदीप  में  जून  1990  ओबेदुल्लाह  गंज  में  1991-92  के  दोरान  गंजबसौदा  में

 1991  तक  इल॑कट्रानिक  एफ्सचेत्र  चालू  करते  की  योजना  है  ।
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 दिल्ली  में  हत्या  ओर  अपहरण  के  मामले

 ]  ु  हे
 2652.  श्री  हेत  राम  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  दिल्ली  में  हत्या  और  अपहरण  के  कितने  मामलों  का  पता

 लगा
 दिल्ली  पुलिस  ने  कितने  मामले  सुलझ!४

 इन  वर्षों  के  दौन  उक्त  मामलों  की  गुत्वी  सुलझाते  में  असाधारण  मूमिका  निभाने  के

 लिए  दिल्ली  पुलिम्त  के  कितने  अधिकारियों  को  बारी  से  पहले  पदोन्नति  पुरस्कार/प्रशास्ति  पत्र  प्रदान

 किए  गए  और
 ेु  का सरकार  ने  शेष  मामलों  को  सुलझान  के  जिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 गृह  मंत्री  मुफ्ती  मुहम्मद  :

 हत्या  अपहरण

 1987  312  611
 1988  396  582
 1989  342  664

 (28-2-1990  तक  )  52  87

 1102  1944
 कनीनीईऊक--न्क्६:::+  नस  नरम  जनम

 इस  अवधि  के  दौरान  हत्या  के  683  मामले  और  अपहरण  के  669  मामले  हल
 किए  गए  ।

 27  पुलिस  अधिकारियों  की  पारि  से  पहले  पदोन्नति  की  गई  और  दिल्ली  पुलिस  के  513

 अधिकारियों/का्िक  को  वर्ष  1987,  1988,  1989  और  1990  (28-2-1990

 प्रशस्तिपत्र  दिये  गये  ।

 अपराध  रिकाई  कार्यालय  से  निवासियों  से  प्रोत्साहन  और  स्त्रोतों  से  सूचना
 एकत्र  करना  और  संसाधन  करना  जैसे  कुछ  उपाय  किये  गये  हैं  ।

 प्रमुख  पोतों  पर  जहाजों  का  बारम्बारता  वितरण

 :  653,  डा०  बिप्लव  दासगुप्त  :  क्या  जल-भूंतल  परिवहन  मंत्री  थह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 वर्ष  1947,  1950,  1960,  1970,  1980,  1986-87.  1087-९8  और  1988-89  के  दौरान
 प्रमुख  पोतों  पर  भ्रमणकारो  जहाजों  के  बेड़ों  का  बा”"म्बारता  वितरण  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  के०  पो०  :  अपेक्षित  सूचना
 चालीस  वर्षों  स ेअधिक  की  अवधि  से  संबंधित  है  सभी  पत्तनों  ने  इन  सभी  प्रासंगिक  वर्षों  की  यह  सूचना
 रेकार्ड  नहीं  की  अथवा  रखी  नहीं  ।  पत्तनों  से  उपलब्ध  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।
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 लिखित  उत्तरे  29  1990

 हसन  शहर  में  टेलीफोन  कनंक्द्नों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूचो

 ८654.  श्री  एच०सो०  श्री  कान्तग्पा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 हसन  में  टेलीफोन  कनंक्शनों  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े

 इस  वर्ष  के  दौरान  कितनी  नयी  टेलीफोन  लाइन  जोड़ी  और

 प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  लोगों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  कब  तक  दिए  जाएंगे  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रो  तथा  संचार  मंत्री  :  कनंक्शनों
 के  लिए  342  आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े  हैं  ।

 (a)  1990-91  के  दोरान  900  नई  लाइने  जोड़ी  जाने  की  संभावना  है  ।

 1990-91  के  दौरान  प्ररतीक्षा-सूची  को  निपटा  दिया  जाएगा  ।

 स्थानोय  निकायों  में  महिलाओं  के  लिए  पदों  का  आरक्षण

 2655.  कु०  उमा  भारतो
 शोमतो  जयवन्तो  नवोीनचन्द्र

 नह

 :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 शओरीमतो  सुमित्रा  महाजन

 कि
 ब््या  सरकार  ब्लाक  ओर  जिला  स्तरों  पर  स्थानीय  निकायों  में  महिलाओं  के

 लिए  पदों  के  आरक्षण  के  बारे  में  विचार  कर  रही
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 स्थानीय  निकायों  में  विभिन्न  स्तरों  पर  महिलाओं  के  लिए  आरक्षण  का  प्रतिशत  किस
 तरह  निर्धारित  किया  जाएगा  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  और  कृषि  मंत्रो  देवी  से  (7)  मामला  सरकार  के

 विचा  राधीन  है  ।
 पाकिस्तान  को  लड़ाक्  विमानों  के  निर्माण  योजना

 265,  श्री  पुत्ते  गोड़ा  :  क्या  विदेश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
 क्या  सरक।र  का  ध्यान  दिनांक  2  1990  के  टाइम्सਂ  में  एक

 प्लान  टू  मेन्यूफंक्नर  फाइटर  प्लेन्सਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया
 गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  और
 इस  चुनौती  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  का  कया  एहतियाती  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 विदेहा  संत्रो  इन्द्र  कुमार  :  जी  हां  ।
 और  सरकार  उन  सभी  घटनाओं  पर  बराबर  निगाह  रखती  है  जिनका  देश  की

 सुरक्षा  पर  प्रमाव  पड़  सकता  हो  और  उसकी  सुरक्षा  के लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाती
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 पाढिस्तान  द्वारा  फ्रेंच  सिराज  लड़ाक्  जेट  विमानों  को  खरोद

 2657.  श्री  यशवन्त  राव  पाटिल  :  कया  विदेश्ञ  मंत्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  13  1990  के  टाइम्सਂ  में
 प्रकाशित  इस  के  समाचार  की  ओर  दिखाया  गया  है  कि  पाकिस्तान  का  फ्रांस  से  40
 2000  लड़ाकू  जेट  विमान  तथा  155  तोधथों  की  खर्राद  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  सरकार  वी  इस  सबंध  के  ब्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कमार  :  जी  हां  ।

 पाकिरतान  अपनी  सुरक्षा  आद्म्य्क्ताओं  से  अधिक  अत्युन्नत  हथियारों  और  उपस्करों
 को  हासिल  करने  को  जो  निरन्तर  कोछिद  कर  रहा  वह  चिता  का  विषय  इस  सम्बन्ध  में
 मारो  आशकक्ाओं  से  सबधित  पक्षों  को  »वगत  करा  दिया  गया  है  ।

 सरकार  उन  घटनाओं  पर  बरावर  निगाह  रखती  है  जिनका  देश  की  सुरक्षा  पर  प्रमाव
 पड़  रूकता  हो  और  उस्की  सुरक्षा  के लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाती

 नोएडा  में  टेलोफोनों  को  इलेबट्रोनिक  टेलीफोन  एक्सचेजों  से  जोड़ना

 2958  श्री  तारीफ  सिह  :  क्या  रांचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नौएडा  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  कब  स्थापित  हुआ
 1989  से  1989  तक  इले'ट्रोनिक  एक्सचेंज  से  कितने  नए  और

 पुराने  टेलीफोन  कनेबशन  जोड़े  गए  और  वर्ष  1989  में  ऐसे  कितने  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  गए
 जो  इस  एञ्सचेंज  से  जुड़े  हुए  नहीं

 वर्ष  1989  में  दिए  गए  नए  टेलीफोन  कनेश्शनों  को  इस  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  से  न
 जोड़ने  के  वया  कारण  और

 क्या  सरकार  का  बेहतर  टेलीफोन  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  लिए  वर्ष  1989  में  दिए  गए
 शेष  टेलीफोन  करें  वशनों  को  इस  इलेब्ट्रानिक  रेलीफोन  से  »ड़ने  का  विचार  यदि  नहीं  तो  इसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्रो  तथा  रांचार  मंत्री  केਂ  पो०  :  4000
 लाइनों  का  इल्लेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  30.4.88  को  स्थापित  किया  गया  था  और  1989  में  उसमें
 1000  लाइनें  और  जोड़ी  गयी

 और  इलेक्ट्रानक  एक्सचेंज  से  89  से  89  तक  जोड़े  गए
 टेलीफोनों  की  संख्या  732  उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  से  जोड़े  गए  पुराने
 टेलीफोनों  की  सख्या  345  ओर  1989  में  दिए  गए  ऐसे  नए  टेलीफोनों  की  संख्या  288  है  जो
 इस  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  से  नहों  जोड़े  गए  स्ट्रोजर  एक्सचेंज  से  कनेक्शन  केवल  तभी  दिए
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 गए  जब  बी  एवसछोंज  की  क्षमता  समाप्त  हो  गई  थी  ।  ये  कनेक्शन  एक  मुश्त  जारी  कनेक्शन

 नहीं  वरन  ये  बिना  बारी  के  दिए  गए  कनेक्शन  या  फिर  ऐसे  कनेक्शन  थे  जिनके  बारे  में  वायदा
 किया  गया  था  ।

 कतिपय  स्ट्रोजर  एवसचेंज  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  से  जोड़ने  के  बारे  में  नीति  केवल

 तभी  तैयार  की  जाएगी  जद  इलेश्ट्रानिक  का  5,000  लाइनों  में  विस्तार  हो  जाएगा  ।  यह  विस्तार
 1990-91  के  दोरान  होने  की  संभावना

 श्रीलंका  के  विदेश  सत्रो  को  मारत  के  सेना  अधिकारियों  प्रशासनिक
 अधिकारियों  के  बारे  में  कथित  टिप्पणी

 2659.  श्री  प्रतापराव  मोसले  :  क्या  विदेज्ञ  मंत्री  यह  बताये  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  ध्यान  श्रीलंका  के  विदेश  मत्री  हान  ही  में  भारत  के  सेना
 कारियों  और  प्रशासनिक  अधिकारियों  क॑  बारे  में  कथित  टिप्पणी  की  और  आकर्षित  किया  गया

 और

 यदि  तो  इस  पर  मरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  हां  ।

 ये  टिप्पणियां  बिल्कुल  बेबुनियादी  और  अर्स्व!कार्य  हैं  ।

 तमिलनाडु  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  पेवजल  को  सप्लाई

 2660.  श्री  पी०  आर०  एस०  वेंकटेशन  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  तमिलनाडु  क  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंपेयजल  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  करने  की

 कोई  योजना

 क्या  इस  संबंध  में  तमिलनाडु  सरकार ने
 केन्द्रीय  सरकार  का  मंजूरी  हेतु  कोई  प्रस्ताव

 भेजा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धा  ब्यौरा  क्या  है  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 काय्येवाही  की  है  ?

 उपप्रधान  मंत्री  ओर  कृषि  मंत्री  देवी  :  जी  नहीं  ।

 जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अन्तर  राज्योय  बस  अडड़े  के  निकट  यमुना  पुल  का  निर्माण

 2661.  श्री  बालेशवर  यादव  :  क्या  जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तरराज्यव  बस  अड्डे  के  निकट  यमृना  पर  पुल  का  निर्माण  कार्य  निर्धारित

 कार्यक्रम  के  अनुसार  चल  रहा
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  पुल  के  निर्माण  में  तेजी  लाने  के  जिए  कोई  ठोस
 कदम  उठाने  का  विचार  और

 दि  तो  इस  संबंध  में  उठाए  जाने  वाले  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  भूठल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  के०पी०  :  दिल्ली
 जो  परियोजना  का  प्रमारी  द्वारा  अन्तरराज्यीय  बस  टमिनल  के  नजदीक  यमुना  पर  बन  रहे

 पुल  को  पूरा  करने  की  समय-सारिणी  दो  बार  सशोधित  की  जा  चुकी  1987  की  मूल
 लक्षित  तारीख  को  संशोधित  करके  पहले  1988  तथा  उसके  बाद  1991  किया  गया
 है  ।  अब  निर्माण  काये  में  संशोधित  समय  सारिणी  के  अनुसार  प्रगति  हो  रही  है  ।

 और  प्रध्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  में  दहेज  के  कारण  हुई  मोतें

 2662.  श्री  आनन्द  सिंह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  1987  के  प्रत्येक  तिमाही  के  दौरान  एवं  वर्ष  1990  में  अब  तक  दिल्ली  में  दहेज

 के  कारण  कितनी  मौतें  होते  का  समाचार  है  ;  और

 इस  प्रकार  की  मौतों  को  रोकने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गह  संत्रो  मुफ्ती  मोहम्मद  :
 अवधि  1.1.1989  1.4.1989  1.7.1989  110.1989  1.1.1990

 से  से  से  से  से
 31.3.1989  30.6.1989  30.9.1989  31.12.1989  28.2.1990

 तक  तक  तक  तक  तक

 1s  32  37  32  [7

 दहेज  के  कारण  मौत  के  सूचित  मामले  ।

 दहेज  मृत्यु  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  हैं  ।

 (1)  दहेज  निषेक्ष  अधिनियम  के  अन्तगंत  इन  अपराधों  को  संज्ञेय  बना  दिया  गया  है  और  इन
 अपराधों  को  करने  वालों  को  अधिक  सख्त  सजा  दी  जाती  है  ।

 (7)  महिलाओं  के  पतियों  और  उनके  सास-ससुर  द्वारा  महिलाओं  के  प्रति  उत्पीड़न
 और  अत्याचार  के  अपराधों  सज्ञेय  अपराघ  बनाने  के  लिए  मारतीय  दण्ड  संहिता  में  एक  मई  घारा

 जोड़ी  गई

 भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  में  113  और  113  नई  उपधाराएं  जोड़ी  गई

 हैं  जिसमें  णह  व्यवस्था  है  कि  दहेज  के  लिए  किसी  विवाहित  महिला  के  प्रति  अत्याचार  या  उत्रीड़न
 किया  जाना  सिद्ध  हो  जाता  है  तो  न्यायालय  यह  मान  सकता  है  कि  विवाहित  महिला  को

 दहेज  मृत्यु  के  लिये  उकसाया  गया  है  ।

 (1५)  विपत्ति  में  पड़ी  महिलाओं  के  लिए  दिल्ली  भ्रशासन  ने  कम  समय  तक  ठहरने  के  लिए
 गृह-स्थापित  किये  हैं  ।
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 (५)  मरते  समय  बयानों  को  रिकार्ड  करने  के  लिये  विशेष  मजिस्ट्रंटों  को  तैनात  किया

 गया  है  ।

 (v1)  दहेज  की  बुराईयों  के  बारे  में  जनता  को  जनसंपर्क  माध्यमों  से
 शिक्षित  किया  जा

 रहा

 (५)  इस  बात  के  निदेश  जारी  किये  गये  हैं  कि  दहेज  मृत्यु  के  मामले  में  शव  परीक्षा  दो
 सर्जनों  द्वारा  की  जायेगी  ।

 (Vil)  महिलाओं  के  प्रति  अपराधों  की  जांच  करने  के  लिये  एक  महिला  पुलिस  उप  आयुक्त
 के  पर्यवेक्षण  के  अन्तगंत  एक  विद्दोष  एकक  गठित  किया  गया  है  ।

 पंचायतों  को  संवेधानिक  दर्जा  देना

 2663.  श्री  अरविन्द  नेताम  :  क्या  कृषि  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वया  सरकार  का  पंचायतों  को  संवेधानिक  दर्जा  देने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 उपप्रधान  मंत्री  ओर  कृषि  मंत्री  देवी  :  और  मामला  सरकार  के
 विचाराधीन

 मृत्यु  दष्ड  समाप्त  करना

 2665.  श्रीमती  जयवन्तो  नवीन  चन्द्र  मेहता  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  मृत्यु  दण्ड  समाप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  विश्व  मर  के  लोगों  की  राय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश  में

 मृत्यु  दण्ड  समाप्त  का  कोई  विचार  है  ?

 गृह  मंत्री  मुफ्ती  मोहम्भद  :  जी  महोदया  ।

 मृ  गफलोी  की  खेतो

 2266.  श्री  बालगोपाल  मिशञ्  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  मूंगफली  को  खेती  के  क्षेत्र  में  वृद्धि  करने  हेतु  कोई  कदम
 उठाए

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौराम  उड़ीसा  में  इस  श्बंध  में  क्या  कदम
 उठाए  गए  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  और  कृषि  मंत्री  देवो  :  हां  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  मू  गफली के  क्षेत्र  और  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 उड़ीसा  में  दो  केन्द्रीय  प्रायोजित  अर्थात्  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  और  तिलहब
 उत्पादन  अभिवृद्धि  चालू  की  गई  है  ।
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 2:

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  े
 कलकसा  पतन  से  नाविकों  को  मर्त्तो

 2667.  डा०  सुधोर  राय  :  क्या  जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  नौवहन  निगम  और  गैर-सरक्रारी  कम्पनियों  के  30  प्रतिशत  पोत

 कलकत्ता  पत्तन  के  लिए  नियत  किए  गए

 क्या  नन््दा  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुमार  30  प्रतिशत  नाविकों  की  मर्त्ती  कलकत्ता

 पत्तन  से  होनी
 यदि  तो  कलकत्ता  से  वास्तव  में  क्रितः  प्रतिशत  नाविकों  की  भर्त्ती  होन॑ः  और

 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  है  ?

 खल-मूतल  परिवहन  मंत्रो  तथा  सचार  मन््त्रो  के०  पो०  :  भारतीय

 नौवहन  निगम  बबई  और  कलकत्ता  के  बीच  70.30  का  नौकरी  अनुपात  रखता  तीन  अन्य
 कम्पनियां  जिनके  मुख्यालय  कलकत्ता  में  अर्थात्  रत्नाकर  शिपिंग  इण्डिया  स्टीमशिप
 लिमिटेड  और  सुरेन्द्र  ओवरसीज  लिमिटेड  अपना  100%  कर्मीदल  कलकत्ता  रोस्टर  से  लेती  हैं  ।

 नन््दा  समिति  ने  यह  सिफारिश  नहीं  की  कि  भारतीय  नौवहन  कम्पनियों  द्वारा  30
 नाविकों  की  भर्ती  कलकत्ता  से  की  जानी  चाहिए  ।

 1-1-1990  की  स्थिति  के  अनुसार  कलकत्ता  से  भर्त्ती  किए  गए  नाविकों  की  व  स्तविक
 प्रतिशतता  उपलब्ध  नौकरियों  की  कुल  संख्या  और  कलकत्ता  में  पंजीकृत  नाविकों  की  कुल  संख्या  के
 आधार  पर  22  प्रतिशत  ॥

 कलकत्ता  में  सामान्य  रोस्टर  में  नाविकों  के  लिए  रोजगार  के  अवसरों  को  बिनियमित
 करने  के  लिए  नौवहन  महानिदेशक  ने  निम्नलिखित  आदेश  जारी  किए  हैं  :-  ।

 (7)  नाविकों  की  सभी  श्रेणियों  के  लिए  कपनी  रोस्टर  में  185%  नौकरियों  के  लिए  वृद्ध
 की  जाए  ।

 (11)  सभी  बुलाए  गए  नामों  में  चयन  75.25  के  अनुपात  में  कम्पनी  रोस्टर  और
 सामान्य  रोस्टर  से  किया  जाएगा  ।

 कंपनी  रोस्टरों  की  कुछ  श्रेणियों  में  संख्या  225%  से  अधिक  ऐसी  श्रेणियों  में
 चयन  कम्पनी  रोस्टर  नाविकों  तक  सीमित  रखा  जाएगा  ।

 (7९)  यदि  किसी  चयन  में  किसी  कारण  अर्थात्  अपेक्षित  नाविकों  की  मेडिकल  अथवा
 अन्य  आधार  पर  चयन  न  किर  जाने  से  75  25  के  अनुपात  का  पालन  नहीं  किया  जाता  तो  अपेक्षित
 प्रतिशतता  को  बाद  के  चयन  में  बढ़ाया  जाएगा  ताकि  75.25  का  अनुपात  बनाए  रखा  जा  सके  ।

 चंडीगढ़  में  प्राइवेट  रकलों  को  भसि  का  आवटन

 2668.  भरी  बवनराव  ढाकणे  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  :
 31  1989  प्राइवेट  स्कूलों  को  मूमि-आावंटन  से  संबंधित  कितने-आवेदन-पत्र

 चंडीगढ़  प्रशासन  के  पास  लम्बित  पड़े
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 ये  कब  से  लम्बित  पड़े  हैं  तथा  इसके  क्या  कारण  और
 क्या  पहले  आवटित  की  गई  भूमि  रियायती  दरों  पर  दी  गई  है  ?

 गह  मंत्री  सुफ्तो  मोहम्मद  17

 यह  आवेदन  पत्र  5/82  से  3189  तक  की  अवधि  के  दौरान  प्राप्त  हुए  ।  निम्नलिखित
 कारणों  से  इन  पर  निर्णय  नहीं  लिया  जा  सका  :-७

 (1)  स्कूल  के  पास  निधि  उपलब्ध  होने  के  बारे  में  आवश्यक  प्रमाण  पत्र  का  प्रस्तुतन  किया

 (7)  आवेदन  उपयुक्त  रूप  में  तथा  पूर्ण  विवरण  सहित  प्राप्त  न

 स्कूल  के  स्तर  का  सत्यापन  न  होना  ;

 IV)  संबंधित  स्कूल  द्वारा  मांगे  गए  स्थान  पर  पर्याप्त  भूमि  का  उपलब्ध  न  होना  ।

 जी  भ्रीमान्  ।

 पासपोर्ट  एंड  जीजा  रंकेटਂ  शीर्षक  से  समाचरर

 2669.  ओ  आर०  एन०  राकेटा  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  26  1990  के  एब्सप्रसਂ  में
 पाधपोर्ट  एंड  वीजा  रैकेटਂ  शीषक  से  छपे  समाचार  की  ओर  आक्ृष्ट  किया  गया

 यदि  तो  तस्संबन्धी  ब्यौरा  क्या

 (4)  क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  की  गई  और

 (w)  यदि  तो  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मंत्री  मुफ्ती  सोहस्मद  :  जी  श्रीमान्  ।

 से  13-2-1990  को  एक  अफगान  राष्ट्रीय  से  संयुक्त  राष्ट्र  क ेजाली  वीजा  वाले
 पांच  पासपोर्ट  उस  समय  बरामद  किए  गए  जब  वह  एक  देवलिंग  एजेंसी  में  टिकट  लेने  आया
 प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संख्या  के  अन्तगेत  एक  मामला  दर्ज  किया  गया
 मामने  की  जांच-पड़ताल  का  काम  अपराध  शाला  कौ  सौंप  दिया  गया  4  अन्य  अफगान  राष्ट्रिक
 भी  पकड़े  गये  हैं  ।

 विवेज्ञों  में  मारतोय  द्ूतावासों  में  शिक्षा|संस्कृति  सचिव  की  नियुक्ति

 2670.  श्री  बज  भूषण  तिवारी  :  वया  बिदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशों  में  मारतीय  दूतावासों  में  क्षिक्षा/संस्कृति  सचिव|अधिकारी  के  पदों  अथवा  इनके
 समकक्ष  पदों  पर  कुल  कितनी  नियुत्तियां  की  गई

 इनमें  से  कितने  भारतीय  विदेश  सेवा  अथवा  भाश्तीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारी
 और
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 बन

 संस्कृति  तथा  शिक्षा  के  क्षेत्रों  कितने  प्रमुख  व्यक्तियों  को  इन  पदों  पर

 नियुक्त  किया  गया  है  ?

 विदेश  मंत्रों  इस््र  कुमार  गुजराल  :  विदेशों  में  मारतीय  मिशनों/अ्रधान
 वासों  में  शिक्षा  संबन्धी  कुल  6  पद  हैं  ।

 इन  6  पदों  में  स ेकिसी  मी  पद  पर  भारतीय  सेवा/भारतीय  प्रशासन  सेवा  का
 अधिकार  नहीं  है  ।

 इस  समय  भारत  का  वाशिगटन  में  मिनिस्टर  के  पद  पर
 दिहली  का  एक  प्रोफेसर  नियुक्त  है  ।

 अनन्तशयमभ्त  अयंगार  को  स्मृति  में  स्मारक  डाक  टिकट
 जारी  करना

 ]
 2671.  डा०  काली  मुथु  :  क्या  रांचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  लोक  समा  के  लब्धप्रतिष्ठ  अनन्तशयनम्  अयंगार  की  इस  वर्ष
 शताब्दी  के  अवसर  पर  उनकी  स्मृति  में  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  का  विचार  कर  रही  है

 जल-मूतल  परिवहन  मन्री  तथा  संचार  मंत्री  के०  पी०  :  श्री
 अनंतशयनम  आयंगार  पर  डाक  टिकट  जारी  करने  के  अनुरोध  प्राप्त  हुए  इस  सम्बन्ध  में-एक
 प्रस्ताव  फिलिटलिक  सलाहकार  समिति  के  समक्ष  उसकी  29.9.89  को  हुई  बंठक  में  रखा  गया
 विभाग  में  गठित  उक्त  समिति  स्मारक  डाक-टिकट  जारी  करने  के  बारे  में  और  ऐसे  अप्य
 मामलों  पर  सरकार  को  सलाह  देती  समयाभाव  के  कारण  समिति  उक्त  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं
 कर  सकी  ।  यह  प्रस्ताव  समिति  की  अगली  बैठक  में  पुनः  विचा  रार्थ  रखा  जाएगा  ।

 यमुना  विहार  के  नालों  में  बच्चों  का  डूबना

 2272.  श्रीमतो  गीता  सुखर्जो  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यमुना  बिड़ार  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बनाए  गए  नालों  में  18

 1981  और  23  1986  के  बीच  चार  बच्चे  डूब  कर  मर  गए

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  क्षेत्र  के  पुलिस  थाने  में  दर्ज  कराए  गए  मामले  अभी  तक

 लम्बित  पड़े

 इस  सम्बन्ध  में  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यकावाही  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्री  मुफ्ती  मोहम्मद  :  से  जी  जैनेन्द्र
 उफ  कालू  नामक  एक  बच्छो  की  एक  नाले  में  डूबने  के  कारण  हो  गई  जिसका  निर्माण  दिल्ली
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 प्र!धिक  रण  ने  किया  की  घारा  304  क॑  तहत  पुलिस  स्टेशन  गोकलपुरी  में  प्रथम

 सूचना  रिपोर्ट  संख्या  59  दिनांक  23.2.86  १२  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  था  ।  एस०  डी०  एम०
 नईਂ  दिल्ली  द्वारा  इस  मामले  को  जांच-पड़ताल  की  गई  तथा  कोई  भी  दोषी  नहीं  पाया  गया  ।

 कृषि  वस्तुओं  का  उत्पादन  और  उत्पादकता  विकास दर

 2673.  भी  एम०  अरुणाचलम  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  क्रषि  वस्तुओं  का  उत्पाउन  और  उत्पादकता  विकास  दर  के  सम्बन्ध  में

 हरियाणा  ओर  दिल्ली  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  की  जानक री

 यदि  तो  इन  उत्पादों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  हरियाणा  और  दिल्ली  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंडल  द्वारा  विभिन्न  वर्षों  के  लिए  दिए  गए  विवरण  क॑  अनुसार  उत्पादन  और  उत्पादाकता
 विकास  दर  को  तुलनात्मक  स्थिति  और

 इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रांतक्रिया

 उप-प्रधान  मंत्रो  और  कृषि  मंत्री  देवो  :  जी  हां  ।

 ओर  हरियाणा  तथा  दिल्ली  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  द्वारा  विभिन्न
 वर्षों  के  लिए  दीं  गई  सूचना  के  अनुसार  उत्पादन  तथा  उपज  में  वुद्धि  को
 बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 जाटीस ७-८  7:

 हरित  क्रांति  से  पहले  की  अवधि  में  अर्थात्  1951-52  से  1964-65  तक  सभी  प्रमुख  फसलों
 के  उत्पादन  की  वृद्धि  का  दर  मुख्य  रूप  से  क्षेत्र  में  विस्तार  होने  के  कारण  अधिक  हरित
 क्रांति  से  बाद  की  अवधि  में  क्षेत्र  की  वृद्धि  दरों  में  कमी  हुई  और  उत्पादकता  की  वृद्धि  दर  के  स्तर
 अधिक  है  ।  वास्तव  में  वर्ष  1988-89  के  दौरान  खाद्यान्न  तथा  उत्पादकता  के  स्तर  अब
 तक  प्राप्त  किए  गए  स्तरों  से  काफी  ऊंचे  थे  ।

 विवरण

 प्रति

 फसल/अवधि  1951-52  से  1964-65  1964-65  से  1987-88  1951-52  से  1987-88
 तक  तक  तक

 ए्  पी  वाई  ए  पी  वाई  ए्  पी  बाई

 2  3  4  5  6  7  8  9  10

 सभी  फसलें
 3.2  1.4  0.33  2.3  1.8  0.8  2.6  1.7
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 1 ०७4/8$ कह ऋ  छघथउघढझै ७ ७ हफ छफ ७ छ ७हञह७ ७  इ  कफ

 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 2.  खाधानन

 1.5  3.1  1.5  0.3  2.5  21  0.7  2.7  1.9
 ॥॒

 3.  खाद्यान्न

 $24  3.3  0.9  0.2  1.9  1.1  10  2.4.  1.0

 ए  >  क्षेत्र
 पी  --  उत्पादन

 वाई  -  ऊपज

 :  हारियाणा  तथा  दिल्ली  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  द्ववरा
 भारत  में  कृषि  मूल्यनीति  सम्बन्धी  अपने  नोट  में  दी  गई  सूचना  के

 अनुसार  ।

 आंध्र  प्रदकश्  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  थार  मार्गो  बनाना

 2674.  श्री  चोक््का  राब  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 रह

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  से  होकर  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  चार  मार्गी  यातायात

 सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है  जबकि  पड़ोसी  राज्य  तमिलनण्ड  में  यह  सुविधा  उपलब्ध

 यदि  हां  तो  क्या  वर्ष  1990-91  क॑  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  हैराष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  चार
 मार्गी  यातायात  सुविधा  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंक्रो  के०पो०  :  आंध्र  प्रदेश
 में  राष्ट्रीय  पर  9  की  छोटी  लम्बाई  पर  पहले  से  ही  चार  लेन  इसके

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  5  पर  अनारकल्ली  से  विशाखापट्टनम  तक  के  40.6  की  लम्ब्ई
 पर  चार  लेन  बनाने  का  अनुमोदन  1989  में  किया  जा  चुका  इसक  अलावा

 कालुरीपेट  गुन्टूर  विजयवाड़ा  82.95  के  मार्ग  को  चार  लेनों  का  करने  के  लिए
 सर्वेक्षण  और  जांच  कार्य  प्रगति  पर  है  तथा  आंध्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  विभिन्न  खण्डों  को
 चार  लेनों  का  करने  के  लिए  सर्वेक्षण  और  जांच  कार्य  हेतु  सात  और  प्राककलन  भी  स्वीकृत  किए
 Vel
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 और  विलाकालुरीपेट-ग॒न्टूर-विजयवाड़ा  82.95  पर  चार  लेन
 निर्माण  क'यं  को  वर्ष  1990-91  के  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  करने  का  प्रस्ताव

 इलाहाबाद  तथा  कलकत्ता  के  बीच  गंगा  को  नौवहन  योग्य  अनाना

 2675.  श्री  मान्धाता  क्या  जल  भूतल  परिवहन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलाहाबाद  से  कलकत्ता  के  बींच  गंगा  नदी  को  नोवहन  योग्य  बनाने  के  लिए
 गिक  परियोजना  पूरी  हो  गई  और

 यदि  तो  इममें  कितनी  प्रगति  हुई  ह ैओर  यह  कब  तक  पूरी  की  जाएगी  ?

 जल-मूृतल  परिवहन  मंत्री  तथा  सचार  मंत्री  के०  :  नियमित
 नौचानल  शुरू  करने  के  अपेक्षित  उपायों  का  पता  लगाने  वाली  प्रायोगिक  परियोजना  को  गंगा
 नदी  के  इलाहाबाद-पटना  खण्ड  तक  सीमित  कर  दिया  गया  प्रायोगिक  परियोजना  पर  कार्य
 1989  में  पूरा  हो  चुका  है  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 कव्मीर  घाटी  में  मारे  गए  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी

 ]

 2676.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  महीनों  के  दौरान  कइ्मीर  घाटी  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कुल  कितने  कमंचारी
 मारे

 वया  कंन्द्रीय  सरकार  ने  अपने  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पर्याप्त
 उपाय  किए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 गृह  संत्री  मुफ्ती  मोहम्मद  :  से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और

 सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 तमिलनाडु  में  राज्य  राजमार्गों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  दर्जा
 प्रदान  करना

 ]
 2677.  श्री  ए०  अज्ञोकराज  :  क्या  जल-मूृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाड़  सरकार  से  ऐसा  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  3350

 राज्य  राजमार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  दर्जा  देने  का  सुझाव  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  गई  है  ?
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 जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  के८पी०  :

 सड़कों  के नाम  और  उनकी  लम्बाई  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  सुझाई
 गई  सड़कों  को  आठवीं  योजना  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  आठवीं

 योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना

 आठवीं  योजना  को  अंतिम  रूप  देते  समय  ज्ञापन  में  दिए  गए  इन  सुझावों  की  जांच  की

 जाएगी  ।

 विवरण

 सड़क  का  नाम  लंबाई  में

 1  2  4

 1.  नागापत्तिनम-तंजावुर-त्रिची-कोयम्बतू र-ऊटी  504

 गुडालोर-मंसू  र  राज्य  सीमा  सड़क
 राजमार्ग  )

 2.  कुड्डालोर-उलुरपेट-सलेम  रोड  जिला  192

 सड़क  और  राज्यीय  ।
 3.  त्रिची-विरालीमलाई-थवारन-कुर्वी  मदुरे  रोड  122

 की  मुख्य  राड़क  )  *

 4.  त्रिची-पुडुकोटटई-करेकुड़ी-रामनद
 ह  185

 159

 कोयम्बतूर  रोड
 6.  कुडडालोर-वेल्लोट-चित्तोड़  रोड  203

 राजमार्ग  )
 7.  मदुरे-अरुप्पुक्पोट्टे-तू  तीकोरिन  रोड  133

 राजमार्ग  )
 8.  ईस्ट  कोस्ट  रोड-मद्रास-कुड्डालोर-कन्याकुमा री  737

 की  मुख्य  सड़क  )

 (737  कि०मी०  की  लम्बाई  में  से  161  अर्थात

 कुड्डालोर  तक  का  कार्य  एशियाई  विकास  बौंक

 सहायता  स्कीम  के  तहत  गया  हैं  ।)
 9.  पेरम्बालूर-अनमादुरई  रोड  228

 थोड़ी-मदुरे-येनी-कुम्बम-कोट्टयाम-कोचीन  रोड  268
 की  मुख्य  सड़क )
 से  80  लम्बे  मदुरे-येनी  संक्शन
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 2

 को  पहले  ही  राष्ट्रीय  राज॑माषं  में  परिवर्तित
 किया  जा  चुका

 मदूरे-थेन्का  गी-किलोन  रोड
 राजमार्ग  )

 12.  थिरुवन्नामलाई  क्ृष्णागिरि  रोड
 की  मुख्य  सड़क )

 13.  तिरुनेलवेली-शनकोट्टा  रोड

 राजमार्ग  )

 मदुरै  अम्मैया  नैकान्नुर-गगुवरपत्ति  कोडीकवाल
 रोड  की  मुख्य

 15.  थोप्पुर-मदुर  मवानी  रोड  की  मुख्य

 16.  वनियांवाड़ी-तिरपन्तुर-घरमपुरी  रोड
 की  मुख्य

 बरेली  में  कारखाने  में

 2678.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार
 श्री  राजवीर  सिह

 29  1990
 '

 80

 जोड़  :  3355

 किसानों  को  नौकरो

 )
 :  कया  क्रृषि  मंत्री  यह  बतेने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बरेली  में  कारखाने  की  स्थापन  के  लिए  जिन  किसानों  को  मूमि
 गहीत  की  गई  थी  उन  सभी  के  आश्रितों  को  इस  बीच  नौकरोी  दे  दो  गई

 इस  एकक  में  स्थानीय  और  बाहर  कितने-कितने  ९८  श्रमिकों  को  रोजगार  दिया  गया
 है  ;  और

 हीन  होने  वालों  में  से  ही  की  जाती  रोजगार  के  अवसर  प्रद्रा
 लिए  दिए  गये  मुआवजे  के
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 सरकार  इस  कारखाने  में  रोजगार  के  मामले  में  स्थानीय  लोगों  को  प्राथमिकता  देने  के
 लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  और  कृषि  मंत्री  देवी  :  सभी  पात्र  मूमिहीन  होने  वालों  को
 काये  प्रदान  करना  संमव  नहों  हो  पाया  है  ।  समी  अकुद्ल  कार्यों  के  लिए  भर्ती  केवल

 अतिरिक्त  है  हेਂ SUTIN  ४५७  हू  ६
 करना  अधिग्रहण  की  गई  भूमि  के
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 नियोजित  किए  गए  मजदूरों  में  से  84  प्रतिशत  केवल  बरेली  जिला  से  हैं  और  94%

 मजदूर  उत्तर  श्रदेश्  से  हैं  ।

 रोजगार  के  लिए  स्थानीय  झोगों  को  प्रग्थमिकता  देने  के  लिए  इफको  द्वारा  निम्नलिखि
 उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (1)  अकुशल  वर्गों  के  पदों  पर  मतियां  केवल  स्थानीय  लोगों  में  से और  विशेष  रूप  से

 हीन  होने  वालों  में  की  जाती  है  ।

 (2)  जो  मूसिहीन  होने  वाले  व्यक्ति  कुछ  शैक्षिक  योग्यता  रखते  उन्हें  अधे  कुशल  कार्यों
 पर  नियोजित  किए  जाने  के  लिए  अवसर  पाने  हेतु  प्रशिक्षित  किया  गया

 (3)  स्थानोय  लोगों  को  रोजगार  देने  के  लिए  भर्ती  नियमों  में  शिथिलता  दी  गयी  है  ।

 (4)  ठेका  कार्यों  के  लिए  स्थानीय  लोगों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  और  इफको  के  आंवला
 टाऊनशिप  मैं  दुकानें  म्मिहीन  होने  वालों  को  आवंटित  की  जाती  है  ताकि  स्व:रोजगार
 को  प्रोत्साहित  किया  जाए  ।

 इफको  ने  समीपवर्ती  गांवों  के  समग्र  विकास  के  लिए  राज्य/जिला  प्रशासन  के  सहयोग  से  कुछ
 अन्य  उपाय  भी  किए  हैं  ।

 ओनगर  में  दूरदशंन  कर्ंचारियों  के  लिए  सुरक्षा  व्यवस्था

 ]

 2679,  श्रो  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  श्रीनगर  के  अधिकारियों  और  कमंचारियों  को  सरकारी  समाचार

 बुलेटिनों  इत्यादि  का  प्रसारण  बन्द्र  करने  की  घमकियां  दी  जा  रही

 यदि  तो  क्या  दूरदर्शन  कर्तियों  और  उनके  परिवारों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के
 लिए  कोई  विक्षेष  प्रबंध  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  संद्रो  सुफ्तो  सोहम्भद  :  से  राज्य  सरकारों  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मारतोय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  द्वारा  मंच  कलाकारों  के  शिष्टमंडल
 को  विदेश  भेजा  जाना

 2680,  श्री  संफुद्दीन  चोधरी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  भारठीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  द्वारा  मंच-कलाकारों  के
 शिष्टमंडल  विदेश  भेजे  जौर

 इन  श्षिष्टमंडलों  के  लिए  कलम्कारों  का  चयन  करने  हेतु  क्या  मानदंड  अपनाये  गये  ?

 विदेश  मंत्री  हम्द्रकुमार  :  और  एक  विवरण  संखग्न  है  ।
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 विवरण

 भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  द्वारा  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  अपने  सामान्य
 द्विपक्षीय  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यक्रमों  क ेतहत  मंचीय  कलाओं  के  जो  प्रतिनिधिमण्डल  विदेश
 भेजे  उनका  वर्षवार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  मंचीय  कलाओं  के  संयुक्त  अलग-अलग  दलों  की  संख्या
 प्रतिनिधिमंडलों  की  संख्या  संयुक्त  प्रतिनिधिमंडलों

 का  दल-वार  ब्यौरा )

 2  3

 1985-86  5-86  60  80
 1986-87  34  47
 1987-88  58  59
 1988-89  45  84
 1989-90  81  81

 इसके  अलावा  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  ने  पिछले  पांच  वर्षो  के  दौरान  विभिन्न
 देशों  मे ंआयोजित  भारत  महोत्सव  के  अवसर  पर  निम्नलिखित  मंचीय  कलाओं  के  दल  भी
 विदेश  भेजे  :--

 देश  का  नाम  अवधि  दलों  की  संख्या

 1  2  3

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  1985-86  16

 फ्रांस  1985-86  5-86  65

 सोवियत  समाजवादी  1987-88  134

 गणतंत्र  संघ

 स्वीडन  1987  19

 स्विटजरलैंड  1987  4

 मारीशस  1987  19
 जी  न  नमन  तक त+-न्वनसस्नणन न  नतझा  =

 सामान्य  द्विपक्षीय  सांस्कृतिक  अदान-प्रदान  कार्यक्रमों  के  तहत  विदेश  भेजे  जाने  वाले
 कलाकारों  का  चयन  करने  के  लिए  मारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  ने  मंभीय  कलाओं  के  विभिन्न
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 जाना»  बज  कवशविकिशशिनिमलक  कील  कक

 क्षेत्रों  में परामछंंदात्री  पेनलों  की  स्थापना  की  इन  पँनलों  में  उनके  अपने-अपने  क्षेत्र  के  विशेषज्ञ
 शामिल  है  ।

 परामश्षेंदात्री  पैनल  विभिन्न  वर्गों  को  मारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद  के  रिफरेंस  पैनलों
 में  शामिल  करने  के  लिए  दलों  और  व्यक्तियों  क ेनामों  को  अन्तिम  रूप  देता  है  ॥  रिफरेंस  पैनलों  में  से
 विदेश  में  आयोजित  होने  वाले  कार्यक्रमों  में  माग  लेने  के  लिए  व्यक्तियों  और  दलों  का  चयन  किया
 जाता

 ऐसी  ही  प्रक्रिया  मारत  महोत्सव  के  लिए  विदेश  भेजे  जाने  वाले  कलाकारों  के  चयन  में  भी
 संस्क्ृति  विभाग  से  प्राप्त  मार्ग  निर्देशों  क ेअनुसार  अपनायी  जाती  है  ।

 दूरसंचार के  क्षेत्र  में  नये  प्रोद्योगिकोय  सुधार
 2631.  भ्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 देश  में  हाल  ही  में  दूरक्षंचार  के  क्षेत्र  में  क्या  नये
 प्रौद्योगिकी  सुधार  लागू  किये

 गये
 कया  ये  प्रौद्योगिकियां  स्वदेशी  हैं  और  उष्णकटिबधी  जलवायु  के  अनुकूल  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  उपकरण  सप्ल।ईकर्त्ताओं  के  नाम  क्या  हैं  ?

 जलमूतल  परिवहन  मंत्रो  तथा  संचार  मंत्रो  के०  पो०  :  देश  के
 संचार  नेटवर्क  में  सी-डॉट  ग्रामीण  आटोमेटिक  सी-डॉट  मेन  आटोमेटिक  आई०टी०
 आई-आई  ०एल०टी०  मिनी  आई०  एल०टी०  तथा  ई-0बी  एक्सचेंजों  को  शामिल  करके  स्विचिंग  और
 संचारण  उपस्करों  में  उत्तरोत्तर  प्रौद्योगिकीय  सुधार  किए  जा  रहे  इन्हें  हमारी  आवश्यकताओं  के

 अनुकूल  समझा  गया  इसी  प्रकार  संचारण  क्षेत्र
 में

 डिजिटल  संचारण  प्रणालियां  अर्थात्  जंक्शन
 केबिल  क्षमताओं  में  सुधार  के  लिए  30  चैनिल  पीसीएम  डिजिटल  आप्टिकल  फाइबर
 और  स्वदेशी  डिजाइनों  की  माइक्रोवेव  प्रणालियों  का  उत्तरोत्तर  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  और  उनकी

 शुरूआत  की  जा  रही  है  ।
 जी  हां  ।

 सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 सी-डॉट  के  लिए  विनिर्माण  करने  वाली  कम्पनियों  और  उनके  लाइसेंसशुदा
 उत्पादों  की  सूची

 विनिर्माता  128  पोर्ट  आईटीआई  ई-0बी
 आरएएक्स  एमएएक्स-त  के  आईएलटो

 512  पी  और  मिनी
 आईएलटी

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  इण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  हां  हां  हां  हां  हां

 2.  डब्ल्यू  इण्डस्ट्रीज  डक  ”  नहीं  नहीं
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 19.

 27.

 28.
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 पंजाब  कम्युनिकेशरप
 .  महाराष्ट्र  इलेक्ट्रानिश्स

 डबंलैपमेंट  कारपोरेशन

 ,  नेशनल  रेडियो  एण्ड

 «  इडकेम  इलेक्ट्रानिक्स

 .  इस्ट्रमेंटेशल  लिमिटेड

 .  लासन  एण्ड  टूब्रो
 भारत  इलेक्ट्रानिवस

 «  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स
 *

 कर्नाटक  टेलीकॉम

 .  केरल  इलेक्ट्रानिक  डवलपमेंट

 कारपोरेशन  लिमिटेड

 .  रैडिएंड  इलेक्ट्रानिक्स

 «  जम्मू-कश्मीर  टेलीकॉम

 .  गजरात  नमंदा  वेली
 फथ्िलाइजस  कम्पनी  लि०

 .  यूनाइटेड  टेलीकाम  लिम्टिड

 .  कंटीनेन्टल  डिवाइस  इंडिया
 लिमिटेड

 .  अरविन्द  मिल्स

 एशिया  आन  बावेरी  लि०

 «  कासमों  कम्युनिकेशन्स
 «  राजस्थान  टेलीमंटिक्स

 .  मोदी-हिमाचल
 .  अरलेम  इलेक्ट्र'निक्स
 «  राजस्थान  कम्युनिकेक्षन्स

 «  अपट्रोन  इण्डिया  लि०

 «  सूरज  कम्युनिकेशन
 ऊषा  हिमाचल  प्रदेश

 बैलेट्रान

 29  1990
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 32.

 33-

 34.

 35.

 36.
 37.

 38.

 39.

 40.

 41.

 42.
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 44.

 45.

 आंध्र  प्रदेक्ष  इलेक्ट्रानिक्स
 कारपोरेशन

 बीपीएल  सिस्टम्स  एण्ड  प्रोजक्ट्स
 क्राम्पटन  ग्रीव्स  लि०

 गुजरात  कम्युनिकेशन्स
 निक्स  लिमिटेड

 टेलीमेटिक्स  सिस्टम्स

 बेबेल  इलेक्ट्रानिक्स  कम्युनिकेशन
 सिस्टम्स

 असम  इलेबट्रानिक्स  डवलपमेंट
 कारपोरेशन

 आटो  कंट्रोल्स  लिमिटेड

 सेन्ट्रल  इलेक्ट्रानिक्स  लि०

 देबीके  इनफारमेशन

 डेल्टा  हैमालिन  लिमिटेड

 एसन  टेलीकाम  लिमिटेड

 कालिन्दी  टेल  निर्मल  )

 लवनिर  टेलीकाम  लि०

 मंगनाविजन  इलेक्ट्रानिक्स
 नेशनल  टेलीकाम

 सुपरकोन््स  इंडिया

 दिल्लो  पुलिस  में  विशिष्ट  पुलिस  अधिकारी

 जग  शक

 2682.  डा०  भगवान  दास  राठौर  :  क्या  गृह  मंश्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 दिल्ली  पुलिस  में  विशिष्ट  पुलिस  अधिकारियों  की  दब्तियां  और  बद  क्या
 क्या  विशिष्ट  पुलिस  अधिकारियों  को  कोई  पारिश्रमिक  दिया  जाता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  गया  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  इन  विशिष्ट  पुलिस  अधिकारियों  को  सुरक्षा  और  बीमें  की  सुविधाएं  प्रदान  की
 जाती  और

 ($)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 शह  संत्री  सुफ्ती  सोहस्मद  :  विशेष  पुलिस  अधिकारियों  को  दण्ड  प्रक्रिया

 संहिता  की  घारा  43  की  अन्तर्गत  गिरफ्तार  करने  की  शक्तियां  दी  गयी  हैं  ।  वे  जनता  के  सम्मननीय

 सदस्य  होते  हैं  जो  सम्बन्धित  जिलों  के  वरिष्ठ  पुलिस  अधिकारियों  के  अधीन  कायें  करते  हैं  ।

 औौर  जी  यदि  उन्हें  4  घण्टे
 से

 अधिक  समय  के  लिए  तैनात  किया

 जाता  है  तो  वे  मोजन  मत्ते  की  अदायगी  के  पात्र  हैं  ।

 ओर  (३)  जी  श्रीमान्  ।  यदि  कोई  वरिष्ठ  पुलिस  अधिकारी  असामाजिक  तत्वों  से

 अपने  लिए  खतरा  महसूस  करता  है  तो  सुरक्षा  गार्ड  उपलब्ध  कराये  जा  सकते  हैं  ।

 फास्फोरस  युक्त  उ्रक  बनाने  वाले  संयंत्रों  को  बन्द  करना

 2683.
 ह  बाजार  तल  |

 :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  फास्फोरस  युक्त  अथवा  मिश्रित  उवंरकों  का  उत्पादन  करने  वाले  अनेक

 उर्वरक  संयंत्र  पिछले  कुछ  महीनों  के  दौरान  दो  महत्वपूर्ण  फास्फोरिक  एसिड  तथा  अमोनिया

 न  मिलने  के  कारण  या  तो  बन्द  हो  गए  हैं  अथवा  बन्द  होने  वाले  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  उर्वरक  कारखानों  को  चालू  करने  के  लिए  उन्हें

 रिक  एसिड  तथा  अमोनिया  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 उपप्रधान  मंत्रो  ओर  कृषि  मंत्री  देवी  :

 फास्फोरिक  एसिड  और  अमोनिया  के  आयात  के  लिए  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम

 इण्डिया  लि०  एम०  टी०  को  8-2-1990  को  सरणीबद्ध  अभिकरण  के  रूप  में  नियुक्त
 किया  गया  था  ।

 एम०  एम०  टी०  सी०  को  अप्र॑  1990  की  अवधि  के  लिए  उवेरक  उद्योग  हेतु
 फास्फोरिक  एसिड  और  अमोनिया  का  आयात  करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  इसने  तुरन्त
 प्रेषण  के  लिये  50,000  टन  अमोनिया  की  व्यवस्था  की  फास्फोरिक  एसिड  के

 ताओं  के  साथ  वाणिज्यिक  वार्ताएं  चल  रही  हैं  ।  ठेके  दिये  जाने  के  बाद  प्र षण  आरम्भ  होगा  ।

 सिन्दरी  संयंत्र  का  आधुनिकोकरण

 2684.  शो  ए०  के०  राय  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अमोनिया  का  उत्पादन  करने  वाला  सिन्दरी  संयंत्र  अभी  कितने  समय  और  कार्य

 क्या  इसके  नवीकरण  करने  अथवा  इसे  बदलने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सम्पूर्ण  सिन्दरी  औद्योगिक  क्षेत्र  की  हालत  बिगड़ती  जा  रही  और

 (w)  यदि  तो  सिन्दरी  क्षेत्र  की  हालत  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 उपप्रधान  भन्त्री  ओर  कृषि  मंत्री  देवी  :  फटिलाइजर  कार्पोरोशन  आफ

 इण्डिया  का  सिन्दरी  आधुनिकीकरण  संयंत्र  अमोनिया/यूरिया  का  उत्पादन  करता  है  और  इसे  लगभग
 10  वर्ष  पहले  चालू  किया  गया  एक  नाइट्रोजनयुक्त  उवेरक  संयंत्र  की  आयु  20  वर्ष  मानते  हुए
 इसकी  शेष  आयु  लगभग  10  वर्ष  होगी  ।

 ओर  14.77  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  सिन्दरी  स्थित  विभिन्न
 संयंत्रों  के  पुनरूद्धार  का  प्रस्ताव

 और  यह  सच  नहीं  है  कि  संयंत्रों  के  निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  किए  जा

 रहे/किए  जाने  वाले  उपायों  जँसे  कि  30  कोक  ओवनों  को  निर्भित  संयंत्रों  के  पुनरूद्धार
 करने  तथा  पुराने  कंपटिव  पावर  संयंत्र  को  नए  संयंत्र  से  प्रतिस्थापन  करने  से  सिन्दरी  औद्योगिक
 कम्पलेक्स  विकृत  हो  रहा  है  ।

 टेलीफोन  विभाग  के  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  हारा  टेलीफोन  प्रयोकक्ताओं  के
 टेलीफोन  मीटरों  के  साथ  छेड़-छाड़

 ]

 268  5.  श्री  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टेलीफोन  मीटरों  के  साथ  की  जाने  वाली  छेड़-छाड़  का  स्थानीय  काल
 आन्तरिक  उपकरण  और  बाह्य  लाइनों  के  जरिए  पता  लगाया  जा  सकता  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो
 सके  कि  कहीं  टेलीफोन  विभाग  के  अधिकारियों  और  कमंचारियों  द्वारा  टेलीफोन  प्रयोक्ताओं  के  मीटरों
 के  साथ  छेड़-छाड़  करके  कालों  की  संख्या  तो  नहीं  बढ़ाई  गई  और

 क्या  टेलीफोन  मीटरों  के  साथ  हुई  छेड़-छाड़  का  पता  न  लग  पाने  पर  टेलीफोन  प्रयोक्ता
 बढ़े  हुए  टेलीफोन  बिल  की  राशि  की  अदायगी  कर  के  लिए  विवश  हैं  ?

 जलभूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मन्त्री  के०  पो०  :  इलेक्ट्रानिक
 एम्सचेंजों  में  मेकेनिकल  टेलीफोन  मीटर  नहीं  लगाए  जाते  |  इसलिए  उनमें  हस्तक्षेप  संभव  नहीं  है  ।

 इलेक्ट्रोमेकेनिकल  एक्सचेंजों  के  मापले  जहां  प्रत्येक  उपभोग्ता  का  अलग-अलग  टेलीफोन  मीटर
 होता  वहां  विभाग  द्वारा  यह  देखने  के  लिए  पर्याप्त  सावधानी  बरती  जाती  है  कि  उनमें  हस्तक्षप  न
 हो  ।  किसी  भी  प्रकार  की  हेराफेरी  की  संभावनाओं  जिनकी  वजह  से  अधिक  राध्षि  के  बिलों  की
 शिकायतें  हो  सकती  रोकने  के लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 1.  उपभोक्ताओं  के  मीटरों  की  रूटीन  जांच  ।

 2,  मीटरों  को  सील  करना  ।

 3.  मौटर  कक्ष  पर  ताला  लगाना  और  मीटर  कक्ष  में  प्रवेश  पर  रोक  लगाना  ।

 4.  विवरण  प्वांइटों  को  ऊंचाई  पर  स्थापित  करना  और  उनमें  ताला  लगाना  ।
 5.  चलते-फिरते  सतकंता  दस्तों  का  गठन  ।
 6.  अत्यधिक  काल  करने  वाले  उपभोक्ताओं  के  मीटरों  कौ  पाक्षिक  रीडिग  ।
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 इनके  स्रित  रूदन्धों  झ्िकायसतों  को  निषटाने  के  लिए  निम्नलरस्ित  उपाय  किए

 गए  हैं  ।
 *  प्रभार  विश्लेषण  उपस्कर  की  व्यवस्था  ।

 लाइन  विपथन  को  एक  संज्ञेय  अपराध  बनाने  के  लिए  तार  अधिनियम  में  व्यवस्था  ।

 जी  नहीं  ।  अधिक  राशि  के  टेलीफोन  बिलों  से  सम्बन्धित  समी  शिक्राथतों  की  पहले  यह
 जांच  की  जाती  है  कि  कोई  लिपिकीय  गलती  तो  नहीं  है  और  इसके  बाद  यह  जांच  की  जाती  है  कि
 आंतरिक  या  बाह्य  संयंत्र  में  कोई  तकनीकी  खराबी  तो  नहीं  कविपय  मामलों  मी्टरिंग  उपस्कर
 की  कार्य  प्रणाली  की  जांच  करने  और  उपमोकक््ता  के  कालिंग  पैटने  का  पता  लगाते  के  लिये  टेलीफोन

 को  भी  निगरानी  में  रशख्ला  जाता  है  जहां  विव्वदास्पद  बिलों  में  दर्ज  कालों  की  संख्या  विवादास्पद  अवधि
 से  तत्काल  पहले  की  6  बिलिंग  अवधियों  के  दौरान  मीटर  पर  दर्ज  कालों  की  अधिकतम  संख्या  की

 तुलना  में  100%  अधिक  होती  है  वहां  उपभोक्ता  के  अनुरोध  पर  बिल  की  राशि  को  -  विभाजित  कर
 दिया  जाता  और  उनसे  केवल  उक्त  6  ब्रिलिग  भवधियों  के  औ्खनत  और  उसके  10%  का  तत्काल
 चगतान  करने  को  कहा  जाता  है  ।  शेष  राशि  को  जांच  काय॑  पूरा  होने  तक  अस्थगित  रखा  जाता  है  ।

 यदि  जांच  से  उपस्कर  या  लाइन  में  किसी  खराबी  की  संभावना  का  पता  चलता  है  तो
 भोक्ता  को  हमेशा  उचित  छूट  दी  जाती  है  ।

 ई-0-बी  टाइप  के  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  में  ब्योरेवार  बिल  दिये  जाते  हैं  जिनमें  उपभोक्ताओं

 द्वारा  की  गई  सभी  एस०  टी०  डी  कालों  का  विवरण  होता

 हल्दिया  में  क्षिप  श्पिअरिंग  या्ड

 [  अनुवाद |
 2686.  श्री  चित  बसु  है

 भी  सुवरञग  राय  खोधरी  /  बेल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने-को  कृपा

 भी  बसुदेब  आचाय  )
 करेंगे  कि  :

 क्या  हल्दिया  में  एक  रिपेअरिंग  यार्डਂ  की  स्थापना  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  प्रस्ताव  पर  अब  किस  स्तर  पर  विचार
 किया  जा  रहा  है  ?

 जल  मभूतल  परिवहन  भन््तो  तथा  संचार  मन्त्री  :  और  |

 हल्दिया  में  जहाज  मरम्मत  यार्ड  स्थाधित  करने  के  लिए  कोई  विधिष्ट  प्रस्ताव  सरकार  के  बिचाराधोीन

 नहीं  है  ।  हे

 हमारी  आवश्यकताओं  को  पूर्ति  के  लियें  देश  मेँ.उपलब्ध  अपर्याप्त  जहाज  मरम्मत
 सुविधाओं  पर  बिखार  करते  सरकार  आंठवीं  बोजबा  अवेधि  के  दोधन  एशियाई  बिकास  बैंक

 &0
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 की  परामयंदात्री  तकनीकी  सहायता  स्कीम  के  अघीन  देश  में  जहाज  मरम्मत  सुविधाओं  के  विकास  के

 लिये  एक  व्यवहायंता  व  विस्तृत  अध्ययन  प्रारम्भ  किया  इस  अध्ययन  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 इसके  द्वारा  अनुशंता  की  जाने  वाली  किन्हीं  नई  सुविधाओं  के  लिए  विभिन्न  संमव  स्थलों  की  उपयुक्तता
 का  मूल्यांकन  किया  जाएगा  ।

 पत्तनों  के  विकास  के  लिए  विश्व  बेंक  ओर  एशियाई  विकास
 बेंक  से  सहायता

 2687.  श्री  कृष्ण  कुमार  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  भनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  आठवीं  योजना  में  पत्तनों  के  विकास  के  लिये  विश्व  बैंक  और  एशियाई  विकास  बैंक
 से  सहायता  लेने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इन  बेंकों  से  प्राप्त  सहायता  से  किन-किन

 का  विकास  किये  जाने  की  संमावना  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मन्त्री  के०  पी०  :  और
 विश्व  बैंक  ने  नहावा  छ्षेत्रा  मे ंजवाहर  लाल  नेहरू  पत्तन  में  कंटेनर  हैंडलिग  सुविधाएं  बढ़ाने  कौ  स्कीमों
 के  वित्त  पोषण  में  रूचि  दिखाई  है  |  बम्बई  पत्तन  में  पत्तन  सुविधाओं  और  जहाज  मरम्मत  सुविधाओं
 के  आधुनिकीक  रण  और  आंध्र  प्रदेश  में  राज्य  सरकार  द्वारा  काकीनाडा  विकास  किए  जाने  के  लिए
 129  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  लिए  एशियाई  विकास  बेंक  के  साथ  ऋण  सम्बन्धी  बातचीत  ,

 1989  में  सम्पन्न  हुई  ।
 ह॒

 एशियाई  विकास  बैंक  से  ऋण  के  अन्तगंत  आने  वाली  बम्बई  पत्तन  की  स्कीमें  ये  —

 I.  कंटेनर  हैंडलिग  सुविधाओं  में

 गर  पीरपाड  आयल  पीर  का

 शा  इन्दिरा  गोदी  में  बाह्य  लाक  गेट  का

 [५  अग्निशमन  जहाज  का

 ९  कम्प्यूटर  प्रबन्ध  सूचना  प्रणाली  का

 शा  हजेज  और  मियरवेदर  ड्राई  डाक्स  में  एक  कसिण्न  गेट  का  रिप्लेसमेंट  और  ड्राई  डाक्स
 पर  मौजूद  सुविधाओं  की  मरम्मत  ।

 अन्त  पत्तनों  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  को  अमी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  और  उन  पर  आठवीं
 योजना  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  विचार  किया

 राज्य  सरकार  द्वारा  काकीनाडा  पत्तन  का  विकास  किये  जाने  में  निम्नलिखित  कार्यों-की
 परिकल्पना  की  गई  है  :--  न

 1  तीन  डीप  वाटर  बूथों  का  ब्रेक  वाटर  का  विस्तार  और  पहुंच  चेनल  का  निकर्षण  ।

 पं  अमृषंगी  सुविधाओं  का  प्रावधान  ।
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 ने  +  ——

 होशियारपुर  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  हेतु  लम्बित

 पड़े  आवेदन  पत्र

 2688.  श्री  कमल  चोधरी  :  कया  संचार  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 होशियारपुर  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  हेतु  लम्बित  पड़े  आवेदन-पत्रों  की  संख्या
 कितनी

 सरकार  द्वारा  प्रतीक्षा  सूची  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए
 और

 वर्तमान  एक्सचेंज  क्षमता  में  कब  तक  वृद्धि  की  जाएगी  ?

 जल  भूतल  परिवहन  भन्त्री  तथा  संचार  सन््त्री  के०  पो०  :  28-2-90
 की  स्थिति  के  अनुसार  1323

 और  प्रतीक्षा  सूची  निपटाने  के  लिए  पंचवर्षीय  योजना  के  मध्यम  में  मौजदा
 2100  लाइनों  वाले  इलेक्ट्रोमेकेनिकल  एक्सचेंज  के  स्थान  पर  4500  लाइनों  वाला  इलेक्ट्रॉनिक न  प
 एक्सचेंज  लगाए  जाने  को  संमावना

 जांच  आयोग

 2689.  श्रीमती  ऊषा  सिंह  :  क्या  गृह  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  जाच  आयोग  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कितने  जांच  आयोग
 नियुक्त  किये

 उनमें  स ेकितने  आयोग  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  चुके  हैं  और  ऐसी  कितनी  रिपोर्ट
 सावेजनिक  कर  दी  गई  और

 उन  रिपोर्टों  का  विवरण  क्या  है  जिन्हें  सावंजनिक  नहीं  किया  गया  है  और  उसे
 जनिक  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  भन्त्री  मुफ्तो  सोहस्मद  :  से  मारत  सरकार  के  मंत्रालयों/विमागों
 द्वारा  जांच  आयोग  1952  के  अधीन  गठित  आयोगों  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  सूचना  एकत्र
 थी  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  को  बसों  तथा  अन्य  निजी  बसों  से  होने
 वालो  दु्घटनाएं

 2690.  धी  राम  सागर  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988  और  1989  के  दौरान  दिल्ली  परिवहन  निगम  तथा  दिल्ली  परिवहन  निगम
 तथा  दिल्ली  परिवहन  निबम  के  अन्तगंत  चलने  अन्य  निजी  बसों  से  प्रत्येक  बर्ष  अलग-अलग
 कितनी  दुघंटनाएं

 82
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 उक्त  दुर्घटनाओं  में  कितने  व्यक्षि  मारे  गए  तथा  कितने  घायल

 इस  सम्बन्ध  में  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  के  चालकों  और  निजी  बसों  के  मालिकों
 ओर  चालकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 कया  इसके  लिए  दंड  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ताकि  ये  दुर्घटनाएं  रोकी  जा
 सके ?

 ल-भूतल  परिवहन  मन्शी  तथा  संचार  मन्शी  :  और

 ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---

 बसों  की  दुघेटनाओं  की  मारे  घायल  हुए
 कुल  संख्या  कुल  संख्या  व्यक्तियों  व्यक्तियों

 के  संख्या  की  सख्या

 ]  दिल्ली  परिवहन
 निगम  की  बरसे

 1988  4316  4217  224  1588

 1989  4328  4117  215  1824

 ग  निजी  तौर  पर

 प्रचालित  बर्से

 1988  972  153  53  184

 1989  729  *  163  65  242
 _

 दिल्ली  परिवहन  निगम  की  बसों  के  चालकों  के  विरुद्ध  निम्नलिखित  कारंवाई  की

 गई  है  :--
 a

 1988  1989
 म/हगजगखणएहए  ऊडसऊजफससककक्््े

 किये  गये  657  703

 दी  गई  239  349

 गए  56  42

 की  गई  43  52

 वृदि  रोकी  गई  68  74
 में  हुई  क्षति  के  लिए  337  2350

 जुर्माने  की  वसूली

 मुक्त  कर  दिए  गए  84  62

 मामले  जिन  पर  कार्रवाई  59  146

 की  जा  रही  है

 83
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 निजी  प्रचालित  बसों  के  चालकों|मालिकों  के  विरूद्ध  की  गई  कारंवाई  इस  प्रकार  है  :--

 1988  1989

 --  निजी  बसों  के  करार  समाप्त  16  46

 किये  गये
 गया  जुर्माना  7,000  रु०  7,300  ₹ु०

 —a

 यदि  रिटेनर  क्रू  और  परिवीक्षार्थी  घातक  और  बड़ी  दुघंटनाओं  में  अन्तग्र स्त  होते  हैं  तो
 उनकी  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  जाती  यदि  नियमित  चालकों  के  विरुद्ध  आरोप  जांच  के  दौरान
 साक्ष्य  के  आधार  पर  सिद्ध  हो  जाता  है  तो  ऐसे  चालकों  को  उदाहरणात्मक  दण्ड  दिया  जाता  है  ।  यह
 दण्ड  न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  दण्ड  के  अतिरिक्त  होता  है  । घातक  और  अधिक  गम्मोर  दुघंटनाओं  में
 निजी  बस  एवं  उसके  चालक  को  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  जाती  हैं  ।  वर्तमान  पद्धति  में  परिवतंन  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कांडला  और  कलकता  में  खाद्य  तेलों  को  स्थापना

 2691.  शी  पी०आर०  कुमारमंगलम  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कांडला  ओर  कलकत्ता  में  कुछ  खाद्य  तेल  टैंक  स्थापित  किए  जा  रहे
 क्या  ये  टेंक  तेल  प्रौद्योगिकी  मिशन  को  एक  भाग  के  रूप  में  स्थापित  किये  गये  हैं  अथवा

 किसी  अन्य  परियोजना  के  हिस्सा  के  रूप  यदि  तो  तत्संबंधी  पूर्ण  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  का  इस  समय  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडं  द्वारा  किए  जा  रहे  वनस्पति
 तेल  सम्बन्धी  कार्य  को  राष्ट्रीय  वनस्पति  तेल  विकास  बोर्ड  को  सौंपने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  ओर  कृषि  मंत्री  देवो  :  इस  समय  राष्ट्रीय  डेरी  विकास
 बोड  कॉडला  में  खाद्य  तेक  टेंक  फाम॑  बना  रहा  है  और  कलकत्ता  में  एक  टैंक
 फार्म  बनाने  की  योजना

 से  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़  द्वारा  खाद्य  तेल  और  तिलहन
 उत्पादन  और  विपण  के  पुनर्गठन  नामक  वनस्पति  तेल  प्रायोजना  के  तहत  इन  टैंक  फार्मों  की  स्थापना
 की  जा  रही  है  जिसका  अनुमोदन  1978  में  भारत  सरकार  ने  किया  था  ।  इस  समय  इस  प्रायोजना
 में  7  राज्य  आते  हैं  जिनके  तहत  43  जिलों  में  २,603  सहकारी  समितियां  और  7  राज्य  सघ  बनाए
 गए  इस  प्रायोजना  ने  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  कि  उत्पादक  सहकारी  समितियों  का  कुल
 वनस्पति  तेल  बाजार  में  लगमग  15  प्रतिशत  का  हिस्सा  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  डी०

 के  पाप्त  वस्तुओं  के  जिसमें  वनस्पति  तेल  भी  शामिल  का  पर्याप्त  अनुभव
 है  ओर  बोड  ने  वनस्पति  तेल  प्राय्रोजना  क॑  तहत  बुनियादी  ढांचें  का  एक  नेटवर्क  तैयार  किया  इसे
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 1989  से  प्रारंभिक  पांच  वर्षों  क ेलिए  बाजार  हस्तक्षेप  एजेन्सी  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया

 है  ॥  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वनस्पति  तेल  कार्य  को  करने  के  लिए  जिसे  राष्ट्रीय  डेरी  विकास
 बोई  कर  रहए  किसी  दूसरी  एजेन्सी  को  नियुक्त  करने  का  तो  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  बाढ़
 ]
 2692,  भ्री  तेज  नारायण  सिह  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  बाढ़  के  कारण  प्रत्येक  वर्ष  काफी  बड़े  क्षेत्र  में  मारी  नुकसान  होता
 और

 यदि  तो  वर्ष  1989-90  के  दौरान  कुल  कितनो  क्षति  हुई  है  ?

 उप  प्रधान  मनी  ओर  कृषि  मंत्री  और  बिहार  में  प्रायः
 प्रत्येक  वर्ष  बाढ़ों  स ेकाफी  अधिक  हानि  होती  वर्ष  1989-90  के  दौरान  बिहार  में  बांढ़ों  से  हुई

 अनुमानित  हानि  का  हिसाब  9.50  करोड़  रुपए  लगाया  गया  है  ।

 उड़मल  पेट  में  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  को
 स्थापना

 ]

 2693.  श्री  बो०  राजरवि  वर्मा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड्मलपेट  में  टंलीफोन  एक्प्ज्ञेंज  के  लिये  एक  नई  इमारत  का  निमण  करने
 प्रस्ताव  और

 ह

 इस  नई  इमारत  का  निर्माण  कब  तक  हो  जायेगा  और  वहां  2000  लाइनों  वाले
 डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना  कब  तक  कर  दी  ?

 जलसूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  के०  पो०  :
 क्रासबार  टाइप  के  टेलीफोन  एक्सचेंज  भवन  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ऐसी  संमावना  है  कि  यह  भवन  तक  पूरा  हो  जाएगा  और  स्टोर्स
 उपलब्ध  होने  पर  के  मध्य  तक  2000  लाइनों  का  क्रासबार  एक्सचोंज  चालू  हो  यहां
 पर  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  एक्सचोंज  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 द्विपक्षीय  समस्याओं  के  बारे  में  मारत-बंगलादेश  वार्ता

 2694.  श्री  भक्त  चरण  दास  :  क्या  विदेण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  द्विपक्षीय  समस्याओं  के  समाघान  के  लिए  बंगलादेश  के  साथ  बातचीत
 का  दौर  शुरू  करते  का  विचार  और

 यदि:हां,  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विदेश  संत्री  इन्द्र  कुमार  :  ओर  £  तक
 मेरी  बंगलादेक्ष  की  यात्रा  क॑  दौरान  सभी  द्विपक्षीय  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई  थी  ओर  यह  सहमति  हुई  थी
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 कि  संयुक्त  आधथिक  आयोग  की  तीसरी  बेठक  के  लिए  बंगलादेश  के  विदेश  मंत्री  को  मारत  यात्रा  के

 समय  आगे  ओर  बातचीत  की

 बिहार  में  टेलोफोन  एक्सचेंज

 ]
 2695.  प्रो०  यदुनाथ  पाण्डेय  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आपके  मत्रालय  ने  बिहार  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  पूरा  कर
 लिया  और

 यदि  तो  रामगढ़  का  टेलीफोन  एक्सचेंज  कब  तक  कार  करना  प्रारम्म  कर  देगा  ?

 जलभ् तल  परिवहन  मन््त्री  तथा  संचार  मन्त्री  के०पी०  :  जी

 हजारीबाग  में  राजगढ़  स्थित  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  मवन  का  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  गया

 ऐसी  संभावना  है  कि  यह  टेलीफोन  एक्सचेंज  1991  तक  काम  शुरू
 क्र  देगा  ।

 जालो  पासपोर्ट  जारी  करना

 2696.  डा०  बंगालो  सिह  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  छः  माह  के  दौरान  लखनऊ  और  बरेली  पासपोर्ट  कार्यालयों  से  जाली  पासपोर्ट
 जारी  करने  के  कोई  मामले  प्रकाश  में  आए

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  इस  जांच  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  इसमें  दोषी  पाएं  गए  लोगों  के  खिलाफ
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विदेश  मंत्री  इल्र  कुमार  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नारियल  रेशे  के  उत्पादन  में  सफलता

 26  97.  प्रो०  के०वो  ०  थामस  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  नारियल  रेक्षे  के  उत्पादन  में  कोई  सफलता  मिली

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  इसक  कारण  क्या  और

 इस  समय  इस  अनुसंधान  कार्य  में  लगे  अनुसंधान  संस्थानों  के  नाम  कया  हैं  ?

 उप-प्रधान  संत्रो  ओर  कृषि  मंत्रो  देवी  :  जी  नहीं  ।
 फेनोलिक  निरोधकों  की  उपस्थिति  के  कारण  यह  तकनीक  सफल  नहीं  हो  पायी  है  ।
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 1.  केन्द्रीय  बागानी  फसल  अनुसंघान  कासरगोड़
 2.  तमिलनाडु  कृषि  तमिलनाडु  ।

 3.  जवाहरलाल  नेहरू  नई  दिल्ली  ।

 4.  राष्ट्रीय  रासायनिक  महाराष्ट्र  ।

 कोचीन  शिपयाड्  को  घाटा

 2698.  श्री  ए०  चाल्स  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  कोचीन  शिपयार्ड  को  कितना  घाटा  हुआ
 इसके  क्या  कारण  और

 शिपयाडड  की  तजित्तीय  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 जलभूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  श्री  केਂ  पो०  :  चू  कि  अमी
 वित्तीय  बर्ष  समाप्त  नहीं  हुआ  है  इसलिए  घाटे  के  भतिम  रूप  से  लेखा  परीक्षित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 किन्तु  वर्ष  1989-90  का  प्रत्याशित  घाटा  25.87  करोड़  है  ।

 (?)  देश्ष  में  बने  जहाजों  की  कीमत  और  उत्पादन  की  वातविक  लागत  में  अन्तर  है  क्योंकि
 वर्तमान  मूल्य  निर्धारण  फामू ला  अन्तर्राष्ट्रीय  समता  मूल्य  से  सम्बन्धित  न  कि
 उत्पादन  की  वास्तविक  लागत  से  ।

 कम्पनी  के  पूजीगत  ढांचे  के ऋण  तथा  बैंक  से  लिए  गए  काये  पूजी  ऋण  पर  अधिक
 ब्याज  का  भार  ।

 देशी  निवेशी  की  अधिक  लागत  ।

 (Iv)  देज्षी  निवेशों  की  प्राप्ति  के  लिए  अपेक्षित  अधिक  समय  के  कारण  डिलीवरी  में  लगने
 वाला  अधिक  समय  ।

 (५)  कम  उत्पादकता  |

 शिपयार्ड  की  वित्तीय  स्थिति  सुधारने  के  लिए  बी  आई  सी  पी  तथा  श्री  लेवराज  कुमार
 की  अध्यक्षता  में  उच्च  स्तरीय  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  आधारित  अनेक  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन  इनमें  मूल्य  निर्धारण  फामू  ले  में  संशोधन  ऋण  को  इविवटी  में  परिवर्तित  करके

 पू'जीगत  आधार  का  ब्याज  की  अदायगी  पिछले  वर्षों  की  अदायगी  क॑  स्थगन  की  स्वीकृति
 आदि  झामिल  है  ।

 केन्द्रीय  सड़क  कोष  में  से  कर्नाटक  को  आवंटित  को  गई  राधि

 2699,  श्री  एस०  टी०  पाटिल  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताते  की  क्षपा  करेंगे

 ()  क्या  केन्द्रीय  सड़क  कोष  में  वृद्ध  की  गई
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 यदि  तो  इसकोष  में  से  वर्ष  1989-90  के  लिए  कर्नाटक  को  कितनों  धन  राशि

 का  आवंटन  किया  गया  और
 ह

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 जलभूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  सचार  मंत्री  के०पो०  :  से

 घनों  के  अमाव  में  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  तहत  बढ़ाई  गई  अतिरिक्त  निधियों  को  अभी  उपलब्ध

 कराना  फिर  भी  स्वीकृत  स्क्रीम  के तहत  1989-90  में  कर्नाटक  को  6.024  लाख  रु०  की  राक्षि

 आवदित  की  गई  है  ।
 सड़क  दुर्घटनाओं  को  दर

 2700.  श्री  ज्ञांतिलाल  पुरुषोत्तमदास  पटेल
 श्री  सनोरजन  मक्त

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  सडक  दुर्घटनाओं  की  दर  विश्व  में  सबसे  अधिक
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  दुघंटनाओं  के  परिणामस्वरूप  देश  की  प्रति  वर्ष  कितनी  हानि  होती  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  सचार  मंत्री  केਂ  पी०  :  और

 नहीं  ।  इटरनेशनल  रोड  वाशिंगटन  द्वारा  प्रकाशित  विश्व  सड़क  आंकड़े  1987  के

 सार  वर्ष  1983,  1984,  1985  वा  1986  के  लिए  प्रति  1000  वाहनों  पर  सड़क  दुघंटनाओं  की
 दर  निम्न  प्रकार  रही  है  :--

 )
 :  क्या  जलभूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 देश  का  नाम  प्रति  1000  वाहनों  पर  दुवंटनाए
 1983  1984  1985  1986

 1  2  3  4  5

 फ्रांस  7.42  6.91  6.69  6.45

 जमंनी  12.81  12.05  10.72  9.95

 स्पेन  6.25  7.06  6.61  3.66
 स्वीडन  3.95  4.00  3.55  4.41

 मारीशस  107.69  63.59  67.30  73.75
 दक्षिणी  अफ्रीका  15.34  15.03  13.58  14.87

 सयुक्त  राज्य  अमेरिका  11.26  12.22  11.88

 हांग  कांग  50.75  47.88  48.90  48.12
 इण्डोनेशिया  7.82  7.11  6.16  5.20

 जापान  8.85  8.37  8,57  8.68

 कोरिया  90.88  84.09  80.05  72.47
 बत  34.41  38.89  39.30  36.21

 मलेशिया  24.48  31.64  21.57  1952
 *  भारत  25.21  23.98  22,37«  19.70:

 SS  करवा

 ५» कक न नमन नमन नमन नस कक» भावना क कम नम ाभ भर कनकुडहकऊ धन 3 ५» केक कक» «०ल् न
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 इसका  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 वाहनों  पर  प्रदूषण  कानून  का  लागू  किया  जाना

 2701.  श्री  वाई०  एस०  राजशेखर  रेड्डी  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  1  1990  से  लागू  किये  ज!ने  वाला  वाहन  प्रदूषण  कानून  स्थगित  कर  दिया
 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  यह  कानून  इस  बीच  लागू  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  किस  तारीख  से  !

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  रांचार  मन््त्री  के०पी०  :  नहीं  ।
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  जी  हां  ।  यह  1  मार्च  1990  से  लागू  हो  गया  है  ।

 सूखे  ओर  भुखमरी  से  निपटने  के  लिए  कार्य  योजना

 )
 2702.  श्री  गिरधारी  लाल  मा्गव  :  कया  कृषि  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सूखे  और  भुखमरी  की  समस्याओं  का  स्थायी  समाधान  निकालने  के

 लिए  एक  काये  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  इस  कार्य  योजना  के  माध्यम  से  विभिन्न  राज्यों  में  इन  समस्याओं  का
 समाधान  कब  तक  किए  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  ओर  कृषि  संत्री  देवी  और  सूखे  के  कारण  आयी
 विपदाओं  को  दूर  करने  में  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  की  सहायता  करने  के  लिए  कई  दीर्घावधि  उपाय
 किये  गये  इनमें  सिंचाई  के  तहत  क्षेत्र  में  वृद्धि  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  मरु  विकास  कार्यक्रम

 मृदा  और  जल  संरक्षण  जवाहर  रोजगार  वन  आदि  शामिल

 सूखा  की  समस्याओं  का  पूर्ण  निराकरण  करने  के  लिए  कोई  निश्चित  समयवद्ध  कार्यक्रम  निर्धारित

 नहीं  किया  जा  सकता  ।

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  बोच  सीमा  विवाद

 2703  श्री  जनादंन  यादव  :  क्या  गृह  मनन््शी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  बीच  सीमा  विवाद  हल  कर  लिया  गया  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  णदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  संत्री  सुफ्ती  मोहस्मद  :  और  श्री  त्रिवेदी  द्वारा  सुनाए
 गए  एक  पक्षीय  निर्णय  कें  आधार  जिसको  कि  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  दोनों  राज्यों  की  सरकारों
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 ने  मान  लिया  अस्थिर  नदी  सीमाओं  को  निश्चित  सीमाओं  में  बदलने  के  उहंश्य  से
 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  1968  अधिनियमित  किया  गया  है  ।
 इस  तरह  अब  किसी  प्रकार  का  सीमा  विवाद  नहीं  प्राईवेट  पार्टियों  क ेबीच  उपरोक्त
 अधिनियम  के  लागू  किए  जाने  से  भूम  के  एक  राज्य  से  दूसरे  में  चले  जाने  के  परिणामस्वरूप  मूमि
 पर  मालिकाना  और  खेती  के  अधिकारों  को  लेकर  कमी-कमी  विवाद  हुआ  ऐसे  विवादों  का
 निर्धारण  सक्षम  न्यायालयों  द्वारा  किया  जाता  स्थानांतरित  क्षेत्रों  के  अंतर्गत  आने  वाले

 कुछ  गांवों  की  मूमि  के  खेती  के  अधिकारों  को  लेकर  दोनों  राज्यों  के  रिकार्ड  बदले  जाने  के  कारण
 दोनों  राज्यों  के  बीच  कुछ  मतभेद  है  ।

 निश्चित  रूप  से  यह  एक  एसा  मामला  है  जिसको  कि  दोनों  राज्यों  की  सरकारों  द्वारा  आपस
 में  उचित  स्तर  पर  बातर्च,त  करके  सुलझाया  जाना  इस  काये  हेतु  मांगी  गई  किसी  भी
 विशेष  सहायता  को  प्रदान  करन  में  केन्द्र  सरकार  को  हर्ष  होगा  ।

 गोरखपुर  में  उर्वरक  कारखाना

 2704.  श्रो  महन्त  अवेध  नाथ  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गोरखपुर  के  वर्ष  1990-91  के  दौरान  एक  नया  उर्वरक  कारखाना  स्थापित  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  सम्बन्ध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  ले
 लिया  जायेगा  ?

 उपप्रधान  मन्त्री  ओर  कृषि  सम्त्री  गोरखपुर  में  1990-91  के
 दौरान  नया  उर्वरक  कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  में  नशीली  ओषधियों  का  अवध  व्यापर

 2705.  प्रो०  शैलेन्द्र  नाथ  श्रोवास्तव  :  क्या  गृह  भनन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 दिल्ली  पुलिस  द्वारा  वर्ष  1989-90  के  दौरान  मारे  गये  छापे  मद-वार  कुल  कितने

 मूल्य  की  अवेध  औषधियां  जब्त  की

 इस  सम्बन्ध  में  विशेष  कौशल  का  परिचय  देने  वाले  कितने  अधिकारियों  और
 चारियों  को  पारितोषिक  दिपा  गया  और

 दिल्ली  पुलिस  ने  नशीली  औषधियों  के  अव॑ध  व्यापार  में  शामिल  कुल  कितने  व्यक्ति  पकड़े
 उनमें  से  कितने  विदेशी  हैं  और  उनकी  राष्ट्रीयता  क्या  है  ?

 गृह  स्त्री  सुफ्तो  मोहम्भद  :  छापों  के  दौरान  जब्त  की  गई  अवेध  नशीर्ल
 दवाओं  के  मूल्य  का  सही-सही  अनुमान  लगाया  अथवा  आंका  नहीं  जा  सकता  क्योंकि  यह  विभिन्न
 घटकों  जेसे  उनके  उत्पत्ति  और  बरामदगी  के  बरामद  दवाओं  की  स्थानीय  मांग  और
 उनकी  आपूतति  इत्यादि  पर  निमंर  होता  है  ।
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 किसी  अधिकारी/कमंचारी  को  पुरस्कृत  नहीं  किया  गण

 कुल  मिलाकर  1706  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  जिनमें  से  25  विदेशी  हैं  ।
 उनकी  राष्ट्रीयता  नीचे  दी  गई  है  :---

 1989  1990  (15.3.90

 1  2  3

 पदिचम  जमंनी  3  --

 नाईजीरिया  4  1

 ब्रिटेन  2  र्

 आस्ट्रेलिया  2

 फ्रांस  2  --

 नेपाल  5  1

 कनाडा  1  रे

 तन््जानिया  2

 ईरान  1  —

 जोड़  :  22  3

 दिल्ली  छावनो  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  में  बदलना

 ]
 2706.  श्री  कालका  दास  :  क्या  संचार  भनन््ञी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरका  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली  छावनी  टेलीफोन  एक्सचेंज  पुराना
 हो  गया

 यदि  तो जब  तक  इस  एक्सचेंज  की  उपमोकताओं  को  पूरी  तसल्ली  के  अनुरूप
 मरम्मत  और  नवोकरण  नहीं  हो  उपभोक्ताओं  को  विशेष  सुविधायें  और  रियायतें  देने  का
 विचार  और

 दिल्ली  छावनी  एसचेंज  को  पूर्ण  रूप  से  सक्षम  एवं  इस  क्षेत्र  की  मांग  को  पूरा  करने  हेतु
 पर्याप्त  लाइनें  उपलब्ध  कराके  कब  तक  इलेक्ट्रानिक/माइक्रोवेव  संचालित  एक्सचेंज  में  बदल  दिये  जाने
 की  सम्मावना  है  ?

 जलभूतल  परिवहन  मंत्रो  तथा  संचार  मंत्री  के०पो०  :  जी  हां  ।

 यह  उपस्कर  पूर्णतण  संतोषजनक  सेवा  प्रदान  कर  रहा  है  रियायत  देने  का  प्रश्न  ही
 नहीं  उठता  ।
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 ऐसी  संभावना  है  कि  4000  लाइनों  को  क्षमता  का  एक  डिजीटल  रिमोट  लाइन

 चेंज  एक  महीने  में  चालू  हो

 रोजगार  गारन्टो  योजना

 2707.  भी  ईश्वर  चोधरो  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विभिन्न  राज्यों  में  महाराष्ट्र  में  लागु  की  गई  रोजगार  गारन्टी  योजना  के  समान

 कोई  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  न्ञागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्पम्बन्धी  ब्यौरा  म्या  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  ओर  क॒षि  मन््शी  देवी  :  ओर  वित्त  मंत्री  ने  वर्ष
 1990-91  के  बजट  भाषण  में  यह  घोषणा  की  है  कि  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  तथा  देश  के  चुने  गए  क्षेत्रों  में
 ग्रामीण  बेरोजगारी  की  गंमीर  समस्या  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  एक  रोजगार  गारन्टी  योजना  छुरू  करने
 का  प्रस्ताव  है  ।  योजना  का  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 मारत-पाकिरतान  सीमा  पर  संयुक्त  गइत

 2708.  श्री  रामदास  सिह  :  क्या  गह  मंत्री  यह  दताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 |  1989  से  पंजाब  तथा  राजस्थान  के  साथ  लगी  भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर
 भारत  के  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  पाकिस्ताती  रेंजरों  ने  संयुक्त  गएत  आरम्म  कर  दी  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  अन्य  क्षत्रों  में  मी  संयुक्त  गशइत  आरम्भ  करने  का  विचार  और
 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  सन््तरी  मुफ्तो  सोहम्मद  :  तथा  पाकिस्तानी  रेंजरों  ने
 1989  से  पंजाव  तथा  राजस्थान  में  भारत  पाकिस्तान  सीमा  पर  एक  साय  समन्वित  गश्त

 लगानी  शुरू  कर  दी  यह  तय  हुआ  कि  प्रत्येक  दिन  दोनों  ओर  से  गइतों  की  संख्या  समझौते  के

 अनुसार  होगी  और  दोनों  बलों  द्वारा  निश्चित  किए  गए  क्षेत्रों  में  गशत  लगाई  साथ-साथ
 समन्वित  गश्त  लगाने  के  लिए  कार्यक्रम  तेयार  करने  का  कार्य  संयुक्त  रूप  से  के  बटालियन
 कर्मांडेंट  तथा  पाकिस्तानी  रेंजरों  के  विग  कमांडरों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  अर्ध  मासिक  आधार  पर  किया
 जाएगा  ।  सम्बन्धित  कंपनी  कमांडरों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  गश्तों  को  ब्रीफ  तथा  डी-ब्रीफ  किया
 समय-समय  पर  प्रगति  की  समीक्षा  की  जाएगी  ।

 और  साथ-साथ  समन्वित  गशत  का  काम  1989  से  गुजरात  के  कुछ
 ओर  क्षंत्रों  में  मी  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।

 महाराष्ट्र  के भड़ारा  जिले  में  भुखमरो  को  स्थित

 2709.  डा०  खुशाल  परसराम  बोपचे  :  क्या  कृषि  मनन््द्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र  में  मंडारा  जिले  में  सुखे  के

 कारण मुखमरी की स्थिति पंदा हो रहो 92.
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 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  सम्बम्ध  में  राहृत  के  लिए  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  से  कोई

 अनुरोध  मिला  और

 क्या  इस  स्थिति  का  जायजा  लेने  के  लिए  वहाँ  एक  केन्द्रीय  दल  भेजने  का  कोई  प्रस्ताव

 उपप्रधान  संत्री  ओर  कृषि  मत्री  देवी  :  महाराष्ट्र  के  भण्डारा  जिले  में

 सूखे  के कारण  अकाल  जैसी  स्थितियों  के  बारे  में  राज्य  सरकार  से  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नई  दिल्ली  में  डाकघर  खोलना

 2710.  री  दलपत  सिंह  परस्टो  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  में  अमृतपुरी  और  तथा  संत  नगर  और  ईस्ट  आफ
 कैलाश  के  निवासियों  के  लिए  कोई  स्थायी  डाकघर  नहीं  और

 यदि  तो  इन  स्थानों  के  लिए  स्थायी  डाकधर  कब  तक  खोल  दिया  जायेगा  ?

 जलभूतल  परिवहन  मंत्रों  तथा  संचार  मंत्रो  के०पो०  :  संतनगर  और

 ईस्ट  आफ  कैलाश  में  डाकघर  हैं  लेकिन  अमृतपुरी  में  डाकधर  नहीं  हैं  ।

 अमृतपुरी  में  इस  बात  को  मदहंन3जर  रखते  हुए  फिलहाल  कोई  डाकघर  खोलने  का

 प्रस्ताव  नहीं  है  क्योंकि  उक्त  इलाके  से  अन्य  डाकधर  1  से  1.5  किलोमीटर  की  दूरी  पर  हैं  ।

 छोटे  किसानों  को  रासायनिक  उर्वरक  उपलब्ध  कराना

 ]
 श्री  मनोरंजन  मक्त  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उवंरकों  के  वितरण  की  वर्तमान  व्यवस्था  क्या  और

 सबसे  छोटे  किसानों  को  रासायनिक  उवंरकों  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  कराने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  बिचार  है  ?

 उपप्रधान  मंत्री  और  कृषि  संत्री  और  प्रत्येक  राज्य/संच
 शासित  आदि  की  उर्वरक्ों  की  आवश्यकता  का  अनुमान  श्रत्येक  फसल  मौसम  के  शुरू  होने  से

 पहले  लगाया  जाता  है  ।  यह  कार्य  राज्य  संघ  शासित  उर्वरक  आदि  के

 मश  से  किया  जाता

 उबरकों  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाने  के  विभिन्न  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों

 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  स्वदेशी  तथा  आयातित  उवेरकों  के  मंडारों  से  उ्वेरकों  को

 आपूर्ति  करने  के  एक  समन्वित  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाता  है  ।
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 जज स:डलकससससस  यस्क्ओ६अ  अ  क्ख  5  बनन-«»

 आपूर्ति  योजना  में  किए  गए  आवंटनों  की  तुलना  में  की  गई  आपूर्ति  की  नियमित  रूप  से

 समीक्षा  की  जाती  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  सभी  आदि  को  उवंरकों  की

 आपूर्ति  योजना  के  अनुसार  की  जा  रही  आवश्यकतानुसार  मध्यावधि  सुधार  किए
 जाते  हैं  ।

 छोटे  औन  बहुत  छोटे  किसानों  अल्पमात्रा  में  उवंरकों  की  खरीद  करने  के  योग्य  बनाने  के

 थूरिया  और  के  सभी  निर्माताओं  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  राज्य  सरकार  द्वारा

 बताई  गई  आवश्यकता  के  अनुसार  अपने  उत्पादन  की  10%  आपूर्ति  छोटे  पैकों  में  करे  ।

 राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गयी  है  कि  वे  किसी  भी  समय  10  टन  तक  के  स्टाक  पर

 डीलरों  को  पंजीकरण  प्रक्रिया  में  छूट  देने  पर  विचार  करे  ।

 दूर-दराज  तथः  दुर्गंभ  क्षेत्रों  फुटकर  बिक्री  कृन्द्रों  की  संख्या  बढ़ाने  के  अग्रिम
 रण  तथा  ब्लाक  मुख्यालय  से  20  किलोर्म,टर  से  अधिक  की  दूरी  के  लिए  उवंरकों  के  परिवहन  का
 खजे  वहन  करने  के  वास्ते  अतिरिक्त  विक्रय  कंन्द्र  खोलने  के  लिए  आर्थिक  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 जलपोतों  को  खरीद

 2712.  श्री  जनादंन  पुजारी  ;  क्या  जलमृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जलपोतों  की  खरीद  पर  लगा  प्रतिबन्ध  हटाने  का  प्रस्ताव  ताकि  विश्व  माल

 परिवहन  बाजार  में  हुई  प्रगति  का  लाभ  नोवहन  उद्योग  को  प्राप्त  हो  और

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जलमूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  के०  पी०  :  और
 कोई  भी  ऐसा  व्यक्ति  जो  वाण्ज्यि  पोत  परिवहन  1958  की  घारा  2।  अपेक्षाओं
 को  पूरा  करता  जहाज  की  प्राप्ति  क ेलिए  सरकार  को  आवेदन  कर  सकता  जहाजों  की
 आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जहाजों  की  प्राप्ति  की  अनुमति  दी  जाती  है  तथा  पुराने  जहाजों
 के  मामले  में  जहाजों  की  कीनत  के  औचित्य  आदि  पर  भी  विचार  किया  जाता  जहाज
 प्राप्ति  के  लिए  आवेदन  करन  वाली  निजी  क्षेत्र  की  नोबहन  कम्पनियों  को  सामान्यतः  45  दिनों  के
 अन्दर  सरकार  के  निर्णय  से  अवगत  करा  दिया  जाता  मारतोय  नौवहन  निगम  को  जहाजों  की
 खरीद  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  अनुमोदन  प्राप्त  करना  होता  है  और  उनके  प्रस्तावों  पर  योजना  तथा
 बजट  प्रावधानों  की  उपलब्धता  प्रस्ताव  की  व्यवहा्थंता  एवं  विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धता  जैसे  सम्बद्ध
 तथ्यों  को  ध्यान  में  रख  कर  विचार  किया  जाता  उपयुक्त  अपेक्षाओं  को  समाप्त  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उसके
 फिर  भी  मंत्रालय  का  मारतीय  नौवहन  निगम  को  निजी  नौवहन  कम्पनियों  के  बराबर  लाने  हेतु

 उसके  लिये  निर्धारित  प्रक्रिया  की  समीक्षा  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  हु
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 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  द्वारा  किराये  के  रूप  में  अग्रिम

 घनराशि  के  चेक  स्वीकार  करना

 27 13.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  द्वारा  ठेलीफोन  प्रयोक््ताओं  से  किराये  की  अधिम
 घनराशि  की  अदायगी  के  लिए  चेक  स्वीकार  किये  जाते  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  तत्सम्बन्धी  सम्पूर्ण  प्रक्रिया  को  कारगर  बनाने
 के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जायेंगे  ?

 जल  मूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मन्त्रो  के०पो०  :  जी  हां  ।

 उपयुक्त  को  महं  नजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केनिंग  को  द्वारा  कलकत्ता  से  जोड़ना
 2714.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  संचार  मन््त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  19 .  .0-9!  के  दौरान  परिचन  बंगाल  में  कित-किन  शहरों/कस्बों  को  एस
 व्यवस्था  द्वारा  कलकत्ता  तथा  अन्य  महत्वपूर्ण  शहरों  से  जोड़ा

 क्या  केनिंग  की  बढ़ती  हुई  महत्ता  को  देखते  हुए  इसे  द्वारा  कलकत्ता  से
 जोड़ने  के  लिए  श्ञोघ्र  कोई  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 जलभूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  के०  पो०  :

 बाणे
 केनिग  ।

 केनिग  में  1990-91  के  दौरान  एक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  लगाने  का  प्रस्ताव
 उसके  बाद  ही  सुविधा  प्रदान  की  जाएगी  ।

 प्रश्न  नहीं

 राज्यों  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  को  स्थापनाਂ

 2715.  श्री  भक्त  चरण  दास  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वर्ष  1989-90  के  अंत  तक  500  लाइनों  के  कितने  नये  इलेक्ट्रानिक

 चेंजਂ  स्थापित  करने  का  क्या  लक्ष्य  रखा  गया  और

 अभी  तक  500  लाइनों  के  ऐसे  कितने  डिजिटल  इलेक्ट्रानिक  एक्सज्ञेंज  स्थापित  किए
 गए  हैं  ओर  ये  कहां-कहां  हैं  ?

 जल  मूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्रों  :  512  पोर्ट
 इसेन्ट्रानिक  की  78  यूनिट  ।
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 2  एक्सचेंज  स्थानों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 अब  तक  चालू  किए  गए  512  पोर्ट  आई  एल  टी  एक्सचेंजों  के
 स्थानों  के  नाम  :

 स्थान  सकिल

 1  2  3

 1.  मोब्बागुदी  कर्नाटक
 2.  चिकोदी

 3.  पादूबीरदी
 4.  रानीगुटा  आंध्र  प्रदेश

 5.  कब्दीरी

 6.  राया  पंजाब

 7.  चण्डीगढ़

 8.  मिनीकाय  केरल  संघ  शासित

 9.  अंधरोथ

 10,  उद्प्मपेरूर

 11-  कोनदोटूटी
 12.  नागदा  मध्य  प्रदेश

 13.  कारजात  महाराष्ट्र

 14.  राजपुर  उत्तर  प्रदेश

 15.  मनकापुर  प्रदेश

 16.  अम्बाला  शहर  2  यूनिट  हरियाणा

 17.

 18.  चांदीपुर  उड़ीसा

 19.  रायागहा
 20.  राजुला  गुजरात
 21.  कोटलाई  हिमाचल  प्रदेश
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 8  लिखित  उत्तर

 सड़क  की  लम्बाई  का  राष्ट्रीय  औसत

 2716,  चो०  जगदीप  घनखड़  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 देश  में  सड़क  की  लम्बाई  का  राष्ट्रीय  औसत  क्या  है  और  राजस्थान  में  सड़क  की

 लम्बाई  का  औसत  क्या

 कया  राजस्थान  में  सड़क  की  लम्बाई  का  सड़क  की  लम्बाई  के  राष्ट्रीय  औसत  के
 बराबर  लाने  के  लिये  सरकार  का  सहायता  देने  का  विचार  और

 यदि  हां  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जलभूतल  परिवहन  मन्त्रो  तथा  संचार  मन्त्री  केਂ  पी०  :  राष्ट्रीय
 ओऔसत  अथवा  सड़क  लम्बाई  निकालने  के  लिए  सामान्य  रूप  से  मान्य  कोई  मानदण्ड  नहीं  तथापि

 कुल  क्षेत्रफल  तथा  जनसंख्या  के  आधार  पर  निकाली  गई  सड़कों  की  सघनता  मोटे  तौर  पर  इस
 प्रकार  है  :---

 भारत  राजस्थान

 (1)  प्रति  100  वर्ग  में  सड़क  लम्बाई  55.4  31.1

 (1)  प्रति  एक  लाख  जनसंख्या  पर  सड़क

 लंबाई  (1981  की  जनगणना  के  265.8  310.5  मी

 (a)  और  चू  कि  अधिकांश  सड़क  लम्बाई  राज्य  सड़कों  की  अतः  योजना  आयोग

 के  पराम्श  से  राज्य  योजनाओं  में  उपयुक्त  प्रावधान  सड़क  लम्बाई  को  वृद्धि  पर  विचार  करना

 राज्य  सरकार  का  काय॑  केन्द्रीय  सरकार  मुख्यतः  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  से  संबंधित

 शुष्क  भूमि  कृषि

 श्री  श्रीकांत  दत्त  नरसिहराज  वाडियर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  भारत  और  अमरीका  ने  शुष्क  भूमि  कृषि  के  विकास  के  लिए  एक  संयुक्त
 संघान  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  मारत-अमरीका  कोष  में  शुष्क  मूमि  कृषि  अनुपंघान  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  संस्कृति  और  वैज्ञानिक  सहयोग  हेतु  कितनी  घनराशि  का  प्रावधान  किया  गया  और

 इन  परियोजनाओं  को  किन  भारतीय  कृषि  विद्यालयों  में  शुरू  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 उपप्रधान  संत्री  और  कृषि  मंत्री  वेवो  :  जीं  हां  ।

 पांच  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  4,03,75,  400  ₹०  की  राशि  का  प्रावधान  रखा

 गया  है  ।

 जिन  क्रषि  विश्वविद्यालयों  में  इन  प्रायोजनाओं  को  हाथ  में  लिया  गया  है  वे  हैं  (()  ऋषि

 विज्ञान  बंगलौर  (४)  कृषि  विज्ञान  घारवाड़  ()  जवाहर  लाख

 97

 ?



 लिखित  उत्तर  29  1996

 नेहरू  कृषि  जबलपुर  (1५)  पंजाब  कृषि  लुधियाना  (५)  महात्मा
 फूले  कृषि  विद्यापीठ  राहुरी  (५1)  गुजरात  कृषि  आनन्द  तथा  शेरे  ए  कश्मीर

 कृषि  तथा  प्रौद्योगिकी  श्रीनगर  ।
 नारियल  का  उत्पादन

 27  18.  श्री  श्रीकांत  दत्त  नरासहराज  वाडियार  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बतांने  की  कृपा  करेंगे
 ॥॒

 कया  सरकार  का  नारियल  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  कोईं  प्रस्ताव

 यदि  हां  तो  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कर्नाटक  और  अन्य  राज्यों  में  नारियल

 उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  और  उसके  लिए  कया  विशेष  कदम  उठाए  ओर

 उच्त  योजना  अवधि  के  दौरान  कितना  उत्पादन  लक्ष्य  पूरा  होने  की  संभावना  थी  ?

 उप  प्रधान  मत्री  ओर  कृषि  मंत्री  देवी  से  सांतवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  नारियल  के  8,000  मिलियन  दानों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  योजना  अवधि

 दौरान  8,500  मि  लियन  दानों  का  उत्पादन  होने  का  सम्मावना  नारियल  विकास  बोडं  द्वारा
 सातवीं  पचवर्षोय  योजना  के  दौरान  कर्नाटक  सहित  देश  में  नारियल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  उठाए  गए  कदम  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  अच्छी  क््यालिटो  की  रोपण  सामग्री  का  उत्पादन  |

 (2)  नारियल  के  अन््तगंत  क्षेत्र  का  विस्तार  ।

 (3)  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठप्ना  ।

 (4)  कृषियों  और  रोगों  का  समेकित  नियंत्रण  ।

 (5)  कटाई  के  बाद  को  प्रौद्योगिकी  का  समेकित  विकास  जिसमें  विपणन  और  परिसंस्ंकरण
 शामिल  है  ।

 राज्यों  में  विषणन  सुविधायें
 2719.  श्रो  श्रीकांत  दत्त  नरासहराज  वाडियार  :  क्या  कृषि  संत्रो  यह  -  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  अपने  राज्यों  में  कृषि  उत्पादों  के  लिए

 बेहतर  विपणन  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  का  सुझाव  दिया  है
 यदि  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  है और  किन-किन  राज्यों  में  विपणन  सुविधओं  को

 देहतर  बनाया  जा  रहा  और
 यदि  इन  राज्यों  को  कोई  घन  आवर्टित  किया  गया  तो  राज्य-बार  उस  राशि  का

 ब्यौरा  क्या  है  ?
 उप-प्रधान  मंत्रो  ओर  कृषि  मंत्री  देवी  :  ओर  जी  राज्यों  से

 जहां  पहले  कानून  नहीं  बनाए  गए  वहां  राज्य  कृषि  उपज  बाजार  अधिनियम  बनाने  का  अनुरोध
 किया  गया  किसानों  की  व्यापार  को  बेहतर  शर्तें  प्राप्त  करने  में  मदद  करने  के  उद्दं  श्य  राज्यों
 को  उनके  मौजूदा  कानूनों  में  संशोधन  करने  के  उहूं  श्य  से  राज्यों  को  उनके  मौजूदा  कानूनों  में  संशोधन
 करनें|तए  कानून  बनाने  के  लिए  बाजारों  के  विनियमन  हेतु  मॉडल  विधेयक  परिचालित  किए  गए
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 लिखित  उत्तर

 राज्यों  को  उत्पादन  और  बाजारों  के  विस्तृत  सर्वेक्षणों  क ेआधर  पर  कृषि  बाजारों  का  विकास  करने

 के  लिए  राज्य  मास्टर  प्लान  बनाने  का  अनुरोध  किया  गया  विपणन  तथा  निरीक्षण  तथा  निरीक्षण

 निदेशालय  द्वारा  सर्वेक्षणों  क ेलिए  तकनीकी  सहायता  और  विषणन  के  विभिन्न  पहलुओं  में

 प्रशिक्षण  बाजारों  का  डिजाइन  तैयार  करने  के  लिए  सहायता  दी  जाती  तथा
 निदेशालय  गुणबत्ता  नियंत्रण  लागू  करता  है  और  प्रयोगशालाओं  में  रासायनिक  विश्लेषण

 सहित  कृषि  उत्पादों  का  श्र  णीकरण  करने  में  सहायता  करता  विपणन  तथा  निरीक्षण  निदेशालय

 गुणवत्ता  नियंत्रण  के  लिए  राज्य  सरकार  बी  एजेंधियों  को  भी  प्राधिकत  करता  भारत  सरकार
 देश  में  कृषि  उपज  बाजारों  में  आधारमूत  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  राज्य-सरकारों  और

 संघशासित  क्षेत्रों  की  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराती  मारत  मरकार  क्षषि  वस्तुओं  के  भण्डारण

 में  सहायता  करने  के  उद्दं श्य  ग्रामीण  गोदामों  की  स्थापना  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देती

 31-3-1989  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  राज्य  सरकारों/संघशासिथ  क्षंत्रों

 को  3601  बाजारों  का  विक्रास  करते  के  लिए  7514  लाख  रुपये  को  राशि  दी  गई  योजना  के

 आरम्म  से  लेकर  दी  गई  राज्य-वार  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  संलग्न  विररण

 अनुबन्ध  में  दियां  गया
 विवरण

 31-3-89  9  को  बाजारों  के  विकास  के  लिए  स्वीकृत  की  गई
 राज्यबार  कन््द्रीय  सहायता

 राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्र  का  नाम  राशि  रुपए  )

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  278.05

 2.  असम  37.50

 3.  बिहार  1184.50

 4.  दमन  व  दीप  4.00

 5.  गुगरात  {254.08
 6,  हस्यिणा

 439.00

 7.  हिमाचल  प्रदेश  73.90

 8.  कर्नाटक  495.94

 :9.  मध्य  प्रदेदा  880.00

 10.  महाराष्ट्र  916.71
 Ll.  उड़ीसा

 301.87

 12.  पंजाब  525.50

 13.  पांडिचेरी  1.50

 14.  राजस्थान  925.27

 15.  तमिलनाडु
 107.980

 15.  उत्तरप्रदेश  688.62

 17.  प्रश्िचिम  बंगाल
 87.50

 महायोग  7513.49  लगमग  7514)
 Oe  >>
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 लिखित  उत्तेर  29  1990

 न् सरम--+>रमभमकभा भा

 इंस्ट्टोट्यूट  आफ  कोस्टल  इंजीनियरिंग  फार  फिसरोजਂ  द्वारा

 महाराष्ट्र  तट  क्षेत्र  पर  सर्वेक्षण

 2721  श्री  अशोक  आनन्दराव  देशमुख  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस्ट्टीट्यूट  आफ  कोस्टल  इजीनियरिंग  फार  फिसरीजਂ  ने  महाराष्ट्र  के
 उत्तर  पश्चिम  तट  क्षेत्र  क ेमछुआरो  को  बेहतर  बुनियादी  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  इस  क्षेत्र
 का  सर्वेक्षण  किया  और

 यदि  तो  इसके  लिये  चुने  गए  स्थानों  का  ब्यौरा  कया  है और  इन  परियोजनाओं  का
 कार्य  कब  आरम्भ  और  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 उपप्रधान  मंत्री  ओर  क्रृषि  मंत्री  देवी  :  सेंट्रल  इस्ट्टीट्यूट  आफ  कोस्टल
 इजीयरिंग  फार  फिशरीज  ने  उत्तर-पश्चिम  तट  का  सर्वेक्षण  नहीं  किया  उत्तर-पर्चिमी
 तट  पर  गहन  सामुद्रिक  मात्स्यको  बन्दरगाह  का  बिकास  करने  के  लिये  एक  उचित  स्थान  का  पता
 लगाने  के  लिये  कृषि  मन्त्रालय  द्वारा  1988  में  एक  दल  का  गठन  किया  गया  था  ।

 इस  दल  की  सिफारिशों  के  आधघार  पर  कृषि  मत्रालय  ने  सैद्धान्तिक  रूप  से  दो  गहन
 सामुद्रिक  मात्ल्यकी  बन्दरगाहों  का  विकास  करने  का  निर्णय  लिया  इनमें  से  एक  बन्द  रगाह
 महाराष्ट्र  के  अगरडडा  नामक  स्थान  पर  और  दूसरा  गुजरात  के  ओखा  नामक  स्थान  पर  बनाया
 जायेगा  ।  इनका  निर्माण  तकनीकी  आर्थिक  सम्भावयताओं  और  आठवीं  योजना  में  संसाधनों  की
 लब्धता  पर  निर्मर  करेगा  ।

 उर्वरकों  को  खपत

 ]

 2722.  थी  केशरी  लाल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्रति  एकड़  औसत  उव्रक  खपत  कितनी  और  अन्य  विकासशील  देशों  की

 तुलना  में  यह  खपत  कितनी  कम  अथवा  अधिक  और

 खाद्यान्नों  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  अधिक  उवरकों  का  उपयोग  करने  के  लिये  किसानों
 को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 उपप्रधान  मंत्री  ओर  कृषि  मंत्री  देश  में  उबरकों  को  औसत
 खपत  1987-88  में  20.11  कि०ग्रा०  प्रति  एकड़  तथा  १988-89  में  25.25  क्रि०्ग्रा०  प्रति  एकड़
 होने  का  अनन्तिम  अनुमान  है  ।  भारत  में  प्रति  हैक्टेयर  उवं  रकों  की  खपत  बहुत  से  विकसित  देशों  की
 खपत  से  कम  लेकि  यह  आस्ट्रेलिया  और  कनाड़ा  के  मुकाबले  अधिक  है  |  विवरण  संलग्न  है  ।

 अनाजों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  और  अधिक  उवंरकों  का  इस्तेमाल  करने

 हेतु  किसानों  को  बढ़ावा  देने  के  वास्ते  मारत  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कुछेक  कदम  इस  प्रकार  हैं  :---
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 (1)  यूरिया  तथा  डी०  ए०  पी०  के  निर्माताओं  को  निदेश  दिया  गया  है  कि  उवंरकों  के
 आवंटन  की  10%  सप्लाई  छोटी  थैलियों  में  ताकि  दूर-दराज  इलाकों  में  उबंरकों
 के  उपयोग  को  बढ़ावा  मिल  सके  ।

 (2)  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  10  मीटरी  टन  तक  उवंरकों  का  भण्डार  रखने
 वाले  विक्रेताओं  को  पंजीकरण  प्रमाण  पत्र  की  अपेक्षा  से  छट  दें  ।

 (3)  भारत  सरकार  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोलने  तथा  वर्षा  सिचित  क्षंत्रों  में  उवरकों  के उपयोग
 के  लिये  प्रद्शन  आयोजित  करने  के  लिये  वित्तीय  सहाथता  दे  रही  किसानों  क॑  लिए
 प्रशिक्षणों  का आयोजन  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 (4)  उवंरकों  का  संतुलित  उपयोग  सुनिश्चित  करने  क॑  लिये  मृदा  परीक्षण  सेवाओं  को  सुदृढ़
 बनाया  गया

 (5)  किसानों  के  लिए  मानक  उवं  रकों  की  सप्लाई  सुनिश्चित  बनाने  के  लिये  क्वालिटी  नियंत्रण
 की  सुविधाएं  मजबूत  बनाई  गई  हैं  ।

 (6)  उवंरकों  की  मांग  का  सही  मूल्यांकन  करने  और  उवंरकों  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के
 काम  में  उर्वरक  उद्योग  को  भी  शामिल  किया  रहा

 विवरण

 उबरकों  को  खपत
 भारत  ओर  अन्य  देश्ञों  में  उ्वरकों  को  खपत

 देश  उ्वरकों  की  खपत  (1987-88)«
 पी०  कि०पग्रा०  प्रति  एकड़

 भारत  20.11

 कनाडा  19.46

 आस्ट्रे  लिया  11.57

 अमेरीका  37.72

 चीन  95.71

 जापान  175.11

 जी०  डी०  आर०  136.54

 इटली  76.93

 नीदरलेंड  278.39

 यूनाइटेड  किंगडम  143.86

 न्यूजीलेंड  286.52

 *स्रोत  :  खाद्य  और  कृषि  संगठन  को  1988  की  वार्षिक  खाद्य  और  कृषि
 रोम  ।
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 990

 दिल्लो  परिवहन  निगम के  प्रवन्धकों  के  विरूद्ध  शिकायतें

 ]

 2723.  प्रोਂ  विजय  कुमार  सल्होत्रा  )
 झो  सदन  लाल  ९:  क्या  जल  मृतल  परिवहन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 झी  रास  सागर

 ॥॒

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  उच्च  प्रबन्धक-वर्ग  द्वारा  निगम  में

 तायें  और  कदाचार  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 वया  सरकार  ने  इस  मामले  में  शामिल  लोगों  के  विरुद्ध  जांच  करायी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (४)  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  कार्यचालन  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का

 प्रस्ताव  है  !

 जल  मूतल  परिवहन  मंत्री  तथ्य  संचार  संत्री  के०  पो०  :  से

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अधिकारियों  तथा  इसके  कार्यकरण  के  विरुद्ध  प्राप्त  हुई  कुछ  शिकायतों  के

 ब्यौरे  नीचे  दिये  गये  हैं  :--

 (7)  राजनीतिक  नारों  क ेसाथ  टिकटों  का  मुद्रण  और  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  प्राइवेट
 प्रचालकों  को  वितरित  किया  जाना  ।

 दिल्ली  परिवहन  नियम-के  दो  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  अनियमित

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  कुछ  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  अनिवायं  सेवा  निवृत्ति  का
 प्रावधान  करने  के  लिए  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  विनियमों  में  संशोधन  करा  दिया
 ताकि  असुविधाजनक  अधिकारिय  को  दंडित  किया  जा  सके  ।

 (7५)  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  दो  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  विरुद्ध

 गुटबंदी  इत्यादि  के

 (५)  दिल्ली  परिबहन  निगम  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  चाल-बाजी  द्वारा  ईमानदारी  और
 दक्ष  अधिकारियों  का  कथित  उत्पीड़न  ।

 सरकार  ने  सम्बन्धित  अधिकारियों  क॑  विरुद्ध  कोई  जांच  शुरू  नहीं  की  दिल्ली  परिवहन
 निगम  के  प्रबन्धकों  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  और  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  क्ीचे  दी  गई

 (1)  राजनैतिक  चिन्ह  वाले  टिकटों  को  प्रयोग  करने  के  विरुद्ध  शिकायतें.प्रगप्त  छलेने  पर  कुछ
 प्राइवेट  बसों  के  प्रचालन  को  स्थग्रित  कर  दिया  गया  करार  करने  के
 बोटिस  जारी  किये  गये  थे  और  अन्त-में  बसों  को  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  प्रचालनों

 उसे  हटा  मग्रा  था  ।  पीडित  पटियों  ने  दिललो  उच्च  न्यायालय  में  रिट  याबिकाएं
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 दायर  की  और  न्यायालयिक  आदेशों  के  अनुपालन  में  बसों  के  प्रचालन  को  बहाल  कर
 दिया  था  और  उनको  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए

 ऐसे  दो  अधिकारी  जिनकी  स्थानापन्न  पदोन्नतियां  स्थाई  नहीं  हुई  थी और  जिनको
 पदावनत  कर  दिया  गया  था  ने  पदोन्नत  पदों  में  स्थाई  न  करने  के  विरूद्ध  दिल्ली  उच्च

 हे  न्यायालय  में  रिंट  याचिकाएं  दायर  की  मामला  निर्णयाधीन

 |  सरकार  दिल्ली  परिवहन  निगम  और  इसके  प्रवन्ध  के  कार्यनिष्पादन  की  समीक्षा  कर
 रही  है  ।  सरकार  का  यह  भी  विचार  है  कि  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  पूरे
 हालिंग  की  जरूरत  है  और  इन  उद्ृश्यों  के  अनुसरण  में  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 केग्द्रीय  मंत्रियों  हारा  सम्पत्तियों  को  घोषणा  के  लिए  मार्ग  निर्देश
 2724.  प्रो०  विजय  कुमार  मल्होशा  :  व्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 ने  केन्द्रीय  मंत्रियों  द्वारा  अपनी  सम्पत्तियों  और  अचल

 घोषणा  करने  के  लिए  कोई  नये  मार्गनिर्देश  जारी  किये  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्री  मुफ्ती  मोहम्मद  :  जी  श्रीमान्  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 थाल  वेशेट  परियोजना  में  स्थानोय  लोगों  को  रोजगार  न
 दिया  जाना

 2725.  शी  ए०  आर०  अन्तुले  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  में  थाल  वेशेट  परियोजना  में  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  न  दिए  जाने
 के  कारण  यहां  के  लोगों  में  रोष  व्याप्त  और

 यदि  तो  उन  परिवारों  के  सदस्यों  को  इस  परियोजना  में  रोजगार  देने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाये  गये  हैं  जिनकी  कृषि  मूमि  का  थाल  वेशेट  परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  अधिग्रहण  किया
 गया  था  ?

 उपप्रधान  मंत्री  ओर  कृषि  मन््त्री  देवी  :  और  कुछ  लोग  जो
 योजना  से  प्रभावित  हुए  नहीं  समझे  जाते  वे रोजगार  के  लिये  आन्दोलन  कर  रहे  च्  कि  थाल
 वैशेट  परियोजना  में  रोजगार  के  अवसर  अधिकतम  सीमा  तक  पहुंच  गये  उन  लोगों  को  यह
 बता  दिया  गया  है  कि  उन्हें  तमी  रोजगार  देना  सम्मव  जब  इसका  और  अधिक  विस्तार  होगा  ।
 स्थामीय  लोगों  का  तकनीकी  प्रशिक्षण  भी  दिया  जा  रहा  है  ताकि  उनके  लिये  रोजगार  के  अवसरों  में

 वृद्धि  हो  ।
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 आंवला  में  कारखानों  में  सहायक  उद्योग

 2726.  श्री  राजवोर  सिह  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बरेली  जिले  के  आंवला  में  उवरक  कारखाने  में  सहायक  उद्योगों  कः  विकास
 किया  गया  '

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 वहां  सहायक  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  कन्  विचार  है  ?

 उपप्रधान  मंत्री  ओर  कृषि  संत्री  देवों  से  के  आंवला

 एकक  ने  सहाययक  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  बहुत  से  मदों  जैसे  हल्के  इजीनिर्यारिंग  और

 एच०  डी०  पी०  ई०/लैमिनेटेड  जूट  बंग  आदि  का  पता  लगाया  इन  सहायक  उद्योगों AN
 के  समन्वयन  एवं  विकास  का  कार्य  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  को  सौंपा  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  आंवला  स्थित  उर्वरक  कारखाने  को  उत्पादन
 क्षमता  बढ़ाना

 2727.  श्री  राजवोर  सिह  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  आंवला  स्थित  उर्वरक  कारखाने  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने
 का  विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  कब  से  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उपप्रषान  मंत्रो  ओर  कृषि  मंत्रो  देवी  :  ओर  हां  ।  आंवला  स्थित
 के  गैस  पर  आधारित  1350/2200  टन  प्रति  दिन  अमोनिया/यूरिया  सयंत्र  की  क्षमता  दुगनी

 करने  का  प्रस्ताव  प्रस्ताविक  विस्तार  परियोजना  को  लागू  करने  में  शून्य  तिथि  स ेलगभग  30

 महीने  का  समय  लगेगा  ।

 कालोकट  शहर  में  टेलीफोन  प्रणालो

 ]
 2728.  शो  के०  मुरलोधरण  :  कया  संचार  सन्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कालीकट  शहर  में  टेलीफोन
 फाम  नहीं  कर  रही

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  वहां  टेलीफोन  प्रयोक्ताओं  को  दी
 गई  टेलीफोन  डायरेक्टरी  में  टेलीफोन  नम्बरों  और  पतों  में  बहुत-सी  त्रुटियां  और

 यदि  तो  सरकार  ने  कालीकट  शहर  में  टेलीफोन  व्यवस्था  में  सुघार  करने  के  लिए
 क्या  उपाय  किये  हैं  ?
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 जलमृतल  परिवहन  घंत्री  तथा  संचार  मंत्री  केਂ  पी०  :  कालीकड
 झहर  में  टेलीफोन  प्रणाली  अब  संतोषजकन  ढंग  से  काम  कर  रही  है  और  इसकी  कायंप्रणाली
 पर  निरन्तर  निगाह  रखी  जा  रही  है  ।

 मालापुर्म  और  वायनाड़  जिलों  वाले  कालीकट  सेकरण्डरी  स्विथिंग  एरिया
 की  टेलीफोन  डायरेक्टरी  1989  के  पहले  सप्ताह  में  जारी  की  गई  थी  ।  उच्त  डायरेक्टरी
 31-10-1989  तक  संशोधित  थी  ।  एरिया  ट्रांसफर  के  कारण  1989  और  1990
 में  नम्बरों  में  दो  बार  एकमुझत  परिवतंन  हुए  ।  इनमें  कालीकट  टेलीफोन  प्रणाली  के  1339  ठेल्लीफोन
 नम्बर  शाम्लि  परिवर्तित  हुए  इन  नम्बरों  को  डायरेक्टरी  में  शामिल  करना  संमव  नहीं  था
 क्योंकि  इससे  डायरेक्टरी  को  प्रकाशित  करने  में  और  बिलम्ब  होता  ।  31-10-1989  के  बाद
 वरतित  हुए  सभी  नम्बरों  और  नए  टेलीफोन  नम्बरों  बाली  एक  अनुपूरक  डायरेश्टरी  शीघ्र  प्रकाशित
 किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जिन  स्ट्रोजर  टाइप  उपस्करों  को  काय्यं-अवधि  समाप्त  हो  गई  उन्हें  अग्रले  दो  बर्षो  के
 दौरान  क्रातबार/इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंजों  द्वारा  बदलने  का  प्रस्ताव  1000  लाइनों  के  स्ट्रोजर
 उपस्कर  को  पहले  ही  हटाया  जा  चुका  है  ।

 पश्ुओं  के  अधिकारों  सम्बन्धी  अधिकार-पत्र

 2729.  श्री  प्रतापराव  बी०  मोंसले  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  पद्ुओं  के  अधिकारों  कै
 बारे  में  एक  अधिकार-पत्र  पारित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (=)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उपप्रथान  भन्त्री  ओर  कृषि  सन््त्री  देवो  :  से  पशुओं  के  अधिकारों  के
 बारे  में  एक  अधिकार-पत्र  पारित  करने  की  आवश्यकता  पर  सरकार  का  घ्यान  आकर्षित  किफा  कया
 है  |  पशुओं  के  अधिकारों  के  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  सलग्न  विवरण  पत्र  में  दी  गई

 इसमें  सन्देह  है  कि  विश्व  में  किसी  भी  देश  ने  पशुओं  के  अधिकारों  के  बारे  में  अधिकार  क्त्र
 बनाया  है  या  नहीं  '  यह  मामला  अभी  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  विचाराधोन  लेकिन  यह
 उल्लेख  किया  जाता  है  कि  किसी  भी  समय  राष्ट्रीय  सरकार  मृक्र  प्राणियों  को  इन  समरस्याओं  के  श्रति
 उदासीन  नहीं  रही  है  ।  प्रत्येक  नागरिक  के  मूल  अधिकार  जंसाकि  संविधान  के  अनुच्छेद  51  में

 बताया  गया  है  सभी  जीवित  के  प्रति  सहानुमूति  दिखाना  तथा  नहरों  तथा
 वन्य  जीवन  आदि  ज॑सी  प्राकृतिक  सम्पद्यओं  की  रक्षा  करना  सरकार  ने  पश्चुओं  के  प्रति  अत्याचार
 की  रोंकथाम  अधिनियम  1960  बनाया  है  और  पशु  कल्याण  बोर्ड  की  स्थापना  की  है  ।  दुम
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 फिर  पक्ुओं  का  मनुष्य  के  हाथों  सताया  जाना  जारी  सरकारों  का  विचार  है  कि  अधिकार
 पत्र  पारित  क  रना  और  कानून  बनाना  तब  तक  प्रमावकारी  हल  नहीं  है  जब  तक  कि  उसके  साथ  जन
 जागरूकता  से  उसे  मजबूत  नहीं  किया  राष्ट्रीय  राज्य  सरकारों  और  संघ  शाधित
 प्रशासनों  के  मिले-जुले  प्रयासों  यदि  जनता  विशेष  रूप  से  बच्चों  अनुकम्पा  के  महत्व  के  बारे
 में  जागरूकता  पैदा  करना  सम्भव  हो  सके  तो  ही  पशु  के  अधिकारों  के  बारे  में  अधिकार  पत्र  के  उद्दं श्य
 सम्मवतया  पूरे  हो  सकते  यह  उल्लेख  किया  जाता  है  कि  कल्याण के  प्रोत्साहन  के

 लिए  हर  सम्मव  प्रयास  जारी  रखेगी  ।
 विवरण

 पशु  अधिकारों  के  पशुओं  के  बारे  में  सावमोमिक  घोषणा

 पशुओं  के  अधिकारों  के  बारे  में  हुई  तीसरी  अन्तरराष्ट्रीय  बैठक  21-23
 1977  के  अवसर  पर  पशुओं  के  अधिकारों  के  बारे  में  बने  संघऔर  इससे  सम्बन्धित
 राष्ट्रीय  संघों  ढ्वारा  अपनाया  गया  अन्तिम  पाठ  ।  अन्तरराष्ट्रीय  सम्बन्धित  संगठनों  और
 व्यक्ति  विशेषों  जो  कि  इसके  साथ  सम्बन्ध  होना  चाहते  द्वारा  15  1978  को  उद्घोषित
 किये  गये  घोषण-पत्र  को  पहले  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  वैज्ञानिक  और  सांस्कृतिक  संगठन

 को  और  इसके  बाद  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  प्रस्तुत  किया

 प्रस्तावना

 सभी  पशुओं  को  अधिकार  प्राप्त

 जबकि  पशुओं  के  अधिकारों  के  लिए  अनादर  और  तिरस्कार  की  भावना  को  मानव  द्वारा
 प्रकृति  और  पक्षुओं  के  विरुद्ध  अपराध  माना  जाता  रहा  हो  और  माना  जा  रहा

 जबकि  मानव  जाति  द्वारा  पशुओं  की  प्रजातियों  के  अस्तित्व  को  स्वीकार  करना  जातियों  के
 सहअस्तित्व  का  आधार

 जबकि  मानव  द्वारा  पशुओं  का  जाति  संहार  किया  गया  हो  और  उनके  जाति  के  संहार  जोखिम
 अभी  भी  बना

 जबकि  पशुओं  के  लिए  आदर  की  मावना  मानव  को  मानव  के  लिए  आदर  की  मावना  से
 सम्बन्द्ध

 जबकि  बचपन  से  ही  मनुष्य  को  पशुओं  को  उनका  आदर  करने  और  उनके
 प्रति  प्यार  बरतने  की  भावना  सिखलाई  जाती  हो  ।

 एतद  द्वारा  यह  घोषित  किया  जाता  है

 अनुच्छेद  1.  समी  पशु  समान  जीवन  अधिकारों  के  साथ  पैदा  हुए  हैं  और  अस्तित्व  के  लिए  मी
 उनका  समान  अधिकार

 अनुच्छेद  2.1.  सभी  पशु  आदर
 के  पात्र '

 2.  के  समान  आचरण  करके  मानव  दूसरे  पक्ुओं  को  समाप्त  करने  और  उनका
 अमानवीय  तरीके  से  शोषण  करने  के  अधिकार  को  नहीं  यह  उसञ्रफा
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 कत्त व्य  है  कि  वह  अपने  ज्ञान  का  उपयोग  पशु  कल्याण  के  लिये  करे  ।

 3.  सभी  पशुओं  को  मानव  द्वारा  ध्याम  दिये  देखमाल  किये  जाने  और  मानव  से
 संरक्षण  का  अधिकार  है  ।

 अनुच्छेद  3.  1.  किसी  पशु  के  साथ  दुव्यवहार  नहीं  किया  जायेगा  अथवा  उनसे  ऋरतापूर्वक  काम  नहीं
 लिया  जायेगा  ।

 2.  यदि  पशु  को  मारा  ही  जाना  हो  तो  ऐसी  मौत  तत्काल  और  बिना  किसी  कष्ट
 के  होनी  चाहिए  ।

 अनुच्छेद  4.1.  सभी  वन्य  जीवों  को  अपने  प्राकृतिक  चाहे  वह  मूमि  वायु  या  जलक्षेत्र  में
 स्वतंत्रता  का  अधिकार  है  और  उन्हें  प्रजनन  की  स्वतंत्रता  होनी

 2,  शैक्षणिक  प्रयोजनों  के  लिए  भी  इस  आजादी  से  वंचिव  करना  इस  अधिकार  का  उल्लंघन
 करना  है  ।

 अनच्छेद  5.  1.  मानवीय  पर्यावरण  में  परम्परागत  रूप  से  रहने  वाले  जीवों  की  प्रजातियों  को  जीवन

 हु  सामंजस्य  में  विकास  क  रने  और  अपनी  प्रजातियों  के लिए  विशेष  जीवन  तथा  आजादी
 की  परिस्थितियों  में  रहने  का  अधिकार  है  ।

 2.  इस  सामंजस्य  अथवा  इन  परिस्थितियों  के  साथ  लाभ  क॑  प्रयोजन  क॑  लिए  मानव  द्वारा
 जाने  वाला  कोई  हस्तक्षेप  इस  अधिकार  का  उल्लंघन  करना  होगा  ;

 अनुच्छेद  6.1  सभी  सहयोगी  जीवों  को  अपने  प्राकृतिक  जीवन  की  अवधि  को  पूरा  करने  का
 कार  है  ।

 2.  किसी  पशु  का  परित्याग  क  रना  एक  क्रूर  और  अपमानजनक  का  होगा  ।

 अनुच्छेद  7.  समी  कार्य  करने  वाले  पशु  आवश्यक  पोषण  और  आराम  के  अनुसार  उचित  सीमा

 तक  अपने  कार्य  को  अवधि  और  कार्य  को  मात्रा  के  हकदार  होंगे  ।

 अनुच्छेद  8.1  पशुओं  पर  शारीरिक  या  मानसिक  पोड़ा  वाला  किया  जाने  वाला  कोई  भी  प्रयोत

 पक्ुओं  के  अधिकार  के  साथ  असंगत  चाहे  यह  प्रयोग  ओष
 वाणिज्यिक  अथवा  अनुसंधान  के  किसी  अन्य  रूप  में  किया  जाये  ।

 2.  प्रतिस्थापना  की  विधियों  का  उपयोग  और  विकास  किया  जाना  चाहिए  ।

 अनुच्छेद  9.  जहां  जीवों  का  उपयोग  खाद्य  उपयोग  में  किया  जाता  है  तो  उनका
 उनके  विश्राम  के  स्थान  तथा  उनका  वध  उनको  पीड़ा  पहुंचाये  बिना  किया

 अनुच्छेद  1५.1  किसी  मी  जीव  का  मानव  के  मनोरंजन  के  लिए  शोषण  नहीं  किथा

 2.  जीवों  की  प्रदर्शनी  और  प्रदर्शन  उनकी  शान  के  असंगत  है  ।

 अनुच्छेद  11.  किसी  जीव  का  जानबूझकर  संहार  करना  जीव  का  संहार  करना  माना  जाएगा  अर्थात

 यह  जीवन  क॑  प्रदि  एक  अपराध  माना  जायेगा  ।

 107



 लिखित  अनार  29  1990
 अबकी  न॒॒ाााएएएशए

 अनुच्छेद  12.1  ब्न्य  जीवों  को  बड़े  पैमाने  पर  बध  करने  का  कोई  भी  कार्य  किसी

 जाति  ब्रिष्ेष  का  संहार  करना  माना  जायेगा  अर्थात्  यह  प्रजातियों  के  श्रति  एक  अपराध

 होगा  ।

 2.  प्राकृतिक  पर्यावरण  का  प्रदूषण  और  विनाश  करना  क्रिसी  एक  प्रजाति  का  प्लंहार
 करना  माना  जायेगा  ।

 मनृल्लेद  13.1  मृत  पशुओं  के  साथ  आदर  का  व्यवहार  किया  जायेगा  ।

 2.  मानव  शिक्षा  को  छोड़कर  सिनेमा  तथा  दूरदशंन  से  पशुओं  के  श्रति  हिसा  के  दृश्यों  पर
 शोक  लगायी  जायेगी  ।

 अनुच्छेद  14.1  जीवों  के  अधिकारों  की  रक्षा  करने  वाले  संस्थाओं  के  प्रतिनिधियों  सरकार  को  सभी
 स्तरों  पर  अपने  बिचारों  को  प्रभावी  रूप  से  प्रस्तुत  करने  का  अधिकार  होना

 2.  पछ्ओं  के  अधिकारों  को  मानवों  के  अधिकारों  के  समान  कानून  के  अन्तर्गत  सुरक्षा  दी
 जानी

 पंचायतों  में  महिलाओं  के  लिए  स्थानों  का  आरक्षण

 2730.  कु०  उमा  मारतो
 झोमती  जपवन्ती  नवोनचन्द्र  :  वा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करे
 झीजतो  सुमित्रा  महाजन

 ककिः
 क्या  पंचायत  राज  के  लिए  प्रस्तावित  विधेयक  में  महिलाओं  के  लिए  स्थानों  के  आरक्षण

 की  कोई  व्यवस्था  करने  का  विचार

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 आरक्षण  का  प्रतिश्चत  किस  आधार  पर  निर्धारित  किया  और
 प्रस्तावित  विधेयक  कब  तक  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ?

 उपप्रथान  संत्रो  ओर  कृषि  मंत्रो  देवों  से  सामला  सरकार  के
 विचाराधीन  है  |

 जन््तर्राज्योय  बस  ट्मिनल  पुल  के  निर्माण  में  कमियां

 2731.  भरी  ब्रालेइबर  यादव  :  वया  जलभूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
 क्ष्या  अन्तर्राज्यीय  बस  टर्मिनल  के  समीप  निर्माणाधीन  पुल  के  निर्माण  में  कमियां  पायी

 गयौ  हैं  और  इसी  कारण  से  ठंऊँदार  को  बदल  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  कमियों  के  लिये  जिम्मेदार  ठेकेदार  के  विरुद्ध  कोई
 अस्य  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ree
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 _._ _ _  ___  :  -  >»>---

 जल  घृूसल  परिवहन  मंत्रो  तथा  संथार  धंशी  के०  प्रोਂ  :  दिल्ली
 जो  अन्तर्राज्यीय  वस  डटमिनल  के  नजदीक  पुल  बना  रहा  ने  निर्माण  में  कमियों  के

 कारण  ठेकेदारों  को  नहीं  बदला  बल्कि  निर्माण-कार्य  की  धीमी  प्रथति  के  कारण  बदला  है  ।

 और  :  प्रदव  नही  उठते  ।

 फंटिलाइजर  कार्पोरोशन  आफ  इंडिया  और  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कार्पोरेशन  के
 कामकाज  सम्वन्धों  कार्यदटल  की  सिफारिशों  पर  की  गयौ  कार्यवाही

 2632.  थी  कुसुम  क्षण  मूर्ति  :  न्या  छषि  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कटिलाइजर
 कापोरेथन  के  कार्य  के  बारे  में  गठित  कार्य-दल  की  सिफारिशों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उपप्रधान  मंत्री  और  कृषि  अस्त्री  देवी  :  टास्फ  फोस  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  फटिलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया  तथा  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कार्पोरेशन

 एफ  के  एककों  के  निष्पादन  में  सुधार  लाने  के लिए  कई  उपाय  किए  गए  गोरखपुर
 संयंत्र  के  पुनरूद्धार  तथा  रामागुण्डम  संगंत्र  के  साध  कंपटिव  पावर  सयंत्र  संवंधी  प्रव्ताव  पर  अग्रिम
 स्तर  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |  एफसी  आई  का  हानि  पर  जाने  वाला  सिन्दरी
 करण  संयंत्र  बन्द  कर  दिया  गया  इसके  कोरबा  संयंत्र  को  बन्द  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 एच  एफ  सी  और  11,  बरौनी  तथा  दुर्गापुर  की  चालू  इकाइयों  तथा  इसकी  हल्दिया
 उवरक  परियोजना  का  सम्पूर्ण  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  भो  परामशेंदाता  नियुक्त  किए  गए  हल्दिया
 परियोजना  के  नाइट्रोपरस्फेट  समूह  संयंत्रों  के  पुनरूद्धार  को  सिद्धान्त  रूप  में  अनुमोदित  कर  दिया
 गया

 परमाणु  परोक्षण

 2733.  श्रो०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  क्या  विदेश  मंजरो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  परमाणु  युद्ध  का  विरोध  करने  वाले

 कुछ  अन्तर्राष्ट्रीय  मौतिक-विज्ञानी  संगठनों  ने  महाश  क्तियों
 से  परमाणु  परीक्षणों  को  जिनके  कारण  बड़े

 पैमाने  पर  पर्यावरण  प्रदूषित  हो  रहा  सदा  के  लिए  रोक  देने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  पर  भारत  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  भारत  सरकार  का  पर्यावरण  को  प्रदूषित  होने  से  बचाने  एवं  जनस्वास्थ्य  की  रक्षा

 हेतु  महाशक्तियों  के  समक्ष  अपना  दृष्टिकोण  रखने  का  विचार  है  ?

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि

 सुविख्यात  द  इण्टरनेशनल  फिजीशियन्स  फॉर  द  अप्रिवेश्शन  ऑफ  न्यूवलीयर  ने

 10  1989  को  हिरोशिमा  में  आयोजित  अपनी  9  वीं  विश्व  काँग्रेस  में  नाभिकीय  हथियार

 रखने  वाले  सभी  राज्यों  को  संबोधित  की  गई  एक  अपील  में  नाधिकोब  हथ्षिमारों  की  होड़  को  रोकने

 के  लिए  नाभिकीय  परीक्षण  पर  तुरन्त  रोक  लगाए  जाने  को  मांग  की  अन्य  बातों  के

 साथ  अपील  में  ग्रह  मांग  शामिल  गई  श्री  कि  गुप्त  नाभिकीय  प्रयोगशालाओं  को  खुले
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 वैज्ञानिक  संस्थानों  में  बदला  जाए  ताकि  उनक्े  प्रयासों  को  पर्यावरणीय  समस्याओं  की  दिशा  में  लगाया

 जा  सके  और  विश्व  सेनन््य  खर्च  में  50%  की  कटौती  की  जाए  ताकि  वर्ष  2000  तक  विश्व  स्वास्थ्य

 संगठन  के  कार्यक्रम  को  स्वास्थ्यਂ  को  सहायता  उपलब्ध  कराई  जा

 और  भारत  सरकार  ने  सभी  परिस्थितियों  में  नाभिकीय  हथियार  रखने  वाले  सभी
 राज्यों  द्वारा  नाभिकीय  हथियारों  के  परीक्षण  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाए  जाने  का  निरन्तर  समर्थन  किया

 सरकार  ने  व्यापक  परीक्षण  रोक  सन्धि  पर  बातचीत  आरंभ  करने  और  इस  प्रकार  की  बातचीत
 आरंपम  न  होने  की  स्थिति  तक  व्यापक  परीक्षण  रोक  सन्धि  की  दिज्ञा  में  पहले  कदम  के  रूप  में  समी
 पाभिकीय  परीक्षणों  को  तुरन्त  स्थगित  कर  देने  के  लिए  बहुपक्षोय  मंचों  पर  और  द्विपक्षीय  सम्पर्कों  में
 लगातार  दबाव  डाला  है  ।

 नये  डाकघर  खोलने  पर  प्रतिबंध

 2734.  श्री  बालगोपाल  मिश्र  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नये  डाकघर  खोलने  पर  लगाया  गया  प्रतिबंध  अभी  जारी
 यदि  तो  यह  प्रतिबध  कब  हटाया
 उसके  बाद  उड़ीसा  में  कितने  नये  डाकधर  खोले  गये  और
 तत्संबंधी  जिलावार  ब्यौरा  क्या

 जलभूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मन्नो  के  :  और
 डाकघर  खोलने  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  1984  से  प्रशासनिक  विः  भागों/मंत्रालयों  से  पद

 सूजित  करने  की  शक्तियां  वापस  लेने  से नए  डाकघर  खोलने  के  लिए  वित्त  मंत्रानय  की  सहमति  लेनी
 होती  है  ।

 ओर  सातवीं  योजना  अवधि  के  31-12-1989  उड़ीसा  में  खोले  गए
 नए  डाकघरों  की  संख्या  निम्नानुसार  है  :--

 1985-86  ष््न्य
 1986-87  श्न्य
 1987-88  8  16
 1988-89  8-89  152
 1989-90  18
 (31-12-1989

 कुल  जा

 जिलावार  ब्यौरा  एकत्र  किया  जा  रहा  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 कर्नाटक  के  तुमक्र  ओर  बंगलोर  जिलों  में  नए  टेलोफोन
 कनेक्दनों  हेतु  आवेदन-पत्र

 2735.  श्री  बासवराज  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।
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 कर्नाटक  के  तुमकूर  और  बंगलौर  जिलों  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  हेतु  कितने  आवेदन-पत्र
 अमी  भी  लम्बित  पड़

 इन  दोनों  जिलों  में  से  प्रत्येक  जिले  में  प्रति  मास  टेलीफोन  कनेक्शन  हेतु  पंजीकरण
 कराने  वाले  व्यक्तियों  की  औसत  संख्या  क्या

 इन  आवेदन-पत्रों  के  निपटान  की  प्रति  मास  दर  कया  और

 सरकार  द्वारा  पिछले  बकाया  आवेदन  पत्रों  पर  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  कया
 वाही  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मशी  :

 तुमक्र  जिला  बंगलौर  जिला
 1612  49682

 इनमें  से  '205  तुमक्र  इनमें  से  46616  बंगलौर
 शहर में  हैं  ।  शहर में  हैं  ।
 100  1700
 इनमें  से  77  तुण्कूर  शहर  में  हैं  ।  इनमें  से  1504  बंगलौर  शहर  में
 (1989-90  का
 30  1500

 पिछले  बकाया  आवेदन  पत्रों  को  निपटाने  के  लिए  तुमकूर  में  पंचवर्षीय  योजना
 के  मध्य  में  3500  लाइनों  बाला  इलेबट्रानिक  एक्सचेंज  लगाने  और  बंगलौर  जिले  में  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  लगमग  1.5  लाख  इलेकट्रानिक  एक्सचेंज  लाइन  क्षमता  की  वृद्धि  करने  की
 योजना  है  बशर्ते  कि  योजनाओं  को  स्वीकृति  मिल  जाए  और  संत्ताधन  उपलब्ध  हों  ।

 कर्नाटक  में  सुविधा

 2736.  श्री  बासवराज  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
 कर्नाटक  के  किन-किन  जिलों  में  सुविधा  उपलब्ध

 कर्नाटक  के  किन-क्रिन  जिलों  में  सुविधा  अभी  भी  उपलब्ध  नहीं  और

 इन  जिलों  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  करायी  जायेगी  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  रांचार  मश्नी  :  कर्नाटक  के
 जिन  जिलों  में  सुविधा  उपलब्ध  है  उनके  नाम  इस  प्रकार  हैं  बंगलौर

 चित्र

 (=)
 प्रइन  नहीं  उठता  है  ।
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 — ०नन  भा  -

 भारियल  ओर  ताड़  के  बक्षों  में  रोग

 2737.  श्री  जो  ०  एस०  बासवराज  :  :  क्या  कृषि  भन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  कृष  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  किये  गये  सांख्यकीय  सर्वेक्षण  के  अनुपार  देश  में

 नारियल  तथा  ताड़  के  वृक्ष  किस  सीमा  तक  रोग  से  प्रमावित  ओर

 वया  सरकार  का  विचार  विषषेष  रूप  से  कर्नाटक  के  तुमकूर  जिले  में  नारियल  अथवा  ताड़

 अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का  है  ?

 उपप्रधान  मंत्री  और  कृषि  मंत्री  देवी  :  केरल  अण्डमान-निकोबार

 द्वीप  समह  में  से  नारियल  को  थोड़ा  सा  नुकसान  होता  इस  बारे  में  कोई  सांख्यकीय  सर्वेक्षण

 नहीं  किया  गया  है  ।

 आठवीं  योजना  के  दौरान  ताड़  के  लिए  राष्ट्रीय  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  लेकिन  इसके  लिए  स्थान  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 पृथक  राज्यों  के  लिए  आंदोलन

 2738.  श्री  रामलाल  राहो  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  क्रि  कई  राज्यों  में  पृथक  राज्य  बनाने  हेतु
 आंदोलन  चल  रहे  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्री  मुफ्ती  मोहम्मद  :  जी  श्रीमान  ।

 ऐसी  मांगों  पर सरकार  का  यह  मत  रहा  है  कि  क्षेत्रीय  असमानताओं  और  आधिक
 पिछड़ेपन  जैसे  मूल  कारणों  से  उत्पन्न  होने  काले  आंदोलनों  को  सुविचारित  योजनाओं  और  तीगत्र
 विकास  कार्येक्रमों  को  लागू  करके  सुलझाया  जाना

 अध्टालर  में  स्क्प्त  षाये  गये  विल्लो  पुलिस  कर्मचारी

 2739.  श्री  रापलाल  राही  :  क्या  गृठ  मन्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 वर्ष  1989  के  दौरान  दिल्ली  गुप्तचर  विभाग  द्वारा  की  गई  जांच  के  आधार  पर  दिल्ली

 पुलिस  के  कितने  कर्मचारी  अष्टाचार  में  लिप्स  पाये  ओर

 ऐसे  कितने  कमंचारियों  के  विरूद्ध  कायंवाही  की  गई  है  ?

 गृह  संतरे  सुक्ती  सोहम्मद  :  और  दिल्ली  पुलिस  को  सतकंता  अआखा
 द्वारा  की  गई  जांच  पड़ताल  के  आधार  पर  56  कमंचारियों  को  भ्रष्टाचार  के  माललों  में  अन्तग्र स्त
 पाया  गया  ।  उन  सभी  के  विरूद्ध  उचित  अनुशासनास्मक/विमागीय  कारंवाई  शुरू  को  गई
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 वक्षिण  विल्लो  में  बन्द  पड़  टेलीफोन

 2740.  प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे  कि  :
 क्या  ओखला  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  अन्तर्गत  दक्षिण  दिल्ली  में  बड़ी  संख्या  में  टेलीफोन

 इस  वर्ष  फरवरी  के  मध्य  से  20  दिन  से  भी  अधिक  अवधि  से  बन्द  पड़े  हुए  और

 यदि  तो  टरेलीफोनों  को  ठीक  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खलभूतल  परिवहन  मन््त्रो  तथा  संचार  मन््त्री  के०  पो०  :  जी  नहीं  ।

 उपयुक्त  को  महं  नजर  रखते  हुए  लागू  नहीं  होता  ।

 फसलों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य

 2741.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  कृषि  मंज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  लिए  विभिन्न  फसलों  के  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य
 निर्घारित  किया  गया

 प्रत्येक  फसल  की  वास्तविक  पैदावार  कितनी-कितनी

 क्या  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्य  स ेअधिक  रहा  और

 यदि  तो  इतके  क्या  कारण  हैं  ?

 उपप्रधान  मंत्री  और  कृषि  मंत्रो  देवों  :  और  1988-89  के  दौरान
 विभिन्न  फसलों  के  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  तथा  1989-90  के  लक्ष्य  नीचे  दिए  गये  हैं  :--

 मी०  टन/गांढें)

 फसल  1988-89  1989.90

 लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य

 1.  चावल  67.95  70.67  72.50

 2.  गेहूं  52.32  53.99  54.00

 3.  मोटे  अनाज  33.00  31.89  33.75

 4,  दालें  13.30  13.70  14.75

 5,  कुल  खाद्यान्न  166.57  170.25  175.00

 6.  तिलहन  15.66  17.89  16.50

 7.  कपास*  0.78  8.69  10.00

 8.  पटसन  और  मेस्ता**  9.20  7.70  9.50

 9,  गन्ना  195.00  204.63  212.00

 जिकिनिकिििििलिकि  किमी  anaemenneineetnnnnnnn
 #  :-  कि०  ग्राम  की  गांठे  **  :  कि०  ग्राम  की  गांदे
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 और  1988-89  के  दौरान  अधिकांश  फप्तलों  के  लक्ष्य  अधिक  रहे  1989-90
 के  दौरान  प्रत्येक  फसल  की  वास्तविक  पैदावार  के  आंकड़े  अमी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 पाराद्ीप  फास्फेट्स  लिमिटेड  के  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल

 2742  श्री  प्रधानों  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाराद्वीप  फास्फेट्स  लिमिटेड  के  कमंचारियों  ने  अपने  नौ-सूद्री  मांग  के  समथंन  में

 हाल  में  अनिश्चितकालीन  हड़ताल  शुरू  की

 क्या  इस  बीच  कर्मचारियों  और  प्रबन्धकों  क॑  बीच  समुचित  विचार-विमशे  के  बाद  हड़ताल
 समाप्त  हो  गई  और

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन्हें  पूरा  करने  के  लिए  क्या

 वाही  की  गई  है  ?

 उपप्रधान  सन््त्री  ओर  कृषि  मन््त्री  :  हां  ।

 यूनियन  द्वारा  हड़ताल  बिना  झातें  वापस  ले  ली  गयी  थी  ।

 (1)  कर्मचारी  यूनियन  द्वारा  रखी  गयी  मार्गे  निम्न  प्रकार  थी  :

 (1)  वर्ष  1988-89  के  लिये  बोनस  का  मुगतान/उपदान  की  अदायगी  ।

 (2)  मजदूरी
 (3)  कामगारों  के  लिए  पदोन्नति  की  नीति  निर्धारित  करना  ।

 (4)  ठेका  मजदूरों  के  लिए  कैन्टीन  की  सुविधा  ।

 (5)  प्रशिक्षता  की  प्रशिक्षण  अवधि  सम्बन्धी  ।

 (6)  कर्मचारियों  की  संख्या  में  कटौती  ।

 (7)  ठेका  मजदूरों  क ेलिए  आवास  की  सुविधा  ।

 (8)  यूनियन  के  महामन्त्री  क ेसाथ  कथित  दुब्यंवहार  के  लिये  उप  महाप्रवन्धक
 के  खिलाफ  कार्यवाही  ।

 (9)  वापस  लिये  गये  विशेषाधिकारों  को  पुनः  बहाल  करना  और  वेतन  ग्रंडों  में
 असमानता  को  दूर  करना  ।

 (2)  उड़ीसा  सरकार  ने  पदोन्नति  सम्बन्धी  नीति  निर्धारित  ठेका  मजदूरों  के  लिए
 आवास  सुविधा  और  वेतनमानों  में  विममता  को  दूर  करने  सम्बन्धी  मांग  को  न्याय  के  लिये  औद्योगिक
 अधिकरण  को  भेज  दिया  होष  मांगों  क॑  सम्बन्ध  में  पारादीप  फास्फेट  लि०  के  विचार  निम्न
 प्रकार  हैं  :---

 (1)  जैसा  कि  बोनस  मुगतान  अधिनियम  के  अन्तर्गत  प्रावधान  कम्पनी  ने  कोई
 --...  लाभ  नहीं  अतः  न  तो  वोनस  और  न  उपदान  का  भुगतान  न्याय

 संगत  है  ।
 ह

 114



 $  1912  लिखित  उतर

 (2)  प्रबन्ध  ने  पहले  ही  15  1989  को  वेतन  समझौते  का  प्रस्ताव  रख  दिया
 था  ।  अनेक  श्रमिकों  ने  यूनिय्नन  से  त्याग-पत्र  दे  दिया  है  और  वार्ता
 आरम्म  करने  की  कार्यवाही  स्थिति  के  स्थायी  रूप  घारण  करने  के  पश्चात  ही
 की  जाएगी  ।

 (3)  ठेका  मजदूरों  के  लिए  कंनटीन  की  सुविधा  की  व्यवस्था  करने  की  जिम्मेदारी
 ठेकेदारों  की  प्रबन्ध  ने  ठेका  मजदूरों  के  लिये  कन्टीन  हेतु  मवन  की  व्यवस्था
 कर  दी  है  जिसमें  ठेकेदार  द्वारा  कंन्टीन  की  व्यवस्था  की  जानी  सभी  ठेका

 मजदूरों  द्वारा  इस  सुविधा  का  लाभ  उठाये  जाने  की  आशा

 (4)  प्रशिक्षुओं  की  प्रशिक्षण  अवधि  को  औद्योगिक  विवाद  का  विषय  नहीं  बनाया  जा
 सकता  ।

 (5)  कमंचारियों  की  संख्या  में  कोई  कमी  नहीं  की  गई  है  वस्तुतः  प्रबन्ध  रिक्त  पदों
 को  भर  रहे  हैं  ।

 (6)  कथित  दुव्यंवहार  के  लिये  प्रबन्ध  के  खिलाफ  कार्यवाहों  औद्योगिक  विवाद  का
 विषय  नहीं  बन  सकती  |

 (7)  विश्वेषाधिकार  को  वाषस  लेने  सम्बन्धी  विवाद  को  यूनियन  द्वारा  पहले  भी  उठाया
 गया  था  और  उसे  पहले  ही  समझौता  विफल  होने  सम्बन्धी  रिपोर्ट  में  शामिल
 किया  है  जिसे  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  दिया

 उत्तर  प्रदेश  ओर  मध्य  प्रदेश  में  पेयजल  को  समस्या

 2743.  झ्ली  शाम  सजीवन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  क॑  बुदेलखंड  डिवीजन  में

 ललितपुर  तथा  इलाहाबाद  जिलों  में  तथा  मध्य  प्रदेश  के  छतरपुर  और  टीकमगढ़  जिलों
 की  पेयजल  की  गंभीर  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए

 क्या  उक्त  समस्या  के  अस्थायी  समाधान  के  रूप  में  ट्रैक्टरों
 तथा  रेलगाड़ियों  के  जरिए  पेयजल  की  सप्लाई  सुनिश्चित  की  गई  है  और  यदि  तो  इसके  क्या
 कारण

 क्या  वहां  पर  बड़े  पैमाने  पर  हैण्डपम्प  लगाने  का  प्रबन्ध  किया  गया

 क्या  सरकार  ने  इस  समस्या  के  स्थायी  समाधान  के  लिए  कोई  नई  व्यापक  योजनायेਂ
 तैयार  को  हैं  और  यदि  तो  ये  योजनायेਂ  कब  तक  कार्योन्वित  कीं  और

 (5)  यदि  तो  ऐसी  योजनायेਂ  कब  तक  तैयार  की  जायेगी  और  कार्यान्वित  की  जायेंगी  ?

 उपप्रधान  मंत्री  ओर  कृषि  मंत्री  देवो  :  सरकार  द्वार  किए  गए  उपायों  में
 जल  का  मू-जल  की  कुओं  को  गहरा  करना  व  सफाई  ट्यूब्वेलों  को  विस्फोटक
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 से  गहरा  हैंडपम्पों/पावर  पम्पों  सहित  गहरे  नलकृप  सहित  उपलब्ध  कराता  शामिल

 इसके  शहरी  क्षेत्रों  के  लिए  जल  आपूर्ति  हेतु  निम्नलिखित  योजनाओं  का  भी  मारत

 सरकार  द्वारा  तकनीकी  रूप  से  अनुमोदन  कर  दिया  गया  है  :--

 1.  उत्तर  प्रदेश  में  67.26  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  ल/गत  वाली  झांसी-बबीना  जल

 आपूर्ति  परियोजना  ।

 2.  मध्य  प्रदेश  में  14.28  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  छतरपुर  जल  आपूर्ति

 3.  मध्य  प्रदेश  में  3.688  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  सतना  जल  आपूर्ति  योजना  ।

 4.  मध्य  प्रदेश  में  529  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  रीवा  जल  आपूर्ति  योजना  ।

 भारत  सरकार  ने  31-3-1990  को  समाप्त  होते  वाली  अवधि  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के

 दुभिक्ष  से  प्रमावित  क्षेत्रों  में  पेघ्जल  की  आपूर्ति  के  लिए  प्रबन्ध  करने  हेतु  सूखा  राहत  सहायता  के
 प्रयोजन  के  लिए  राज्य  सरकार  को  7.902  करोड़  रुपये  के  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  का  भी
 मोदन  कर  दिया  था  ।  इसी  प्रकार  मध्य  प्रदेश  राज्य  को  1989  से  1990  तक
 की  अवधि  के  लिए  8.54  करोड़  हुये  के  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  का  अनुमोदन  किया  गया

 जी

 जी  हां  ।

 और  (३)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वच्छ  पेयजल  की  दीघेकालिक  आपूर्ति  की  ब्यापक
 नायेਂ  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्पक्रम  केन्द्रीय  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  आपूर्ति
 कार्थक्रम  के  अन्तर्गत  तैयार  की  जाती  हैं  तथा  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ।  मध्य  प्रदेश  के  झबुआ
 तथा  राजगढ़  और  उत्तर  प्रदेश  के  आगरा  तथा  उन्नाव  के  मिनी  मिशन
 योजना  क्षेत्रों  को  राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  के  अन्तगंत  ले  लिया  गया  मध्य  प्रदेश  के  155
 ग्रस्त  जिनको  1990-91  के  दौरान  शामिल  किए  जाने  की  संभावना  को  सभी
 समस्याग्रस्त  गांवों  को  31-3-90  तक  या  आंशिक  रूप  से  शामिल  किए  जाने  की  संभावना
 जहां  तक  उत्तर  प्रदेश  का  सम्बन्ध  4  पर्वतीय  जिलों  के  755  समस्थाग्रस्त  गांवों  को  छोड़कर  सभी
 अन्य  समस्याग्रस्त  गांवों  को  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  स्वच्छ  पेयजल  की  सुविधायेਂ  मुहैया  कराने
 हेतु  या  आंशिक  रूप  से  शामिल  किए  जाने  की  सम्मायना  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  आठवीं  योजना  में
 दामिल  किये  जाने  के  लिये  बकाया  गांवों  को  आठवीं  योजना  के  वर्षों  में  कवर  किए  जाते
 की  संम्भावना  है  ।

 केन्द्रीय  पुलिस  संगठनों  के  कार्यकरण  को  पुनरीक्षा
 ]

 2744.  श्रो०  विजय  कुमार  सल्होआ
 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  का  समी  केन्द्रीय  पुलिस  संगठनों  के  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा  करने  का
 विचार  ताकि  इन  संगठनों  को  काश्गर  और  सुव्यवस्थित  बनाया  जा
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यह  पुनरीक्षा  कब  तक  पूरी  हो  जायेगी  ?

 गृह  संत्री  मुफ्ती  मोहम्मद  :  से  पुलिस  संगठनों  के  कार्यकरण  की
 समीक्षा  करना  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  जब  कमी  आवश्यकता  होती  है  संगठनों  को  अधिक
 प्रमावशाली  बनाते  के  लिये  उपाय  किये  जाते  विशेष  समीक्षा  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 तमिलनाडु  में  शऔलंका  से  हथियार  बंद  गिरोह

 2745.  औी  पीਂ  एस०  सईद
 भरो  मुल्लापलली  रामचखन  )

 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  श्रीलंका  से  बड़ी  संख्या  में  कुछ  हथियार
 बन्द  गिरोह  तमिलनाडु  में  प्रवेश  कर  गए  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  ने  के  क्या
 कदम  उठाए  हैं  ?

 गह  मंत्री  सुफ्तो  मोहम्मद  और  इस  आशय  की  कोई  सूचना  नहीं  है
 कि  श्रीलंका  से  बड़ी  मात्रा  में  सशस्त्र  प्रैग  तमिलनाडु  में  घुसपेठ  कर  रहे  हैं  ।  18-19
 1990  की  बीच  की  रात  श्रीलंका  उम्रवादी  होने  दावा  करने  वाले  सशस्त्र  व्यक्ति
 रामनाथ  पुरम  जिले  की  एक  चंक  पोस्ट  से  जबरन  तथा  ललकारे  जाने  पर  उन्होंने  गोलियां

 चलाई  जिससे  एक  पुलिस  कांस्टेबल  और  एक  नागरिक  मारा  गया  तथा  11  पुलिस  कर्मियों  सहित  15

 अन्य  व्यक्ति  घायल  हो  गए  ।  इस  सम्बन्ध  में  तोन  मामले  दर्ज  किए  गये  हैं  तथा  राज्य  पुलिस  द्वारा

 उनकी  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  एक  व्यक्ति  गिरफ्तार  भी  किया  गया  ।  श्रीलंका  के  शरणाथथियों

 के  बड़ी  मात्रा  में  आ  जाने  से  उत्पन्न  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  समी  उचित  उपाय

 कर  लिए  है  ।

 साम्प्रदायिक  दंगे

 ]

 2746.  ओ  गुलाबचन्द  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 झो  कमल  चोधरो  पह

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  में  हुए  साम्प्रदायिक  दंगों  का  राज्यवार  और  मासवार

 ब्यौरा  क्या  और

 इन  दंगों  में  कितने  जान-माल  का  नुकसान  होने  का  अनुमान  है  ?

 गृह  मंत्री  सुफ्ती  मोहम्मद  :  )  और  (@)  प्राप्त  सूचना  के  आधार  पर  देश  में

 अन्तिम  तीन  महीनों  के  दौरान  घटित  साम्प्रदायिक  दंगों  का  विवरण  निम्नलिखित  हैं  :
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 का ऱ़

 स्थान  और  घटना  घटित  मारे  गये  व्यक्तियों  की  सम्पत्ति  की  जनुमानित
 होने  की  तारीख  संख्या  हानि

 बिहार

 ढाका  2
 चम्पारन  )

 (27

 सिमरी
 बल्तियारपुर
 सहारसा
 (27  फरवरी )
 गुजरात

 अहमदाबाद  3  --

 (27

 सूरत  1  --

 (27
 राजस्थान

 लाडनून  4  2.50  लाख  रु०
 जिला--नागौर

 (16  1989)

 राजस्थान  में  टेलीफोन  कनेकक््शनों  के  लिए  लम्बित  आवेदन-पतश्

 2747.  श्री  गुलाबचन्द  कटारिया  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  एक्सचेंज-वार  कितने  आवेदन-पत्र  लम्बित  पड़े
 हैं  ओर  वे  कब  से  लम्बित

 टेलीफोन  कनेक्शन  दिए  जाने  में  बिलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 लम्बित  पड़ें  आवेदन-पत्रों  करा  निप्टान  करने  के  लिए  क्या  कक्ष्म  उठाने  का  विचार
 और

 इस  सम्बन्ध  में  वर्ष  1990  के  लिए  कया  कार्य-प्रोजना  तैयार  की  गई  है  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  संत्रो  के०पी०  :  एक  विवरण
 संलग्न  जिन  तारीखीं  से  कुछ  प्रमुख  एक्सचेंजों  में  आवेदन  लम्बित  पड़े  उनका  ब्यौरा  मी
 अंलग्त  है  ।

 मुख्य  कारण  किवश्चन:उपस्कर  की  कमी  है  ।
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 टेलीफोन  प्रदान  करने  के  लिए  योजना  प्रस्ताव  तैयार  कर  सिए  गए  हैं  :

 (I)  5000  लाइनों  से  कम  क्षमता  वाले  एक्सचेंजों  में  मांग  होने  पर  और

 (7)  5000  लाइनों  से  अधिक  की  क्षमता  वाले  एक्सचेंजों  में  प्रतीक्षा-सूची  को  एक  वर्ष
 की  अवधि  तक  लाना  ।

 यह  स्थिति  योजनाओं  का  अनुमोदन  हो  जाने  तथा  उपस्करों  के  समय  पर  उपलब्ध  होने  पर
 निर्भर

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  टेफीफोन  एक्सचेंजों  की  सकल  स्विचन  क्षमता  को  30,000
 लाइनों  तक  बढ़ाने  के  लिए  कार्य  योजना  तैयार  कर  ली  गई  है  ।

 विवरण

 जिला-अजमेर

 क्र०  सं०  एक्सचेंज  का  नाम  प्रतीक्षा  सूची  कुल

 1.  अजमेर  2374
 2.  अरैन  2
 3.  बाबगाइचा
 4,  बघेरा
 5,  बन्दनवारा  1
 6.  बार्ना  1
 7  ब्यावर  148
 8.  भादुन
 9.  भागसुरी  3

 10,  मंडारसिदरी  5
 11.  मनवटा  7
 12.  मटियानी  5
 13.  मभिनाय
 14.  गोविन्दगह  1
 15.  हरनारा
 16.  जवाज

 17.  जूनियां  3
 18.  काडेल
 19.  काडे रा
 20,  कारवेदी
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 क्र०  सं०  एक्सचेंज  का  नाम  प्रतीक्षा-सूची  कुल

 21.  केलरी  10

 22.  खेरवा

 23.  मदनभंज  108

 24.  मंगलवास  2'
 25.  मसोदा

 26.  नसी  राबाद  6

 27.  पियासागांव

 28.  पुस्कर  5

 29.  राजगढ़  2
 30.  रामसर  ]
 31.  रूपानगढ़  6

 32.  सालेनाबाद

 93.  सरधाना  ||
 34.  सरवार  3
 35,  सावर
 36.  श्रीनगर

 37.  सुरसुरा  3
 38.  तानटोटी  2
 39.  थानवाला

 40.  तोदगढ़
 40.  विजयनगर  41.

 कुल  2720

 जिला  अलवर

 अजरका
 2.  अकबरपुर
 3.  अलवादा
 4.  अलवर  784
 5.  बहादुरपुर
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 क्र०  सं०  एक्सचेंज

 6.  बामबोली
 7.  बांसुर
 8.  बरोदामें
 9.  बारोड

 10.  बेहरोड
 11.  भानोकर
 12.  भिदुसी
 13.  मिवाडी
 14.  बिबीरानी

 15.  गंदाला
 16.  घारीसवाईराम
 17.  गोथरा
 18.  गोविन्दगढ़
 19.  हमीरपुर
 20.  हरसोली
 21.  हरसोरा
 22.  इस्माइलपुर
 23.  जटबेहरोर
 24.  जिडोली
 25.  कथुमार
 26.  खेरथल
 27.  खानपरमेवान
 28.  खेरली
 29.  किशनगढ़वास
 30,  कोथासीम

 31.  लाखनगढ़
 32.  माचेरी

 33,  मालायेरा
 34.  मंडावर
 35.  मंघन
 36.  मिया  अलव
 37.  नरायणपुर
 38.  नवगांव

 प्रतीक्षा  सूची  कुल

 26

 ३6
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 क्र०  सं०  एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची  कुल
 _  ee

 39.  प्रतापगढ़
 40.  पिनन
 41.  राजगढ़
 42.  राजपुर
 43.  रजवाड़ा
 44.  रामगढ़
 45.  रामपुर
 45.  ft
 47.  सहडोली

 सरिस्का
 49.  शाहजहांपुर  6
 50.  सोदावास
 51.  तहाला
 52.  टापुकारा
 53.  तातारपुर
 54.  थानागाजी
 55.  तिजारा
 56.  उरायन

 कुल  912

 जिला  आंसवाड़ा
 1.  आनन्दपुरी
 2.  अरथोना  1
 3.  बागीडोरा  7
 4.  बांसवाड़ा  609
 5.  बारी
 6.  बड़ोदिया
 7.  छोटाडु  गरा
 8.  घाटोल
 9.  जालौन

 10.  कुशलगढ़  3
 11.  लोहारिया  2
 12.  परतापुर  27
 13.  तेलवाड़ा

 कुल  645
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 चहातन
 घुरीमाना
 गदरा  रोड

 गुदनालानी
 कल्याणपुरा
 कनाना
 केवास
 मेजल
 मोकालसर
 पाचपाड़ा

 पटौदी
 राखी
 सांदरी
 शिवगंगा
 सिधारी
 सिवान

 बयाना

 मरतपुर
 मुसरार
 छोकरवाड़ा
 डौग
 हलेना
 जिराहेरा
 कसमन

 कुशेर
 नथाई
 तागर

 प्रतीक्षा-सूची  कुल

 लिंखित  उत्तर

 जिला  बाड़मेर

 जिला  मरतपर
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 क्र०  स०
 एक्सचेंज  प्रतीक्षा-सूची  कुल

 ee
 12.  पहरी
 13.  रसिया  5
 14.  ख्डल
 15.  रूपबस  1
 16.  सिक  री  5
 17.  +-

 18.  बेर

 कुल  520

 जिला  भोलवाड़ा
 1.  असिद  3
 2.  बनेरा
 3.  भीलवाड़ा  2347
 4.  बिजय
 5.  बिजोलीयंकलन  5
 6.  गंगापुर  2
 7.  गुलाबपुर  1
 8.  हमी  रगढ़  3
 9.  जहाजपुर

 10.  कोशीथ  ल  3
 11.  कोत्री  3
 12.  महुवा
 13.  मांडल  6
 14.  मंडलगढ़
 15.  पारासोली
 16.  पोटलान
 17.  रायपुर  2
 18.  राजाजीखसेरा
 19.  रोयलरोड  12
 20.  रुड  हेली
 21.  सिगोली  2
 22.  शाहपुर  12
 23.  शाहरगढ़  2

 कुल  2403
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 1912  लिखित  उत्तर

 क्र०  सं०  एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची  कुल

 जिला  बोकानेर

 बोकानेर  2216

 छत्रागढ़  6
 देशनोक

 हिरातसर
 जस्रासर

 कलू

 खाजुवाला  6

 लुनतकरणसर
 9.  महाजन

 10.  नपेसर  ।

 11,  नोखा  37
 12.  श्रीकोलायत्ती  6

 13.  उदरावसर  ।

 60

 ०
 ०
 +
 +

 (९५

 बूदी  कुल
 घोबी
 दैयी

 हिडोली

 कपरेन

 केशवरायपाटन

 लालहेरी
 नेरवा

 टरेरा

 ५०
 ढ़

 ४6.

 «४

 38
 |

 ०

 ७

 ००

 -+-

 ९

 कुल

 125



 लिखित  उत्तर
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 क्र०  सं०

 बी  9

 फ़
 SPAREN
 फ़ए

 S

 PRR

 ०७५७

 मे
 ०७

 929  1990

 एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची  कुल

 जिला  चिसोड़गढ़

 अलोला

 अनोरड  2
 पानरी  पेहरा

 बारवाड़ा  2

 बड़ी  सादड़ी

 बासी  2

 बेगन

 फेडंजर
 भोपलसागर

 छोटी  सादड़ी  10

 चित्तोड़गढ़  429

 बिन््डोली  2

 डूगला  ||

 गागरन  4
 कानोड

 कपासनः  4

 मंडपिया  1

 मंगलवाड़  2

 निकुर  3

 निम्बाहेडा  115

 प्रतापगढ़  18

 रूसनी

 रावलभेटा  73

 सेवा  3
 2

 सिलपुर

 672



 8  1912  लिखित  उत्तर

 क्र०  सं०  एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची  कुल

 जिला  चुरू
 1.  विदासर

 2«  छापड़
 3.  चुरू  84

 4.  दूृदवा  खेडा

 5.  मेमासार
 6.  नंगलवाड़ी
 7.  परिहारा
 8.  कुलासर
 9.  राजलदेसर

 8.  कातरनगर
 रतनगढ़  32

 10.  सादुलपुर  23

 11,  सलवा
 सलासर

 12.  सरदार  शहर  50

 13.  सिडमुख
 14.  श्री  दरगागढ़  50

 16.  सुदसोर
 17.  सूजनगढ़  7

 20.  तारानगर

 कुल  209

 जिला  घोलपुर
 बारी  4

 2.  बासेरी  5
 3.  घौलपुर  5
 4.  मनीयन  2
 5.  राजाखेडा
 6.  सरनाथूरा  4
 7.  तसीमो

 कुल  25
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 लिखित  उत्तार  29  1990

 क्र०  सं०  एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची  कुल

 जिला  ड  गरपुर
 ]  असपुर
 2  बंकोरा
 3  बिछिवाड़ा
 4.  चिकली
 5.  डु'गरपुर  144
 6  गलियाकोट  4

 है  खारगाड़ा  1
 8  पदली
 9.  फालोज
 10.  साबला  2
 11.  सागवाडा  15
 12.  सीमालवाड़ा  3

 कुल  169

 जिला  जयपुर
 1.  अचरोल  13

 2.  अलूदा
 3.  अम्बेर  133
 4,  बाघल

 5  बदीयाल  कलन  ||
 6.  बगड़ु  51
 7  बांदीकुई  li
 8.  बनेती
 9.  बांसलो

 10  बास्सी  25
 11  बासवा
 12  भादवा  2
 13  भांदरेज  2
 14  बीचुन
 15  बोरज  4

 128



 8  19.12  )  सलिखिता  उचर

 क्र०  सं०
 एक्सचेंज

 प्रतीक्षा  सूची  कुल

 चाकसू  6
 छारडा
 चित्ताड़ा  रेनवाल

 चोमू  58

 20.  दौलतपुरा  7

 दौसा  72

 22.  घानकिया  29

 23.  दुदु  5

 24,  दुर्गापुरा
 25.  गीजगड़
 26.  गोसेरा

 27.  गोविन्दगढ़  4

 28.  हिंगोनिया  4

 29.  जयपुर  6  यूनिट  20289
 30.  जयपुर  7  यूनिट

 जैयतपुरा  30

 32.  जवाहर  नगर  44

 33.  जेतवाडा
 34.  झांगो
 35.  झोतवाडा
 36.  जोबनेर  4

 37.  क्वालाबेडा
 38.  कालवाद  6

 39.  कनोता  36

 40.  करानसार

 कटलीवास  7

 42.  खाराबिसाल
 43.  खजरोली
 44.  कटपुतली  37

 45.  लालसोट  ५]

 46.  लावन
 47.  मधोराजपुर  2

 48.  महापुरा  26



 लिखित  टत्तर  29  1990

 क्र०्सं  एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची  कुल

 49.  महलान  7
 50.  मन्दावरी
 51.  मन्धामीमसीन

 52.  मनोहरपुर  4

 53.  मानसरोवर  १027
 54.  मौजामाबाद
 55.  नरायणा
 56.  नारेडा
 57.  नायला
 58.  पौटा  8

 59.  पापरदा
 60.  फागी  5
 61.  फूलेरा  4

 62.  रामगढ़पचया
 63.  रामपुरा  25
 64.  रेनवाल

 65.  रगंतापुरान

 66.  सैंथाल  4
 67.  सांमरझील  2
 68.  समोड
 69.  संगानेरी  गेट  11845

 10.  साहपुरा  16
 71.  शिवदापुरा  11
 72.  ध्िकदरा
 43.  सिकरी  1

 74.  तुगा
 १5.  विराटनगर  1

 76,  विश्वाखेरा  446
 77.  बाटका  2

 कुल  36808
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 8  1912  लिखित  उत्तर

 क्र०  सं०  एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची  कुल

 जिला  जेससमेर

 1.  जैसलमेर  80
 2.  लाठी
 3.  नचना
 4.  पोखरन
 5.  रामदेवेरिया

 कुल  80

 जिला  जालोर

 1.  अछोरे  2
 2.  बगोरा
 3.  बगरा
 4.  बकरारोड  11
 5.  बलवाडा
 6.  बरगाव
 7.  भीनौल  ६2

 8.  बूटेकर्वाडा  2
 9.  बीसनगढ़  15

 10.  चांदराई
 11.  चौरन
 12.  दासपान
 13.  गुढाबलोटन
 14.  हादेचा  1
 15.  जालौर  99
 16.  जसवन्तपुरा

 जीवाना
 17.  झाब
 18.  मालवाडा  1
 20.  मन्दवाला

 20.  पोसाना
 22.  रामा  4
 23.  रामसीन



 182
 1६1

 तहसील  एक्सचेंज

 रानीवाड़ा
 रेबतरा
 सांचोर

 सेला  see

 सियाना
 तवाब

 तिलोड़ा
 उम्मेदाबाद

 कुल

 जिला  झालसावाड़
 अल्लेरा
 भवानी  मंडी
 चौमेला
 दाग

 कुल

 झालावाड़
 झालरापाटन

 खानपुर
 मनोहर  थाना
 पीरावा

 रायपुर
 सुनेल

 जिला
 शु  झूनु

 अलीसीसर
 पबबाई
 बग्गड़
 बारागांव

 बीनजुसर
 बीसऊ
 चिराना

 प्रतीक्षा  सूची  कुल

 7

 29  1990



 8  191-2  लिकित  उशरे

 क्र०  सं०  तहसील  एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची  कुल

 8.  चिरा  24

 9.  चिरावा  5

 10.  गुधागोरजिका  3

 11.  झुझून  180

 12.  खेतरी  कोपर  9

 13.  खेतरी  टाउन

 14.  मालसीसर
 15.  मंडवा
 16.  मंडरेला
 17.  मुकंदगढ़
 18.  नवलगढ़  6

 19.  नूवां
 6

 20.  परसरामपुरा
 21.  पोंख
 22.  सुल्ताना
 23.  सूरजगढ़
 24,  तमकोर

 25,  उदयपुरवती  3

 कुल  253

 जिला  जोधपुर

 1.  अऊ

 2«  असोय
 3  बलारवा  12

 4.  बालेसर  2°

 5.  बानर  11

 6  बौबरी  3

 7.  बाप  6

 8.  बासनी  349

 9.  बेलवा  2

 10.  मोपालगढ़  7

 11.  नीलारा  18

 133.



 लिखित  उत्तर  29  1५90

 क्र०  तहसील  एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची  कुल

 12.  बीसालपुर
 13.  बोख्नदा  18
 14.  चौखा  3
 15.  घन्धोरा
 16.  घेवरा  8
 17.  ग्रहा  विश्नोई  6
 18.  झानवाड़
 19.  जोधपुर  7739
 20.  जोधपुर  1160
 21.  जोधपुर  1
 22.  खावराखुद  5
 23.  खारिया  मीठापुर
 24.  खारिया  खंगर  2
 25.  लोहाबट
 26.  लूनी
 27.  मंदोर
 28.  मारवाड़  मथानियां  28
 29.  ओसियां
 30.  फलोदी  29
 29.  सौटी
 32.  रानसीगांव  8
 33.  सालावास
 34.  सेतरावा
 35.  हेरगढ़  2
 36.  तीनवारी  23

 968

 जिला  कोटा
 अंतह  23

 2.  अतरू
 3.  बारन  269
 4.  भनवाड़गढ़  23
 5.  छाबड़ा
 6.  चिप्पा  बरोड़



 8  1912  लिखित  उत्तर

 क्र०  सं०  तहसील  एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची  कुल

 7.  दाराह

 8.  इटावा
 9.  कंतून

 10.  केनवास
 11.  केलवारा
 12.  किशनगंज

 13.  कोटा  3744
 14.  मंगरोल
 15.  मोदक

 16.  रामगंज  मंडी  34
 17.  सालपुरा
 18.  संगोद  2
 19.  सीसवाली
 20,  सूकेत
 21.  सुलतानपुर
 22.  सुमेरगंज  मंडी

 कुल  407

 जिला  नागोर
 1.  देगा  बादीखातू

 2.  नवा  बादू  6
 3.  नागा  बासनी
 4.  नाबा  बेसरोली  3
 5.  नावा  बिदीयाद  20
 6.  नावा  बिदसू
 ?  दीद  छोटीखातू  2
 8.  दीद  दयालपुर  4
 9.  डीडवाना  28

 10.  डेगाना  3
 11.  गाछीपुरा  2
 12.  गोथन  8
 13.  हरसौर  1

 135



 ऑकलित,अजसर  29  4990

 क्०  सं०  एबसचेंज  प्रतीक्षा  सूधीਂ  कुल

 14.  इडवा
 जासनगर

 15.  जायल  3

 जोधीआसी  3
 17.  लशिवसर  1
 18.  खुनखुना
 20.  कोलिया
 19.  कचमन  सिटी  37
 22.  कचमन  रोड  4
 23.  कुचेरा  5
 24.  लद॒रियां
 25.  लनन  16
 26.  लालगढ़  3
 27.  लुनवा
 28.  मकराना  491
 29.  मरोथ
 30.  मिथरी
 31.  मरटा  सिटी  25
 32.  मरटा  रोड  10

 33.  मोलासर
 34.  मुण्डवा  मारवाड़  3
 45.  नागौर  231

 36.  नारायणपुरा
 37.  निम्बोध
 38.  नोखचन्द  बतन  2
 39.  पवंतसर  11

 40.  पीह
 41.  रेन
 42.  रियानबाड़ी
 43.  रोल  1

 44.  श्रोबालाजी

 कुल  943
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 8:  1912  लिखित  उत्तर

 एक्सनेंज  फ्रतक्षा  सूची

 जिला  पाली
 1.  आनन्दपुर  कालू  2

 2.  अतबारा
 3.  औवबा
 4.  बाबरा
 5.  बागोल
 6.  बागरीनगर  2

 7.  बाली  3

 8.  बलराई
 9.  बाकली  2

 बांटा
 10.  बार
 11  बसुनो
 12.  बिलावस

 बिरामी
 14.  बिशालपुर

 बेरा
 बरकालन

 16.  मरकोण्डा  5

 माटुण्ड
 2

 20.  चचौरी
 चन्दावल

 22.  चनौड़
 23.  देवली  ओवा  2

 24.  देवली  कलां
 25.  देवलीपाबुजी
 26.  देसुरी
 27.  घामली
 28.  घानला
 29.  दुजाना
 30.  घनेराव

 1

 25.  घनेरी
 32.  बुण्डोज
 33.  गुरहेण्डला
 34.  जादन

 137



 सिखित  उत्तर  29  1990

 क्र०  संं०  एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची  कुल

 35.  जेतरन  4
 36.  जवाली
 37.  जोजावाड़
 38.  खेरवा
 39.  खिवाड़ा
 40.  खोड
 41.  कोसेलाव  1
 424  कुशालपुरा
 43.  लापीड
 44.  लताड़ा
 45.  लुनवा  3
 46.  मटवर  जंक्शन  2
 47.  मोहराय  1
 48.  मुन्दरा
 49.  नादौल  2
 50.  नाना
 51.  नीमज  1
 52.  नौई
 53.१  पाली  580
 54.  पीपलिया
 55.  फलवा  12
 56.  रायपुर
 57.  राणावास
 58.  रानीखुर्द  10
 89.  रॉट
 60.  रूपावास
 61.  सकदरी
 62.  साण्डेराव
 63,  सेन्दरा  2
 64.  सेवारी  1
 65.  सोजतसिटी  3
 66.  सोजत  रोड
 67.  सोमसार  13
 68.  सुमेरधुर  79
 69.  तखतगढ  2

 कुल  742
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 8  1912  लिखित  उत्तर

 क्र०  राँ०  एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची  कुल

 जिला  सवाई  साधोपुर

 1.  बहरवाडीखुद
 2.  बालाहेड़ी  2
 3.  बामनवास
 4.  मागवतगढ़
 5.  मरीोटी
 6.  बोनली
 4.  चौथ  का  बारवाड़ा
 8.  गंगापुर  सिटी  63
 9.  हिंदौन  सिटी  99

 10.  करोली  17
 11.  करीरोगाजीपुर
 12.  खांदर

 13.  खेरेला

 14.  कुण्डेरा
 15.  महुआ  2
 16.  महुआ  रोड  2
 17.  मालरनाडू गर
 18.  नदौटी
 19.  नरौलीडग

 20.  पोटा
 21.  पीपलडा
 22-  सपोत्रा
 23.  सवाई  माधोपुर  सिटी
 24-  सवाई  माधोपुर  35
 25,  शिवर  3

 26.  सुरोथ
 27.  श्रीमहावी रजी
 28.  टोडाभीम  6
 29.  वजीरपुर

 कुल  229

 139



 लिखित  29  1999

 क्र  एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची  जोड़

 जिला  सोकर
 1.  अजीतगढ़  8
 2.  बालारान
 3.  दन्ता  रामगढ़  6
 4.  दोलतपुरा  3
 5.  फतेहपुर  87
 6.  गुहाला  1
 LA  कचवा  12
 8.  कनवात  प्र
 9.  खचारियावास  1

 10.  खंडेला  1
 11.  खातु  श्यामजी  7
 12.  कुदान  1
 13.  लक्ष्मनगढ़  4
 14.  लोसल
 15.  मंघा  5
 16.  नेचवा
 17.  नीकाथामा  23
 18.  पालसेना  6
 19.  पातन
 20.  रामगढ़
 21.  रींगस  12
 22.  शिशु  )  3
 23.  सिहोत  छोटी  6
 24.  सिकर  558
 25  श्रीमाघोपुर  57

 कुल  818

 जिसा  सिरोही
 1.  आबू  माउंट  61
 2.  आबू  रोड  158
 3.  अनादरा  45
 4.  बानस  पुरम



 8  1912

 तहसील  एक्सचेंस

 5.  भारजा
 6.  दानतराय
 7  ज्वाल
 8.  के  लाश  नगर
 9.  काला  दरी

 मंडर
 12.  नीबाज
 13.  पाडीव
 14.  पालरी
 15.  पिडवाड़ा
 16.  पोसालियान
 16.  रियोदर
 18.  रोहिड़ा
 19.  सिलदर
 20.  सिरोडी

 20.  सिरोही
 22.  स्वरूपयंज  सियागंज
 22.  वाराडा

 जोड़

 जिला  भीगधानगर

 अनुपगढ़
 2.  अजु  नसार
 3.  भद्रा

 46  बिशझ्बायला
 5.  हैड
 6.  चाक  !2  जी
 4.  चाक  30
 8.  चुनावाड़  कोठी
 9.  डाबलोी

 दौलतपुरा

 गघली
 गशेश्षगढ़
 गंगुवाला  ९४

 =e

 न

 |
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 29  1996

 तहसील  एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची  जोड़

 16.  घरसेना
 17.  गोलुवाला  3.
 18.  गुलाबेवाला  5
 19,  हनुमानगढ़  टाउन  65
 20.  हनुमानगढ़  जंक्शन  215
 21.  जेतसर
 22.  जेतसर
 23.  केसरीसिहपुर
 24.  कुलचन्द्राਂ  .

 25, लालगढ़ जातन 4 26. मिर्जावाला 3 27 नेतावाला 23 28. नोहार 2 29. पदमपुर 2 30. पीर कामरिया 4 फेफाना 5 32. पिलीबांगा 8 33. रायसिह नगर 6 34. राजीयासार 35. रामगढ़ उजालावास 4 36. रामसिहपुर 37. रावतसर 9 38. रावला मंडी 39. रिडमालसर 8 40. साडुलशहर 5 संगराना 42. संगरिया 23 43. श्रीगंगानगर 977 44. श्रीकर्णपुर 7 45. श्रीविजयनर 2 46. सूरतगढ़ 56 47. तलवाड़ा झील 48. थलारका 49. तिबी 6 50. उद्योगबिहार कुल
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 एक्सचेंज
 ।  प्रतीक्षा  सूची  जोड़

 a  घए?/हर  रएखृञइउइृ्इ्इृइृइउउ_॒इ॒इ
 जिला  टोंक

 अलीगढ़
 2.  अविकानगर
 3.  बनस्थली
 4.  दियोली
 5.  डिग्गी  ५
 6.  ड्नी

 me
 ॥

 7  कोकर
 पा

 8.  लाम्बा  हरिसिद
 9.  लावा

 11.  मालपुरा  है

 12.  नगर  फोर्ट  19

 13.  निवाई
 पर्चेवर

 15.  पीपल  8

 16.  टोडारसीसिंह  5

 17.  टोंक  247

 उनियारा  200

 कुल  247

 जिला  उदयपुर

 बमबोरा
 jl

 2  बंकोरा  |
 3,  भानपुरा
 4.  भीम  3

 5  भिण्डर  3

 6.  भोमातावाड़ा
 7.  बिनोल|
 8.  अंदेसरा
 9,  चंफुजा  रोड़  25

 10,  चारमूझाझी  1

 11.  चावंड
 12.  दबोक
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 लिशचिकुउतर  79  1990

 क्र्सः  एक्सचेंज  प्रतीक्षा  सूची जोड़

 13.  डाबर
 14,  देलवाड़ा
 15.  देवगढ़  2
 16,  भारियावाढ़  9
 17.  फतेहनगर  11
 18  गालना
 19.  गांवघुरा
 20.  घासा  4
 21.  घाटा  ]
 22.  गोग डा
 23,  जवावरमाईनस  ॥
 24.  झाढोलपी  1
 25.  झाढोल  एस  1
 26.  कानरोली  113
 27.  कनोड  4
 28,  केलवा  40
 29.  केलवाडा  2
 30.  खरनोर
 31.  खेरोडा  3
 32.  खेरवाडा  15
 33.  कोट
 34.  कृषि  उपज  मंडी  यूपी  582
 35.  पुथाल
 36.  कुन  2

 37,  लंबोरी
 38.  लालासरदा  रगढ़
 39.  मंडाड
 40.  मांडवा
 38.  मावसी  जंक्शन
 42.  मोही  3
 43.  मोसेला
 44.  नाई
 45.  मंडेशामा
 46.  नाथद्वारा  83
 47.  मवागांव
 48.  पलोडरे
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 >  एक्सचेंज  का  माम  प्रतीक्ष  सूची  जोड़

 49.  परांशली
 50.  प्रताद  3
 51.  परसीला
 52.  फालासिया
 53.  रेल  मगरा  3
 54.  राजपुरा  दरीबा  7
 55  रीछेर
 56  रिखावदेब
 57.  रूडेरा  1
 58.  सबोर  1
 59.  सालमबार  7
 60.  समीचा
 61.  समोढ
 62.  सेमा
 63.  सेमाल
 64.  हाक्षिदा
 65.  थामला
 66.  थोलारवास
 67.  उदधपुर  6222
 68.  वललभनगर  1
 69,  वास

 कुल  6968

 कुछ  प्रमुख  एक्सजेंजों  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  सबसे  पुराने  आवेदकों  की  तारीख
 एक्सचेंज  का  नाम  तारीख

 1.  जयपुर  3.9.1981
 2.  जोधपुर  16.6.1980
 3.  उदयपुर  16.2.1982 2
 4.  अजमेर  20.10.198 4
 5.  श्रीगंगानगर  7.8.1986
 6.  कीकानेर  7.7.1983
 7.  काटा  21.12.1983
 8:  अलवर  3.3.1986
 9.  ढवावर  12,3.1989

 10.  कॉलो  15.7.1983
 eee  मम  काम  एप  इक  ene  इक  न  वभाए>भानल्भ  थम  ए  नम  ाकम+पवाकमूश॥कथ९  एक  इ  ५५७४  भमा  मारकर  इााकाक
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 किम»  ५०3  जोन और पाकिरतान के बोच मा

 जोन  और  पाकिरतान  के  बोच  सुरक्षा  समझोता

 2748.  श्री  यादवेन्द्र  दत्त  :  क्या  विदेश  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ॥
 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पाकिस्तान  और  चीन  के  बीच  हाल  ही

 में  दस  वर्गों  के लिए  एक  सुरक्षा  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  कौ  है  ?

 विदेश  संत्री  इन्द्र  कूमार  :  सरकार  ने  इस  आए्यय  की  खबरें  देखी  हैं  कि
 पाकिस्तान  और  चीन  ने  हाल  ही  में  द्विपक्षीय  रक्षा  सहयोग  के  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर
 किये  हैं  ।

 सरकार  उन  सभी  घटनाओं  की  निरन्तर  समीक्षा  करती  रही  है  जिनसे  भारत  की  सुरक्षा
 पर  प्रभाव  पड़ता  द्वै  और  इसकी  सुरक्षा  के  लिए  आवश्यक  उपाय  करतो

 गंस  पर  आधारित  उ्ंरक  संयंत्र

 2749.  श्री  के०  एस०  राव  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  गेस  पर  आधारित  कितने  उवेरक  संयंत्र  स्थापित  करने

 का  विचार

 इन  संयंत्रों  का  इनके  लागत  और  उत्पादन  क्षमता  सहित  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या
 क्या  कंंषक  भारती  कोआपरेटिव  लिमिटेड  ने  भी  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  गैस  पर

 आधारित  एक  नया  उवंरक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  दावा  किया  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  संयंत्र  का  इसके  लागत  और  उत्पादन  क्षमता
 सहित  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उपभ्रधान  मंत्री  ओर  कृषि  मंत्री  ओर  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  निर्माण  के  संदर्भ  में  योजनः  आयोग  द्वारा  गठित  उर्वरक  संबंधी  कार्यकारी  दल  ने  आठवीं
 योजना  अवधि  के  दौरान  सातब्रीं  योजना  के  विलम्बित  गेस  पर  आधारित  नाइट्रोजनयुक्त  उवंरक
 योजनाओं  के  कार्यान्वयन  तथा  एच  बो  जे  पाइपलाइन  पर  प्रत्येक  1350/2200  टन  प्रतिदिन

 निया/यूरिया  क्षमता  के  गेस  पर  आधारित  वतंमान  तीन  संयंत्रों  के  विस्तार  की  सिफारिश  की
 कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  को  अभी  स्वीकार  किया  जाना  है  ।

 और  कृभकों  गेंस  पर  आधारित  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  759
 करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  पलवल  में  1350/2200  टन  प्रतिदिन

 निया/यूरिया  संयंत्र  स्थापित  करन  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 दूरसंचार  विभाग  ओर  इसको  दो  कम्पनियां  महानगर  टेलोफोन  निगम
 लिमिटेड  तथा  विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड  के  बोच  राजस्व  का  बंटवारा

 2750.  शो  के०  एस०  राव  :  धया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वया  ओऔद्योग्रक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  को  दूरसंचार  विभाग  और  इसकी  दो  कम्पनियों
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 अर्थात  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  और  विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड  के  राजस्व  के  बंटबारे
 संबंधी  कोई  फाम ला  तैयार  करने  के  लिए  कहा  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  मृतल  परिवहन  मंत्री  तथा  सचार  मंत्री  के०  पी०  उन्नीक्ष्णनਂ  :  जी  हां  ।

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  और  विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड  सार्वजनिक
 क्षेत्र  की  कम्पनियां  हैं  जिन्हें  पर्याप्त  राजस्व  प्रस्ताव  होता  है  तथा  दूरसंचार  विमाग  इन  कम्पनियों  की

 इनफ्रास्टक्चर  और  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  करता  बी  सी  आई  पी  से  इन  तीनों  संगठनों  के  बीच

 संयोजनों  का  अध्ययन  करने  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  पद्धति  निहित  संबंधित  ग्रामीण

 संचारण  सहित  विस्तार  कार्यक्रमों  के  लिए  स्रोतों  की  निगमित  कर  की  विवक्षओं

 आदि  को  ध्यान  में  रखते  राजस्व  को  बांटने  संबंधी  फायू ला  के  लिए  मार्गनिर्देशक  सिद्धांतों  को

 सुझाने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 गिरोहों  द्वारा  सुनियोजित  ढंग  से  किये  गये  अपराध

 2751.  श्रीं  मनो  रंजन  मक्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अन्तर्राज्यीय  और

 अंतर्राष्ट्रीय  स्तरों  पर  सुव्यवस्थित  रूप  से  संगठित  गसों  द्वारा  सुनियोजित  ढंग  से  किए  जा  रहे
 राघों  के  मामलों  में  वृद्धि  की  समस्या  को  हल  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  :

 गृह  मंत्री  सफ्तो  सोहस्मद  :  अप«घों  को  दर्ज  जांच  उनका  पता

 लगाने  और  उनको  रोकते  की  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  की  है  ।  जिन

 अपराधों  में  अन्तर्राज्यीय  गिरोह  अंतग्र॑स्त  होते  हैं  उसकी  जांच  करने  और  रोकने  के  लिए  राज्य

 सरकारें  सम्बन्धित  राज्यों  की  पुलिम्त  की  मदद  मांगती  इसी  प्रकार  जिन  अपराधों  में  अन्तर्राष्ट्रीय

 गिरोह  अन्तग्रं स््त  होते  हैं  उनकी  जांच  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को

 मदद  मांपी  जाती  है  ।

 शुष्क  भूमि  खेती

 2752  :  ओर  जनादंस  पुजारी  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  किसानों  की

 आमदनी  बढ़ाने  और  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  के  लिए  शुष्क  मूमि  खेती  को  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  की  विचार  है  ?

 उपप्रथान  भन्त्रो  ओर  कृषि  मन्त्रो  देवो  :  देश  में  बारानी  खेती  को  लोकप्रिय
 बनाने  के  लिए  राज्य  और  केन्द्र  क्षेत्रों  के  तहत  कई  योजनाएं  शुरू  की  गई  इनमें  बारानी  कृषि  के

 लिए  राष्ट्रीय  पनघारा  विकास  सूखा  प्रवण  क्षीत्र  रेगिस्तान  विकास  कार्यक्रम  आदि
 जैसी  योजनाएं  शामिल  बारानी  खेती  वाले  इलाकों  में  पनधारा  क्रो  आधार  मानते  हुए  आधुनिक
 वेजश्ञानिक  पद्धतियों  क ेआधार  पर  आमदनी  और  रोजगार  के  अक्सर  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्न  योजनाओं
 को  जारी  रखने  का  विचार  है  ।
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 भारबती  नाविकों  में  बेरोजनारी  सम्बसर्थी  नन्दा  समिति  को

 सिफारिशों  लागू  करमा

 2753.  डा०  सुधीर  राय  :  क्या  जल  मृतल  परिवहन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मारतीय  नागरिकों  में  बेरोजगारी  से  संबंधित  नंदा  समिति  की

 रिश्लों  को  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  अब  तक  किन-किन  सिफारिशों  को  लागू  किया  और

 किन-किन  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-मुृतल  परिवहन  मंत्री  तथा  रांचार  मंत्री  के०  वी०  :  से
 भारतीय  नाविकों  में  बेरोजगारी  सबंधी  नन्दा  समिति  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  की  विभिन्न

 अजस्थाएं  संलग्न  वियरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण
 सिफारिश  सं०  संक्षिप्त  सिफारिशें  इसके  कार्यान्वयन  की  वर्तमान

 संख्या  स्थिति

 1  2  3

 रिपोर्ट  का  भाग  --  1

 1.  रोस्टरों  का  पुनसंमायोजन

 30  1982  तक  कम्पनी  सभी  श्रेणियों  के  नाविका ंके  बीच  समयतत
 और  सामान्य  दोनों  प्रकार  के  सभी
 सेस्टरों  में  कार्यों  की  संख्या  और  नाबिकों
 की  संख्या  के  बीच  समान  अनुपात  करने
 के  लिये  बम्बई  और  कलकत्ता  के  मौजूदा
 रोस्टरों  का  पुनः  समायोजन  किया
 जाए  ।

 कारगार  नाविक  बल  की  स्थापना

 लगातार  दो  काल  नोटिसों  का
 उत्तर  न  देने  वाले  नाविकों  को  मिष्क्रिय
 समझा  जाए  और  उनके  पंजीकरण  को

 रह  करने  के  लिये  उन्हें  कारण  बताओ
 नोटिस  जारी  किए  जाए  |  31
 1982  तक  कार्यवाही  पूरी  की  जानी
 थी

 वितरण  की  अपेक्षा  का  अनुपासन  करने  के
 लिये  बम्बई  में  रोस्टर  संख्या  160%  और
 कलकत्ता  में  185%  तक  बढ़ा  वी  गई

 कार्यान्वित  कर  दी  गई
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 रोजगार  के  लिये  वरिष्ठता

 अगले  रोकगार  की  वरिष्व्ता
 निर्धारित  करने  के  लिये  यात्रा  की  अवधि
 जमा  यात्रा  के  दौरान  अजिव  छुट्टियों  को

 मानदण्ड  माना  जाए  ।

 काल  के  लिये  नोटिस

 नाविक  के  अगले  रोजगार  की
 बारी  के  लिये  काल  नोटिस  इस  प्रकार  भेजें

 जाए  कि  मस्टर  को  होल्ड  करने  के  लिये
 मियत्त  तारीख  से  कम  से  कम  10  दिन

 पहले  वे  उसके  पास  पहुंच  जाएं  ।
 वधि  नोटिस  के  मामले  में  शिपिंग  कम्पनी

 द्वारा  टेलोीग्राफिक  काल  जारी  की  जानी

 चाहिए  ।

 बुलाये  जाने  को  संख्या

 क्र  कम्पलीमेंट  को  पूरा  करने  के
 लिये  अपेक्षित  नाविक़ों  का  चयन  करने
 के  लिये  उनके  120%  नाविकों  को

 बुलाया  जाए  ।

 स्वेचण्छिक  सेवाभियंति

 नाविकों  को  50  वर्ष  की  आयु  के
 बाद  स्वेच्छिक  सेवानिवृत्ति  लेने  के  लिये

 कार्याध्वित  कर  दी  गर्ड है  ।

 कम्बाइड  मर्चेट  शिपिंग
 मेंट  बम्बई/कलकत्ता)  नियम
 1986  में  अध्िसूचित  किये  जा  चजुक  हैं

 ओर  मस्टर  के  लिये  नाविकों  को  बुलाने
 के  लिये  जहाज  मालिकों  द्वारा  2।  दिन
 का  नोटिस  देने'की  आक्श्यकता  को
 न्वित  कर  दिया  गया  है  ।

 इस  सिफारिश  पर  विस्तार  से  विचार
 विमशं  किया  गया  ओर  यह  निर्णय  लिया
 गया  कि  नाविक  रोजगार
 लय  उन  श्रेणियां  में  जहां  वह  कमी  अनुमव
 करता  अपने  विवेक  से  अपेक्षित  नाविकों
 की  संख्या  के  120%  नाविकों  को  काल
 नोटिस  भेजेगा  ।  इस  बात  पर  सहमति

 हुई  कि  जहां  क््विक  संख्या  में  बुलाए  गये
 व्यक्तियों  को  खेजग़ार  न  दिया  जा  सके

 वहमं  ऐसे  व्यक्षितक्ों  को  आते  जाने  का  रेल
 किराया  दिया  जाएगा  अथवा  यदि
 दिफ्रोक्ता  शिमिंग  कम्फतिग्रां  चाहें  तो

 उन्हें  वेकल्पिक  तौर  पर  रोक  लिया

 जाएगा  ।

 जहाज  मालिकों ने  बताया है  कि
 घिक  नकद  खर्च  और  अन्य  सम्बन्धित

 149



 निखित  उत्तर

 10.

 11.

 150

 प्रोत्साहित  किया  जाए  और  प्रोत्साहन
 के  रूप  में  उसको  समयपूर्व  सेवा  निवृत्ति
 प्रतिपृति  अदा  की  जानी

 सेवानिवृत्ति  आयु

 नाविक  की  सेवानिवृत्ति  की  आयु
 को  वर्तमान  6.  वर्ष  से  घटाकर  58  वर्ष
 किथा  जाए  ।

 बेरोजगारो  राहत

 बेरोजगार  नाविकों  को  वित्तीय

 सहायता  देने  के  लिये  एक  स्कीम  तंयार
 की  जाए  और  कार्यान्वित  की  जाए  ।

 सेनिंग  रकेल्स

 भिन्न-भिन्न  प्रकार  के  नाविकों  के
 मैनिंग  स्केल  के  नियम  मर्चेन्ट  शिपिंग

 1958  की  घारा  88  के
 अधीन  बनाए  जाएं  ।

 भर्तो  ओर  प्रशिक्षण

 जब  तक  नियुक्ति  के  लिए  प्रतीक्षा
 कर  रहे  प्रशिक्षित  उम्मीदवार  पूर्णतः
 समायोजित  न  हो  जाएं  तब  तक  कोई
 नई  भर्ती  और  प्रशिक्षण  न  दिया  जाए  ।

 कटोन्यूजस  डिस्चार्ज  सटिफिकेट  आरी  करना

 नाविकों  को  कंटीन्यूअस  डिस्चार्ज
 सर्टिफिकेट  केवल  बम्बई  और  कलकत्ता  के
 शिपिग  मास्टरों  द्वारा  ही  जारी  किए
 जाने  चाहिए  ।

 29  गा  1990
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 समस्याओं  सहित  नौवहन  उद्योग  की
 वर्तमान  हालत  में  50  वर्ष  की  आयु  होने
 पर  समय  पूब  सेवानिवृत्ति  प्रतिपूर्ति  की
 अदायगी  करने  के  लिये  कोई  स्कीम  बनाना
 संभव  नहीं  हो  पाया  है  ।

 ये  आदेश  जारी  कर  दियेगए  हैं  कि
 घटाई  गई  सेवानिवृत्ति  की  आयु  अर्थात
 58  वर्ष  उन  नाविकों  पर  लागु  होगी  जो
 1.7.198  2  को  अथवा  उसके  बाद  पजीकृत
 हुए  हैं  ।

 इस  मुह  पर  जहाज  मालिकों  और  नाविकों
 की  विभिन्न  बैठकों  में  विचार-विमहं
 किया  गया  है  और  अन्ततः  यह  पाया  गया
 कि  निधियों  की  कमी  के  कारण  स्कीम
 कारगर  नहीं  है  ।

 बोर्ड  वेसल  पर  नाविकों  के  मैनिंग  स्केल
 का  जहाज  मालिकों  और  नाविकों  के  बीच
 द्विपक्षीय  रूप  से  निर्णय  किया  जाता  है  1

 कार्यान्वित  कर  दी  गई  है  ।

 कार्यान्वित  कर  दी  गई  है  ।
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 जिकित्सा  सानक

 नाविकों  के  लिये  प्रवेश-पूर्व
 चिकित्सा  मान+*ं  की  समीक्षा  की

 प्रवेश  पूर्व  शेक्षिक  अहंँता

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि
 भारतीय  नाविकों  के  व्यवसाथिक  स्तर
 की  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  तुलना  की  जा
 सके  और  वे  आधुनिक  प्रौद्योगिक  के  साथ

 जहाज  पर  तैनाती  की  अपेक्षाओं  को  पूरा
 कर  प्रवेश  पूत्र  शैक्षिक  स्तर  को
 गा  से  बढ़ाकर  दर्जा  अ  कर
 दिया

 प्रशिक्षण  का  आधुनिकोक रण

 परिष्कृत  जहाजों  पर  तैनाती  के
 लिये  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  को  अश्यतन
 बनाने  हेतु  समुद्र  पूर्व  प्रशिक्षण  संस्थानों
 को  पर्याप्त  उपकरण  व  स्टाफ  प्रदान
 किया  जाए  ।

 अनुशासन  और  उत्पादकता

 बोर्ड  शिपों  पर  अनुशासन  और
 उत्पादकता  के  स्तरों  में  सुधार  करने  के
 लिये  उपाय  किये  जाएं  ।

 नई  भर्तो  और  रोजगार  को  वाधिक  समीक्षा

 रोजगार  को  घीरे-धीरे  स्थाई
 बनाने  और  गम्भीर  बेरोजगारी  की

 रावृत्ति  को  दूर  करने  के  लिये  प्रशिक्षुओं
 की  नई  भर्ती  को  नियमित  करने  :
 रोजगार  उपलब्धता  और  रोस्टर  में  दी

 गई  संख्याओं  की  वार्षिक  समीक्षा  करने  «८

 कार्यान्वित  कर  दी  गई  नाविकों  के
 लिये  संशोधित  मर्चेट  शिपिंग

 1986  अधिसूचित  कर
 दिये  गए

 हैं  ।

 कार्यान्वित  कर  दी  गई

 स्वीकार  कर  लिया  लेकिन
 प्रशिक्षण  पुनः  शुरू  होने  पर  यह  लागु
 होगी  ।  वि

 स्वीकार  कर  लिया  गया  तथा  कार्यान्वित
 किया  जा  रहा  है  |

 कार्यान्वित  कर  दी  गई  है  ।

 ल्ब  को  अभि  |
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 के  लिये  एक  स्थाई  समिति  गठित  की

 जाए  ।

 साधिकों  के  लिये  फ्दोस्तमति  के  अवसर

 डेक  और  इजिन  रूम  नाविकों  की
 अधिकारी  स्तर  पर  पदोन्नति  की  स्कीम

 लागू  की

 कार्यान्वयन  के  लिये  सभिति

 सिफारिशों  को  श्ीघ्नता  से
 न्वित  करने  के  लिये  एक  त्रिपक्षीय
 समिति  गठित  की  जाए  ।

 एस  ड्राइवर  के  रूप  में  सक्षमता
 प्रमाण-पत्र  धारक  सामान्यतः  मुख्य
 लिंग  मशीनरी  पर  स्वतंत्र  रूप  से  निगरानी
 रखने  के  लिये  जिम्मैंवार  होता  वह
 मर्चजेट  शिपिंग  1958  को  घारा
 76  (3)  के  अनुसार  जहाजों
 पर  चीफ  इंजीनियर  के  रूप  में  सेवा
 करने  का  पात्र  और  विधिवत  अहंता  प्राप्त
 भी  सक्षमता  प्रमाण  पत्र  देने  की  किसी
 स्कीम  में  निगरानी  रखने  की  अपेक्षित
 अवधि  अनिवायं  छोटे  अधिकारियों
 और  फिटरों  ज॑से  ई  आर  नाविकों  को
 निगरानी  रखने  का  अनुभव  प्रदान  करने
 की  इस  सुविधा  की  अनुमति  केवल  मालिक

 ही  दे  सकता  है  ।

 एक  समिति  का  गठन  कर  दिया  गया

 ला

 रिपोर्ट  का
 भर्ती  एवं  चयन

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 ससझुद्र  पूर्व  प्रशिक्षण
 उपकरण  और  सुविधाओं  के  संदम्मं  में

 मौजूदा  तीन  प्रशिक्षण  संस्थान  पुराने  हो
 गए  हैं  अतः  उन्हें  शीघ्रतिशीघ्र  पूर्ण
 सुसज्जित  तट  आधारित  समुद्र  पूर्व
 क्षण  संस्थान  द्वारा  रिप्लेस  कर  देंभा
 चाहिए  जिससे  प्रशिक्षित  क्मचाश्यिं

 स्वीकृत

 नया  प्रशिक्षण  सस्थान  स्थापित  करते
 समय  इसे  ध्यान  में  रखा
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 द्वारा  आधुनिक  जहारजों  के  प्रचालन  के

 लिए  पर्याप्त  कमंचारियों  को  उचित
 प्रशिक्षण  दिया  जा  सके  !

 ससुद्र  पद्चात  अशिक्षण
 सेवारत  नाविकों  को  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रम
 प्रदान  किए  जाने  चाहिएं  ताकि  वे  नवीन
 कार्य  अम्यास  और  आधुनिक  नौचालन
 की  आवश्यकताओं  का  अद्यतन  ज्ञान
 प्राप्त  कर  सकें  ।

 तेनाती  में  आधुनिक  प्रवत्तियां

 आधुनिक  भारतीय  जहाजों  में  तेगाती

 अंतर  रुख  के  समखूप  होनी
 चाहिए  ।

 कल्याण  तथा  सामाजिक  सुरक्षा  कल्याण

 1.
 पारादीध्र  और  हल्दिया  जैसे  अन्य

 पूर्ण  पत्तनों  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 होस्टल  आवास  तथा  मनोरंजन  सुविधाएं
 स्थापित  करना  ।

 2*  भारतीय  नाविक  होम  तथा
 बम्बई  की  स्थापन  करना  ।

 3.  नाविक  और  परिवार  को

 चिकित्सा  सुविधाएं  सुलम  कराना  ।

 3

 अब  तक  यह  प्रथा  रही  है  कि  बोड  वेसिल
 पर  नाविकों  के  मंनिग  स्केल  का  निर्णय
 जहाज  मालिकों  और  नाविकों  के  बीच
 द्विपक्षीय  रूप  से  किया  जाता  है  ।

 तृतीकोरिन  और  गोवा
 में  होस्टल-व-क८्लव  के  निर्माण  के  प्रश्न  पर
 संभावित  उपयोगिता  की  दृष्टि  से  विचार
 कियਂ  जाता  है  और  इन  परियोजनाओं  को
 छोड़  देने  का  निर्णय  किया  गया

 हल्दिया  में  होस्टल  व-वजव  तैयार  हैं  ॥

 बम्बई  पत्तन  न्यास  से  उपयुक्त  मूमि  प्लाट
 की  व्यवस्था  करने  का  अनुरोध  किया
 गया  है  ।

 ऑफ  अटिकल्ड  नाविकों  को  इस  समय

 उपलब्ध  चिकित्सा  सुविधाओं  का  उनके
 द्वारा  समुचित  उपयोग  नहीं  किया  जाता

 राष्ट्रीय  नाविक  कल्याण  बोड़े  द्वारा
 नाविकों  के  परिवारों  को  चिकित्सा
 घाएं  देने  की  जांच  की  गई  है  और  थे  इस
 प्रस्ताव  से  सहमत  नहीं  हुए  ।!
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 4.  बेरोजगारी  राहत  के  साथ-साथ

 डी-कंजुअलाईजेशन  स्कीम  को  लागू
 करना  ।

 सामाजिक  सुरक्षा

 ॥ 1.  प्रभावी  सेवा  के  लिए  अंशदाई
 मविध्यनिधि  में  मूल  वेतन  के  10%
 की  वृद्धि  ।

 2.  31.12.8  1  तक  ॒प्रमावी  सेवा
 के  प्रत्येक  वर्ष  के  लिए  ग्रंच्युटी  के  रूप  में
 15  दिन  का  मूल  वेतन  तथा  1.1.82
 से  प्रमावी  सेवा  के  प्रत्येक  वर्ष  के  लिए

 ग्रच्युटी  के  रूप  में  माह  का  मूल  वेतन

 अन्य  संबंधित  मामले

 1.  अनुशासन  तथा  उत्पादकता  के
 मानकों  में  सुधार  ।

 2.  नाविकों  की  वर्तमान  अवस्था

 एवं  संभावित  भावी  बढ़ोत्तरी  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  मारतीय  नौवहन  कंपनियों
 के  संदर्म  में  उनकी  सेवा  को  धीरे-धीरे
 नियमित  करना  ।

 3.  अपने  नाविकों  के  लिए
 ननति  के  अवसर

 29  1990

 3

 नए  नाविकों  की  भर्ती  करने  की  समीक्षा
 रिपोर्ट  के  माग  ]  की  सिफारिश  सं०  8  के

 तहत  की  गई  है  तथा  डी-कंजुअलाईजेशन
 स्कीम  को  लागू  करने  की  स्थिति  अभी

 नहीं  आई  है  ।

 कार्यान्वित  कर  दी  गई  ।

 कार्यान्वित  कर  दी  गई  ।

 स्वीकृत

 नए  नाविकों  की  भर्ती  करने  को  समीक्षा
 रिपोर्ट  के  माग  1  की  सिफारिश  8  के
 तहत  की  गई  है  तथा  डी-कंजुअलाईजेन
 योजना  को  लागू  करने  की  स्थिति  अभी
 नहीं  आई  है  ।

 जैसा  कि  कार्यान्वयन  रिपोर्ट  के  भाग  1
 की  मद  17  में  दिया  गया

 विदेशी  पोतों  में  कार्य  कर  रहे  मारतोय  नाविकों  को  बकाया  धनराशि

 2754.  डा०  सुधोर  राय  :  क्या  लल-मूृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  पोतों  में  कार्य  कर  रहे  मारतीय  नाविकों  को  देय  भारी  धनराशि  लन्दन  के
 एक  बैंक  में  जमा  पड़ो  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  राक्षि  का  भारतीय  नाविकों  के  कल्याण  के  लिए
 उपयोग  करने  का  विचार  है  ?
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रों  तथा  रांचार  संत्रो  के०  पी०  :  से
 इस  समय  लन्न्दन  में  ऐसे  किसी  बैंक  की  जानकारी  नहीं  है  जिसमें  मारतीय  नाविकों  की  देय  बकाया
 राशि  जमा  हो  ।

 जोन  के  विदेश  मंत्री  का  भारत  दोरा

 2755.  श्री  सनत  कुमार  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीन  के  विदेश  मंत्री  ने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  क्रिया  और

 यदि  तो  उनके  साथ  हुई  बातचीत  के  कया  परिणाम  निकले  ?

 विवेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  और  चीन  के  विदेश  मंत्री  श्री  क्यूआन
 ग्यचेन  मेरे  निमंत्रण  पर  मारत  आए  और  वे  यहां  20  से  24  1990  तक

 इस  यात्रा  के  दौरान  दोनों  पक्षों  ने  यह  महसूस  किया  कि  परस्पर  लाम  के  लिए  यह  वांछनीय

 होगा  कि  भारत  और  चीन  के  बीच  विभिनन  क्षेत्रों  में  द्विपक्षीय  सम्पर्कों  को  बढ़ाया  दोनों  पक्षों
 ने  अपने  इस  इरादे  की  पुष्टि  की  कि  वे  सीमा  के  प्रश्न  के  निष्पक्ष  उचित  और  परस्पर  स्वीकार
 समाधान  करने  की  दिल्ञा  में  कार्य  करेंगे  ।  दोनों  देशों  के  हित  की  क्षेत्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय
 घियों  पर  भी  विचार-विमश  हुआ  ।  थह  भी  महसूस  किया  गया  कि  इस  यात्रा  से  दोनों  देशों  के  बीच
 द्विपक्षीय  सहयोग  बढ़ाने  के  लिए  और  अधिक  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 उड़ीसा  में  मत्स्य  पालन  विकास  एजेंसियां

 2756.  श्री  मक्त  चरण  दास  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  कितनी  मत्स्य  पालन  विकास  एजेन्सियां  काम  कर  रही
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  इन  एजेंसियों  ने  उड़ीसा  में  मत्स्य  पालन

 विकास  के  लिए  क्या-क्या  विभिन्न  कार्यक्रम  शुरू  किए

 क्या  सरकार  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजन  के  दौरान  उड़ीसा  में  मत्स्य  पालन  विकास
 संबंधी  परियोजनाओं  के  विस्तार  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  मत्स्य  पालकों  को  क्या  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  है  ?

 उपप्रधान  संत्रो  ओर  कृधि  मश्नो  देवो  :  तेरह  ।

 प्रारम्म  किए  गए  कार्यों  में  28,328  मत्स्य  पालकों  को  मत्स्य  पालन  की  उन्नत
 तियों  का  प्रशिक्षण  और  28,400  हैक्टेयर  टेंक/तालाबों  (56,923  में  67.747  मत्स्य
 पालकों  को  लाभ  पहुंचाने  में  लिए  वैज्ञानिक  मत्स्य  पालन  को  छुरू  करना  शामिल

 और  मात्स्यिकी  परियोजना  के  लिए  आठवीं  योजना  के  कार्यक्रमों  को  अभी  अन्तिम
 रूप  दिया  जाना  है  ।

 दिल्लो  के  आत्माराम  हाउस  और  रोहित  हाउस  में  आग  लगना

 2757.  भी  आर०  एन०  राकेश  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :
 कया  दिनांक  3  1990  को  टाल्सटाय  मार्ग  स्थित  आत्माराम  हाउस  की  पन्द्रहवीं

 मंजिल  में  और  2  1990  की  कनाट  प्लेस  स्थित  रोहित  हाउस  में  आग  लग  गई
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 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उसके  क्या  कारण

 प्रत्येढ  मापलों  में  अनुमानतः  कितथ  मूल्य  की  सम्पत्ति  नष्ट

 इसमें  कितने  व्यक्ति  जख्मी  हुए  और  मार

 (¥)  कया  प्रभावित  व्यक्तियों  को  अब  तक  कोई  मुआवजा  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रकार  की  दुघटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कथा  कार्यवाही  की  गई  ?

 गह  झंझो  मुफ्ती  मोहम्मद  :  टाल्सटाय  मार्ग  स्थित  आत्माराम  हाउस  की

 पन्द्रहवीं  मंजिल  में  2.3  1990  को  आग  लग  गई  भवन  की  सोलहवीं  मंजिल  भी  आंशिक  रूप
 से  प्रमावित  हुई  23.1990  को  रोहित  हाउस  में  आग  लगने  की  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं
 हुई  ।

 आग  लगने  से  निम्नलिखित  कार्यालय  प्रमावित  हुए  :--

 ].  मंसमे  मिरक्शा  एसोसियेट  और  इसकी  सहायोगी  कम्पनियां  ।

 2.  सांख्यिकीय  और  आसूचना  निदेशालय  उत्पाद  एवं  सीमा  शुल्क )
 3.  न्यू  बैंक  आफ  इण्डिया  ।

 लगमग  4,40,000  रु०  की  अनुमानित  क्षति  हुई  ।

 शून्य  ।

 (४)  और  जी  श्रीमान्  ।

 अग्नि  सुरक्षा  से  संबंधित  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  दिल्ली  अग्नि  सुरक्षा  सेवा
 द्वारा  समी  बहुमंजिली  इमारतों  का  निरीक्षण  किया  गया  और  सभी  कब्जा  धारकों/निर्माताओं/प्रमोटर्स
 आदि  को  इन  धिफारिशों  का  अनुपालन  करने  के  लिए  उपयुक्त  समय  देकर  नोटिस  जारी  किया
 गया  है  |

 राजदूतों/उच्चायुक्तों  की  नियुक्ति

 2758.  श्री  बज  भूषण  तिवारी  :  क्या  विवेद्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  ।

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  सरवार  द्वारा  मारत  के  साथ  राजनयिक  सम्बन्ध  वाले  देशों
 में  कितने  राजदूत  तथा  ठच्चायुक्त  नियुक्त  किए

 इनमें  से  कितने  राजनयिक  मारतीय  विदेश  सेवा  से  सेवानिवृत्त  होने  वाले  व्यक्ति
 और

 इनमें  से  कितने  व्यक्ति  सिविल  सेवा  से  सेवा-निवृत्त  थे  तथा  कितने  अनुमवी राजनीतिज्ञ  थे  एवं  कितने  शिक्षा  /संस्क्ृति/व्यवसाय  के  अन्य  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  थे  ?

 विवेज्ञ  मंत्री  इस्द्र  कुमार  :  पिछले  पांच  वर्षों  में  सरकार  ने  कुल  162
 राजदूत  ओर  हाई  कमिश्नर  नियुक्त  किए
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 इनमें  से  दो  राजदुत/हाई  कमिश्नर  भारतीय  विदेश  सेवा  के  सेवानिवृत  राजनयज्ञ
 थे  और  147  मारतीय  विदेश  सेवा  के  कार्यरत  अधिकारा  में  से  थे  ।

 )  राजदूत/हाई  कमिश्नर  के  पद  पर  [३  ऐप  नियुवितयां  पिछले  5  वर्षो  में  की  गई  ।

 विदेशों  में  स्थिति  मारतोय  सिशनों  द्वारा  बीजा  जारो  किए  जाने

 में  बिलस्य

 2759.  श्री  बज  भूषण  तिवारी  :  क्या  बिदेश  मसत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विदेशों  में  स्थित  कितने  मारतीय  मिशन  ऐसे  हैं  जो  आवेदन-पन्र  प्राप्त  होने  के  बाद
 उसी  दिन  वीजा  जारी  कर  देते  हैं  और  कितने  मारतीय  मिशन  ऐसे  हैं  जो  वीजा  जारी  किए  जाने  में

 औसतन  24  घण्टे  का  अथवा  इससे  अधिक  समय  लेते  और

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  को  दूर  करने  के  लिए  वया  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और
 उसे  सदन  को  मेज  पर  रख  दिया  जाएगा  -

 मारतीय  बूृतावासों  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  विशेषज्ञों  को  नियुक्ति  को  योजना

 2760.  श्री  बज  भूषण  तिवारी  :  क्या  विवदेज्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेक्षों  में  स्थिति  भारतीय  दूतावासों  में  वणिस्बिक  औए

 रिक  क्षेत्रों  में  विक्षेपत्त  नियुक्त  करने  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराषधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  प्रकार  की  नियुक्तियों  के  लिए  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किये  गये  ओर

 णदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  एंसे  विशेषज्ञों
 की  एक  सूची  तैयार  करने  का

 ताकि  उपरोक्त  प्रयोजन  के  लिए  विद्योषज्ञों  का  चयन  किया  जा  सके  ?

 विदेश  मंत्री  इन्द्र  कुमार  :  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पाराद्वीप  पत्तन  पर  बहुउद्देश्यीय  सामान्य  कार्गों  पोत-घाट  का  निर्माण

 तथा  दक्षिणों  कार्यों  पोत-घाट  के  विस्तार

 |
 2761.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  जल-मूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पारादीप  पत्तन  पर
 बहुउद्दे  श्यीय

 सामान्य  कार्यो  पोत-घाट  के  निर्माण  तथा  दक्षिणी

 कार्गो  पोत-घाट  के  विस्तार  के  लिए  योजनाएं  कार्यान्वित  की  गई

 यदि  तो  इसके  व्या  कारण  और
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 इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  भरत्री  के०  पी०  :  से
 दोनों  स्कीमों  की  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  हैं  और  मंत्रालय  में  उनकीं  जांच  की  जा

 सही
 उड़ीसा  में  चाल  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाएं

 2762.  लो  गोपोनाथ  गजपति  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंज्ञो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  में  चालू  विभिन्न  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाओं  के  नाम  क्या

 इन  परियोजनाओं  को  अनुमानित  और  स्वीकृत  लागत  कितनी

 इन  परियोजनाओं  पर  अभी  तक  कितनी  धनराश्षि  व्यय  की  गई

 क्या  इन  परियोजनाओं  को  आगे  पूरा  करने  के  लिए  अपेक्षत  धनराशि  को  आठवीं
 योजना  में  सम्मिलित  करने  का  विचार  किया  गया  और

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल  परिवहन  मंत्री  तथा  शांचार  मंत्री  के०  पी०  :  और
 इस  समय  उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  के  लिए  42.94  करोड़  रुपए  की  स्वीकृत

 लागत  से  काय॑  चल  रहे  हैं  ।

 89  तक  इन  कार्यों  पर  करोड़  रुपए  खबं  हुए  तथा  वर्ष  के
 लिए  करोड़  रुपए  को  राशि  आबंटित  की  गई

 और  हां  ।  चल  रहे  निर्माण  कार्यों  के  लिए  वर्ष  में  5.50  करोड़
 रुपए  की  राशि  प्रदान  को  गई  है  ।

 पर्व॑तोय  क्षेत्रों  में  भू  उपग्रह  केस  को  स्थापना

 2763.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  !

 कया  आठय-ं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तगंत  देश  के  विभिन्न  पव॑तीय  क्षंत्रों  में
 संचार  सुविधाओ  के  विस्तार  और  विकास  के  लिये  मू-उपग्रह  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 और
 यदि  तो  इस  योजना  अवधि  के  अन््तगगंत  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रोਂ  में  ऐसे  कितने

 मू-उपग्रह  केन्द्र  स्थापित  किये  जाएंगे  और  उन्हें  किन-किन  स्थानों  में  स्थापित  किये  जाने  की  ,
 बना  है  ?

 लल-भूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  संत्रो  :  जी  हाँ  ।

 उत्तरकाक्षी  और  श्रीनगर  में  उपग्रह  भू-केन्द्र  योजना  के
 दौरान  चालू  हो  गए  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  इलाकोਂ  में  योजना  के  दौरान
 कोई  अतिरिक्त  मु-केन्द्र  स्थापित  करने  की  योजना  नहीं  हैं  ।



 है  1912
 लिखित  उत्तर

 किस

 उत्तर  प्रदेदा  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  गेर-मौसमों  सब्जियों  के  उत्पादन  के

 अनुसधान  ओर  विकास  केन्द्र  को  स्थापना

 2764.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  गेर-मौसमी  सब्जियोਂ  की  पैदावार  के  लिए  कोई
 अनुसंधान  और  विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्ब्रन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  और  कृषि  मंत्री  देवी  :  जी  नहीं  ।  गोविन्द  वल्लम  पंत
 कृषि  और  प्रौद्योगिक  विश्वविद्यालय  का  रानीचोरोी  क्षेत्रीय  केन्द्र  पहले  से  ही  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय
 क्षेत्रों  क ेलिए  सब्जियों  पर  अनुसंधान  कार्य  कर  रहा  है  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 साम्प्रदायिक  दंगों  के  सम्बन्ध  में  जांच

 ]
 2765.  भ्री  शेफुहीन  चोधरी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥  |

 देश  में  नौवीं  लोक  सभा  के  घुनाव  के  बाद  हुए  साम्प्रदायिक  दंगोਂ  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इन  दंगोਂ  के  कारणोਂ  की  जांच  करने  तथा  दगा  भड़काने  वाले  व्यक्तियों
 का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  समिति  गठित  की

 ह॒

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले
 बया  गत  चुनावों  के  बाद  हुए  दंगोਂ  में  से  किसी  के  सम्बन्ध  में  किसी  गेर  सरकारी

 एजेंसी  ने  भी  जांच  की
 यदि  तो  इग  एजेंसी  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मंत्री  सुफ्तो  मोहम्मद  :  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  नौवीं  लौक  सभा

 चुनाव  के  बाद  देश  में  हुए  प्रमुख  साम्प्रदायिक  दंगोਂ  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  से  हैं  :  --

 घटना  घटने  की  तारीख  और  मारे  जख्मी  हुए
 स्थान  एव्य्क्तियो  की  संख्या  )

 1.  लाडनू  (16.12  89)  4  13
 नागोर

 2.
 लाई

 (12-15.3.1990)  3  21
 लित्तोड  प्रदेश )

 ा

 3.  बरी  गुलानी  (12.3.90)  os.  ६...  -  ८  5.  0  ०५  8
 थाना  जिसा:नवादा,  ॥॒
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 1  2  3  4

 4.  जमशेदपुर  शहर  [14-15.3.1990] ]  4  7

 सिंध  मूमि  पूर्वी  ]
 5.  फटन  {10-22.3.1990]  4  19

 जिला  महसाना  |

 और  इस  में  केन्द्र  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  कोई  समिति  गठित  नहीं  की

 है  तथापि  राष्ट्रेय  एकता  परिषद  का  2.2.1990  को  किया  गया  है  और  परिषद  अन्य  बातों
 के  साथ  देश  में  साम्थदायिक  हि्ा  के  कारणों  पर  अपना  घ्थान  देगी  और  साम्प्रदाधिक  सौट्दंता  और
 भावनात्मक  एकता  को  बढ़ाने  के  लिये  उपाय  सुझायेगी  ।

 से  किसी  गर  सरकारी  अभिकरण  द्वारा  इस  संबंध  में  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  के
 बारे  में  सरकार  को  जानकारो  नहीं  है  ।

 सातारा  जिले  के  लिए  पृथक  दूरसंचार  सकिल

 2766.  ली  भअ्रततप  राव  बी०  सोसले  :  क्या  संक्तर  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपए  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  महाराष्ट्र  के  सतारा  जिले  के  लिए  एक  पृथक  दूरक्ंचार  सकिल  की
 स्थाषना  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-मृतल  परिवहन  मंत्रो  तथा  संचार  मंत्री  के०पी०  :  जी  नहीं  ।

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  महं  नजर  रखते  हुए  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 जिलों  के  लिए  अलग  दूरसंचार  सकिल  स्थापित  नहीं  किए  जाते  ।

 सतारा  जिले  में  वई  ओर  मइनज  टेलीफोन  एक्सचोेंजों  के
 कार्याकरण  में  सुधार

 2767.  भ्रौ  प्रतापराव  बो०  मोसले  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 व्या  सरकार  को  वई  ओर  मुदनज  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  तथा  इन्हें
 इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन  एश्सचजों  में  बदलने  का  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यंदि  तो  तत्सम्वन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खल-भृतल  परिवहन  सम्त्रो  तथा  संचार  सन््त्रो  के०  पी०  :  जो  नहीं  ।

 उपयुक्त  को  महू  नजर  २खते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 किसानों  के  कल्याण  तथा  कृषि  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्वार्यक्रम

 2768.  भी  बाला  साहिद  विशे  पाटिल  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  किसानों
 के  कल्याण  तथा  कृषि  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  मरंभ  कियें  गये  हैं  ?
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 उपयग्रधान  संत्री  और  कृषि  अनन्त्री  वेवो  :  सरकार  ने  सार्वजनिक  क्षत्र  के  बैंकों

 और  क्षेत्रीय  बैंकों  से  2  1989  को  10,000  रुपए  तक  का  ऋण  लेने  वाले  कजेंदारों  को

 ऋणਂ  राहत  देने  का  निर्णय  लिया  किसानों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य
 सरकार  ने  फसलों  की  उत्पादन  लागत  सम्बन्धी  पद्धति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  एक  विश्लेषज्ञ

 समिति  नियुक्त  की  ताकि  इन्हें  यथार्थंवादी  बनाया  जा  सके  ।  सरकार  निर्यात

 क्षेघों  का  सृजन  करने  की  वृष्टि  देक्ष  में  कृषि  विकास  को  बढ़ावा  देते  की  मौजूदा  नीतियों  और

 कार्यक्रमों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  एक  सलाहकार  समिति  नियुक्त  करने  का  भी  निर्णय  लिया  है  ।

 केस्रीय  क्षेत्र  को  योजनाओं  का  विभाजन

 2769.
 ह  अनादि  बेहेरा  दास  )

 :  वया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंबे  कि  :

 क्या  सरकार  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आने  वाली  योजन्मणों  अर्थात्  विनिवभिठ  बाजारों

 की  स्थापना/विकास,  ग्रामीण  बाजार  और  व्यापारिक  केन्द्र  जिन्हें  अमेक  वर्षों  के  कार्यकलापों  के  बाद

 एक  योजना  में  समेकित  किया  गया  का  विभाजन  करने  पर  विचार  कर  रही
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 नियमित  बाजारों  आदि  के  विकास  के  बारे  में  अब  तक  कितनी
 सफलता  मिली

 क्या  सरकार  का  उड़ीसा  के  ऐसे  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  जहां  पर  अनुसूचित  जहठियों/अनु-
 सूचित  जनजातियों  के  लोग  और  अल्पसंख्यक  लोग  बहुत  संख्या  में  रहते  ऐसे  बाजार  स्थापित  करने
 का  विचार  और

 (8)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  का्यंदराही  की  गई  है  ?

 उपप्रधान  मंत्री  और  कृषि  मंत्री  देवी  :  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 चुने  हुए  विनियमित  बाजारों  का  आवश्यक  आघारभूत  सुविधाओं  के  साथ  विकास
 करने  के  लिए  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  हेतु  वर्ष  1972-73  में
 केन्द्रीय  क्षत्र  की योजना  आरम्म  की  गई  ग्रामीण  बाजारों  को  शामिल  करने  और  चुनी  हुई
 वस्तुओं  के  लिए  उत्पादकों  के  स्तर  पर  श्रंणीकरण  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  बाद
 में  इस  योजना  का  विस्तार  किया  गया  विभिन्न  राज्यों  को  3601  विनियमित  बह्जारों  का
 विकास  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  31.3.1989  तक  7514  लाख  रुपए  की  राष्षि  दी
 गई  थी  ।  इसमें  598  चुने  हुए  विनियमित  बाजार  अर्थात्  कमान  क्षेत्रों  के  अन्तर्गत  वाणिज्यिक
 फसलों  के  क्षन्टगेंत  बाजार  तथा  फलों  और  सब्जियों  के  लिए  टप्रिनल  बाजार  तथा  कृषि  उपज  बाजारों
 के  विकास  हेतु  समन्वित  योजना  के  अन्तगंत  9  गौण  बाजार  श्ञामिल  इसमें  पृ्व-संशोधित
 तथा  संशोधित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  आते  वाले  2994  ग्रामीण  बाजारों  को  भी  शामिल  किग्रा
 गया
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 प्

 ग्रामीण  बाजारों  के  विकास  की  योजना  में  आदिवासी  क्षेत्रों  में  स्थित  बाजारों  को  भी
 शामिल  किया  गया  देश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  स्थित  419  ग्रामीण  बाजारों  के  लिए  पूर्व
 घित  योजना  के  अन्तगंत  769.3  लाख  रुपए  की  राशि  प्रदान  की  गई  थी  |  इसमें  उड़ीसा  राज्य  में
 केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  दी गई  104.3  लाख  रुपए  की  राशि  वाले  64  आदिवासी  बाजार
 शामिल  हैं  ।

 (8)  समन्वित  योजना  के  अधीन  समन्वित  आदिवासी  विकास  कार्यक्रम/पहाड़ी  क्षेत्र  विकास

 कार्यक्रम/सूखा०्स्त  क्षेत्र  मरुमुमि  विकास  वाले  क्षेत्रों  के  अन्तगंत  बाजारों  का  विकास  करने

 के  लिए  बजट  आवंटन  का  20%  निर्धारित  करके  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  पर  विश्षेष  बल
 दिया  गया

 केन्द्रीय  पुलिस  संगठन  द्वारा  नियोजित  चिकित्सकों  को  संवर्ग-पुनरीक्षा

 2770.  श्री  अनादि  चरण  दास
 थी  मजमन  बेहेरा

 क्या  केन्द्रीय  पुलिस  सगठन  द्वारा  नियोजित  चिकित्सकों  की  कोई  ऐसी  सवर्ग  पुनरीक्षा
 की  गई  कि  उन्हें  या  तो  सिविल  चिकित्सकों  क॑  बराबर  लाथा  जा  सके  अथवा
 अध-सेनिक  बलों  के  सेना  के  रैंकों  क ेसमकक्ष  रखा  जा

 ८दि  तो  इस  पुनरीक्षा  के  क्या  निष्कप  और

 |
 :  क्या  गृह  संजशी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संवर्ग  पुनरीक्षा  समिति  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 गृह  मंत्री  मुफ्तो  मोहस्मद  :  और  सीमा  सुरक्षा  केन्द्रीय  रिजवं

 पुलिस  बल  भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  जंसे  केन्द्रीय  पुलिस  संगठनों  में  सेवारत  डाक्टरों  और
 अन्णोें  की  पदोन्नति  के  प्रश्न  पर  एक  अन्तेविमागीय  समिति  ने  विचार  किया

 गृह  मंत्रालय  की  चिकित्सा  सेवा  संवर्ग  के  पूर्ण  पुनंगठन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 तथा  जल्द  ही  इस  पर  निर्णय  लिए  जाने  की  आछ्षा

 दिल्ली  परिवहन  निगम  को  बसों  द्वारा  घुआ  छोड़ना
 2771.  भी  आनम्द  सिह  :  क्या  जल-भूवल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  अधिकांक्ष  बसें  बहुत  अधिक  घुआ  छोड़ती  हैं  जिसके
 कारण  प्रदूषण  फैलता  है  तथा  सड़कों  पर  चलने  वालों  को  काफी  असुविधा  होती

 यदि  तो  क्या  इन  ब्षों  क॑ ंसड़क  पर  चलने  योग्य  होने  के  बारे  में  समय-समय  पर
 कोई  सर्वेक्षण  किया  जाता

 यदि  तो  पिछले  सर्वेक्षण  के  अनुस्तार  कितनी  तथा  कितने  प्रतिशत  दिल्ली  परिवहन
 की  विधेष  रूप  से  के  नियंत्रणाधीन  चल  रही  प्राइवेट  घुआं  छोड़ने  वाली  पाई

 और
 ह
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 ऐसे  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  जिससे  ये  बसें  पर्यावरण  को  प्रदूषित  न  करें  ?

 जलमभृतल  परिवहन  मन््त्रो  तथा  संचार  मंत्री  के०  पो०  :  हां  ।
 सरकार  को  ऐसी  शिकायतों  की  जानकारी  है  ।

 और  दिल्ली  परिवहन  निगम  द्वारा  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  फिर
 मोटर  वाहन  1989  के  अनुसार  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  वाषिक  आधार  पर  बाढनों  का

 सड़क  पर  चलने  की  योग्यता  और  उनकी  उपयुक्तता  कं  बारे  में  निरीक्षण  किया  जाता  ऐसा
 निरीक्षण  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  और  एक  वर्ष  की  श्रवधि  पूरी  होने  पर  वाहन  की  बारी  के  अनुसार
 उसका  निरीक्षण  किया  जाता  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अधीन  प्रचालित  प्राइवेट  बसों  का  भी
 दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  ऐसा  ही  निराक्षण  किया  जाता  है  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  द्वारा  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  प्रदूषण  को  कम

 करने  के  लिए  दिल्ली  परिवहन  निगम  द्वारा  उठाए  जा  रहे  कदम  इस  प्रकार  हैं  :--

 (I)  डिपो  से  बाहर  निकालने  से  पहले  बसों  की  दैनिक  जो  बसे  अधिक  घुआं  छोड़ती

 हुई  पाई  जाती  उन्हें  लाइनों  पर  प्रचालन  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  ।

 (11)  चेसिस  निर्माताओं  द्वारा  यथा  निघारित  नेभित्तिक  और  आवधिक  अनुरक्षण  शिड्यूल
 को  लागू  करना  ।

 (IN)  खराब  फ्यूल  इ  जेक्शन  इजेक्टरों  और  इजिनों  की  समय  पर  मरम्मत  और

 उन्हें  बदलना  सुनिश्चित  करना  ।
 ०.8

 (1५)  प्रचालनाधीन  बसों  की  संचालनात्मक  स्टाफ  द्वारा  जांच  की  जाती  है  और  जो  बम

 अधिक  घुआं  छोड़ती  हुई  पाई  जाती  उन्हें  मरम्मत  क  लिए  प्रचालन  से  हटा  लिया  जाता  है  ।

 (५)  दिली  प्रशासन  और  पर्यावरण  तथा  वन  मन््त्रालय  के  स्टाफ  की  सहायता  से

 स्मोक  मीटर  की  मदद  से  धुएं  के  लिए  बसों  की  स्नेप  चेकिंग  !

 (Vi)  स्पीड  कम  करने  के  लिए  सभी  इजिनों  पर  स्पीड  लिमिटिंग  ब्रैकेट्स  की  फिटमेंट

 जिससे  घुआं  कम  हो  सके  !

 नौसेना  के  कुछ  कर्मियों  हारा  दक्षिण  अफ्रोका  को  तेल  ओर  अन्य

 वस्तुओं  को  तस्करी

 2772.  झरो  चित्त  बसु  :  क्या  जलमूतल  परिवहन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नौसेना  के  कुछ  करम्ियों  को  दक्षिण  अफ्रीका  को  तेल  और  अन्य  वस्तुओं  की  तस्करी

 करते  हुए  पकड़ा  गया

 क्या  कुछ  मारतीय  श्रमिक  संघों  के  नेताओं  द्वारा  यह
 जानव  हरी  सरकार  को  दी  गई

 और

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जल  मूतल  परिवहन  संत्री  तथा  संचार  मंत्री  :  जी  नहीं  ।
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 नहीं  ।

 प्रश्न  बहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाओं  के  लिए  विधव  बेंक/अन्तर्राष्ट्रोय
 वित्तीय  एजेंसियों  से  सहायता

 2773.  श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  सत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  का  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  वित्तपोषण  हेतु  विश्व  बैंक  और  अन्य

 ष्ट्रीय  वित्त  एजेंसियों  स ेसहायता  लेने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  ऋण  सहायता  राज्य-बार  चुनी  गई  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जलमूतल  परिवहन  मंत्रो  तथा  संचार  संत्री  के०  पो०  :  भर
 जी  हां  ।  उन  स्क्रीमों  का  ब्यौरा  सांलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  जिनका  इस  बात  के  लिए  पता
 लगाया  गया  है  कि  उनको  विश्व  बेंक  और  एशियाई  विकास  बंक  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  जा
 सकती  है  ।

 विवरण
 राज्य  खण्ड

 2
 |

 3

 वजिदय  ढोेंक

 1.  आंध्र  प्रदेश  राष्ट्रीय  के  चिलकालुरीपेटट
 विज्यवाड़ा  खड  को  का  बनाना
 और  सुदृढ़  करना  ।

 2.  हरियाणा  राष्ट्रीय  के
 याणा  पंजाब  सीमा  खंड  को  का
 बनाना  ओर  सुदृढ़  करना  ।

 3.  कर्नाटक  राष्ट्रीय  के  चिनादुर्ग
 कर्नाटक/महाराष्ट्र  सीमा  को  का
 बनाना  और  मजबूत  करना  ।

 4.  भध्य  प्रदेश  (1)  राष्ट्रीय  के  देवास  इ  दौर
 खड  को  का  बनाना  और  मजबूत

 (11)  राष्ट्रीय  पर

 हस्दीर  आईबास  का
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 1  2

 5.  महाराष्ट्र

 6.  उर्ड़सा

 6.  उड़ामा

 7.  पंजाब

 8.  राजस्थान

 9.  उत्तर  प्रैदेषश

 10.  पश्चिव  बंबाल

 एशियाई  बिकास  बेंक

 1.  कर्नाटक

 2.  केरल

 3.  राजस्थान

 राष्ट्रीय  के  बसीन  क्रीक-मकोर
 खड  को  4  लेन  का  बनाना  और  मजबूत
 करना  ।

 महानदी  पुल  सहित  मरुवनेश्वर  कटक  खंड
 को  का  बनाना  और  मजबूत
 करना  +

 महानदी  पुल  सहित  भुवनेश्वर  कटक  खंड
 को  का  बनना  और  मजबूत
 करना  |

 राष्ट्रीय  के  पंजाब/हरि-
 याणा  स्रीमा-सरहिन्द  खंड  को
 का  बनाना  ।

 राष्ट्रीय  के  उत्तर
 राजस्थान  सीमा  से  जयपुर  खंड  वी  2  लेन
 को  सड़क  को  मजबूत  करना  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  -2  के  मथुरा  आगरा
 खण्ड  को  का  बकना  और

 बुत  करना  ।

 राष्ट्रीय  राजसाध  —  2  के  विशार/पश्चिम
 बंगाल  सीमा  रानी  गज  खण्ड  को
 का  बचाना  ।

 राष्ट्रीय  के

 नाड  सीमा  स्तण्ड  को  चार  लेन  का  बनामा
 और  मजबूत  करना  |

 राष्ट्रीय  के  विटिला  अरुर
 खण्ड  को  मजबूत  करने  के  अलावा
 वाई  विटीमा  और  अछहर  दरेसलाई  खण्डों
 खब्छों  को  चार  लेन  का  बनाया  और

 कृत  करना  ।

 राजधभाग  -  8  के

 पुत्त्ली  खच्ड  को  चार  लेभ  को  बनाना  और
 मजबृत  करना  ।
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 2774.  भी  एस»  कृष्ण  कुमार  :  कया  जलभूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कोचीन  और  खाड़ी  के  देशों  के  बीच  नौवहन  सेवा  प्र/रम्म  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और ह

 यदि  तो  सम्बर्न्ध  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जलभूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  के०  पो०  :  और
 कोचीन  से  खाड़ी  के  पत्तनों  तक  नियमित  माल/यात्री  सेवा  शुरू  करने  के  लिए  अनेक  अम्यावेदन  प्राप्त

 हुए  इन  सेवाओं  की  व्यवहायंता  को  एवं  जांच  की  जा  रही  है  ।

 विदेशों  से  आर्नेयास्त्रों  को  खरोद  पर  प्रतिबन्ध

 2775.  श्री  बालेबवर  यावव  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेशों  से  आग्नेयाभ्त्रों  की  खरीद  पर  प्रतिबन्ध  लगा
 दिया

 यदि  तो  इसके  वया  कारण

 क्या  सरकार  उक्त  प्रतिबन्ध  को  हटाकर  व्यक्तिगत  प्रयोग  के  लिए  शसिगापुर  से  आग्नेयास्त्रों
 की  खरीद  की  अनुमति  देन  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  कव  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  संत्रो  मुफ्ती  मुहम्मद  :  ओर  जी  श्रीमान  ।  विदेशों  में  स्थित

 कुछ  मारतीय  दूतवासों  से  इस  आशय  की  रिपोरटें  प्राप्त  होने  पर  कि  भारतीय  पयंटकों  के  सामान  के
 रूप  में  अग्नि-शस्त्रों  के  आयात  में  अभूतपूर्व  बढ़ोतरी  हुई  जिसको  वर्तमान  स्थिति  में  वांछनीय  नहीं
 समझा  दिनांक  15.11.86  से  ऐसे  आयातों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  ।

 और  जी  देश  में  वतंमान  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  को
 देखते  हुए  यह  महसूस  किया  गया  कि  अग्नि-शस्त्रों  के  आयात  पर  लगा  प्रतिबन्ध  जारी  रखा
 जाए  ।

 क्षि  वेजशानिकों  के  वेतनमानों  में  संज्ञोधन

 2776.  श्री  बालेबबर  यादव  :  कया  कृषि  मनी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मारतोय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  और  इससे  सम्बन्ध  सस्थानों  में  कार्यरत  वैज्ञानिकों
 ने  अपने  वेतनमानों  में  पुनः  संशोधन  करने  को  मांग  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  उनकी  मांगों  पर  विचार  किया  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  ग्या  ह ैऔर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 सिवा»  «नम»

 उपप्रधान  मंत्रो  ओर  कृषि  मंत्री  देवी  :  और  के

 पू्व॑वर्ती  ग्रेड  में  कार्य  करने  वाले  कुछ  वेज्ञानिक  तथा  अनुप्तंघान  प्रबन्ध  के  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  कुछ
 वैज्ञानिकों  ने  अपने  वेतनमानों  में  आगे  संशोधन  की  मांग  का  है  ।

 और  वंज्ञानिकों  ने  आगे  जिस  संशोधन  की  मांग  की  है  वह्  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  के  वेतनमानों  के  अनुरूप  नहीं  लग्ता  जिन्हें  भारतीय  कषि  अनुसंघान  परिषद  ने  भी  स्वीकार

 कर  लिया  फिर  इसकी  विस्तार  से  जांच  की  जा  रही  है  ।

 बोज  निगम

 ]
 2777.  श्री  पुत्ते  गोडा  :  क्या  कृधि  मन्धो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बीज  निगनों  का  ब्योरा  क्या
 क्या  इन  निगमों  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  बीज  निर्धारित  स्तर के
 क्या  इस  प्रकार  के  कदाचार  की  शिकायतें  है  कि  सामान्य  स्तर  के  बीजों  को  खरीद  कर

 इसे  साफ  क रके  निर्धारित  स्तर  के  बीजों  के  रूप  में  बेचा  जा  रहा  है
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  विचार  है

 और

 (5)  बाजार  में  केवल  बढ़िया  स्तर  के  बीज.ही  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 उपप्रधान  भनन््त्री  ओर  कृषि  मन्त्रो  देवी  :  सावेजनिक  क्षेत्र  के बीज  निगमों
 का  एक  विवरण  संलग्न

 बीजों  की  अधिसूचित  किस्म/किस्मों  को  बीज  अधिनियम  क्रे  तहत  विनिदिष्ट  बीजों  की

 शुद्धता  और  अंकुरण  के  न्यूनतम  मानकों  के  अनुरूप  होने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  |  यदि  कोई  व्यक्ति

 ऐसे  बीज  को  जो  इन  मानकों  के  अनुरूप  न  बेचता  पाया  जाता  है  तो  उस  व्यक्ति/निगम  पर  बीज
 अधिनियम  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  करने  का  अभियोग  लगाया  जा  सकता  है  ।

 बीज  वैज्ञानिक  प्रक्रिया  अपना  कर  पैदा  किए  जाते  हैं  तथा  साधारण  अनाज  को
 कृत  बीजों  के  रूप  में  इस्तेमाल  नहीं  किया  जाता  तथापि  विनिदिष्ट  मानकों  को  पूरा  करने  के  लिए
 जहां  आवध्यक  अच्छी  क्वालिटी  के  अनाजों  को  उपचार  और  परीक्षण  करने  के  बाद
 बीजों  के  रूप  में  इस्तेमाल  कथा  जा  स्रकता  है  ।  विगत  समय  में  कोई  विशेष  शिकायत  नहीं  मिली

 प्रदन  नहीं  होता  ।
 :  (३)  बीज  1966  का  मुख्य  उद्ँ  श्य  बिक्री  हेतु  बीजों  को  क्वालिटी  का  विनियमन

 करना  है  ।  बीज  अधिनियम  के  प्रावघान:के  तहत  बीजों  की  क्वालिटी  का  विनियम  करने  का  अधिकार
 राज्यों  के  पास  राज्य  सरकारों  ने  ब्वालिटी  नियन्त्रण  के  विभिन्न  प्रावधानों  को  लागू  करने  के  लिए
 पहले  हो  बीज  निरीक्षण  अंधिसूचित  कर  दिए  केन्द्र  सरकार  ने  भी  राज्य  बीज  परीक्षण
 प्रयोगशालाओंਂ  और  बीज  प्रमाणीक  रणं  एजेन्सियों  ज़से  बवालिटीं  नियन्त्रण  संगठनों  को  सुदंढ़  करने  के
 लिए  अनेक  कदम  उठाए  हैं  ।

 ह
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 1.  राष्ट्रीय  बीज  निगम
 2.  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम
 3.  आंध्र  प्रदेश  राज्य  बीज  क्किास  निगम
 4.  असम  ब॑  ज  निमम
 5.  बिहार  राज्य  बीज  बिगम
 6.  गजरात  राज्य  बीज  निगम
 7.  हरियाणा  बीज  विकास  निगम
 8.  नटिक  राज्य  बीज  निगम
 9,  मक्ष्य  प्रदेश  राज्य  बीज  एवं  फार्म  विकास  सिगमਂ

 10.  महाराष्ट्र  राज्य  बीज  निगम
 11.  उड़ीसा  राज्य  बीज  निगम
 12.  एंजाब  राज्य  बीज  नियम
 13.  राजस्थान  राज्य  बीज  निगम
 14.  उत्तर  प्रदेश  बीज  एवं  तराई  विकास  निगम
 15.  परचम  बंगाल  राज्य  बीज  निगम

 कर्नाटक  के  चिकमगालर  जिले  में  इहलेक्ट्रोनिक
 एक्सचेंज  को  स्थापना

 2778.  श्री  डो०  एस०  पुले  गौडा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्या  कर्नाटक  के  चिकमंगापुर  जिला  मुरूणलय  में  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  को

 स्थापनाਂ  का  कोई  प्रस्ताव  और
 यदि  तो  यह  कब  तक  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 अजलभूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्रो  के०  पी०  :  जी  नहीं  ।

 उपयुकक््श  को  मद्देनजर  रखते  हुछ  प्रश्न  नहीं  उठता  '

 मुजफ्करपुर  सबा  पटना  में  टेलोफोन  प्रणाली  में  सुधार
 2779.  श्रीमती  ऊषा  सिंह  :  कया  झांचार  मनी  यह  बताने  की  छूवा  करेंगे  कि  मृजफूफपुर

 तथा  पटना  में  टेलीफोर्नों  के  कार्यंकरण  में  सुवार  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 जलभूतल  फ्श्चितन  मम्त्री  सथा  संचार  अर्री  पो०  :  मुजकूफरपुर
 में  एक  डिजिटल  ट्रक  आटोमेटिक  एक्सचेज  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  उपस्कर  1990-91  के
 लिए  आवंटित  किया  या  है  |  मृजफ्फर्कुर  में  कतेशान  स्ट्रोजर  टाइप  के  एक्सचेंज  को  बदल  कर  एक
 सकवाणीय  इलेक्ट्रालिक  एक्प्चेग  संस्वापित  करने  का  भी  भ्रस्ताव  है

 जहां  ढक  पटना  का  भंबंध  पुराने  एक्सवब्रेंजों  के  स्थान  पर  1990-91  के  दौरान  दानपुर
 बोर  पटना  शहर  में  स्थानीय  इले  एक्सलेंज  संस्थापपत  किह  1990-91  में  राजेन्द्र
 सगर के  इपस्थार  एक्सचेंज  को  बदल  कर  इलंजट्रानिक  रक्ससलेंज  में  क्षयाने  का  भो  प्रस्ताव  है  जिसके
 लिए  उपस्कर  का  आबृटन  कर  द्विया  गया  है  |
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 जम्मू  तथा  कदमोर  में  आतंकवादियों  हारा  हत्या  एवं  लूटपाट
 ]
 2780.  श्री  राघव  जो  :  कया  गृह  सनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्रि  |  1988  से

 28  1990  की  अवधि  के  दौरान  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  आतंकवादियों  द्वारा  लोगों  की  हत्या
 किये  जाने  और  लूटपाट  किये  जाने  की  कितनी  दुघंटनाएं

 गृह  मन्त्री  मुफ्तो  मोहम्मद  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  समा  पटल  पर
 रख  दी  जायेगी  ।

 मध्य  प्रदेश  के  विदिशा  ओर  रायसेन  जिलों  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 2781.  श्री  राघव  जी  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 28  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  के विदिशा  और  रायसेन  जिलों

 के  विभिन्न  नगरों  और  छोटे  शहरों  में  नये  टेलीफोन  कने+शन  के  लिये  कितने  आवेदन  पत्र  दर्ज

 और
 इन  आवेदन  पत्रों  का  निपटान  कब  तक  हो  जाने  की  संमावना  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मन्त्री  तथा  संचार  मन्त्री  के०  पी०  :  28.2.90
 की  स्थिति  के  विदिशा  जिले  के  विभिन्न  एक्तचेंजों  में  लंबित  आवेदनों  को  कुल  संख्या  460

 है  तथा  रायसेन  जिले  में  इनकी  संख्या  298  है  एक्सचेंज-वार  विवरण  संलग्न

 योजना  को  स्वीकृति  प्राप्त  हो  जाने  पर  तथा  यदि  समय  पर  उपस्कर  उपलब्ध  हो
 जाता  है  तो  विदिशा  एक्सचेंज  को  छोड़कर  विभिन्न  एक्सचेंजों  में  प्रतीक्षा  सूची  के  अधिकाँश  आवेदनों
 को  1991-92  तक  निपटा  दिए  जाने  की  योजना  है  जबकि  विदिशा  में  इस  सूची  को  पंचवर्षीय
 योजना  के  मध्य  तक  निपटाया

 विवरण
 28.2.90  को  स्थिति  के  अनुसार  विदिशा  और  रायसेन  जिले  के  एक्सचेंजों

 से  नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा  सूची

 क्रम  सं०  एक्सचेंज  का  नाम  28.2.1990  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रतीक्षा

 सूची

 1.  विदिशा  330
 2.  गंजबासोदा  65
 3.  गुलाब  गंज  17
 4.  गैरासपुर  02
 5.  कुरबई  30
 6.  लटेरी  00
 7.  शमसाबाद  16
 8.  घिरोंज  00

 योग  460
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 रायसेन

 1  2  3

 1.  बामोरी  00

 2.  रायसेन  65
 3.  बरेली  19
 4.  बारी  04
 5.  बीकलपुर  00
 6.  बेगमगज  00
 7.  बुनाटिया  00
 8.  देहगांव  22
 9.  देवरी  15

 10.  गेरतगंज  25
 11.  खरगांव  13
 12.  सलामतपुर  12
 13.  सांची  24
 14.  सिलवानी  15
 15.  सुल्तानपुर  00

 16.  उदयपुर  00
 17.  दीवानगज  01

 18.  अब्दुल्लागंज  38
 19.  मांदीद्वीप  45

 योग  298

 दिल्ली  में  बलात्कार  के  मासले

 2782,  श्री  रामसागर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  बारह  महीनों  के  दौरान  दिल्ली  में  बलात्कार  और  सामूहिक-बलात्कार  के  कितने
 मामलों  का  पता  चला

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफूतार  किये

 गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  में  सरकारी  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  और
 इन  सभी  मामले  में  की  गई  कारयंवाही  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  सन्त्रो  सुफ्तो  सोहम्मद  :  से  (7)
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 गन्ना  बीज  नसंरो  कार्यक्रम

 2782.  श्रो  बो०  राजरवि  वर्मा  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  में  वैज्ञानिक  आधार  पर  गन्ना  बोज  नर्तरी  कार्यक्रम

 लागू  करने  की  एक  योजना  मंजूर  की

 क्या  इस  योजना  को  केन्द्रीय  गन्ना  राज्य  अनुसंधान  स्टेशन  और  चीनी
 रियों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  कार्यान्वित  किया

 क्या  इस  योजना  को  तमिलनाडु  की  अमरावती  सहकारी  चोनी  मिल  में  भी

 लाग्  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उप  प्रधानसन्त्रो  और  कृषि  मन््त्री  देवी  :  जी  हां  ।

 हां  ।

 इस  योजना  के  तीन  प्रमुख  कार्यक्रम  इस  प्रकार  हैं--जैसे --
 उत्पादकता  पर  स्वस्थ  और  बेहतर  बीज  की  प्रभावकारिता  को  प्रदर्शित  करने  वालः

 तीन  स्तरीय  बीज  उत्पादन

 N  -  बेहतर  किस्म  के  बीज  की  क्वालिटी  पर  चयन  और  छंटाई  आदि  के  आरंभिक
 प्रभाव  को  प्रदर्शित  करने  के  लिए  क्रश  तथा

 3.  किसानों  के  खेतों  पर  स्वस्थ  बीज  सामग्री  और  उचित  दूरी  पर  रोपाई  की  तकनीकों
 के  उपयोग  के  प्रभावों  को  सिद्ध  करने  के  लिए  अनुकूली  परीक्षण  ।

 उदुमलपेट  में  रपीड  पोस्ट  सविस  प्रारम्म  करना

 2784.  श्री  बी०  राजरवि  वर्मा  :  क्या  सचार  भनन्शी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  कोयम्बदूर  जिले  में  उदुमलपेट  और  पोल्लाची  में  स्पीड  पोस्ट  सर्विस
 प्रारम्म  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  कब  तक  प्रारम्म  किया  और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 जल  भूतल  परिवहन  मनन््त्रो  तथा  संचार  अन््त्री  के०  पी०  :

 नहीं  ।
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्पीड  पोस्ट  नेटवर्क  के  विस्तार  में  हवाई  सम्पक  स्टाफ  की
 प्रत्याशित  परियात  और  वाणिज्यिक  व्यवहायंता  मुख्य  अड़चने  हैं  ।
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 जम्मू  ओर  कइमोर  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  गिरफ्तारी
 2785.  थभ्री  केशरी  लाल  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  महीनों  के  दौरान  केन्द्रीय  और  शज्य  सरकार  के  कितने  कमंचारों
 वादी  और  राष्ट्र-विरोधी  गतिविधियां  करने  के  आरोप  में  गिरफूतार  किये

 क्या  इन  में  कुछ  उच्च  पदाधिकारी  भी  शामिल  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  संद्रो  मुफ्तो  मोहम्मद  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दो  जायेगी  ।

 तमिलनाडु  में  दक्षिण  अरकोट  जिले  में  टेलीफोन  सेवाएं

 2786.  श्री  पो०  आर०  एस०  बेंकटेशन  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  तमिलनाडु  के  दक्षिण  आरकोट  जिले  में  टेलीकोन  सेवाओं  के  सतोषजनक  ढंग  से
 काम  न  करने  के  सम्बन्ध  में  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 जल  भूतल  परिवहन  भमन््त्रो  तथा  संचार  मनत्री  के०  पी०  :  जी  हां  ।

 तमिलनाडु  के  दक्षिण  अरकोट  जिले  में  असतोषजनक  टेलीफोन  सेवा  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  हैं  ।

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  की  जा  रही  सुधारात्मक  कारंबाइयां  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  आठवीं  योजना  के  दौरान  मेनुअल  और  उन  आटोमेटिक  एक्सचेंजों  को  बदलना
 जिनकी  कार्य  अवधि  समाप्त  हो  गई  है  ।

 (2)  पुराने  बाहय  टेलीफोत  उपकरण  और  अन्य  उपस्कर  बदलना  ।

 पुबॉत्तर  क्षेत्र  के  भ्रमण  पर  पर्यटकों  को  छूट

 2787.  श्रीमती  विद्या  चेन्नुपति  :  क्या  गृह  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के कुछ  राज्यों  की  सरकारों  से  पर्यटकों  की
 यात्राओं  पर  लगे  प्रतिबन्धों  में  छूट  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 गृह  मन््त्री  मुफ्ती  सोहम्मद  :  से  इस  सम्बन्ध  में  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  की

 कुछ  राज्य  सरकारों  से  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  |  सावधानीपूरवंक  विचार  करने  के  बाद  असम  और
 मेघालय  के  कुछ  और  क्षेत्र  विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  खोल  दिए  गए  हैं  ।  ये  क्षेत्र  असम  में  शिवसागर
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 और  जतिगा  पक्षी  अमभ्यारण्य  और  मेघालय  में  बड़ापानी  और  चेरापूजी  मेघालय  और

 मणिपुर  में  विदेशी  पर्यटकों  की  रुचि  वाले  स्थानों  के  भ्रमण  करने  की  अवधि  भी  बढ़ाई  गई
 विदेशों  में  म।रतीय  दूतावासों  और  पोस्टों  के  विभिन्न  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों

 इत्यादि  को  वास्तविक  विदेशी  पर्यटकों  को  परमिट  जारी  करने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  है  ।

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  नये  क्षेत्रों  को  शामिल  करना

 2788.  श्री  गिरधारी  लाल  भाग्गंव  :  क्या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  अभ्यावेदन  भेजा  है  जिसमें  मांग  की

 गई  है  कि  सवाई  कोटा  और  झालावाड़  के  20  सूखा  प्रवण  उप
 डिवीजनों  को  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  में  शामिल  किया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इन  उप-डिवीजनों  को  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  में
 शामिल  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 उप  प्रधान  संत्रो  ओर  कृषि  मन्त्री  देवी  लाल  )  :  से  राजस्थान  सरकार  ने

 सूखाग्रस्त  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  में  सवाई  कोटा  तथा  झालावाड़
 जिलों  के  20  खण्डों  को  शामिल  करने  के  लिये  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  तथा  मरूमूमि  विकास
 क्रम  संबंधी  राष्ट्रीय  सामति  को  एक  ज्ञापन  दिया  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  को  मिलने  के  बाद

 ही  निर्णय  लिया  जायेगा  कि  इन  क्षेत्रों  को  इस  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  जाए  अथवा  नहीं  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  राज्यों  को  धनराशि  का  आवंटन

 2789.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  को  अब  तक  कितनी  घनराशि
 टित  की  गई  है  और  यह  धनराशि  किस  आधार  पर  दी  गई

 इस  योजना  के  अन्तगंत  राजस्थान  में  अब  तक  कितने  लोग  लाभान्वित  हुए  और

 स्थाई  परिसम्पत्तियां  बनाने  पर  व्यथ्  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उपप्रधान  मन्नी  ओर  कृषि  मन्त्री  देवी  :  1989-90  में  राज्यों/संघ  शासित
 क्षेत्रों  को जवाहर  रोजगार  योजना  आर०  की  निधियां  देश  में  कुल  ग्रामीण  गरीबों  की

 तुलना  में  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  में  ग्रामीण  गरीबों  के  अनुपात  में  आबटित  की  गई  चूकि  इस
 फार्म ले  को  अपनाने  से  छोटे  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  वर्ष  1988-89  के  दौरान  चल  रहे
 लीन  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्येक्रम/ग्रामीण  म्मिहीन  रोजगार  गारनन््टी  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  दिए
 गए  केन्द्रीय  अनुदान  की  तुलना  में  कम  आवंटन  हुआ  अतः  ऐसे  राज्यों  को  अतिरिक्त  तदथे
 टन  करके  उनके  हितों  की  रक्षा  की  गयी  जवाहर  रोजगार  योजना  आर०  के
 अन्तगत  संसाधनों  का  राज्य  वार  आबंटन  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया  गया  है  ।
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 जवाहर  रोजगार  योजना  आर०  एक  मजदूरी  रोजगार  कार्यक्रम  है  और
 इसकी  निगरानी  सृजित  किए  गए  रोजगार  के  श्रम  दिनों  के  रूप  में  की  जाती  है  ।  राजस्थान  सरकार
 ने  सूचित  किया  है  कि  जवाहर  रोजगार  योजना  आर०  के  अन्तगंत  1989  से

 1990  के  अन्त  तक  रोजगार  के  346.50  लाख  श्रम  दिनों  का  सृजन  किया  गया

 जवाहर  रोजगार  योजना  आर०  के  लिए  जारी  की  गई  मार्गदशिकाओं
 जे०  आर०  वाई०  के  अन्तगंत  खर्च  को  केवल  स्थायो  तथा  उत्पादक  स्वरूप  की  परिसम्पत्तियों  के  सुजन

 पर  किया  जाना  अपेक्षित  !989  से  तक  की  अवधि  में  राजस्थान  में
 योजना  के  अन्तगंत  8379.63  लाख  रुपये  खर्च  किए  जाने  की  सूचना  मिली

 विवरण

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  रांसाधनों  का
 आबंटन  (1989-90)  )

 रुपये  में  )

 क्रमांक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  संसाधनों  का  आबंटन  के  मूल्य
 और  राज्य  अंश

 1  2  3

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  193  19.51
 2.  अरूणाचल  प्रदेश  307.15
 3.  असम  5278.90
 4.  बिहार  38711.91
 5.  गोवा  378.75
 6.  गुजरात  7954.79
 7.  हरियाणा  2068.19
 8.  हिमाचल  प्रदेश  1153.50

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  1682.74

 10.  कर्नाटक  12093.58
 11.  केरल  6569.99
 12.  मध्य  प्रदेश  25618.79
 13.  महाराष्ट्र  20993.90
 14.  मणिपुर  441,73
 15.  मेघालय  458.13
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 ]  2  3

 16.  मिजोरम  187.41
 17,  नागालंण्ड  504  99
 18.  उड़ीसा  17655.81
 19.  पंजाब  1608  66
 20.  राजस्थान  12594.24
 21.  सिक्षिकम  197.64
 22.  तमिलनाडु  17659.83

 23.  तिपुरा  £41.43
 24  उत्तर  प्रदेश  51706.:3
 25.  पश्चिम  बंगाल  21610.16
 26.  अण्डमान  निकोबार  164.80

 द्वीप  समूह
 27.  चण्डीगढ  40.77

 28.  दादर  व  नगर  हवेली  83.80
 29.  दिल्ली  187.42
 30.  दमन  व  द्वीप  52.40
 31.  लक्षद्वी०  81.75

 32.  पाष्डिचेरी  157.80
 तू

 अखिल  भारत  263066.60

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  पबंतीय  ओर  रेगिस्तानी
 क्षेत्रों  क ेलिए  घनराशि

 2790.  श्री  गिरधारी  लाल  मार्गव  :  क्या  कृषि  मंश्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  पर्वतीय  और  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  अधिक
 सहायता  देने  हेतु  विज्वेष  प्रावधान  किए  गए

 यदि  तो  वया  राजस्थान  सरकार  ने  अनुरोध  किया  है  कि  सीकर  और
 गंगानगर  जिलों  पर  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  विशेष  सहायता  देने  के  लिए  विचार  किया
 जाए

 यदि  तो  इन  जिलों  को  विशेष  सहायता  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  और
 इन  जिलों  को  यह  सहायता  कब  तक  दी  जाएगी  ?

 उप  भ्रधान  मंत्रो  ओर  कृषि  सन्नी  देवो  :  से  1989-90  में  राज्यों/संघ-
 शासित  क्षेत्रों  को जवाहर  रोजगार  योजना  की  निधियां  राज्य/सघशासित  क्षेत्र  में
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 रह  रहे  ग्रामीण  गरीबों  के  अनुपात  में  आवटित  की  गई  इस  फार्म,ले  को  अपनाने  से  छोटे

 संघशासित  क्षेत्रों  वर्ष  1988-89  के  दोशान  चल  रहे  तत्क  लीन  शाष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 क्रम/प्रामीण  मूमिद्दीन  रोजगार  ग्रारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दिए  गए  केन्द्रीय  अनुदान  की  तुनना  में

 कम  आवंटन  प्राप्त  हुआ  था  ।  ऐसे  राज्यों  को  अतिरिक्त  तदर्थ  आवंटन  करके  उनके  हितों  की  रक्षा  की

 गई

 भारत  सरकार  द्वारा  किसी  राज्य/संघशासित  क्षत्र  में  अन्तः  जिला  आवटन  का  ग्रामीण
 क्षेत्रों  के  मुख्य  श्रमिकों  में  कृषि  श्रमिकों  के  कुल  ग्रामीण  जनसंख्या  में  ग्रामीण  अनुसूचित
 जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  प्रतिशत  ओर  ब्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  भूमि  की  प्रत्येक  इकाई  में  से  कृषि
 उपज के  मूल्य  के  रूप  में  परिमाषित  प्रतिकूल  कृषि  उत्पादकता  को  20.60.20  के  अनुपात  में  बल  देते

 हुए  पिछड़ेपन  के  आधार  पर  लिया  गया  था  ।

 निधियों  का  अन्तः  जिला  आवंटन  कुल  मिलाकर  ऊपर  दशशाये  गए  मानदंड  के  आधार  पर
 किया  गया  कुछ  जिनके  पास  ससाधनों  की  कमी  के  मामले  में  विशेष  वितरण
 किया  गया  और  इसलिए  उन्हें  मधिक  मजदूरी  रोजगार  की  आवश्यकता  वाला  माना  गया  था  ।

 ऐसे  जिलों  की  विशेष  आवश्यकताओं  को  सम्बन्धित  राज्य  के  समग्र  आवंटनों  में  से  ही  पूरा  किया
 गया  था  ।

 भारत  सरक र  द्वारा  जिलों  को  आवंटनों  की  पहली  किह्त  1989  की  पहली  तिमाही  में
 रिलीज  की  गई  शेष  आवंटन  1989  में  रिलीज  किए  गए  राजस्थान
 सर'।र  ने  प्रहले  अनुरोध  किया  था  कि  सीकर  और  गंगानगर  जिलों  को  कम  संसाधन  वाले
 जिलों  की  श्रेणी  में  शामिल  किया  जाये  और  उनके  लिए  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  मजदूरी
 आवश्यकताओं  के  लिए  आवंटन  बढ़ाए  जाने  की  जरूरत  है  ।  इस  अनुरोध  को  1989-90  के  दौरान

 पूरा  नहीं  किया  जा  सका  ।  ग्रामीण  विकास  विभाग  राजस्थान  सरकार  द्वारा  बनाए  गए  मामले  से  पूरी
 तरह  से  सन्तुष्ट  भी  नहीं  था  ।

 वर्ष  1990-91  के  लिए  जवाहर  रोजगार  योजना  के  आवंटन  हेतु  राजस्थान  सरकार  ने  स्वयं

 कहा  है  कि  उनके  राज्य  में  जिला  आकबंटन  पूर्णतः  जवाहर  रोजगार  योजना  की  मार्गंद्शिकाओं  में
 निर्धारित  पिछड़ेपम  के  सूचकांक  के  आधार  पर  किया  भारत  सरकार  ने  उनके  सुझाव  को
 कोर  कर  लिया

 बिहार  में  जहायाबाद  में  इलेक्ट्रामिक
 टेलीफोन  एक्सचेंज

 2791.  श्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  कया  संचार  मन्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  का  बिहार  में  जहानाबाद  नगर  में  एक  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज
 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सदढंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ओर  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यबल्ही  की

 जा  रही  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार  और
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल  मृतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  के०  पी०  :

 जहानाबाद  के  वतंमान  मैनुअल  एक्सचेंज  को  1990-91  के  दौरान  200  लाईनों  के

 इलेकट्रानिक  एक्सचेंज  द्वारा  बदलने  की  योजना  बनाई  गई

 उपय क्त  को  देखते  हुए  लागू  नहीं  होता  ।

 आतंकवाद  को  रोकने  के  लिये  कदम

 2792.  भ्री  रापाञ्य  प्रसाद  सिंह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  बढ़ते  हुए  आतंकवाद  को  रोकने  के  लिये  लम्बी  अवधि  की  कोई
 योजना  तैयार  की

 क्या  इस  योजना  के  अन्तगगंत  कोई  नया  अद्धं-सेनिक  बल  गठित  करने  का  विचार
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही
 की  गई  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्री  मुफ्ती  मोहम्मद  :  से  हालांकि  देश  के  विभिन्न  भागों  में
 आतंकवादी  हिंसा  की  मुख्य  बातें  कई  मायनों  में  समान  है  लेकिन  उनके  सामाजिक-आ्थिक  और
 राजनीतिक  आधार  स्थान-स्थान  के  अनुसार  अलग-अलग  होते  इसलिए  आतंकवादी  गतिविधियों  का
 प्रभावकारी  ढग  से  मुकाबला  करने  की  योजना  स्थान  विशेष  के  अनुसार  बनानी  पड़ती  कानून
 और  व्यवस्था  बनाये  रखना  राज्य  का  विषय  तथापि  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  को  अतिरिक्त
 अरधसेनिक  बलों  के  रूप  राज्य  पुलिस  क  भिकों  को  प्रशिक्षण  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करके  विकसित
 संचार  सुविवाएं  इत्यादि  उपलब्व  कराकर  सभी  संमव  सहायता  दे  रही  एक  नया  अधंसैनिक  बल
 तैयार  करने  की  कोई  योजना  नहीं  सरकार  की  नीति  देश  में  विभिन्न  आतंकवादी  ताकतों  का
 दृढ़ता  के  साथ  मुकाबला  करने  और  साथ  ही  साथ  स्थानीय  लोगों  की  वास्तविक  कठिनाइयों  को  दूर
 करने  के  लिये  प्रमावित  क्षत्रों  में सामाजिक  आथिक  विकास  को  तेज  करने  की  तथापि  सरकार  इस
 बात  का  स्वागत  करेगी  कि  यदि  ये  भ्रमित  तत्व  हिंसा  का  सहारा  छोड़  दें  और  राष्ट्र  की  मुख्य  घारा
 से  जुड़  जाये  ।

 रोजगार  प्रदायों  कार्यक्रम  के  अम्तर्गंत  राजस्थान  को  धन  का  आवंटन

 2793.  श्री  गिरघारी  लाल  मार्गव  :  कया  कृषि  सन््जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  राहत  काय॑  श्रमिकों  को  7  50  पैसे  की  दैनिक  मजूरी  के  आघार  पर  रोजगार

 प्रदायी  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  राजस्थान  को  137  करोड़  रुपये  आवंटित  किये  गये

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  न्यायालय  के  आदेश  के  आधार  पर  14  रुपये  प्रति  दिन  की
 दर.से  मजूरी  का  मुगतान  करने  के  परिणामस्वरूप  होने  वाले  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिये  अतिरिक्त
 घन  देने कीं  म्रोग की

 ,  या

 178,



 $  1912  उँसर

 यदि  तो  तत्पंबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उपरोक्त  आधार  पर  राज्य  सरकार  को  और  अधिक
 धन  उपलब्ध  कराने  का  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उपप्रधान  मंत्री  और  कृषि  मंत्री  1987  में  राजस्थान
 सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  ज्ञापन  के  उत्तर  में  व्यय  की  अधिकतम  1987
 से  मार्च  1988  की  अवधि  के  लिए  137  करोड़  रुपए  और  1988  से  जून  1988  तक  की
 अवधि  के  लिए  77.50  करोड़  रुपए  रोजगार  स,जन  कार्यों  के  लिए  राज्य  सरकार  को  सूखा  राहत  के
 अंतगंत  प्रति  राहत  कार्यकर्ता  7.50  रुपए  प्रतिदिन  की  दर  से  (359.09  करोड़  रुपए  की  कुल
 अधिकतम  सीमा  में  स्वीकृत  की  गई  थी  ।

 और  राज्य  सरकार  ने  राहत  कार्यकर्ताओं  को  मई  से  जुलाई  1988  तक  की

 अवधि  के  लिए  और  अधिक  दरों  पर  भुगतान  करने  के  लिए  अतिरिब्त  केन्द्रीय  सहायता  मांगी
 राज्य  सरकार  ने  7  1988  को  प्रस्तुत  किए  गए  अनुषप्ररक  ज्ञापन  के  उत्तर  में  अप्रैल  से

 1988  कीं  अवधि  के  लिए  रोजगार  स,जन  कार्यों  हेतु  मई  से  जून  1988  तक  की  अवधि  के  लिए  10/
 रुपए  की  देनिक  मजदूरी  दर  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  77.50  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  108.20  करोड़
 रुपए  कर  दी  ।  इसके  1988  के  लिए  9.38  करोड़  रुपए  की  व्यय  की  अधिकतम
 सोमा  स्वीकृत  की  गई  ।

 राजस्थान  उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णयों  के  फलस्वरूप  राज्य  सरकार  ने

 इन  निर्णयों  के  पालन  में  26.5.1988  से  31.7.1988  तक  14  रुपए  प्रतिदिन  की  दर  से  मजदूरी
 का  भुगतान  करने  के  लिए  होने  वाले  व्यय  के  लिए  21.82  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  सहायता
 मांगी  है  ।

 राज्य  सरकार  को  रोजगार  स,जन  कार्यों  के  अंतग्गंत  ओर  निधि  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।  मारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  ने  राज्य  सरकार  को  वित्तीय  रूप  से  सहायता  पहुंचाने  के

 उद्देश्य  से  राजस्थान  में  25  करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त  निवेश  अल्प  बचत  संसापनों  में  दिया

 जिसके  विरुद्ध  राज्य  सरकार  को  18.75  करोड़  रुपए  का  विह्वष  अल्प  बचत  ऋण  स्वीकृत  किया

 गया  है  ।

 केरल  में  वायनाड  जिले  के  शहरों  में  एस०  टी०  डो०  सुविधा

 ]

 2794.  श्री  के०  म्रलीधरन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  सरकार  का  विचार  केरल  में  वायनाड  जिले  के  सुलफैन्स  बैटरी  और

 पेप्पाड़ी  जंसे  शहरों  में  एस०  टी०  डी०  सुविधा  की  व्यवस्था  करने  का
 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  वायनाड  जिले  में  टेलीफोन  प्रणाली

 अव्यवस्थित  और
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 सरकार  द्वारा  इसे  सुब्यवस्थित  करने  के  ब्लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का

 विज्यर

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  रांचार  भनत्रो  के०पी०  :  जी  हां  ।

 कायनाड  बिल  में  टेलीफोन  प्रणाजी  सनन््तोषजमक  ढंग  से  कार्य  कर  रही
 केरल  के  वायनाड  जिले  में  दूरसंचार  सेवा  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  8  वीं  योजना

 अवधि  के  दौरात  निम्नलिखित  उपाय  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  :--

 (1)  जिन  इलेकट्रों  मंकेनिकल  एक्सचेंजों  की  कार्य  अवधि  समाप्त  हो  गई  उन्हें  बदलने
 के  लिए  और  अधिक  स्थानों  पर  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित  करना  ।

 (1)  कोजीफोड  में  एक  नया  डिजीटल  इलेक्ट्रानिक  ट्रंक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  चालू
 करना  |

 (7)  उस  क्षंत्र  में  परियात  की  वृद्धि  से  निपटने  के  लिए  संचारण  माध्यम  का  विस्तार
 करना  ।

 डाक  बिभाग  में  कार्य रत  विहाड़ो  अमिकों  को
 नियमित  किया  जाना

 2795.  श्री  जनादेन  यादव  ।  कया  संचार  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :
 क्या  डाक  विभाग  में  कई  श्रमिक  दिहाड़ी  पर  काये  कर  रहे
 यदि  तो  इनकी  संख्या  कितनी  और

 सरकार  का  इन  श्रमिकों  की  सेवाएं  नियमित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 जल  मूतल  परिवहन  मंत्रो  तथा  संचार  मंत्रो  :  जी  हां  ।
 4506

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिनांक  29.11.89  को  दिए  गए  अपने  निर्णय  में  जो  निदेश
 दिए  उनके  अनुसार  नंमित्तिक  मजदूरों  को  अस्थायी  स्तर  और  उन्नति  सहित  अन्य  सम्बद्ध  सुविधा
 देने  क ेलिए  स्कीम  तैयार  कर  तज्ली  गई  है  तथा  नोडल  मंत्राज्ञयों/विधभागों  को  उनकी  सहमति  के  लिए
 जैजी  गई

 टेलीफोन  एक्सचेजों  का  आधुनिकोकरण
 ]

 3796.  जकादंग  यादव  :  क्या  संचार  संत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कया  सरकार

 का
 देह  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  शीघ्र  आधुनिकीकरण  के  लिए  एक

 योत्रया  तेकार  करने  का  विकार

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या
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 नीत  कफ  डे  ऑन  ते  नानी  थ५..ल>६286ते"%0त++ननननीनीीयीनननीन-न-नन-म--म-म-न-+---

 बिहार  में  मानव  चालित  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  संख्या  कितनी  और

 इन  एक्सबेजों  का  कब  तक  पूरे  तौर  पर  आधुनिक्रीकृररण  कर  दिया  जाएगा  ?

 घसभूतस  परिवहन  यंत्रों  तथा  संजार  मंत्री  फो०  :  भोर
 जी  हां  ।  टेलीफोन  एक्सचेंजों  क ेआधुविकीकरण  की  योजना  के  लिए  8  वीं  योजना के  प्रारुप  में  निम्न
 लिखित  प्रस्ताव  हैं  :--

 (1)  योजना  अवधि  के  दौरान  जोड़े  जाने  वाली  लगभग  सम्पूर्ण  स्विचिग  क्षमता  इलेक्ट्रानिक
 किस्म  की  होगी  ।

 (11)  सभी  मंनु  अल  एक्सचेंजों  को  आधुनिक  एक्सचेंजों  में

 (iL)  घिसे-पिटे  ओर  अवधि  समाप्त  इलेक्ट्रोगमेकेनिकल  एक्सचेजों  को  इलेक्ट्रानिक  एक्सजेंजों
 से  बदलना  ।

 57.

 इन  एक्सचेंजों  को  8  वीं  योजना  के  अन्त  तक  इलेक्ट्रानिक  एक्सलेंजों  से  बदलने  का

 प्रस्ताव  है  बदातें  कि  संसाधब  उपलब्ध  हों  ।

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद  में  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  ओर  दिवव

 हिन्दो  परिषद  का  प्रतिनिधित्

 2797.  श्रीमती  जयवन्तो  नवोनचर्द्र  मेहता  :  क्या  गइ  अन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  व्यक्तियों  को  कभी  राष्ट्रीय
 एकता  परिषद  में  सम्मिलित  किया  गया

 यदि  तो  कब  और  उनके  नाम  क्या-क्या

 क्या  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  और  विह्व  हिन्दू  परिषद  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले

 व्यक्षियों  को  बतंमान  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  में  सम्मिखित  किया  गया

 यदि  तो  इनके  नाम  क्या-क्या  ओर

 (४)  यदि  नहीं  तो  क्या  सरकार  इन  संगठनों  को  परिषद  में  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  देने  पश
 विचार  कर  रही  है  ?

 गृह  सन्त्रो  सुफ्तो  सोेहस्सद  :  जी  श्रीमान्  ।  राष्ट्रीय  स्थर्य  सेक्क  संघ  के
 प्रतिनिधियों  को  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  श्रीमान्  ।  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संध  अथवा  विश्व  हिन्दू  परिषद  के  प्रतिनिधियों
 को  राष्ट्रीय  एकता  एरियद  में  क्षासिल  किया  कसा  ।

 भ्रक्य  नहीं  उठता  ।
 जो  भीमान्  ।
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 नागालैंड  में  कार्यरत  ईसाई  धर्म  प्रधारक  संस्थायें

 2798.  झोमतो  जयबन्ती  नवोीनचन्द्र  सेहुता  :  क्या  गृह  मन््शी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 नागालैंड  में  कितनी  ईसाई  धरम  प्रचारक  संस्थाये  कार्य  कर  रही
 वर्ष  ,988-89  के  दौरान  और  1989-90  से  1990  तक  उन्हें  विदेशी

 संस्थाओं  से  कितनी  घनराशि  की  सहायता  प्राप्त  हुई  और

 मिजोरम  में  कितनी  विदेशी  संस्थाएं  काम  कर  रही  है  ?

 गृह  सन््त्रो  सुफ्ती  सोहम्सभर  :  देश  में  भारतीय  मिछ्ठानरियोਂ  की  संख्या
 कितनी  है  इससे  संबंधित  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  अतः  नागालेंड  में  उनकी  संख्या  कितनी  है  यह

 मालूम  नहीं  है  ।  विदेशी  नियम  पजीकरण  के  अधीन  केवल  विदेशियों  को  ही  पंजीकृत  किया  जाता
 उपलब्ध  सूचना  के  नागालैंड  में  कोई  विदेशी  मिशनरी  कार्य  नहीं  कर  रही

 प्रष्न  नहीं  उठता  ।

 अपेक्षित  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 सार्वजनिक  वाहनों  ओर  ट्रकों  के  लिए  राष्ट्रीय  परमिट

 2799.  श्री  मजमान  बेहरा
 शो  अनादि  चरण  दास

 करेंगे  कि  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  सरकारों  द्वारा  सावंजनिक  वाहनों
 और  ट्रकों  के  लिए  राज्यवार  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितने  राष्ट्रीय  परमिट  जारी  किये  गये  ?

 |  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 खलमृतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  के०  पो०  :  विभिन्न  राज्य

 सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  स ेसूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  ।
 सिन्दरी  उर्वरक  कारखाने  में  नया  संयंत्र  लगाना

 2800.  श्री  जनादंन  यावव  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  सिन्दरी  उवेरक  कारखाने  में  एक  नया  खांयंत्र  लगाने  का  विचार

 ओर ग
 पदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उपप्रधान  मंत्रो  ओर  कृषि  संत्री  देवी  :  नहीं
 प्रइन  नहीं

 भारत  तथा  यूरोपीय  आर्थिक  समुवाय  के  देशों  द्वारा
 नये  आथिक  सहायता  सांघ  की  स्थापना

 2801.  भरी  प्यारे  लाल  खण्डे  लवाल  :  क्या  विदेश  सश्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  और  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  देश  संयुक्त  रूप  से  एक  नया  आधथिक  सहायता
 लंघ  बनाने  का  प्रयात्र  कर  रहे

 182
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबन्ध  में  हाल  ही  में  उनके  नेतृत्व  में  ब्रसेल्स  गये  शिप्टमण्डल  के  दौरे  को  क्या
 परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 विदेश  संजो  इन्द्र  कुमार  :  से  ब्रसल्स  में  मैंने  देशो  के
 मंत्रियों  के  साथ  द्विपक्षीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलोਂ  पर  विचार-विमर्ें  किया  था  तथा  इस  मौके  का
 लाम  उठाकर  मैंने  अन्य  यूरोपीय  देशों  के  विदेश  मनत्रियों  के  साथ  मी  मुलाकात  की  एक
 चारिक  मंच  की  स्थापना  का  जिसमें  अधिकारी  और  व्यापारी  भी  भारत  और

 सी  देशोਂ  के  बीच  सहयोग  के  उपायो  में  से  एक  उपाय  के  रूप  में  सिद्धान्ततः  स्वीकार  कर  लिया
 गया  है  |  ५

 सीमा  पार  से  घुसपंठ
 2802.  श्री  कमल  चोधरी  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 वर्ष  1989  के  दौरान  कितने  घुसपैठिए  मारे  गए  अथवा  गिरफ्तार  किए  गए  और  वे
 किन-किन  देशो  के  थे  तथा  उन्हों  ने  कौन-कौन  से  राज्योਂ  से  घुसपंठ  की

 उक्त  अवधि  के  दोरान  भारत  में  पाकिस्तान  तथा  बंगलादेश  से  कितने  व्यक्तियों  ने

 घुसपंठ  की  और
 सरकार  ने  इस  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  और  उनके  क्या  परिणाम

 प्राप्त  हुए  हैं  ?

 गृह  मंत्री  सुफ्ती  सोहस्मद  :  और  एक  विवरण  संलग्न  सीमा  पर
 मारे  गए/पकड़े  गए  घुसपैठियों  की  राष्ट्रीयता  बताना  संभव  नहीं  क्योंकि  उन्हें  आगे  की  जांच
 ताल  के  लिए  राज्य  प्राधिकारियों  को  सौंपा  जाता  है  ।

 सीमाओਂ  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  घुसपैठ  की  घटनाओ'*  को  रोकने  द्वेतु
 आवश्यक  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 विवरण

 1989  के  दौरान  भारत-पाकिस्तान  त्था  मारत-बंगलादेश  की  सीमाओਂ  पर  सीमा

 सुरक्षा  बल  द्वारा  मारे  गए  तथा  पकड़े  गए  घुसपठियों  की  संख्या

 राज्य  जहां  से  घुसपैठ  कर  रहे  थे  घुसपेठियोਂ  की  संख्या
 पकड़े  गए  मारे  गए

 भारत-पा  किस्तान  सोमा  पर

 2  3

 1.  जम्मू  और  कष्मीर  लाईन  से  69  28
 2.  पंजाब

 ह
 1712  265

 3.  राजस्थान  918  88

 183.
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 1  2  3

 4.  गुजरात  15  जा
 भारत-पद्चिम  बंगाल  सोमा  पर

 $  परश्चिचम  बंगास  25736  12
 6  असम  137  _

 7,  भेघालव  361  2
 8  मिजोरम  5856  —

 9  त्रिपुरा  942  2

 पंजाब  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विकास  योजनाएं

 2803.  श्री  कमल  चौधरी  :  वया  जलभूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 पंजाब  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विक्राप्त  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  तैयार  की  जाने  वाली  विभिन्न  योजनाओं
 और  इन  प्रस्तावित  योजनाओं  के  लिए  आवंटित  वित्तीय  धनराशि  और  इसके  लिए  समय  सीमा  संबंधी
 ब्योरा  कया  है  ?

 जलमूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  के०  पी०  :  पंजाब  में
 1990-91  |  के  दौरान  विभिन्न  राष्ट्रीय  राजमार्गो  पर  शुरू  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  नई  विकास
 योजनाओं  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  और  इनके  लिए  2.48  करोड़  निर्धारित  किए  गए

 चं  कि  इन  योजनाओं  को  अभी  संस्वीकृति  दी  जानी  अतः  उनका  समय  शिड्यूल  बता  पाना  अमी
 सैमव  नहीं

 विवरण

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  कार्य  का  नाम  लंबाई  अनमानित
 संख्या  मी  )  लागत

 सड़क  परियोजनाएं कद  सम
 ||  2  3  4

 Se  वी  न+-++-+-3फफअ:फऑफफफफससअ  SN  pe  ene
 1. 1  अम्बाला-सिरहिद  खण्ड  40.  6000.00

 (212.80  से  252.80
 ः

 को  चार  लेन  का  बनाना  ह
 2.  जालंधर-दसूफा  खण्ड  के  30  350.00

 27-57  मैं  वाले  डः

 कमजोर  पैदल  पथ  को  मजबूत
 बताता
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 राष्ट्रीय  राजमार्ग  कार्य  का  नाम
 रांश्या

 Caen 5  नम»  कर  कम»  कक

 3  10

 4  15

 5  20

 6  21

 7...  22

 8.  विविध

 अबोहर  फजिल्का  खण्ड  के
 382  से  402  में

 वाले  कमजोर  पैदल  पथ
 को  मजबूत  बनाना  ।

 पठानकोट  अमृतसर-फरीदकोट
 खण्ड  के  वाले  कमजोर
 पेदल  पथ  को  मजबूत  बनाना

 (1)  9-25

 (7)  126-132

 (1)  185-224

 (५)  दीना  नगर  टाउन  में  चोड़ा
 करके  चार  लेन  का  बनाना

 पठान  कोट-मंडी  रोड  के  चुनिदा
 पहुंच  मार्गों  में  सुधार  सहित

 वाले  कमजोर  पैदल  पथ
 को  मजबूत  बनाना

 मोहली-रोपड़  खण्ड  के
 10-24  में
 वाले  कमजोर  पंदल  पथ  को

 मजबूत  बनाना

 अम्बाला-जिराकपुर  खण्ड  के
 32-40  में  वाले
 कमजोर  पेदल  पथ  को  मजबूत
 बनाना

 (1)  पुलिया
 (1)  छोटे  पुलोਂ  के  लिए

 पहुंच  मार्ग

 (11)  राष्ट्रीय  के
 52-56  में

 रियलाइनमेंट

 लिखित  उत्तर

 लंबाई  अनुमानित
 लागत

 20

 14

 एकमुश्त

 बन

 5.  )

 300.00

 240.00

 100.C0  0

 50.00

 50.00
 30.90

 200.00
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 #.  राष्ट्रीय  राजमार्ग  कार्य  का  नाम  लंबाई  अनुमानित
 संख्या  लागत

 IV)  जंक्शनो  150.00
 नए  सड़क  टोल

 मार्गेस्थ  सुविधाओं
 हाडं  सोल्डर्स  पेड़  लगाने

 भूमि  सर्वेक्षण
 इत्यादि  में  सुधार

 (५)  भीड़-माड़  वाले  पहुंच  मार्गो
 को  चौड़ा  करके  चार  लेन  5  200.00
 का  बनाना  ।

 8460.00

 पुल  कार्य

 1.  21  पहुंच  मार्गों  सहित  56  350  280.00
 पर  सिरसा  नदी  पर  पुल

 21  18  पर  पुल  25  25.00
 21  49/8  पर  40  25.00

 मंसाली  पुल
 4.  21  51/2  पर  थाली  पुल  23  25,00
 5...  2२1  63/6  पर  तपरेन  पुल  13  10.00

 8825.00

 गोआ  में  कोलवेल  पुल  का  निर्माण

 (2804,  प्रो०  गोपालराव  सायकर  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 क्या  गोआ  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  17  पर  कोलवेल  पुल  के  निर्माण  में  देरी  हो
 रही

 ग्रदि  तो  इसके  क्या  कारण

 186
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 इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  हानि  हुई  और

 प्रुल  के  निर्माण  के लिए  अब  नई  समय  सीमा  क्या  निर्घारित  की  गई  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मन्त्री  तथा  सचार  मन््त्री  के०  पो०  :  और
 हां  ।  विन्म्ब  मुख्य  रूप  से  इस  कारण  हुआ  कि  जिस  ढे+दार  को  प्रारम्म  में  काम  सौंपा  गया  था

 उसके  काम  की  प्रगति  धीमी  रही  तथा  पूर्व  ठके  को  रह  करने  के  बाद  निविदाओं  को  आमंत्रित
 रने  और  दूसरे  ठेकेदार  को  काम  सौंपने  में  समय  लग  गया  ।

 इस  अवस्था  में  वित्तीय  निहितार्थों  का  मूल्यांकन  करना  संभव  नहीं  क्योंकि  पहला
 ठेकेदार  जिसके  जोखिक  तथा  लागत  पर  अब  काये  किया  जा  रहा  उसने  मध्यस्थता  के  लिए
 दन  कर  दिया

 पुल  को  अब  1991  की  अन्तिम  तिमाही  में  पूरा  किया  जाना  नियत  किया  गया  है  ,

 इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  आंध्र  प्रदेश  को  आवंटित  धनराशि

 2805.  श्ीमती  जे०  जम्ना  :  क्या  कृषि  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
 आन्ध्र  प्रदेश  को  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  आवंटित  घनराशि  का  वर्षवार  ब्योरा  क्या

 अब  तक  कितनी  घनराशि  व्यय  की  गई  और

 उपयु क्त  अवधि  के  दौरान  निर्मित  मकानों  का  और  कब्जा  दिए  गए  मकानों  की  संख्या
 का  वर्षवार  ओर  जिलेवार  ब्यौरा  कया  है  ?

 उपप्रधान  सन््त्रो  ओर  कृषि  सन्त्री  देबो  :  और  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार
 द्वारा  दी  गई  सूचना  के  आधार  गत  तीन  वित्ती०  वर्षों  के  दौरान  राज्य  में  इन्दिरा  आवास  योजना
 के  लिए  आबंटन  निम्नलिखित  अनुसार  है  :--

 1986-87  1190.00  लाख  रुपये

 1987-88  1586.66  6.66  लाख  रुपये
 1988-89  1242.63  लाख  रुपये

 उपरोक्त  तीन  वित्तीय  वर्षों  के दौरान  योजना  के  अन्तगंत  3834,95  लाख  रुपये  का  खर्च

 किए  जाने  की  सूचना  मिली  है  ।

 राज्य  में  इन्दिरा  आवास  योजना  के  आरम्म  अर्थात्  1985-86  से  लेकर  अब  तक
 51,528  मकान  बनाए  जाने  की  सूचना  मिली  1985-86  में  ही  3,321  मकान  बनाए  जाने  की

 सूचना  मिली  गत  तीन  वित्तोय  वर्षों  अर्थात्  1986-87,  1987-88  और  1988-89  के  दौरान
 एज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  बनाए  गए  मकानों  के  जिला  वार  ब्यौरे  संलग्न

 में  दिए  गए  1989-90  के  दौरान  1990  राज्य  में  6530  और

 187



 लिखित  उस्रे  29  1990

 मकान  बनाए  जाने  की  सूचना  मिली  है  ।  योजना  के  अन्तर्गत  इसके  आरम्म  होने  से  लेकर
 अब  तक  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  कब्जा  ले  लिए  गए  मकानों  की  जिला  कार  संख्या  संलग्न
 में  दी  गई

 क्रमांक  जिले  का  नाम  प्राप्त  सूचता  के  अनुसार  बनाए  गए  मकानों
 की  संख्या

 +
 1986-87  1987.88  7.88  1988-89 9

 2  3  4  5
 न  .....  268

 3.  श्रीकाकुलम्  734  1,561  370
 2.  विजपतगरम्  542  268  290
 3.  विशाखापत्तनम्  456  1,093  280
 4.  पूर्वी  गोदाबरी  3250  365  2386
 5.  पश्टियम  गोदावरी  807  468  १86
 6.  कृष्णा  690  99  1667
 7.  गदर  807  468  47
 38.  प्रकांशम  677  337  1849
 9.  नेललोर  412  340  59

 12.  कुनूं  ल  677  337  504
 13.  अनन्तपुर  983  340  ३9
 14.  कुड़प्पा  326  308  564
 15.  चित्तूर  983  401  347
 16.  श्म्माम  388  805  600
 17.  बारंगल  766  981  347
 18.  करीमनगर  388  357  470
 19.  आदिलाबाद  758  295  539
 20.  निजामाबाद  287  1,016  1040
 21.  मेडक  328  295  551
 20.  नालगोंडा  287  588  499
 ee  महँदूबनगर  १82  12832  9363
 22.

 रंगारिकंडी 588 499 कुल 9363
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 क्रमांक  जिले  का  नाम  कब्जा  लिये  गये  मकानों  की  संख्या
 की  डे  डीरपोोोाा  तसफ  अअइअओ  इअइअखजअसफस  २

 2  3

 2.  श्रीकाकुलम्  979
 2.  विजयनगरम  979

 3.  विशाखापत्तनम्  4697

 4.  पूर्वी  गोदावरी  4697
 5.  पर्चिम  गोदावरी  4806
 6.  कूच्णा  953

 7.  गृदूर  4695
 8.  प्रकाशम्  4695
 9.  नेल्लोर  (3002

 11.  कुनू ल  743
 12.  अनन्तपुर  743
 13,  कुड़प्पा  1209

 14.  चित्तूर  2555
 15.  खम्माम  2555
 16.  वारंगल  1304
 17.  करीमनगर  2718
 18.  आदिलाबाद  2658
 19.  निजामाबाद  2658
 20.  मेडक  2343
 20.  नालगोण्डा  2343
 22.  महबूबनगर  674
 22.  रंगारेड्डी  2330

 कुल

 दिल्ली  में  फ्लाई  ओवरों  ओर  पुलों  का  निर्माण
 ]

 2806.  ली  शाम  सागर  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  संत्री  यह  बतानें  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1990-91  की  वाषिक  योजना  के  अन्तर्गत  दिल्ली  में  अनेक  फूलाई  ओवरों
 ओर  युलों  का  निर्माण  कराने  का  प्रस्ताव  और

 ध््छे
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 यदि  तो  उनका  निर्माण  किन-किन  स्थानों  पर  किया  उन  पर  कुल
 कितना  धन  ब्यय  किया  जाएगा  और  उनके  निर्माण  के  लिए  क्या  समयावधि  निर्धारित  की  गयी  है  ?

 लल  भूतल  परिवहन  मंत्रो  तथा  संचार  मंत्रो  के०  पी०  :  और
 हां  ।  दिल्ली  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  और  दिल्ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि

 उन्होंने  संलग्न  विवरण  में  उल्लिखित  श्रस्तावित  प्ररियोजनाओं  के  लिए  खच  करने  हेतु  अपनी
 की  वाधिक  योजनाओं  में  प्रावधान  किए  हैं  ।  इन  प्रस्तावित  परियोजनाओं  की  वास्तविक

 संस्वीकृति  उन  विभिन्न  कदमों  के  पूरा  होने  पर  निर्मर  करेगी  जो  संस्वीकृति  से  पहले  उठाये  जाने
 आवश्यक  इन  पुलों  के  निर्माण  का  शिड्यूल  देना  अभी  संभव  नहीं  है  ।

 अंडर  पास

 विवरण

 क्०्सं०  स्थिति  के  बजट  में  प्रावधान

 ||  2  3

 पंजाबी  बाग  चोहाहे  पर  फूलाई  ओवर  200
 2.  यमुना  बाजार  के  निकट  मंकी  ब्रिज  पर  फूलाई

 ओवर
 3.  आई०  टी०  ओ०  पुल  के  निकट  यमुना  नदी  20

 पर  पुल
 4.  राजा  गराईड  चौराहे  पर  फूलाई  ओवर  200
 5.  सफदरजंग  चौराहे  पर  फूलाई  ओवर

 6.  घोला  कुआं  चौराहे  पर  फूलाई  ओवर

 7.  निजामुद्दीन  में  रा०  रा०  24  तथा  रिंग  रोड  5
 कै  चोराहे  पर  फलाई  ओवर

 8.  रिंग  रोड  को  एक  निर्वाद  रास्ता  बनाने  के

 लिए  फूलाई  ओवर
 9,  दिल्लौ-सहा  रनपुर  रेलवे  लाइन  पर  आर०  ओ०  बी०

 तथा  सड़क  संख्या  63  के
 दिललो  सहारनपुर  रेलवे  लाइन  पर  सं०  68  का  5
 आर०  ओ०  बी०  रोड़  के

 दिल्ली-मथुरा  रेलवे  लाइन  पर  5
 सं०  पर  आर०  ओ०  बी०  के
 जी०  टी०  रोड  के  मार्जिनल  बंध  पर  आर०  ओ०  बी०  20
 दिल्ली  तथा  शाहदरा  कंलाशनगर  में  5
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 1
 न्िनन-मनमनगननननननननननननीयनीी-णयनी नीता

 14,  सड़क  सं०  के  साथ-साथ  आगरा  नहर  पर

 15.

 16.

 17.

 18.
 19.

 20.

 21.

 22.
 23.

 24.

 25  .

 26.

 27.

 2

 पुल
 निजामुद्दीन  को  मथुरा  रोड  को  मिलाने  वाला
 आरओआबी  तथा  लिक  रोड
 शालीमार  बाग  में  राजस्थान  उद्योग  नगर
 आरओबी
 सी  पावर  स्टेशन  से  रिंग  रोड़  लिक
 पर  मार  ओ  बी
 रा०  रा०  ।  पर  पूरक  नहर  पर  पुल
 दो  ग्रेड  सेफरेटर-एक  पार्क  स्ट्रीट  और
 बाबा  खड़गर्सह  मार्ग  के  चौराहे  पर  और

 दूसरा  तिलक  मार्ग  और  भगवान  दास  रोड़
 के  चौराहे  पर
 रिंग  रोड़  और  मथुरा  रोड  को  मिलाने
 वाला  निजामुद्दीन  के निकट  आरयू  बी

 रामपुरा  के  निकट  रोहतक  रोड़  रेलवे  लाइन
 पर  लारेंस  रोड़  पर आर  ओ  बी

 मधुबन  के  निकट  लेवल  क्रासिंग  पर  आरयूबी
 सदर  बाजार  के  निकट  काठ  के  पुल  पर
 पैदल  ओवर  ब्रिज

 रानीझांसो  बुलवर्ड  रोड  और  जी०  टी०

 रोड़  के  चौराहे  पर  ग्रंड  सेफरेटर

 देशबन्धु  गुप्ता  रोड़  और  रानीझांसी  रोड़  के

 चौराहे  पर  ग्रंड  सेफरेटर

 समयपुर  वादली  के  निकट  रेलवे  लाइन  पर
 आर  ओ  बी
 जी  टी  रोड़  से  विवेक  विहार  तक  आरयूबी

 28.  किशनगंज  के  निकट  रोहतक  रोड़  पर  अंडरब्रिज
 29.

 कया

 2807.  कुमारी  उम्रा  भारती  :  क्या  कृषि  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुतुबरोड़  पर  अंडरब्रिज  को  चौड़ा  करना

 बुदेलखंड  क्षेत्र  में  सुवा  प्रवण  जिले

 बुदेलखंड  क्षेत्र  के  सूखा-प्रभावित  राज्यों  के  नाम  क्षया

 जाााााशभणणणणणआआआथआथआखआख  मन  मज  जम  अल  बल



 उत्तर  29  4990
 न  3  णथ७णथननयथणथदणईदणदंदितकीचो  पल  लत  न  नननननननतसस  निभाना

 उनमें  से  किन-किन  जिलों  को  सूखा-प्रवण  जिला  घोषित  किया  गया

 इन  जिलों  को  उपलब्ध  कराई  गई  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या

 कया  सरकार  का  शेष  जिलों  को  भी  सूखा  प्रवण  घोषितकरने  का  विचार  और

 (३)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उपभप्रधान  मन््धशी  ओर  कृषि  सनन््शी  देवो  :  से  बु  देखखंड  क्षेत्र  में

 हमीरपुर  और  जालौन  जिले  शामिल  हैं  |  इन  जिलों  भें  23  खण्डों  को  सूखा  प्रस्त
 घोषित  किया  गया  है  तथा  ये  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  ए०  के  अन्तर्गत  शामिल  हैं  ।
 प्रतिवर्ष  प्रति  खण्ड  15  लाख  रुपये  से  18.5  लाख  रुपये  तक  की  निधियां  खण्डों  के  आकार  पर  निर्मर
 करते  मूमि  जल  संरक्षण  और  जल  साधनों  के  एकत्रीकरण  और  चरागाह
 तथा  चारा  विकास  की  योजनाओं  के  आरम्म  करने  के  लिए  मुख्य  रूप  से  आवंटित  की  जाती  हैं  ।

 सरकार  ने  अन्य  पहलुओं  के  अतिरिक्त  क्षेत्रों  को  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  शामिल
 करने  के  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  समिति  गठित  की  सूखाग्रस्त
 क्षेत्र  कार्यक्रम  पी०  ए०  के  अन्तगंत  इन  जिलों  के  किन्हीं  अतिरिक्त  खण्डों  को  शामिल
 करने  के  लिए  राज्य  सरकार  की  ओर  से  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ट्यूब  बछड़  ”  दयूब  काफ )  के  बारे  में  अमुसंबान
 ]

 2808.  श्री  प्रतापराव  बो०  भोसले  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 देश  में  ट्यूब  बछड़ेਂ  के  बारे  में  मी  कोई  अनुसंघान  किया  जा  रहा
 यदि  तो  यह  अनुसंधान  किन-किन  स्थानों  में  किया  जा  रहा
 इस  अनुसंधान  से  क्या  लाभ  होने  की  संमावना

 इस  पर  कितनी  राशि  व्यय  होने  की  संभावना  और

 (३)  ऐसे  अनुसंघान  को  और  अधिक  ओत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?

 उपप्रधान  मंत्री  ओर  कृषि  संत्री  देवी

 अनुसंधान  कार्य  रूप  से  निम्न  स्थानों  पर  शुरू  किए  गए

 (1)  राष्ट्रीय  डेरी  अनुसंधान  श्र  (IF  मास्तीय  पशु  अनुस'धान
 स  इक्जत  नगर  और  (॥])  केन्द्रीय  अकरी  अनुस घान  स
 सथुरा  ।

 इससे  महानगरों  में  अधिक  उत्पादक  मैंसों  के  वध  से  उत्कृष्ट  मैंसों  के  जमंप्लाज्म  से  होने
 वाले  नुकसान  को  रोके  जाने  के  साथ-सात्र  फछुश्म  आसुशंशिक्र  साकनों  के  शंरक्ण  ओर  अबत्त  में  भी
 मदद
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 भ्र,ण  स्थानान्तरण  टेक्नोमाजी  पर  यू०  एस०  ए०  आई०  डी०  प्रायोजना  और  इसी
 विषय  पर  यू०  एन०  डी०  और  डी०  बी०  टी०  द्वारा  सहायता  प्राप्त  प्रायोजनाएं  चल  रही  हैं
 और  वे  इसके  साथ-साथ  स्व-पात्रे  नली  डिम्म  कोशिका  तैयार  करने  उसके  उवेरीकरण  और
 स  व्धन  में  अनुस धान  सुविधाएं  उपलब्ध  कराती  हैं  ।  कुल  राशि  1908,38  लाख  रु०  और  25.24
 लाख  अमेरिकी  डालर  है  ।

 आठवीं  योजना  में  भ्रूण  स्थानान्तरण  जिसमें  स्व  पात्र  परख  नली  डिम्म
 कोशिका  तयार  उसका  उवरीकरण  और  सम्बर्धन  शामिल  पर  एक  प्रायोजना  को
 शामिल  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 अमठोलो  से  कालीकट  टेलीफोन  एक्सचेंज  तक  यूप  डायलिग  प्रणाली

 2809  श्री  के०  म्रलीधरन  :  क्या  संचार  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोझीकोडे  स्थित  अठोली  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  वर्तमान  स्तर  कया  और

 अठोली  से  कालीकट  तक  ग्रुप  डायलिंग  कब  तक  शुरू  की  जायेगी  और  इस
 एक्सचेंज  जिसके  लिए  सरकार  द्वारा  भूमि  अजित  कर  ली  गई  नई  इमारत  में  कब  तक
 पित  कर  दिया  जाएगा  ?

 जल  मूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  केਂ  पो०  :  इस
 समय  अठोली  90  लाइनों  का  एक  छोटा  ऑटोमेटिक  टेलीफोन  एक्मचेंज  है  जिसकी  क्षमता  87

 चालू  कनेक्शनों  की  है  और  269  आवेदक  प्रतीक्षा  सूची  में  हैं  ।

 अठोली  में  ग्रूप  डायलिग  सुविधा  वर्ष  1990-91  के  दौरान  कालीकट  से  प्रदान  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  बल्चतें  कि  उपस्कर  उपलब्ध  रहे  |  एक  512  पोर्ट  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  किराए  के
 भवन  में  स्थापित  करने  की  योजना  बनाई  गई  उच्च  क्षमता  के  एक्सचेंज  के  जब  उचित

 पहले  से  अधिग्रहीत  मृमि  पर  भवन  बनाने  की  योजना  बनाई  जाएगी  ।

 मारत-नेपाल  द्विपक्षोम  ब्यापार  समझोते  में  इलायथो  का
 सम्मिलित  किया  जाना

 2810.  श्री  पलाई  के०  एम०  मेस्यू  :  क्या  विदेश  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  नेपाल  के  बीच  हुए  द्विपक्षीय  व्यापार  समझौते  में  इलायची  को
 लित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  वो  तरप्म्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  इम्तर  कुमार  :  और  जी  हां  ।  इस  मामले  पर  काठमान्डू
 में  होने  बाली  अधिकारी  स्तर  की  अगली  बेठक  में  विचार  किया  जाएगा  जब  उस  सम्बन्ध  में  एक
 युब्त  प्रावधान  के  ब्योरे  को  हमारे  द्विपक्षीय  समझौते  में  शामिल  किया  जा  सकता

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 थोड॒पूजा  में  सेकेण्डरी  रिवलथिंग  एरिया  सुविधा

 2811.  श्री  पलाई  के०  एमस०  सैथ्यू  :  *या  संचार  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  केरल  के  इदुक्क्री  जिले  में  थोड्पूजा  में  सेकेण्डरी  स्विचिंग  एरिया  सुविधा  की  पुरे

 स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जलमूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  सचार  मन््त्री  के०  पी०  :  जी  नहीं  ।

 उपयुक्त  को  महं  नजर  रखते  हुए  प्रइन  नहीं

 इदुक््की  का  दूरसंचार  नेटवर्क  इतना  छोटा  है  कि  इस  समय  उसके  लिए  अलग  से
 ण्डरी  स्विचन  एरिया  का  औचित्य  नद्दों  बनता  ।

 इदुकक््की  से  नेड्मा  तक  ट्रंक  टेलीफोन  लाइन  की  ध्यवस्था

 2812.  श्री  पलाई  के०  एम०  मेथ्यू  :  क्या  संचार  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  के  इदुक्की  जिले  इदुक््की  से  नेड्म  कंडम  तक  ट्रक  टेलीफोन  लाइन  की
 वस्था  सम्बन्धी  प्रस्ताव  इस  समय  किस  स्तर  पर  विचाराधीन  और

 सरकार  द्वारा  इदुक््की-तेडुम  कंडम  ट्रक  लाइन  का  होश  भाग  पूरा  करने  के  लिए  उठाए
 गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  मृतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  के०  पो०  उन््नीकृष्णनਂ  -  और

 नेड्म  कंडम  और  इदुक्की  के  बीच  योजना  अवधि  के  दौरान  30  चैनल  डिजिटल  रेडियो  प्रणाली
 एच०  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 थोड़पूजा  सें  नये  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  को  स्थापना

 28  श्री  पलाई  के०  एम०  संथ्यू  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  केरल  में  थोड़पूजा  में  एक  नए  इलेक्ट्रानिक  ए  क्सर्चेज  की  रथापना
 करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जलभूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मश्नी  :
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 थोडपूजा  के  मौजूदा  एम०  ए०  एक्सचेंज  को  बदलने  के  लिए  90-91%  के
 आवंटन  कार्येक्रम  के  अन्तबंत  2000  लाइनों  का  आई०  सी०  पी०  एक्सचेंज  पहले  ही  आवंटित  कर
 दिया  गया  है  ।  1992.93  में  2000-3500  500  लाइनों  के  विस्तार  के  लिए  उपस्कर  प्रदान  करने  कौ
 भी  योजना

 हु
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 शऔीलंका  के  शरणार्थो

 28  श्री  यशवन्तराव  पाटिल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  श्रीलंका  से  मारतीय  शांति  सेना  की  व'पसी  के  साथ-साथ  भारत  में  शरणार्थियों  के

 लिए  जत्थे  आने  आरम्म  हो  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  सन््त्री  इन्द्र  कुमार  :  और  26  1989  और  13
 1990  के  दौरान  श्रीलंका  से  3302  श्रीलंकाई  शरणार्थी  तमिलनाडु  में  आये  ।  इसके  अलावा

 लिकोमाली  से  1612  शरणार्थियों  को  समुद्री  जहाज  और  हवाई  जहाज  द्वारा  उड़ीसा  के  कोरापुत
 जिले  के  शिविरों  में  लाया  गया  ।

 बम्बई  पत्तन  को  फालतू  मुमि  को  बेचने  का  प्रस्ताव

 2815.  श्री  यशवन्तराव  पाटिल  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  पत्तन  की  कुछ  फालतू  मूमि  को  बेचने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जलभूतल  परिवहन  सन््त्रों  तथा  संचार  मनन््त्री  के०  पो०  :  से

 नहीं  ।  बम्बई  पत्तन  न्यास  की  किसी  भूमि  को  बेचने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कं  बिनेट  स्तर  के  मंत्रियों  को  सुरक्षा  पर  खर्च  धनराशि

 28  श्री  ए०  विजयराघवन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जनवरी
 1985  से  1989  तक  कंबिनेट  स्तर  के  मंत्रियों  की  सुरक्षा  पर  कितनी  घनराशि  खर्च

 हुई  !

 गृह  मंत्री  सुफ्तो  सोहम्मद  :  केबितेट  मत्रियों  के  दिल्ली  में  ठहरने  के  दौरान
 उनकी  सुरक्षा  व्यवस्था  दिल्ली  पुलिस  और  केन्द्रीय  पुलिस  संगठनों  द्वारा  दिल्ली  पुलिस  में
 पर  रह  कर  की  जाती  है  तथा  मत्रियों  के  दिल्ली  से  बाहर  दौरों  में  रहने  के  दोरान  उनकी  सुरक्षा
 व्यवस्था  सम्बन्धित  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  की  पुलिस  द्वारा  की  जाती  है  ।  कंबिनेट  मंत्रियों  की  सुरक्षा
 व्यवस्था  पर  होने  वाले  व्यय  कं  बारे  में  सही  आंकड़े  देना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  तैनाती  पुलिस  और
 अन्य  एजेंसियों  के  कुल  संसाधनों  में  से  की  जाती  है  तथा  उनका  काम  कंवल  सुरक्षा  उपलब्ध  कराना  ही
 नहीं  है  तथा  सुरक्षा  पर  होने  वाला  खर्चा  कुल  होने  वाले  खर्चे  का  एक  भाग

 कारंबाई  के  दोरान  मारे  गये  केन्द्रीय  रिजव  पुलिस  बल  के  कर्मचारो

 28  17.  भी  ए०  विजयराघवन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1987
 झभोर  1989  के  मध्य  कारंवाई  के  दोरान  देश  के  विभिन्न  भागों  में  मारे  गये  केन्द्रीय  रिजव  पुलिस  बल
 के  कर्मचारियों  को  राज्यवार  और  वर्ष-वार  संख्या  कितनी  है  ?
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 गृंह  संत्री  मुफ्ती  सोहम्सद  :  विभिन्न  राज्यों  में  1987  से  1989  के  दौरान

 कार्यवाही  में  के०  रि०  पु०  बल  के  मारे  गये  जवानों  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :--

 राज्य  1987  1988  1989

 2  3  4

 असम  न  न  2

 बिहार  |  —
 जम्मू  और  कश्मीर  -

 न्+  5

 मणिपुर  4  10  5

 नागालैंड  2  ]  लि

 पंजाब  25  22  39
 सिक्किम  —  1  न

 त्रिपुरा  3  न+
 पश्तिचम  बगाल  7  5  1

 जोड़  42  40  52

 शोआ  में  झ्ींगा  सछलो  पालत

 2818  प्रो०  गोपालशाब  भायकर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  गोआ  राज्य  में  झींगी  मछली  पालन  को  प्रोत्साहित  करने  कौ  काफी  मजाइश

 और
 हु

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 उपध्रथान  मस्त्री  ओर  कृषि  मन््त्रो  देवी  :  हां  ।  गोवा  राज्य  में  शींगा
 अछली  पालन  को  बिकसित  करते  के  लिए  करीब  4,000  हैक्टेयर  खाराजल  क्षेत्र  है  ।

 समेकित  खाराजल  मत्स्य  फार्म  विकास  नामक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अम्तंत
 दो  अर्थात्  19.70  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  बराओ  नामक  स्थान  पर  करीब
 35  हैश्टेयर  क्षेत्र  को कवर  करने  वाला  एक  खाराजल  झींगा  फामं  तथा  25  मिलियन  टाइबर
 झींगा  बीज  प्रतिवर्ष  पंदा  करने  के  लिए  ५6.00  लाख  रुपए  की  कुल  लागत  से  बेनोलिम  वामक
 स्थान  पर  यू०  एन०  डं०  के  तकनीकी  आदानों  से  एक  मार्गंदर्शी  झींगा  बीज  हैचरी  वर्ष
 1985-86  5-86  और  1987-88  के  दौरान  स्वीकृत  की  गई  राज्य  सरकार  ने  झींगा  मछली  बालब

 की  प्रॉछोगिकी  के  प्रदर्शोम  के  लिए  इला  धाऊणी  मामक  स्थाम  पर  5  हैक्टेयर  क्षेत्र के  शाशाजस  फार्म
 का  विर्माण  किया  है|
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 केशवराव  मोसले  पर  एक  विशेष  डाक  टिकट  जारो  करना

 फजकिः प्रो०  गोपालशब  मायकर  :  क्या  संचार  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  महाराष्ट्र  के  अनुमवी  मंच  कलाकार  और  गायक  केशवराव  भोसले  की
 जन्म  छाताब्दी  के  अवसर  पर  एक  विशेष  डाक-टिकट  जारी  करने  सम्बन्धी  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जल  भृतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मंत्री  केਂ  पो०  :  और  गया
 जी  हां  श्री  केशवराव  मोसले  पर  डाक-टिकट  जारी  करने  १  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  ।  इस  सम्बन्ध  में

 एक  प्रस्ताव  फिलेटलिट  सलाहकार  समिति  के  समक्ष  उसकी  29.9.89  को  हुई  बेठक  में  रखा  गया
 था  ।  विभाग  में  गठित  उक्त  समिति  स्मारक/विक्षेष  डाक-टिकट  जारी  करने  के  बारे  में  और  ऐसे  अन्य
 मामलों  पर  सरकार  को  सलाह  देती  है  '  समय  की  कमी  के  कारण  समिति  उक्त  प्रस्ताव  पर  विचार
 नहीं  कर  सकी  थी  ।  यह  प्रस्ताव  समिति  की  अगली  बैठक  में  पुनः  विचारा्थ  रखा

 सलाहकार  समिति  का  गठन

 2820.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  कया  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  विभाग  के  अन्तगंत  उपभोक्ताओं  और  जन  प्रतिनिधियों  की  सलाहकार  समितियों
 का  गठन  किन-किन  स्तरों  पर  होता  है  और  इन  विभिन्न  समितियों  के  गठन  और  उनमें  प्रतिनिधित्व
 का  अं  णी-वार  ब्यौरा  क्या  और

 प्रत्येक  स्तर  पर  इन  समितियों  के  गठन  के  बारे  में  मावी  कार्यक्रम  क्या  हैं  ?

 जल  भूटाल  परिवहम  मम्त्री  तथा  संचार  सनन््त्रो  के०पी०  :  और

 दूरसंचार  सलाहकार  समितियों  के  गठन  की  नीति  की  पुनरोक्षा  की  जा  रही  इस  नीति  को  अंतिम
 रूप  देने  के  बाद  ही  इन  समितियों  का  गठन  किया

 आपरेशन  ब्यू-स्टार  के  पद्चात्  बेरकों  से  मागने  थाले  संनिकों
 का  पुनर्वास

 श्ओोमतो  आसव  राजेक्वरी  दि
 श्री  हरिमाऊ  शकर  महाल  :  क्या  गृह  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरवार अतिन्दर पाल सिह वर्ष में £आपरेशन ब्लू स्टारਂ के पदचात् अपनी बैरकों से मागने वाले संनिकों को कुल संख्या कितनी ऐसे कितने भगोड़े सेनिकों का अब तक पुनर्वास किया जा चुका और क्षेय ऐसे सेनिकों के पुनर्वास के सिए क्या काययंवाही की गई है ?



 लिखिंते  उत्तर  29  1990:

 गृह  सन््त्री  सुफ्तो  मोहम्मद  :  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार
 ब्लू  स्टारਂ  के  कारण  अपने  बेरक  छोड़ने  तथा  सबंधित  आरोपों  के  लिए  273  लोगों  के

 विरूद्ध  कार्यवाही  की  गयी  ।  इसमें  से  22  लोगों  को  दोष  मुक्त  कर  दिया  गया  ।

 2297  लोगों  को  पुनः  सेना/रक्षा  सुरक्षा  निकायों  में  रख  लिया  गया  50  लोगों  को
 पंजाब  सरकार  द्वारा  रोजगार  दिया  गया  है  ।

 342  लोगों  के  नाम  रोजगार  के  लिए  निम्नलिखित  संगठनों  को  भेज  दिए  गए  हैं  :--

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  51

 रेलवे  41
 पोस्ट  आफिस  44

 तार  विभाग  46

 मारतीय  खाद्य  निगम  100

 केन्द्रीय  जल  आयोग  25

 पी०एसन्यू०  के  लिए  डी०पी०ई०  35

 जोड़  342

 इन  सभी  संगठनों  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  बुलावा-पत्र  भेज  दिये  गये  हैं  ।

 जम्मू  ओर  कद्मोर  सें  आतंकवादी  गतिविधियाँ

 2822.  भरी  प्यारे  लाल  हन्ड  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 19  1989  से  28  1990  की  अवधि  के  बीच  आतंकवादियों  द्वारा
 कितने  व्यक्ति  मारे  और

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  कितने  मामलों  की  जांच  को  जा  रही  है  ?

 गृह  संत्रो  सुफ्ती  सोहस्मद  और  राज्य  सरकार  से  जानकारी  प्राप्त
 की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 सध्य  प्रवेश  में  पशुओं  को  नस्ल  सुधारने  का  कार्यक्रम  चलाना

 2823.  भरी  प्यारेलाल  खंडेलवाल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  राज्य  में  पशुओं  की  डेयरी  उद्योग
 और  चारे  की  किस्म  में  सुधार  करने  के  लिये  एक  व्यापक  कार्यक्रम  चलाने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुआ  और

 ह

 यदि  तो  उस  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?
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 उपप्रधान  मंत्रो  और  कृषि  मंत्री  देवी  :  और  मध्य  प्रदेश  सहकारी
 दुर्घ  मर्यादित  ने आपरेशन  के  लिए  लगमग  27.69  करोड़  रुपਂ  की  लागत  की  एक
 निर्देशात्मक  योजना  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडं  के  पास  भेजी  है  ।  उज्जैन  दुग्धशाला  को  छोड़कर  प्रत्येक

 दुग्घशाला  के  लिए  विस्तृत  उप-परियोजना  निवेश  प्रस्ताव  मध्य  प्रदेश  सरकारी  दुग्ध  मह/संघ  मर्यादित
 द्वारा  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  को  अभी  भेजा  जाना  है  उज्जैन  दुग्धशाला  के  प्रस्ताव  में  उज्जैन  डेरी
 का  विस्तार  और  रतलाम  और  अगर  में  2  प्रशतन  मन्दसौर  और  शामगढ़  में  2  नये  प्रशीतन
 केन्द्रों  की  598  नई  सहकारी  डेरी  समितियों  और  354  नए  कृत्रिम  गर्भाधान  केन्द्रों  का गठन
 करना  शामिल  इसके  प्रस्ताव  में  8  ग्राम  351  किसान  वनों  और  89  विकेन्द्रीकृत
 नरसरियों  को  सहायता  देना  भी  शामिल  है  ।  उज्जन  दुग्घशाला  के  लिए  उप-परियोजना  निवेश्ञ  प्रस्ताव
 का  मूल्यांकन  इसकी  वित्तीय  व्यवहाग्रता  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड  द्वारा  किया  जा  रहा

 अन्तर्राज्यीय/अआथिक  महत्व  की  योजना  के  अन्तगंत  राजस्थान  में

 पुलों  के  निर्माण  के

 ]

 2824.  चो०  जगदीप  घनखड़  :  वया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  राजस्थान  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  ऐसे  प्रस्ताव  भेजे  थे  जिनमें  उपने
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रयोजित  अन्तर्राज्यीय/आ्थिक  महत्व  की  योजना  के  अन्तगगंत  चाबड़ा-धन्नवाड़
 मार्ग  पर  पावंती  नदी  के  ऊपर  तथा  राज्य  संख्या  19  पर  उच़ार  नदी  के  ऊपर  तथा  झालावाड़
 जिले  में  तीन  नहरों  वाली  नदी  के  ऊपर  पुलों  के  निर्माण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  मांगी

 यदि  तो  क्या  उक्त  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिए  गए  हैं  और  वित्तीय  सहायता  दे  दी
 गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और
 यदि  तो  इमके  क्या  कारण  हैं  ?

 जलभूतल  परिवहन  मन््त्रो  तथा  संचार  मन्त्री  केਂ  पो०  :  हां  ।
 जी  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 संसाधनों  के  अमाव  तथा  दूसरे  राज्यों  की  मांगों  के कारण  परियोजना  को  सातवीं

 योजना  के  दौरान  कुन््द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  कार्यक्रम  में  शामिल  नहीं  किया  जा  सका  ।

 हुगली  नदी  पर  दूसरे  पुल  का  निर्माण  पूरा  करने  हेतु  अतिरिक्त

 ऋण  सहायता

 2825.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्ता  :  पया  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हुगली  नदी  पर  दूसरे  पुल  का  निर्माण  पूरा  करने  हेतु  परिच्षम  बंगाल  सरकार  को
 अतिरिक्त  ऋण  सहायता  स्वीकृत  करने  का  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  कितनी  घनराशि  मंजूर  की  जाएगी  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  तथा  संचार  मन््त्री  के०  पी०  :  हुगली  नदी
 पर  दूसरे  पुल  को  पूरा  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  अतिरिक्त  ऋण  सहायता  के  लिए

 अनुरोध  किया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  यथा  अनुमानित  340.00  करोड  रुपए  की  कुल  लागत  के
 आधार  पर  उन्होंने  230  करोड़  रु०  ऋण  देते  की  कन्द्रीय  सरकार  की  वर्तमान  वचनबद्धता  के
 रिक्त  72  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त  ऋण  की  सहायता  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ।

 कइमोर  के  मामले  में  पाकिरतान  के  हस्तक्षेप  के  बारे  में
 अमरीकी  दृष्टिकोण

 2826.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  विदेश  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कश्मीर  में  हमारे  देश  के  आन्तरिक  मामले  में  पाकिस्तान  के  हस्तक्षेप  के  बारे  में

 बाहइट  हा  विदेश  एवं  रक्षा  विभागों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  मारत  की  चिन्ता  से  अवगत  कराने
 के  लिए  हमारे  विदेश  सचिव  ने  1990  में  अमरीका  का  दौरा  किया

 क्या  समाचारों  में  यह  बताया  गया  है  कि  अमरीकी  विदेश  विभाग  के  एक  वरिष्ठ
 कारी  ने  कहा  है  कि  को  कव्मीर  में  पाकिस्तान  का  कोई  हाथ  नहीं  दिखाई  और

 यदि  तो  इप  सम्बन्ध  में  मारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  हन्द्र  कुमार  :  जी

 जी  नहीं  ।
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जम्मू  ओर  कदमोर  से  लोगों  का  पलायन

 ]

 2827,  श्री  राघवजो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 !  1988  से  28  1990  तक  की  अवधि  के  दौरान  जम्मू  और
 कश्मीर  से  कितने  लोग  राज्य  छोड़कर  देझ  के  अन्य  भागों  को  चले  बये  ओर

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उनके  पुनर्वास  के  लिए  यदि  कोई  सुविधाएं  प्रदान  की  हैं  तो  क्या  ?

 गृह  संत्री  सुफ्तो  मोहम्मद  :  अभी  सूचना  का  पता  लगाया  जा  रहा  जिसे
 सहन  के  पटल  पर  रख  दिया

 सरकार  का  उहंश्य  यह  है  कि  अप्रवासियों  की  सुरक्षित  वापसी  के  लिये  वातावरण
 बनाया  जाये  ।  उनको  बसान  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  छत्तीसगढ़  में  अमिकों  को  मजदूरी  को  अवायगी

 2828,  श्री  प्यारे  लाल  खंडेलगध्ल  :  क्या  संचार  अंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 मच्य  प्रदेश  में  केश्विल  विछात  के  कार्य  में  लगे  श्रथ्षिकों  को  कितनी  द्वेनिक  मजदूरी  अदा

 को  जाती  और
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 a  नन+नमन-_-_-ममम»क+म  हा  बाप  कारक

 क्या  सरकार  को  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  के  छत्ती  उगढ़  क्षेत्र  में
 रोकत  कार्य  में  लगे  श्रमिकों  को  निर्धारित  मजदूरी  से  कम  मजदूरी  दी  जाती  और

 यदि  तो  उन्हें  निर्धारित  मजदूरी  दिलवाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  भ्या  कार्यवाही
 की  गई  ?

 जल  भूतल  परिवहन  सन््त्री  तथा  संचार  मन््त्री  :  मध्य  प्रदेश
 में  केबिल  बिछाने  के  कार्य  में  लगे  विभागीय  ने  मित्तिक  मजदूरों  को  विमाग  के  तदनुरूप  नियमित  कर्म -
 चारियों  पर  लागू  न्यूनतम  वेतनमान  के  आधार  पर  तय  की  गई  देनिक  दरों  पर  मजदूरी  का  भुगतान
 किया  जाता  है  ।  इसके  साथ  अनुमत्य  महंगाई  भत्ता  मी  दिया  जाता

 मध्य  प्रदेश  के  छत्तीवगढ़  क्षेत्र  में  कायंरत  विभागीय  मजदूरों  को  मजदूरी  का  मुगतान
 करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 उपरोक्त  के  जवाब  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 के  दंगों  के  सम्बन्ध  में  दर्ज  किये  गये  मामले

 2829.  श्री  राधवजों  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  के  एक  सप्ताह  के  मीतर  भड़के  दंगों  के  सम्बन्ध  में  कुल
 कितने  आपराधिक  मामले  दर्ज  किये

 इनमें  से  आगजनी  और  लूटपाट  के  पृथक-पृथक  कितने  मामले

 कुल  कितने  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  आपराधिक  मामले  दर्ज  किये  गये  हैं  और  उनके  विरूद्ध
 अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 कितने  मामलों  में  अभी  तक  आपराधिक  मामले  दर्ज  नहीं  किये  गये  और  इसके  क्या

 कारण  है  ?

 गृह  संत्री  सुफ्तो  मोहम्मद  :  की

 हत्या  के  89  मामले  तथा  लूटपाट  और  आगजनी  के  घटनाएं  मामले  ।

 2329  व्यक्तियों  के  विर्द्ध  अपराधिक  मामले  दर्ज  उनमें  से  80  को  पहले
 ही  दोष-सिद्ध  पाया  गया  है  ।

 (७)  एक  सप्ताह  के  मीतर  पुलिप  को  सूचित  की  गई  सभी  घटनाएं  इन  2830. Mt Ato एन० शाकेश : कया विदेश मंत्रो यह बताने को कृपा करेंगे कि :  मामलों  के
 अन्तगंत  आ  जाती  हैं  ।

 सोवियत  स
 ग

 द्वारा  पाकिस्तान  को  परमाणु  विद्युत  सयंत्र  की  सप्लाई
 ]

 2830.  श्री  आर०  एन०  शाकेश  :  क्या  विदेश  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सोवियत  संघ  पाकिस्तान  को  परमाणु

 विद्युत संयन्न सप्लाई कर रहा



 लिखित  उत्तर  29  19%)

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्यः  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मन्नो  इन्द्र  कुमार  :  से  जहां  तक  सरकार  को  जानकारी

 इस  सम्बन्ध  में  सोवियत  संघ  ने  पाकिस्तान  को  कोई  बचन  नहीं  दिया  है  ॥

 राजस्थान  में  नागरिकों  को  पहचान  पत्र

 2831.  श्री  अजोत  कुमार  पांजा  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  क्षुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  राजस्थान  के  सीमावर्ती  जिलों  जैसलमेर  और  बाड़मेर  में  बड़ी  संख्या
 में  लोगों  को  दोहरी  नागरिकता  दिए  जाने  की  जानकारी  और

 (@)  यदि  तो  मारतीय  नागरिकों  को  पहचान  पत्र  वितरित  करने  हेतु  उनका  पता  लगाने
 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 गृह  मंत्री  मुपतती  मोहम्मद  :  भारत  के  संविधान  में  दोहरी  नागरिकता  के
 लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं

 राजस्थान  राज्य  के  बाड़मेर  और  बीकानेर  जिलों  के  चुने  हुए
 सीलों  में  पहचान-पत्र  जारी  करने  के  लिये  लागू  प्रायोगिक  योजना  अन्तगंत  पहचान-पत्र  वास्तविक
 निवासियों  को  जारी  किये  जा  रहे  हैं  और  कण्ड़ों  नागरिकता  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 बंगलादेशियों  का  भारी  संख्या  में  मारत  में  प्रदेश

 2832.  श्री  सनत  कुमार  मंडल
 श्री  परसराम  मारद्ाज  :  क्या  गृह  सन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 शी  श्रीकांत  दस  नरसहराज  वाडियार  |

 हपा  करेंगे

 क्या  बंगलादेशियों  के  भारत  में  विज्लेषकर  त्रिपुरा  में  आने  में  कोई  कमी  नहीं  आई
 यदि  तो  उन्हें  देश  में  आने  प्रे  रोकने  हेतु  लाइन  रेगुलेशन  एक्टਂ  को  लाग

 करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  और  हि

 इन्हें  देश  में  आने  से  रोकने
 क ेलिए  कौन  से  अन्य  उपाय  किये  गये  है  अथवा  करने  का

 विचार  किया  गया  है  ?

 गृह  संत्रो  सुफ्तो  मोहम्मद  :  जो  श्रीमान्  ।  त्रिपुरा  सहित  भारत  में
 जाने  वाले  बंगलादेशी  शरणार्थियों  की  संख्या  में  पयाप्त  कमी  हुई

 बंगलादेशी  शरणार्थियों  को  बड़ी  संख्या  में  भारत  आने  से  रोकने  के  लिए
 रेगूलेशनਂ  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 सीमा  पर  सतकंता  बढ़ाने  के  उद्दक्ष्य  से  सीमा  सुरक्षा  बल  की  अधिक  चौकियों  तथा

 निधन
 बु्जों  का  निर्माण  किया  गया  है  तथा  आधुनिक  उपकरण  और  वाहन  उपलब्ध  कराए

 गए
 ह
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 कोटनाइकरों  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  कोड

 2833.  श्री  पी०  आर०  कुमारमंगलसम  :  क्या  कृषि  मन्शी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्या  सरकार  ने  रोम  में  आयोजित  खाद्य  और  कृषि  संगठन  परिषद्  की  बंठक  में  सिद्धान्त
 रूप  से  दी  गई  स्वीकृति  को  ध्यान  में  रखकर  पूर्व  सूचित  सम्पत्ति  खण्ड  इफो्मंड  कंगेंट

 सहित  कीटनाशकों  संबंधी  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  कोड  अपना  लिए  और

 क्या  इस  समय  वर्तमान  मूल  ढांचा  कोड  और  कीटनाशक  अधिनियम  के  विभिन्न
 बन्धों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  बदि
 कोई  कमी  है  तो  वह  क्या  है  और  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उपप्रधान  भन््त्री  और  कृषि  सन्त्रो  देवी  :  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की
 नाशी  सम्बन्धो  कोई  संहिता  नहीं  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  ने  1989  मे  रोम  में

 हुए  अपने  25  वें  सत्र  में  कीटनाशियों  के  वितरण  और  इस्तेमाल  संबधी  अन्तर्राष्ट्रीय  आचार  संहिता
 में  पूव  सूचित  सम्मति  को  शामिल  करने  के  लिए  एक  संकल्प  जिसमें  मारत  एक  पक्ष

 इस  संहिता  में  मुरुय  बल  निम्नलिखित  बातों  पर  दिया  गया

 (1)  देश  में  कीटनाशियों  के  विनिर्माण  और  इस्तेमाल  का  विनियमन  ।

 (२)  कीटनाशियों  के  वितरण  में  कीटनाशियों  की  क्वालिटी  और  सुरक्षा  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  व्यवस्था  करना  ।

 (3)  कीौटनाशियों  के  मानकों  को  लागू  करने  के  लिए  विनियमन  की  व्यवस्था  करना
 ताकि  ज॑व-प्रभावोत्पादकता  बढ़ायी  जा  सके  और  कीटनाशियों  के  विनिर्माण  और
 ब्यापार  में  स्वास्थ्य  एवं  पर्यावरण  सम्बन्धी  खतरे  को  कम  किया  जा  और

 (4)  लेबल  लगाये  पैकेज  तैयार  किये  भण्डारण  तथा  निपटान
 ताओं  और  प्रतिबन्धों  का  निर्धारण  ।

 ये  मामले  पहले  ही  कीटनाशी  1968  के  प्रावधान  द्वारा  शासित  किए  जाते  हैं  तथा

 इनके  कार्यान्वयन  के  लिए  उपयुक्त  अवसंरचना  मौजूद  है  ।

 सीमा  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  राजस्थान  को  धनराशि

 का  आवंटन

 ]
 2834.  ओर  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्या  गृह  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1986-87  के  दोरान  सीमा  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत्त

 राजस्थान  के  लिए  लगभग  130  करोड़  रुपये  की  कोई  योजना  मंजूर  की  थी  और  इस  सम्बन्ध  में

 प्रथम  वर्ष  क ेलिए  लगभग  14  करोड़  रुपये  भी  आवंदित  किए  गए

 क्या  राज्य  सरकार  ने  आवंटित  घनराशि  का  उपयोग  किया
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 नमन  विभ3अओ»«»न««मकना

 क्या  उक्त  योजना  के  अंतर्गत  बाद  के  वर्षों  में  शेष  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई
 और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वया  राज्य  सरकार  ने  जैसलमेर  और  बाड़मेर  के  800  ग्रामों  में
 सौर  ऊर्जा  से  बिजली  पैदा  करने  और  अन्य  कार्यक्रमों  के  लिए  इस  योजना  के  अंतर्गत  ।]  करोड़  की
 अतिरिबत  घनराशि  की  मांग  की  और

 (३)  कया  सरकार  का  उक्त  धनराशि  तुरन्त  आवंटित  करने  का  विचार  है  ?

 गह  मंत्री  मुफ्तो  सोहम्शव  :  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सीमा  क्षेत्र  विकास
 कार्यक्रम  को  200  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  के  साथ  विद्येष  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  हाथ
 लिया  गया  था  ।  1986-87  में  40  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  1986-87  के  दौरान
 राजस्थान  के  लिए  14.14  करोड़  रुपए  की  लागत  की  योजनाएं  मंजूर  की  गई  ।

 से  1986  में  यह  तय  किया  गया  कि  कार्यक्रम  को  फिर  से  नई  दिशा
 दी  जाए  ताकि  इसे  केवल  हिक्षा  क्षत्र  तक  ही  सीमित  रखा  जा  सके  ।  योजना  के  लिए  आवंटित
 200  करोड़  रुपयों  में  से  150  करोड़  रुपए  1987-88  के  वित्तीय  वर्ष  से  मानव  संसाधन  विकास
 मंत्रालय  को  हस्तान्तरित  किए  गए  ।

 पञाब  में  मर्तो  पर  प्रतिबन्ध
 ]

 2835.  शी  कृपाल  सिंह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्या  पंजाब  में  लिपिक  ओर  तकनीकी  सेवाओं  के  पदों  में  भर्ती  पर  प्रतिबन्ध॒  लगाया

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  प्रतिबन्ध  को  हटाने  पर  विचार  कर  कर  रही  और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्री  सुफ्ती  सोहम्भद  :  जी  श्रीमान  ।

 और  प्रइन  नहीं  उठता  है  ।

 प्रधान  मंत्री  की  विदेश  यात्रा  पर  लच

 2836.  भरी  सुदर्शन  राय  चोधरो  :  क्या  गृह  सन्नी  यह  बताने  की  पा  करेगे  कि  :

 1989  से  1990  तक  और  1988  से  1989
 तक  की  अवधि  के  दोरान  प्रधानमंत्री  की  विदेश-यात्रा-कार्यक्रमों  को  आयोजित  करने  पर
 कितनी  धनराशि  खर्च  और

 1989  से  1990  तक  और  1988  से  फरवरी  1989
 तक  को  अवधि  के  दौरान  अपने  दी  देश  में  प्रधानमंत्री  की  सुरक्षा  व्यवस्था  पर  कितनी-कितनी  घनराशि
 खब  हुई  ?
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 शूह  मंत्री  सुफ्ती  मोहम्मद  :  1988  से  1989  तक  की
 अवधि  के  दौरान  प्रधानमतन्री  के  विदेशों  के  दौरों  पर  लगभग  1,65,96,76 2/-रुपये  व्यय
 प्रधानमंत्री  ने  पाकिस्तन  के  अपने  दोरे  के  दौशान  भारतीय  वायुसेना  के  जहाज  का  प्रयोग  किया  और
 विदेशी  दौरे  के  दौरान  अधिकारियों  को  नियमों  के  अतर्गत  ग्राह्म  सामान्य  टीए/डीए  दिया

 982  से  1990  के  दौरान  प्रधानमंत्री  ने  विदेशों  का  कोई  दौरा  नहीं  किया  ।

 प्रधानमंत्री  और  उनके  परिवार  के  सदस्यों  को  समीपस्त  सुरक्षा  उपलब्ध  कराने  की  जिम्मेवारी
 विद्ञेष  सुरक्षा  ग्रूप  की  एसपीर्जी  दिल्ली  में  प्रधानमंत्री  के  निवास  और  कार्यालय  की

 सुरक्षा  व्यवस्था  मी  उपलब्ध  कराता  एसपीजी  के  अतिरिक्त  अन्य  एजेंसियां  जैसे  दिल्ली

 पुलिस  और  राज्य  पुलिस  प्राधिकारी  मी  प्रवानमत्री  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  में  अंतर्ग्रस्त  हैं  ।

 1989  से  1990  की  अवधि  के  दौरान  एश्नपीजी  काभिकों  के  वेतन
 परिवहन  व्यय  और  यातायात  पर  कुल  94,78,384/-  रुपये  खर्च  किये  गये  और  दिसम्बर

 1988  से  1989  तक  की  अवधि  के  दौरान  81,80,855/-  5  5/-  रुपए  व्यय  किये  गये  ।

 मोबाइल  वायरलेस  कार  टेलीफोन

 2837.  डा०  के०  कालोमुथु  :  ग्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कया  करेंगे  कि  :

 .  क्या  सरकार  को  बायरलेस  कार  टेलीफोनਂ  का  निर्माण  करने  का  विचार
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  इन  वायरलेस  कार  टेलीकोनोंਂ  का  आयात  करने  का  भी
 विचार  यदि  तो  इनके  आयात  पर  कितनी  घनराशि  खचं  होगी  ;

 जल-भूतल  परिवहन  मन््त्रो  तथा  सचार  मंत्रों  के०  पी०  :  और
 इस  समय  कोई  प्रस्ताव  विचाराघीन  नहीं  है  ।

 राजस्थान  में  मरस्थल  विकास  कार्यक्रम

 ]

 2838.  श्री  गिर्घारी  लाल  मार्गव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  मरूस्यल  अनुसंधान  ने  अजमेर  ओर  सिरोही  के  4000  वर्ग
 क्षेत्र  की  निशानदेही  की  है  जहां  पर  मरूस्थल  जैसी  स्थिति

 कया  राजस्थान  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  को  मरूस्थल  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  में  शामिल
 करने  का  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उपपधान  सन््त्रो  तथा  कषि  सस्त्री  देवों  केन्द्रीय  शुष्क  क्षेत्र  अनुसंधान
 जोधपुर  ने  इस  तरह  का  कोई  सौमांकन  नहीं  किया  जंविक  अपकर्ष  के  कारण  उक्त  क्षेत्र

 में  कुछ  मरूस्थलीकरण  हो  रहा  लेकिन  निदिचत  मात्रा  सम्बन्धी  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 और  राजस्थान  सरकार  ने  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  तथा  मरूमूमि
 विकास  कार्यक्रम  की  राष्ट्रीय  समिति  को  अजमेर  जयपुर  तथा  सिरोही  के
 जिलों  में  11  पंचायत  समितियों  के  502  ग्रामों  को  मरुभूमि  विकाप्त  कार्यक्रम  में  शामिल  करने
 अथवा  इन  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  अलग  से  शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  प्रायोजित  कार्यक्रम  झुरू  करने  के

 लिए  ज्ञापन  दिया  राष्ट्रीय  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तुत  सभी  ज्ञापनों  पर  विचार
 करेगी  ।  नये  क्षेत्रों  को  मख्मूमि  विकास  कार्यक्रम  और  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  के
 बारें  में  निर्णय  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  किए  जाने  के  बाद  ही  लिया  जायेगा  ।

 उड़ीसा  के  जलग्रहण  क्षत्रों  में  मुद्रा  परिरक्षण  योजना

 ]

 2839.  श्री  अनादि  चरण  दाल  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  जलप्रहण  क्षेत्रों  में  वन  लगाने  और  मृदा  परिरक्षण  के  लिये  तीसरी
 वर्षीय  योजना  से  शत  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  से  एक  केन्द्रीय  योजनागत  स्कीम  को  कार्यमान्क्ति  कर

 रही

 यदि  तो  उड़ीसा  के  ऐसे  जलग्रहण  क्षत्रों  का  ब्यौरा  है  जहां  यह  योजना
 न्वित  कर  ली  गई  है  ओर  अब  तक  कितन  मूक्षेत्र  में  वृक्षरोपण  किया  जा  चुका

 कया  उड़ीसा  सरकार  ने  उड़ीसा  के  कटक  जिले  में  वेतरणी  और  खरासुआ  जंसी

 नदियों  के  कुछ  बाढ़  प्रवण  जलग्रहण  क्षेत्रों  को  शामिल  किये  जाने  के  लिए  इस  योजना के  क्षेत्र  को

 बढ़ाने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (३)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उपप्रधान  सन््त्रो  ओर  कृषि  सन्त्रो  देवी  :

 उड़ीसा  राज्य  में  पंचकु  ड/सिलेरू  और  रगेली-मंदिरा  नदी  घाटी  परियोजनामों
 के  श्रवण  क्षेत्रों  मुद्रा  एवं  जल  संरक्षण  की  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  शत  प्रतिश्ञत  केन्द्रीय
 यता  सहित  जिसमें  50  प्रतिशत  अनुदान  ओर  50  प्रतिशत  ऋण  शामिल  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना
 से  कार्यान्वित  की  जा  रही  इस  योजना  के  प्रारम्म  से  लेकर  वर्ष  1988-89  के  समाप्त  होने  तक

 मृदा  संरक्षण  जिनमें  वनरोपण  शामिल  से  अभी  तक  1,83,3  :0  हैक्टेयर  क्षेत्र  का
 चार  किया  गया  इन  श्रवण  क्षेत्रों  में  अपनाए  गए  उपचारात्मक  उपायों  में  एक  उषाय  वनरोपण
 करना  वनरोपण  तथा  चारागाह  बागवानी  आदि  जैसे  सम्बद्ध  उपायों  से  1988-89  के
 अंत  तक  लगमग  97,000  क्षेत्र  पूरा  किया  गया  ।

 से  (2)  हां  ।  उडीसा  सरकार  से  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  कि  बाढ़  प्रवण  नदियों  के
 श्रवण-क्षेत्रों  सपेकित  पनधारा  प्रबन्ध  की  मुद्रा  संरक्षण  की  चालू  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के
 गेंत  वेवरणी  और  कन्सबाड़ा  नदियों  के  श्रवण-क्ष त्रों  को  शासित  किया  राज्य  सरकार
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 से  खरसुआ  नदी  के  श्रवण-क्षत्र  को  शासित  करने  की  बाबत  कोई  अनुरोध  भ्राष्त  नहीं  हुआ
 उड़ीसा  राज्य  सरकार  के  उक्त  अनुरोध  पर  योजना  आयोग  के  साथ  पराम्श  करके  विचार  किया
 गया  संसाधनों  की  कठिनाई  के  कारण  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अतिरिक्त  श्रवण
 क्षेत्रों  को शामिल  करना  सम्मव  नहीं  हो  पाया  है  ।

 वनस्पति  तेलों  के  संबंध  में  मारत  तथा  साथ  ओर  कषि  संगठन

 के  बोच  समाझोता

 2840.  ओर  वालेद्वर  यादव  :  कया  कृषि  अन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मारत  और  संयुक्त  राष्ट्र  खाद्य  और  कृषि  संगठन  के  देश  में  वनस्पति  तेलों
 के  क्षेत्र  मे ंएक  दीर्घावधि  योजना  तैयार  करने  के  लिए  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हुए  और

 यदि  तो  समझौता  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की
 सम्मावना  है  ?

 उपप्रधान  मंत्री  और  कृषि  मन््त्री  देवी  जी  वनस्पति  तेलों  के  लिए
 दीघकालीन  नीति  तैयार  करने  17  1990  को  भारत  सरकार  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  के
 खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  के  बीच  एक  समझोते  पर  हस्ताक्षर  हुए  हैं  ।

 इस  प्रायोजना  के  मुख्य  उद  श्य  हैं  :

 (1)  वर्ष  2000  तक  तिलहन  के  उपक्षत्र  के  विकास  के  लिए  और  खपत
 संसाधन  एवं  विषणन  के  लिए  उनकी  नीति के  प्रभाव  के  मूल्यांकन  के  लिए  वेकल्पिक  नीतियों  का

 और  (11)  भावी  तकनीकी  सहायता  के  लिए  संभावित  प्रायोजना  की  धारणाओं  की
 पहचान  करना  ।  प्रायोजना  के  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  चार  सलाहकारों  की  सेवाएं  उपलब्ध
 करेगा  ।  जो  तिलहनी  फसलों  के  विपणन  के  विशेषण  होंगे  और  इसके  मिशन  का
 लोडर  एक  वरिष्ठ  अ्थंशास्त्री  होगा  |

 इस  प्रायोजना  को  खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  के  तकनीकी  कार्यक्रम  निगम  द्वारा  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  की  जाएगी  जो  1,91,000  अमेरिकी  डालर  होगी  !  इस  प्रायोजना  पर  सितम्बर  1990  में
 कार्य  चालू  होगा  और  मार्च  1991  तक  पूरा  हो  जाएगा  ।

 12.00  मध्याडु
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  प्रो०  सफुद्दीन  सोज  का  नाम  ले  रहा  हूं  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  आपकी  अनुमति  से  मैं  कश्मीर  पर  पहल  के  लिए  समिति
 नामक  भारतीय  मानव  अधिकार  संगठन  की  एक  रिपोर्ट  समा  पर  रखना  चाहता  हूं  ।  इस  संगठन  ने
 श्री  तपन  बोस  साहित  चार  व्यक्तियों  क ेएक  दल  को  कश्मीर  भेजा  वे  कश्मीर  घाटी  में  गए  और
 तथ्य  एकत्र  मैं  इन  तथ्यों  को  सही  मानता  हूं  ।  यह  तथ्यों  एर  आधारित्त  रिपोर्ट  है  ।

 बष्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपने  इस  सम्बन्ध  दें  लिखित  में  दिया  है  ?
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 '  द्रो०  सेफुहद्दीन  सोच  :  जी  हां  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  आप  इस  मुह  को  अब  बयों  उठाना  चाहते  हैं  ।

 प्रो०  संफुह्ीन  सोज  :  मैं  केवल  छोटा-मा  पैरा  पढ़ने  के  बाद  इसे  समा  पटल  पर  रख  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी  आपने  मुझे  लिखा  जब  मैं  आपको

 अनुमति  दू  तब  आप  एसा  कर  सकते  हैं  ।  आपने  मृक्े  लिखा  बस  इतना

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  मैं  इस  पर  कोई  चर्चा  नहीं  चाहता  हालांकि  मैंने  एक  ध्यानाकर्षण
 प्रस्ताव  कः  नोटिस  दिया  मैं  चाहता  हूं  आप  गृह  मंत्री  को  इस  पर  एक  वक्तव्य  देने  के  लिए  कहें  ।

 कृपया  अब  मुझे  इसका  एक  छोटा-सा  संक्षिप्त  पैरा  पढ़ने  की  अनुमति
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  इसे  पढ़ने  की  अनुमति  नहीं

 श्री  जनादंन  पजारी  :  एक  रिपोर्ट  के  मृताबिक  कश्मीर  से  हजारों  लागों  का
 पाकिस्तान  मे  प्लायन  हो  रहा  है  ।  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  हजारों  लोग  पाकिस्तान  जा  रहे  हैं  ।
 अब  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  निष्क्रिय  बनी  हुई  यदि  यह  रिपोट  गलत  है  तो  मंत्री  महोदय  इससे
 इन्कार  करने  का  वक्तव्य  दें  |  यह  एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  प्रधान  मन्त्री  ने  भी  कहा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जादए  |  श्री  राम  सागर  ।

 थ्रो  जनादंन  पूृजारी  :  बी०  बी०  सी०  द्वारा  यह  *्पोर्ट  दी  गई  यदि  यह  गलत  है  तो
 सरकार  इससे  इन्कार  करे  और  मन्त्री  महोदय  एक  वक्ृतव्य  दे  |  )

 श्री  राम  सागर  :  अध्यक्ष  हमारे  देश  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  कुछ  ऐसे
 अपराधों  के  संगठन  हैं  जो अबोध  बालकों  का  अपहरण  करके  और  उनकी  हत्या  करके  उनकी
 को  निकाल  कर  विदेशों  में  3-3  लाख  रुपये  में  सप्लाई  करते  उत्तर  प्रदेश  में  गाजीपुर  की  तहसील
 सेदपुर  जो  कि  हमारे  संसदोय  क्षेत्र  में  आती  पहली  फरवरी  उमपके  ग्राम  मखदुमपुर  में  सातवीं  कक्षा
 से  पढ़ने  वाले  शैलेन्द्र  कुमार  संजय  कुमार  भिह  और  नगीना  सिंह  का  अपहरण  कर  लिया
 लेकिन  आज  तक  उनका  कुछ  पता  नहीं  चल  सका  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  यहां  बयान  नहीं  पढ़ना  चाहिये  ।  अब  आप  बंठ  जाये  ।
 )

 कुमारो  सायावरों  :  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  जिला  अलीगढ़  के  रुदायनपुर
 में  होली  के  दिन  उसी  गांव  के  ठाकुरों  ने  सामंतवादी  ताकतों  का  सहारा  लेकर  अनुसूचित  जाति  के
 अन्तगंत  आने  वाले  40  जाटव  लोगों  के  घर  जलाकर  राख  कर  दिये  और  उनको  बुरी  तरह  से

 उनका  सामान  लूट  कर  ले  गये  ।  दाताराम  नाम  के  एक  व्यविन  को  जिन्दा  जला  दिया  और
 उनका  35  बीधे  में  पक्रा  हुआ  गेहूं  जलाकर  राख  कर

 ॥

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  राज्य  सरकार  का  मामला

 )
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 कुमारी  मायावती  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  घ्याने  एक  बात  की  तरफ  और  दिलानी  चाहती
 भव्य  प्रदेश  में  अनुसूचित  जाति  और  जबजाति  की  जवान  लड़कियों  को  रुंढ़िवादी  विचारधारा

 बहले  लोगों  ने  होली  के  पर्व  पर  उनको  नंगा  करके  नचाया  और  मना  करने  पर  उनको  बुरी  तरह  से
 पीटा  गया  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यहां  बयान  नहीं  पढ़  सकती  आपका  हो  गया  आप  बैठ  जाये  ।

 )

 डा०  खुशाल  परसराम  बोपचे  :  अध्यक्ष  महाराष्ट्र  में  कांग्रेस  की  सरकार

 हमारे  क्षेत्र  की तरफ  इस  कारण  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  क्योंकि  हम  मारतीय  जनता  पार्टी  के  सांसद

 हैं  |  हमारे  मन्डारा  जिले  में  अकाल  पड़ा  हुआ  लेकिन  वहां  राहत  काय॑  शुरू  नहीं  हुए  लाखों
 लोग  बेघर  हो  गये  हैं  और  वह  मूखों  मर  रहे  हैं  ।

 बह  बात  मैंने  यहा  लियम  377  के  तहत  भी  रखी  मैं  केन्द्र  सरकार  से  कहना  चाहूंगा  कि

 वह  इसमें  हस्तक्षेप  करे  ताकि  वहां  अकाल  का  काम  करने  का  प्रयास  हो  यह  मैं  आपके  माध्यम
 से  केन्द्र  सरकार  को  निवेदन  करता

 ]

 झी  एमਂ  जे०  अकबर  )  :  मैं  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य

 चाहता  हूं  कि  जब  हमारे  बहुत  अच्छे  भित्र  श्री  कुशदीप  नेयर  जो  कि  लन््दन  में  उच्चायुक्त  एक

 मुरुद्द'रे  में  गए  उनसे  दुर्व्यवहार  गया  और  उन्हें  अपमानित  किया  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कार्यवाही  की  गई  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  मंत्री  महोदय  को  एक  वक्तव्य  देने  का  निर्देश  दे  ।

 )

 ]

 श्री  विजय  कुसार  मल्होज्ा  :  अध्यक्ष  श्रीनगर  से  जो  12  खू  खार
 अम्तंकवादी  माण  आप  होम  मिनिस्टर  साहब  से  कहें  कि  इस  के  बारे  मैं  स्टेटमैंट  दे  कि  जो  12

 खू  खार  आतंकवादी  श्रीनगर  जेल  से  भागे  उनको  श्रीनगर  जेल  में  क्यों  रखा  गया  और  हिन्दुस्तान
 की  किसी  और  जेल  में  क्यों  नहीं  रखा  गया  ?  जब  इन्हें  मालूम  था  कि  वहां  का  वहां  की  जेल
 के  लोग  डनसे  मिले  हुए  हैं  तो  उसको  जम्मू  में  या  दिल्ली  में  क्यों  नहीं  रखा  गया  ?  यह  खू  खार
 आतंकवादी  कैसे  भागे  हैं  और  उसके  बारे  में  आगे  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  इसके  बारे  में  होम
 मिनिस्ठर  साहब  स्टेटमैंट  दे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अग्निहोत्री  आप  बंठ  जाये  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बिना  इजाजत  के  बोल  रहे  मैं  आपको  इजाजत  नहीं  दे  रहा  हू  ।

 आप  लोग  बेठ  जायेंगे  तो  देखू
 )

 अध्यक्ष  सहोरय  :  मैंने  भी  थामस  को  बुलाया  है  ।
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 ]
 श्री  पो०  सी०  थामस  :  महोदय  प्रंस  में  यह  व्यापक  रिपोर्ट  छपी  है  कि  सूचना

 और  प्रसारण  मंत्री  के  इच्छानुसार  प्रधान  मन्त्री  की  नामीबिया  के  दौरे  से  सम्बन्धित  समाचार  को
 रिपोर्ट  न  करते  के  कारण  सूचना  और  प्रसारण  भन्त्रालय  में  टी०  वी०  प्रमाग  में  एक  समाचार
 सम्परादक  का  हाल  ही  में  कर  दिया  गया  है|

 12.01  म०प०
 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 आवश्ययक  वस्तु  1955  के  अन्तर्गत  पारादीप  फास्फेट्स
 भुवनेश्वर  का  1988-89  वाधिक  प्रतिवेदन  ओर  कार्यकरण  को  समीक्षा

 गोआ  सीट  काम्पलेक्स  लिभिटेड  संजिम  का  वर्ष  1988-89  का  वा्षिक  प्रतिवेदन
 तथा  कार्यकरण  की  समीक्षा

 उपप्रयान  भनन््त्रो  और  कृषि  मन्त्री  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर
 रखता  हू  :--

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  घारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत  उबंरक
 1990,  जो  12  1990  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  140  में  प्रकाशित  हुआ  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 [  ग्रन्धालय  में  रखो  गई  दिखिये  संख्या  एल०  टो०  561/90]
 (2)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपघारा  (1)  के  अन्तगंत

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 पारादीप  फास्फेट्स  भुवनेश्वर  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 पारादीप  फास्फुट्स  भुवनेश्वर  का  वर्ष  1988-89  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महा-लेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।
 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  56  290]

 गोवा  मीट  काम्पलेक्स  पंजिम  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 )  गोवा  मीट  काम्पलेक्स  पंजिम  का  वर्ष  1988-89  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महा-लेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।
 में  रखे  गए  !  देखिये  संख्या  एल०  टी०  563/90]
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 भारतीय  उवंरक  निगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  उवरक  निगम  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1988-89  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रन्यालय  सें  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  564|90]

 पाइराइट्स  फास्फेट्स  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1988-89  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 पाइराद्स  फास्फेट्स  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1988-89  का
 वार्षिक  लेखापरी'क्षत  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षक  की  टिप्पणियां

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाले  चार  विवरण  तथा  अग्न॑ जी  ।

 सें  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  565/90]  ]

 (4)  कम्पनी  1956  की  घारा  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्रों  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 तमिलनाडु  कृषि  उद्योग  निगम  मद्रास  के  वर्ष  1986-87  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 तमिलनाडु  कृषि  उद्योग  तिगम  मद्रास  का  वर्ष  1986-87  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र॑ जी  ।

 में  रखे  गये  ।  देलिये  संख्या  एल०  टी०  566/90]

 (6)  राष्ट्रीय  सहकारी  चीनी  कारखाना  परिसंघ  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 1988-89  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  चीनी  कारखाना  परिसंघ  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 1988-89  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 (7)  उपयुक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को
 समा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  के  कारण

 दर्यने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |  ,,,

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  ढी०  567/90]
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 (8)  अखिल  भारतीय  सहकारी  कताई  मिल  परिसंघ  बम्बई  के  वर्ष
 1988-89  9  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरिक्षित  लेखे  ।

 अखिल  भारतीय  सहकारी  कताई  मिल  परिसंध  बम्बई  के  वर्ष
 1988-89  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्र जी  संस्करण )  ।

 (9)  उपयु क्त  (8)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्बर  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रे जी  ।

 [  प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  सख्या  एल०  टो०  568/90]

 (10)  राष्ट्रीय  भारी  इजीनिर्यारिय  सहकारी  पुणं  के  वर्ष  1988-89  के
 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 राष्ट्रीय  मारी  इंजीनियरिंग  सहकारी  पुणे  के  वर्ष  1988-89  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  हिन्दी  तथा  अंग्र जी  ।

 (11)  उपयुक्त  (10)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 दक्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं जी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  569/90]

 (12)  राष्ट्रीय  राज्य  सहकारी  बैंक  परिसंघ  बम्बई  के  वर्ष  1988-89
 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  ।

 राष्ट्रीय  राज्य  सहकारो  बैंक  परिसंघ  बम्बई  के  वर्ष  1988-89  के
 वाधिक  लेखाओ  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रंजी  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 राष्ट्रीय  राज्य  सहकारी  बैंक  परिसंघ  बम्बई  के  वर्ष  1988-89  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 413)  उपयुक्त  (12)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शानि  वाला  एक  विवरण  अंग्रं जी  :

 [  प्रन्धालय  रले  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  570/90]

 (14)  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  डेरी  परिसंघ  आनन्द  के  वर्ष  1988-89
 के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  डेरी  परिसंघ  आनन्द  के  वर्ष  1988-89  के
 कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी

 ।
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 (15)  उपयुं क्त  (14)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  571/90]

 (16)  राष्ट्रीय  मछुआश  सहकारी  परिसंघ  नई  दिल्ली  के  बर्थ  1988-89
 के  कार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  ।

 राष्ट्रीय  मछुूआरा  सहकारी  परिसंत्र  लिमिटेड  मई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के
 वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 राष्ट्रीय  मछूआरा  सहकारी  परिसंघ  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89
 के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंश  यो
 संस्करण  )  ।

 (17)  उपयुक्त  (16)  में  उल्लिखित  पन्नों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दरशनि  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एलਂ  टौ०  572/90]

 (18)  राष्ट्रीय  श्रमिक  सहकारी  परिसंघ  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के
 वा्धिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेखें  ।

 राष्ट्रीय  श्रमिक  सहकारी  परिसंघ  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथाअंग्रंजी

 ।

 (19)  उपयुक्त  (18)  में  उल्लिखित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  573/90]

 (20)  राष्ट्रीय  बीज  निगम  लिमिटेड  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा
 परीक्षित  लेखाओं  को  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  पश्चात  नौ  मह्दीने  की  निर्धारित  अवधि
 के  भीतर  समा  पटल  पर  न  रखने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रम्यालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  दो०  574/90]

 (21)  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंप्र जो  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के
 वाबिक

 लेखाओं  की  एक  प्रति  दया  अंग्र जी  तथा  उन  पर  लेछापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।
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 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  ।

 (22)  उपयुवत  (21)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारथ
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  रांख्या  एल०  टी०  575/90]

 विल्लो  नगर  निगम  1957  के  अन्तर्गत  दिल्ली  तनत्र
 के  पुनगंठन  संबंधी  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  2)
 प्रत्यावासित  सहकारी  वित्त  तथा  विकास  बेंक  मद्रास  का  वर्ण

 1988-89  9  का  वा्िक  प्रतिवेदन  ओर  कार्यकरण  को  समोक्षा

 ]

 गृह  मंत्री  मुफ्ती  मोहम्मद  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  दिल्ली  नगर  निगम  1957  की  घारा  490  की  उपघारा  (3  )  के  अन्तगंत

 अधिसूचना  संख्या  यू-14011/160/89-दिल्ली  जो  6  1990  के
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो  दिल्ली  नगर  निगम  के  6
 1990  से  4  मास  की  अवधि  के  लिए  अधिक्रमण  के  बारे  में  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्र॑ जी  ।

 (2)  दिल्ली  नगर  निगम  के  अधिक्रमण  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  576/90]

 (3)  दिल्दी  तन््त्र  के  पुनगंठन  सन्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  तथा  2)  की  एक  प्रति
 सस्करण  )।  का  अंग्रं जी  संस्करण  29-12-1989  को  समा  पटल

 पर  रखा  गया  ।)
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टीौ०  577|90]

 (4)  प्रत्यावासित  सहकारी  वित्त  तथा  विकास  बेंक  मद्रास  के  वर्ष  1988-89
 के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 प्रत्यावासित  सहकारी  वित्त  तथा  विकास  बैंक  मद्रास  के  वर्ष  1988-89  9
 के  क्रा्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।
 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल

 ०  टो०  578/90]

 भी  विजय  कुमार  मल्होशा  :  पाइण्ट  आफ  आर्डर  ।  अध्यक्ष  मेरा  पाइण्ट
 आफ  आर  यह  है  कि  कारपोरेशन  का  उन्होंने  4  महीने  के  लिए  मंग  करने  का  नोटिफिकेदान  किया
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 मैं  उसी  का  उल्लेख  करना  चाहता  4  महीने  के  लिये  कारपोरेशन  को  मंग  किया  गया  तीन
 महीने  बीत  गये  और  एक  महीना  बाकी  रह  दिल्ली  को  स्टेटहुड  देने  का  सवाल  इसके  बारे  में
 कया  तय  किया  हमें  )

 विदेश  सन्त्रालय  को  वर्ष  1990-91  को  अनुदानों  को  विस्तृत  मांगें

 ]

 विवेश  मंत्रों  इन्द्र  कुमार  :  मैं  विदेश  मंत्रालय  की  वर्ष  1990-91  की

 अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंध्र  जी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।
 पटल  पर  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  579/90]

 जल  भूतल  परिवहन  मनन््शी  तथा  संचार  मन्शी  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  समा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  महानगर  टेलीफोन  निगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  पश्चात्  नौ  महीनों  की
 निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सभा  पटल  पर  न  रखने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक
 बिवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  टी०  580/90]

 (2)  विदेश  संचार  निगम  बम्बई  के  वर्ष  1988-89  के  वा्िक  प्रतिवेदन  तथा
 लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  पश्चात्  नौ  महीनों  की  निर्धारित
 अवधि  के  भीतर  सभा  पटल  पर  न  रखने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण

 तथा  अंप्रं जी  ।

 प्रन्यालय  में  रखा  देखिये  रांख्या  एल०  टो०  581/90)
 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जायें  ।  आपको  मैंने  बुलाया  आप  कहां  थे  ?  श्री  बसन्त  साठे  ।

 श्री  बसन््त  साठे  अध्यक्ष  मेरा  आपसे  नम्र॒  निवेदन  सिर्फ  इतना  ही  है  कि  आप
 होम  मिनिस्टर  साहब  से  या  सरकार  से  कहें  कि  श्रीनगर  जेल  से  जो  :  लोग  एस्केप  कर  उस  पर
 कोई  वक्तव्य  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बंठ  जाये  ।
 ooe  न  )

 न्न्न्न

 झी  बसमन््त  साठे  :  वक्तव्य  दे  कब  दे  गे  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  मिस्टर  आप  बैठ  जाये  ।
 शी  थसमन््त  साठे  :  वक्तव्य  देगे  क्या  ?
 अध्यक्ष  महोदथ  :  में  क्या  कहू  ।
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 मैं  उन्हें  निदेश  नहीं  दे  सकता  ।

 ]
 श्री  वसन््त  साठे  :  वक्तव्य  दे  रहे  हैं  या  नहीं  दे  रहे  आपकी  हिदायत  के  मुताबिक  क्या  कर

 रहे
 अध्यक्ष  महोबय  :  मैं  क्या  कहूँ  ?

 ]
 श्री  वसन्त  साठे  :  वह  आपके  निर्देशों  के  विरूद्ध  नहीं  जा  सकते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  अपनी  सीट  पर  जाये  ।

 )

 थी  वसन््त  साठे  :  आपने  ह्मयरेक्ट  किया  कि  स्टेटमेंट  देਂ  ?  आपने  उनसे  क्या  कहा  ?

 अध्यक्ष  मोहदय  :  इस  तरह  की  डायरेक्शन  स्पीकर  नहीं  देता  आप  नोटिस  दे  आपने
 क्या  नोटिस  दिया  है  ?

 जिभुवाद  ]
 को  भाधवराब  सिधिया  !  :  जी  हमने  ध्यानाकर्षण  नोटिस  दिया
 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सब  बैठ  जाइए  ।

 )
 ]

 शी  बसम्त  साठे  :  वया  सरकार  इतनी  उदासीन  हो  सकती  है  ?  क्या  गृह  मन््त्री  कह  सकते  हैं  ।

 कि  हम  रियेक्ट  नहीं  करते  ग्यारह  लोग  एस्केप  हो  कोई  रियेक्शन  नहीं  ?  आप  इस
 बात  को  रियेक्ट  नहीं  करना  चाहते  आपकी  एटीचूड  क्या  है  ?  ***

 हरी  साधवराव  सिधिया  :  क्या  आप  आध्वासन  दे  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  सहोदय  :  हमारे  पास  विचारार्थ
 व्यवधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेह  रबानी  करके  अपनों  सीट  पर  जायेਂ  ।  आप  बग्या  कर  इहे  आप
 सौट  पर  जाये  ।

 )

 शहद
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 भी  साधवराव  सिंधिया  :  मेरी  बात  तो  सुन  लें  ।  मेरी  गृजा रिश  सुन  लें  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आइये  श्री  आडवाणी  की  बात  सुनें  ।

 भी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  महोदय  ।

 आओ  भमाथबराब  सिंधिया  :  आप  हमारी  वात  नहीं  हम  भी  इस  हाउस के  मैम्बर  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  सुना  है  ।

 )
 शो  माधवराव  सिधिया  :  हम  आपके  माध्यम  से  मात्र  आश्वासन  चाहते  हैं  कि  इस  गम्भीर

 विषय  पर  या  तो  वक्तव्य  दे  या  तो  कालिंग  एटेंशन  जिससे  किसी  न  किसी  तरह  से  सरकार  का
 रियेबशन  और  सरकार  की  पोजीशन  सामने  आए  ।  [|

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाये  |

 ]

 शी  पो०  वो०  नरसह  राव  :  आप  दिये  गये  नोटिस  पर  विचार  कर  रहे
 लेकिन  मैं  कहूंगा  कि  ऐसे  मामलों  में  सरकार  को  नोटिस  का  इन्तजार  नहीं  करना  चाहिए  उन्हें  स्वयं

 एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  क्योंकि  सारा  राष्ट्र  इस  बारे  में  चिंतित  सरकार  को  ऐसा  ही  करना

 चाहिये  था  ।

 शो  माथवराव  सिंधिया  :  बहुत  गम्मीर  मामला  (

 ]

 शो  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  महोदय  मेरे  साथी  मल्होत्रा  जी  ने  सवाल  किया
 जिसको  साठे  माघवराव  सिंधिया  जी  और  नरभिंह  राव  जी  ने  भी  उठाया  मैं  समझता  हू  कि
 सारा  सदन  इस  घटना  से  बहुत  चिन्तित  है  ।  वैसे  भी  काइमीर  की  काइमीर  की  स्थिति  गम्मौर

 यह  हम  सब  जानते  हैं  ।  लेकिन  इस  प्रकार  की  घटना  अगर  हो  जाए  तो  हम  अपेक्षा  करते  हैं  कि
 सरकार  सदर  को  विद्वास  में  लेकर  पूरे  तथ्य  हमारे  सामने  रखेगਂ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शर्मा  जी  आप  बेठ  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मि०  होम  मिनिस्टर  ।

 )
 अध्यक्ष  सहोदय  :  घमंपाल  जी  आप  कुछ  धर्म  का  पालन  कीजिए  ।  बेठ  जाइए  ।

 )

 गृह  संत्री  सुफ्तो  सोहस्सद  :  स्पीकर  कल  श्रीनगर  जेल  से  12  आतंकवादी
 एस्केप  कर  गए  यहू  बड़ा  सीरियस  येटर  उनको  वहां  नहीं  रखना  चाहिए  इसके  बारे  में
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 —

 डायरेक्शंस  भी  हुई  उनको  जम्मू  जेल  में  जाना  चाहिए  लेकिन  इसके  बारे  में  कंसे  क्या

 एक्शन  लिया  वहां  की  सरकार  इसके  बारे  में  ।  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  ब्रह्ममट्ट  जी  आप  बैठ  आपने  मांग  की  अब  वे  बयान दे  रहे

 आप  सुन  नहीं  रहे  आप  बेठ  जाइए  ।

 श्री  मुफ्ती  मुहम्मद  सईद  अध्यक्ष  पूरी  डीटेल  बता  जो  पूरी  स्थिति  है  वह
 हाउस  को  बता  दे  आज  ही  स्टेटमेंट

 अध्यक्ष  महोदय  :  होम  मिनिस्टर  स्टेटमेंट  दे  गे  ।

 )

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  अध्यक्ष  उत्तर  के  बु  देलखण्ड  क्षेत्र  के  पांचों  जन  [९
 में  मंयकर  सूखा  है  और  इस  वर्ष  से  ही  बल्कि  पिछलें  3  वर्षों  से  वहां  पर  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  वहां
 की  हालत  यह  है  कि  लोग  रोटी  के  लिए  मोहताज  वहां  से  भाग  रहे  लोगों  क ेजीवन  मरण  का
 प्रशन  बन  गया  सारा  पठारी  क्षेत्र  कुएं  सूख  रहे  पीने  के  पानी  का  अहम  सवाल  लोग  पानी
 को  तरस  रहे  हैं  ।  अध्यक्ष  मन्त्री  जी  वहां  के  लिए  तुरन्त  राहत  काये  प्रारम्भ  इस
 तरह  का  आदेश  शीघ्र  देना  चाहिये  |  अध्यक्ष  बहुत  गम्मीर  स्थिति  लोगों  के  सामने  जीवन
 मरण  का  प्रशइन  बना  हुआ  है  ।  चारों  माननीय  सदस्य  यहां  पर  उस  क्षेत्र  के  उपस्थित  कृषि  मन््त्री  जी
 को  बुलाफर  वक्तव्य  दिलवाइये  ।

 श्री  मदनलाल  खराना  :  अध्यक्ष  मैंने  इस  बारे  में  कालिग  अटेंशन
 दिया  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  चलाये  जा  रहे  भिक्षागह  के  अन्दर  लोगों  को  बंधुआ  मजदूरों  की  तरह
 रखा  जा  रहा

 भिखारियों  के  नाम  पर  कई  ऐसे  लोगों  को  वहां  पर  रखा  गया  है  जो  यू०  बिहार  और
 अन्य  जगहों  से  यहां  पर  आते  उनको  बंघुआ  मजदूरों  की  तरह  रखा  जाता  श्रम  मंत्री  महोदय
 और  लेफ्टीनेंट  गवनेर  15  दिन  पहले  वहां  पर  गए  उन्होंने  जाकर  देखा  था  कि
 इस  तरह  के  लोगों  को  बंगर्स  होम  में  रखा  हुआ  है  ।  उनको  छोड़ने  के  आदेश  दे  दिए  लेकिन  आज
 तक  उनको  छोड़ा  नहीं  गया  वहां  पर  देखने  पर  पता  चला  कि  350  में  से  257  लोग  ऐसे  थे
 जिनको  वहां  पर  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  मेरी  मांग  है  कि  श्रम  मन्त्री  महोदय  इस  पर  अपना
 बयान  दें  ।

 झो  तस्लीमुह  न  :  अध्यक्ष  बिहार  में  नमक  का  भारी  अभाव  पैदा  हो  गया
 वहां  पर  5  रुपए  किलो  भी  नमक  नहीं  मिल  रहा  इस  ओर  सरकार  ध्यान  दे  ।  )

 शोमतो  उषा  वर्मा  :  अध्यक्ष  22  तारीख  को  जनपद  लखीमपुर  खीरी  में
 भारी  ओलावृष्टि  हुई  1-2  तहसीलें  बिल्कुल  नष्ट  हो  गई  वहां  पर  बच्चों  को  खिलाने  के
 एक  दाना  भी  नहीं  बचा  है  ।  सारी  फसल  नष्ट  हो  गई  एक  दाना  भी  नहीं  बचा  हालत  बहुत

 मेरी  माँग  है  कि  कृषि  मन्त्री  कहोदय  इस  पर  अपना  बयान  ह
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 जिनुवाद ]
 झो  अजोतट  पांजा  उत्तर  :  महो  पूरे  पश्चिम  बगाल  विशेषकर  कलकत्ता  में

 1000  बच्चे  एक  विशिष्ट  प्रकार  की  बीमारी  उच्च  ताप  से  पीड़ित  हैं  ।  उष्ण  कटिबंधीय  औषधियों  का
 विशालय  इसका  पता  लगाने  में  असफल  रहा  वह  कहते  हैं  यह  सालभोनिला  टाईफा  मैं  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  विभाग  को  इन  महामारियों  के  मामले  मे  डाक्टरों  और  वि्ेषज्ञों
 का  एक  दल  उचित  ओषधियों  के  साथ  अतिशीघ्र  परिचम  बंगाल  भेजना  चाहिए  ।...  )

 शी  के०  राममूति  :  एक  गंमीर  समस्या  उत्पन्न  हो  गयो  कल
 मद्रास  विधान  समा  में  एक  गंभं।र  वक्तव्य  दिया  गया  उसी  समय  हमारे  माननीय  प्रधानमत्री
 भारतीव  शान्ति  सेना  का  गर्मजोशी  से  स्वागत  कर  रहे  थे  ।  लेकिन  मुख्यमंत्री  न  कुछ  एयी  बातें  कहीं
 जो  हमारे  देश  की  रक्षा  सेनाओं  के  खिलाफ  जाती  है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  बात  कह  चुके  अब  नियम  377  के  अधीन  मामले  लिये
 जायेंगे  ।

 12.20  भ०  प०
 नियम  377  के  अधीन  मामले

 केरल  में  बनों  को  रक्षा  क ेलिए  कदम  उठाए  जाने  को  सांग

 भरी  मुल्लापल्ली  रासचघन्द्रन  :  केरल  की  समृद्धि  उसके  घने  अनेकों  नदियों

 और  लम्बी  समुद्री  सीमा  में  लेकिन  खतरनाक  तरीके  से  जंगलों  की  नदियों  क॑  अत्याधिक
 और  औद्योगिक  और  घरेल्  कड़ा-करकट  के  कमजोर  प्रबन्ध  के  कारण  इन  सब  का  केरल  के

 पर्यावरण  पर  बहुत  बुरा  असर  पड़ा

 हांलाकि  विभिन्न  एजेंसियों  के  आँकड़े  केरल  के  जंगलों  में  आई  वास्तत्रिक  कमी  के  संबंध  में

 भिन्न  फिर  भी  यह  स्वीकार्य  तथ्य  है  कि  जंगलों  के  क्षेत्र  1905  के  44%  प्रतिथ्त  से  घटकर  सातवें
 दशक  में  27  प्रतिशत  और  नौवें  के  दशक  के  आरम्म  में  दस  प्रतिशत  हो  रह  गये  हैं  और  वह  अभी-भी
 खतरनाक  तरीक॑  से  कम  होते  जा  रहे  इससे  इस  मूमि  के  दुलम  जीव-जन्तु  नष्ट  हो  गये  हैं  और
 पर्यावरण  विशेषज्ञों  का  कहना  है  कि  जगलों  में  आई  कमी  के  कारण  मूमि  कटाव  और  अचानक  बाढ़
 आती

 मैं  माननीय  पर्यावरण  और  वनमंत्री  से  नित्रेदन  करू गा  कि  केरल  में  जंगलों  की  भूमि
 के  गैर-जंगलात  के  कामों  में  उपयोग  पर  रोक  लगायी  जाये  ।  और  यह  सुनिश्चित  किया  जाये  कि  इनका
 कड़ाई  से  पालन  हो  ।
 12.22  म०  प०

 महोदय  पीठासोन

 केरल  सें  सेन  सेंट्रल  रोड  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में  बदले  जाने  की  मांग

 ओर  रमेश  चेंन्नो  थाला  :  मेन  सेन््ट्रल  सड़क  सी०  केरल  की  महत्वपूर्ण
 सड़कों  में  स ेएक  यह  एरणाकुलम  जिले  के  अंगमालोी  क्षेत्र

 से  शुरू  होकर  निवेन्द्रम  तक  जाती  है  ।
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 वास्तव  में  यह  सड़क  राष्ट्रीय  राजमार्ग  47  के  समानान्तर  है  जो  कोट्टायम
 क्विलोन  जिलों  से  होकर  गुजरती  मैं  केन्द्रय  सरक।र  से  निवेदन  करू»  कि  इस  सड़क  को

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  में  बदल  दिया  जाए  ।

 कोजोन  के  निकट  एक  ओर  हवाई  अडड़े  का  निर्माण  किये  लाने  को  मांग

 शो  के०  बो०  थामस  :  कोचीन  में  एक  आधुनिक  हवाई  अडड  जहां  एयरबस
 तक  के  झततरने  की  सुविधा  हो  कोचीन  क॑  लोगों  की  लम्बे  समय  से  चली  आ  रही  इच्छा  केरल  की

 औद्योगिक  राजधानी  होने  कं  कारण  कोचीन  देश  और  विदेश  के  काफी  लोगों  को  आकर्षित  करता  है  ।

 राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  में  कोचीन  राजस्व  की  वसूली  में  सातवें  स्थान  पर  लेकिन  वतंमान  हवाई

 अड्डा  नौसेनिक  पट्टी  होने  के  यहां  कंवल  बोइग  विमान  ही  उतर  सकते  नाग  विमानन

 मंत्रालय  एक  प्रस्ताव  था  जिसमें  वर्तमान  धावन  पथ  को  एगर  बस  के  लायक  बनाने  का

 प्रस्ताव  था  ।  लेकिन  धावनपथ  को  मजबूत  करने  के  काम  में  देरी  हुई  कोचीन  पतन  के  कारण
 बतंमान  हवाई  पट्टी  का  विस्तार  मुश्किल  है  ।  अतएव  निवेदन  है  कि  शहर  के  नजदीक  किसी  अन्य

 स्थान  पर  एक  नये  हवाई  अडड़े  का  निर्माण  किया  जाये  ।  कालामैस्सी  में  काफी  जगह  है  जो  इस  समय

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  के  अधिकार  में  जिसका  उपयोग  नए  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  के  लिए  किया
 था  सकता

 (4)  बिहार  में  दीजंयां  ओर  फुहिया  के  बोच  णोसो  नदी  पर  आंब  का  निर्माण

 पूरा  किये  जाने  को  आवद्यकता

 झी  दसई  चोधरी  :  बिहार  राज्य  के  कोशी  नदी  पर  दीजंयां  फ्ुहिया  बांध  निर्माण
 की  स्वीकृति  1978  में  दी  गयी  थी  परन्तु  1980  में  स्थगित  कर  दिया  गया  जिससे  बांध  अधूरा  पड़ा
 है  तथा  बाढ़  के  समय  सैंकड़ों  गांव  जलमग्न  हो  जाते  हैं  जिससे  मारी  पैमाने  पर  जान-माल  की  क्षति

 होती  समस्तांपुर  जिला  के  हसनपुर  विधिया  एवं  दरमंगा  जिला  के  घनव्यामपुर  विरौल  एवं
 कुछ्षेशवर  स्थान  मुख्य  रूप  से  प्रभावित  होता  है  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्थगित  इस  बांघ  को  पुनः  छुरू  कराने  हेतु  हम  सरकार  से  मांग
 करते  हैं  ।

 ठेलोफोन  कनेक्शनों  के  लावंटन  के  मामले  में  बकोरों  को  विदोष  भर  जी
 में  माने  जाने  को  मांग

 ]
 चोधरी  अजगदौप  धनखड़  :  सम्पूर्ण  राष्ट्र  में  नये  टेलिफोन  कनेक्शन  देते  समय  कुछ

 निर्धारित  वर्गों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  जैसे  दाई  इत्यादि  ।  वे  विशेष  वर्ग  के
 अन्तेंगत  टेलिफोन  कंनेक्दाम  के  पात्र  ऐसी  सुविधा  विधि-व्यवसाय  के  सदस्यों  को  नहीं  इसमें
 कोई  क्षक  नहीं  कि  वकील  साबंजनिक  कार्य  करते  हैं  ओर  उन्हें  अपने  मृवकिकिजों  से  लखतार  संपर्क
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 बनायें  रखना  पड़ता  बतं  मान  समय  में  बादियों  को  काफी  दूरी  से  भी  बकीलों  से  संपर्क  बनाये
 रखना  पड़ता  वकील  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  उसके  पास  संपर्क  के  साधन  हों  ऐसी  स्थिति  में

 यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  उन्हें  विशिष्ट  वर्ग  में  नये  टेलिफोन  कनेक्शन  दिए  जाने  के  लिए  शामिल
 किया  मैं  अपील  करू गा  कि  सरकार  जल्द  हो  इस  संबंध  में  कदम  उठाये  ।

 राजस्थान  में  सवाई  माधोपुर  में  सोमेंट  उद्योग  को  पुनर्जोवित
 किए  जाने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  को  माँग

 ]
 डा०  किरोडीलाल  सोणा  :  राजस्थान  में  सवाई  माधोपुर  जिला  बुनियादी

 तौर  पर  एक  जनजाति  क्षंत्र  है  जिसमें  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  6
 लाख  से  अधिक  मतदाता  रहते  इस  क्षंत्र  में  सीमेंट  संयंत्र  ही  अकेला  उद्योग  है  जिसमें  5000  से
 अधिक  श्रमिक  कार्यरत  हैं  जो  कि  न  केवल  उनके  परिवारों  50,000  सदस्यों  को  आजीविका  प्रदान
 करता  है  बल्कि  हस  पर  सम्पूर्ण  क्षेत्र  की  अर्थ  व्यवस्था  भी  निर्मर  करती  कम्पनी  द्वारा  संयंत्र  को
 बन्द  कर  दिये  जाने  के कारण  इन  5000  श्रमिकों  को  गत  28  महीनों  से  वेतन  नहीं  मिला  है  और
 असल  में  अब  बे  भुखमरी  के  कगार  पर  मूल  और  कुपोषण  के  कारण  लगभग  47  लोगों  की

 मृत्यु  हो  गई
 की  काये  संचालन  ने  सरकारी  एजेंसियों

 को  विभिन्न  रियायतें  देने  का  सुझाव  दिया  है  लेकिन  सरकारी  एजेंसियों  ने  कमंचारियों  के  कल्याण  के
 मामले  में  उचित  प्रतिक्रिया  नहीं  दिखाई  है  ।

 फंक्टरी  की  कुल  आय  70  करोड़  रुपए  है  जिसमें  से  38.44  करोड़  रुपए  सरकार  क्री  औसतन
 राजस्व  आय  है  मेरा  सुझाव  कम्पनी  की  अनुत्पादक  परिसम्मतियों  की  बिक्री  से  लगभग
 20  करोड़  रुपए  की  घनराशी  एकत्र  जब  तक  यह  कम्पनी  व्यवहार  नहीं  बन  जाती  इसे

 तुरन्त  एक  राहत  उमक्रम  घोषित  द्वारा  की  गई  सिफारिश  के

 अनुसार  इस  कम्पनी  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सभी  शियायतें  मंजूर  की  जानो  50

 रुपए  प्रति  टन  के  हिसाब  से  उत्पादन  राहत  दी  आई  द्वारा  कम्पनी  के

 समापन  की  कार्यवाही  पर  रोक  लगानी  श्रम  सहकारी  जो  कि

 और  सरकार  के  समक्ष  विचाराधौन  स्थापित  की  जानी  चाहिए  और  सरकार  तथा  सावंजनिक

 हित  में  इस  फंक्टरी  को  तत्काल  खोला  जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल  अनुमोदित  पाठ  को  ही  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  किया

 बिहार  में  कटिहार  जूट  मिल  का  अधिग्रहण  किए  थाने  को  सांय

 भी  युवराज  :  बिहार  राज्य  के  अन्तगंत  कटिहार  जूट  मिल  के  मजदूरों  का
 बोमस  आदि  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ।  इसे  राज्य  सरकार  एवम्  राज्य  का

 गिक  विकास  निगम  चलाता  किन्तु  कक्चां  माल  की  आपूर्ति  न  होने  के  कारण  उत्पादन  ठप्प
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 मिल  तो  चालू  है  तथा  हाजिरी  भी  ली  जाती  लेकिन  पारिश्रमिक  का  1988  से

 भुगतान  नहीं  किया  गया  जिससे  मजदूरों  की  ददा  दर्देनाक  हो  गई

 अतः  इस  आधुनिक्ृत  कटिहार  जूट  मिल  को  मारत  सरकार  अधिग्रहण  कर  समस्या  का  निदान

 अध्य  प्रदेश  में  इन्दोर  में  महिलाओं  के  लिए  एक  पोलिटेक्निक
 खोले  जाने  की  मांग

 झोमतो  सुमित्रा  महाजन  :  आज  सारा  देश  विकास  की  राह  पर  द्र्तगति  से  चल

 रहा  है  ।  राष्ट्र  के  सर्वागीण  विकास  में  औद्योगिक  आ  दि  क्षेत्रों  में  प्रगति  अपेक्षित

 है  ।  इस  प्रगति  में  समाज  का  महत्वपूर्ण  घटक  स्त्री  को  उपेक्षित  रखकर  प्रगति  की  कल्पना  नहीं  की  जा
 सकती  ।  हाल  ही  में  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  मी  नारी  शक्ति  के  सर्वांगीण  विकास  तथा  स्त्री

 सम्मान  की  रक्षा  को  महत्वपूर्ण  बताते  हुए  इस  दृष्टि  से  योजना  को  क्रियान्वित  करने  की  बात  कही
 रोजगार  उन्मुख  शिक्षा  विकास  की  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  कदम  समी  क्षेत्रों  में  स्त्रियों  का  आज

 महत्वपूर्ण  योगदान  उसी  दृष्टि  से  स्त्रियों  को  तकनीकी  शिक्षा  मिले  इसलिए  भारत  के  अनेक

 महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  महिला  पोलिटेक्नीक  की  स्थापना  हुई

 मध्य  प्रदेश  में  इन्दौर  औद्योगिक  महत्वपूर्ण  नगर  इसके  आसपास  पिथमपूर  जैसे

 ओऔद्यौगिक  संस्थान  स्थापित  और  विकसित  हुए  कट  जैसी  संस्थारयें  इन्दौर  में  इस  औद्योगिक

 विकास  में  महिलाओं  की  भी  भागीदारी  इस  दृष्टि  से  इन्दौर  में  पोलीटेक्नीਂ  की  स्थापना

 आवश्यक  है  ।  सरकार  को  चाहिए  कि  इस  पर  तुरंत  ध्यान  दे  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  6  पर  चर्चा

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा  हांसदोय  कायें  मनत्रो  :  कुछ  कारणों  की

 वजह  हम  चाहते  है  कि  इस  मद  पर  आज  की  बजाए  कल  चर्चा  की  और  यदि  समा  सहमत
 तो  हम  मद  संख्या  7  को  चर्चा  के  लिए  ले  सकते  हैं  ।

 थो  बनातवाला  पोननानो  :  इस  समा  को  जब  तक  उन  कारणों  का  पता  नहीं  चलता

 बह  इसके  लिए  जिस  प्रकार  सहमत  हो  सकती  है  ।  हम  निश्चित  रूप  से  सरकार  से  सहयोग  करेगे  ।
 लेकिन  हमें  उम्र  कारणों  का  तो  पता  चलना  और  कल  शुक्रवार  है  मेरा  यह  निवेदन  है  कि
 यदि  मतदान  1.00  म०  प०  ओर  2.00  म०  प०  के  बीच  कराया  जाता  तो  यह  सदस्यों  के  लिए

 सुविधाजनक  नहीं  होगा  ।  यह  1.00  म०  प०  और  2.00  म०  प०  के  बीच  नहीं  होना  चाहिए  ।  अतः
 आप  देखें  कि  इस  पर  मतदान  2.00  म०  प०  क॑  बाद  अथवा  इसके  बाद  हो  ।

 हरी  उपेसर  :  मैं  आपको  स्थिति  क॑  बारे  में  स्पष्टीकरण  इन  दो  विधेयकों  के  लिए
 प्रत्येक  के  लिए  एक-एक  घंटे  का  सप्रय  निर्धारित  किया  गया  मैं  नहीं  समझता  कि  इसके  लिए
 मध्याह्न  मोजन  के  1  घंटे  को  समाप्त  कर  देने  की  कोई  आवश्यकता  आज  हम  मध्याक्ष  भोजन
 के  लिए  एक  घंटे  का  समय  ले  सकते  हैं  और  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  के  काम  आज  ही  इन  दो
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 विधेयकों  को  पूरा  कर  सकते  कल  12  बजे  मध्याहक्ल  को  हम  संविधान  विधेयक  पर
 चर्चा  कर  सकते  हैं  जिसके  लिए  तीन  घंटे  का  समय  निर्धारित  हम  इसे  3.00  म०  १०  तक  पूरा
 कर  सकते  हैं  तथा  कल  3  00  म०  प०  पर  इसके  लिए  मतदान  भी  कर  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  ये  दोनों  विधेयक  6.00  म०  प०  से  पहले  पूरे  हो  जाएंगे
 और  उसके  तत्काल  बाद  हम  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  शुरू  कर  सकते  यदि  सदस्यों  को  इसके
 बारे  में  सूचित  कर  दिया  जाता  है  तो  उपस्थित  रहने  में  उनक॑  लिए  सुविधा  होगी  ।

 श्री  पी०  उपेन्द्र  :  हम  इस  पर  पहले  भी  चर्चा  शुरू  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  पो०  चिदम्बरम  :  कल  वाद-विवाद  में  तीन  घंटे  की  कटौती  नहीं  की  जानी
 चाहिए  ।  संसदीय  चर्चा  मंत्री  इस  बात  से  सहमत  है  कि  कल  हम  पूरे  तीन  घंटे  वाद-विवाद  के  लिए

 उसके  किसी  कारण  से  कटौती  नहीं  की  जानी  यदि  उससे  कटौती  की  जाती  तो
 मतदान  स्थगित  करना  होगा  ।

 श्री  पी०  उपेन्द्र  :  यदि  हम  12.00  मध्याक्व  पर  चर्चा  शुरू  तो  हम  उसे  3.00
 तक  समाप्त  कर  सकते  तब  हम  मतदान  करा  सकते  हैं  ।

 श्री  निर्मल  क्रान्ति  चटर्जोी  :  यह  स्पष्ट  है  कि  मतदान  से  पहले  वे  तीन  घंटे
 विवाद  के  लिए  चाहते  लेकिन  इसके  लिए  पर्याप्त  समय  नहीं  है  »प्रोंकि  कभी-कर्ी  शून्य  कालਂ
 12.3  म०  प०  के  बाद  भी  जारी  रह  सकता  और  यदि  मतदान  4.00  के  बाद  शुरू  होगा

 तो  इससे  कुछ  सदस्यों  के  लिए  कार्यंवाई  होगी  ।  इस  बात  पर  जोर  दिया  जाना  चाहिए  कि  हम  समी
 उपस्थित  रहें  ।  यह  एक  समस्या  है  जिसके  लिए  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 दूसरा  मुद्दा  जिस  पर  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  यदि  किसी
 यदि  वाद-विवाद  अथवा  चर्चा  9.00  म०  प०»  के  बाद  भी  जारी  रहती  तो  रात्रि  मोज  के  लिए

 प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  बहुत  से  सदस्य  जो  नाथ  एवेन्यु  अथवा  दूसरी  जगह  रहते  यदि
 वाद  विवाद  9.00  म०  प०  के  बाद  जारी  रहता  है  तो  वे  अपना  खाना  नहीं  खा  सकते  ।  यह  एक

 अनुरोध  है  जिसे  मैं  आपके  माध्यम  से  संसदीय  काये  मंत्री  से  करना  चाहता  हूं  ।

 श्री  उपेन्द्र  :  मृके  अफसोस  है  कि  कल  रात्रि  भोज  के  लिए  प्रबन्ध  नहीं  किये  गए  थे  ।

 ऐसा  सोचा  गया  था  कि  सभा  में  कार्य  सूची  बहुत  पहले  अर्थात  लगभग  7.30  म०  १५०  पर  समाप्त  हो
 इसी  वजह  से  रात्रि  भोज  के  लिए  प्रबन्ध  नहीं  किये  गए  थे  ।  मविष्य  में  निश्चित  रूप  से  इसके

 लिए  प्रबन्ध  किये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मतदान  के  बारे  में  क्या  कहना  है  ?

 थी  कुमारमंगलम  )  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  हमें  यह  आश्वासन  दिया  गया
 था  कि  इस  पर  तीन  घंटे  तक  वाद  विवाद  ह्वोगा  ।  हम  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहते  हैं  कि  हम  इस
 विधेयक  पर

 तीन  घंटे  तक  .वा<द-विवाद  करेंगे  ।  गैर-सरकारी  सदस्यों  की  कार्य  सूच्ची  3330  म०  प०
 पर  छुरू  होतो  है  ।

 223



 चि  आयोग  विधेयक  29  1990

 ओऔी  पी  उपेसा  :  हम  इस  पर  कल  12.00  मध्याह्न  पर  चर्चा  शुरू  कर  सकते  हैं  और  हम

 चूसके  बाद  3  00  म०  प०  के  आसपास  मतदान  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।

 अब  हम  अगली  मद  पर  चर्चा  शुरू  करते

 अस  ०»

 12.36

 जांच  आयोग  विधेयक

 गृह  सनी  मुफ्ती  सोहम्मद  :  मैं  करता  कि

 जांच  आयोग  1952  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  जाये  ।”

 जांच  आयोग  1952  की  घारा  3  की  उपघारा  (1)  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार
 अथवा  राज्य  सरकार  सावंजनिक  महत्व  के  किसी  निश्चित  मामले  की  जांच  करने  के  उद्ंश्य  से  जांच

 आयोग  नियुक्त  कर  सकती  है  ।

 1986  में  जांच  आयोग  1952  में  संशोधन  किये  जाने  में  पहले  सरकार  के  लिए

 यह  आवश्यक  था  कि  वह  जांच  आयोग  अधिनियम  की  उपघारा  (1)  के  अन्तगंत  नियुक्त  किये  गए
 जांच  आयोग  का  प्रतिवेदन  तथा  प्रतिवेदन  पर  की  गई  का्यवाई  को  दर्शाने  वाला  ज्ञापन  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 किये  जाते  के  बाद  छः  महीने  के  अन्दर  उसे  लोक  सभा  या  सम्बन्धित  विधान  सभा  में  रखती  ।  यद्यपि

 1986  पिछली  सरकार  ने  यह  उचित  समझा  कि  राष्ट्रीय  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  की
 विदेशी  शक्तियों  से  मंत्रीपूर्ण  संबंधों  जैसे  संवेदनशील  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त

 जांच  आयोगों  के  प्रतिवेदन  में  कुछ  अत्यधिक  संवेदनशील  सामग्री  हो  सकती  इसलिए  यह  लोक  हित
 में  नहीं  होगा  कि  ऐसा  प्रतिवेदन  लोक  समा  या  राज्यों  की  विधानसभा  में  पेश  किए  इस
 प्रकार  की  परिस्थितियों  से निपटने  के  जांच  आयोग  1952  की  घारा  3  में

 पति  द्वारा  जारी  अध्यादेश  द्वारा  संशोधन  किया  गया  था  और  अधिनियम  धारा  3  की  में  उपधारा  (5)
 और  (6)  स्थापित  की  गई  थी  ।  इस  अध्यादेश  के  स्थान  पर  1986  में  संसद  द्वारा  एक
 अधिनियम  पारित  किया  गया  इस  संशोधन  में  यह  व्यवस्था  है  कि यदि  सरकार  इस  से  सहमत
 है  कि  भारत  की  प्रमुता  और  देष्ा  की  विदेशी  राज्यों  के  साथ  मंत्रीपूर्ण  सम्बन्धों  के

 हित  में  या  लोक  हित  में  आयोग  की  रिपोर्ट  लोक  सभा  अथवा  राज्य  की  विश्लवान  सभा  के  समक्ष

 प्रस्तुत  करना  उचित  नहीं  है  तो  जांच  आयोग  की  प्रतिवेदन  समापटल  १२  प्रस्तुत  नहीं  किया  जायेगा
 व  महीने  के  मीतर  बशर्ते  कि  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  इस  सम्बन्ध  में  अधिसूचना  की  जाए  और

 इस  अधिसूचना  के  सम्बन्ध  में  लोक  सभा  अथवा  राज्य  की  विधान  सभा  का  अनुमोदन  प्राप्त  किया
 जाए  ।

 वर्तभाल  सरकार  ने  इस  मामले  पर  पुनवियार  किया  है  ओर  वह  यह  समझती  है  कि  लोगों
 को  जानकारी  प्राप्त  करने  का  अधिकार
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 जांच  आयोग  की  स्थापना  सार्वजनिक  महत्व  के  किसी  निश्चित  मामले  की  जांच  करने  के

 उदहेश्य  से  की  गई  इसलिए  ऐसे  आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिविदद  को  लोक  समा  या  विघान  सभा
 में  पेश  करने  से  किसी  स्थिति  में  मी  नहीं  रोकना  चाहिए  और  लोगों  को  सूचना  प्राप्त  होनी  चाहिए
 जोकि  व्यापक  महत्व  की  है  और  उनके  हित  में  इसलिए  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  1986  में
 किये  गये  संशोधनों  को  रहु  कर  दिया  जाए  ।

 यह  विधेयक  उपयुक्त  उदृंश्य  की  पूर्ति  के  लिए  मैं  इस  सम्मानीय  सभा  से
 रोध  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 जांच  आयोग  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर
 विचार  किया  जाये

 शी  पी०  चिदम्वरस  :  उपाध्यक्ष  लोगों  ने  इस  सरकार  के  पिछले  110
 दिनों  के  कार्यों  की  बड़ी  हैरानी  से  देखा  उनके  अनुसार  उन  सबसे  बड़ी  उपलब्धि  पिछली
 सरकार  द्वारा  किए  गए  कार्यों  को  रह  करना  है  ।  क्योंकि  उन्हें  संसार  के  अन्तिम  वामपंथी  दल  का

 समर्थन  प्राप्त  इसलिए  अब  वे  इस  भ्रम  में  भ्रामक  और  मो  दृढ़ता  से  ऐसे  कायंकर  रहे  हैं  ।

 अभी  कुछ  ही  क्षण  पतले  इस  सदन  ने  संसदीय  कार्य  मंत्री  को  पीठासीन  अधिकारी
 से  इस  बात  पर  तक  करते  हुए  सुना  गया  कि  संविधान  संशोधन  विधेयक  कल  क्यों  प्रस्तुत
 किया  जिसका  कारण  वे  बता  नहीं  हम  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिए  पूरी  तरह  तैयार
 हो  कर  आगे  हम  जो  कल  को  कहना  चाहेंगे  उसे  अपने  तक  ही  सीमित  रखेंगे  ।  59  वां  संविधान
 संशोधन  विधेयक  जिसे  इन्होंने  इतनी  घृमधाम  से  निरस्त  कर  दिया  आंशिक  हप  में  64  वें
 धान  रंंझोघन  विधेयक  के  रूप  में  वापिस  आ  गया

 1986  के  अधिनियम  36  द्वारा  जांच  आयोग  अधिनियम  में  संशोधन  करके  उपघारा  4  और
 घारा  5  को  सम्राविप्ट  किया  गया  आज  गृह  मंत्री  यह  दावा  करते  हैं  कि  यह  उनकी  महान
 उपलब्धि  है  वे  इस  संविधान  संशोधन  को  समाप्त  करने  के  लिए  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करने  जा  रहे

 आज  सरकार  का  ध्यान  केवल  बाहरी  ओर  बनाबटी  परिवतंन  लाने  पर  केन्द्रित  है  जोकि  उनके
 अप  का  परिणाम  है  |

 मुझे  अच्छी  तरह  याद  है  कि  श्री  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  उस  सरकार  के  सदस्य  थे
 जिसने  1986  का  36  वां  अधिमियम  प्रस्तुत  किया  था  और  आज  श्री  सईद  यह  कहते  हैं  कि  हम  इस
 अधिनिमरस  को  समाप्त  करना  चाहते  उन्हें  अपने  विचार  बदलने  का  अधिकार

 एक  सानसोीय  सदस्य  :  आज  वह  अधिक  बुद्धिमान  हो  गए  हैं  ।

 भ्री  पी०  चिदम्बरम  :  आज  वह  अधिक  बुद्धिमाब  हो  गये  हैं  परन्तु  इस  बात  की  क्या
 गारन्टी  है  कि  वह  कल  को  और  बुद्धिमान  नहीं  हो  जायेंगे  और  कल  को  अपने  विचार  बदलेंगे  ?
 अब  मैं  आपको  बताऊ गा  कि  इस  विधेयक  के  रचयिता  कहां  हैं  ?  इस  बिल  के  तत्कालीन

 कामून  मंत्री  श्री  सेन  आज  उनकी  तरफ  इस  विधेयक  की  अधिसूचना  के  स्जक  आंतरिक
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 सुरक्षा  राज्य  मंत्री  आज  उनकी  तरफ  जैसे  कि  मैंने  पहले  मौ  कहा  मैं  फिर  इस  सदन  में  यह

 कहना  चाहूंगा  कि  इस  अधिसूचना  के  रचथिता  जिनके  बाद  किसी  और  के  पास  अधिसूचना  नहीं
 और  जिसके  द्वारा  ठककर  आयोग  की  रिपोर्ट  इस  सदन  में  पेश  नहीं  की  उसके  स्नजक  तत्कालीन

 भांतरिक  सुरक्षा  राज्य  मत्री  आज  उनकी  तरफ  हैं  यह  अधिसूचना  उनके  बाद  किसी  और  के  पास  नहीं

 गई  और  मैं  चाहूंगा  कि  ग्रह  मंत्री  उन  फाइलों  को  देखें  ।

 यह  कहना  बहुत  अच्छा  रहा  कि  अब  हम  अपनी  बुद्धिमता  के  अनुसार  इन
 चीजों  को  निरस्त  करते  हमें  उस  बुद्धिमता  का  ज्ञान  है  जिसके  अनुसार  इन्होंने  संविधान
 संशोधन  को  निरस्त  किया  था  और  आज  वही  बुद्धिमता  इन्हें  64  वां  संविधान  संशोधन  प्रस्तुत  करने
 की  अनुमति  दे  रही  मुझे  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  अगर  श्री  सईद  काफी  लम्बे  समय  तक  गृह
 मंत्री  रहे  यह  किसी  समय  ऐसा  बिल  ले  कर  आएंगे  जिसके  द्वारा  यह  कहेंगे  जांच  आयोग
 की  रिपोर्ट  के  इस  हिस्से  को  गोपनीय  रखना  चाहता  हूं  ।

 आज  कव्मीर  में  20  1990  क॑  बाद  हुई  घटनाओं  की  जांच  करवाने  की  मांग
 चार  स्वतन्द्र  लोग  कश्मीर  गए  ।  कमेटी  आन  इनिशिएटिव  आन  कश्मीरਂ  ने  बहुत  ही  दुखदायक
 रिपोर्ट  दी  है  ।  उन्होंने  तो  ऐसो  तिथियों  का  हवाला  दिया  है  जिन्होंने  कश्मीर  की  स्थिति  का  रूप
 बदल  दिया  पहली  19-20  जनवरी  1990  की  रात  एक  मांग  की  गई  गृह  मंत्री  को

 आत्मसन्तुट  नहीं  होना  चाहिए  आज  हमने  राष्ट्रपति  मवन  तक  मार्च  किया  ।  एक  दिन  यह  मांग
 उठाई  जायेगी  जिसे  आपको  स्वीकार  करना  पड़ेगा  कि  19-20  1990  से  जो  घटनाएं  हई

 उनकी  जांच  कराई  जव्र  वह  रिपोर्ट  तब  हम  आपको  इस  बिल  के  अनुसार
 वाही  करने  को  हम  आपको  उप  रिपोर्ट  का  एक-एक  शब्द  सभा  पटल  पर  रखने  के  लिए
 कहेंगे  ।  विश्वास  है  कि

 आप  तब  यह  कहेंगे  कि  इस  रिपोर्ट  का  यह  हिस्सा  बहुत  ही  संवेदनशील
 हैं  कृपषा  इसे  गोपनीय  रहने  दीजिए  ।  निश्चय  ही  एक  दिन  आप  यह  कहेंगे  ।

 मारत  सरकार  ने  दिल्ली  प्रशायन  के  माध्यम  से  कार्यवाही  करते  हुए  किस  प्रकार  कानून  का
 अतिक्रमण  किया  और  एक  सेवा  निवृत  न्थाय्रधीश  श्री  सुब्रामनियम  पोती  को  एक  सदस्यीय  जांच
 आशगोग  के  रूप  में  उन  घटनाओं  की  जांच  के  लिए  बिठा  दिया  जो  कि  दिल्ली  में  दंगों  के  वरिणाम
 स्वरूप  हुई  ।  मेरे  मतानुतार  यह  न्यायधीश  रंगनाथ  मिश्रा  जांच  आयोग  की  उपशाखा  ही
 घीश्  सुब्रामनियम  पोती  जिनकी  बौद्धिक  स्तर  का  मैं  सम्मान  करता  निश्चित
 व्यक्ति  नहीं  है  रूप  से  एक  स्वतन्त्र  न्यायाधंश  और  स्वतनत्र  व्यक्ति  नहीं  है  क्योंकि  वह  वामपंथी
 लोकतान्त्रिक  मोर्चे  के  उम्मीदवार  के  रूप  में  केरल  में  खड़ा  था  और  कांग्रेस
 के  एक  श्री  थामस  द्वारा  हराणा  गया  था  ।  उसे  लोगों  ने  अस्वीकार  कर  दिया  उसने
 माक्सेंसवादी  कम्युनिस्ट  पार्टी  और  मारतीय  कम्युनिष्ट  पार्टी  तथा  आपके  दल  की  सहायता  से  चुनाव
 लड़ा  और  आज  वह  एक  स्वतन्त्र  सदस्य  बन  गया  आप  देश  के  कानून  की  कसम  खाते  जांच
 आयोग  और  उसकी  रिपोर्ट  की  पवित्रता  की  कसम  खाते

 केरल  में  भ्रष्टाचार  लोक  सेवक  अधिनियम  के  अंतर्गत  गठित  आयोग  के  लिए  तीन
 व्यक्तियों  को  नियुक्ति  से  एक  बहुत  बड़ा  विवाद  उठ  ख्टा  हुआ  इस  कानून  के  अनुसार  विपक्ष  से
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 और  विपक्ष  के  नेता  से सलाह  करना  आवश्यक  विपक्ष  के  नेता  से  सलाह  न  करने  के  कारण  बहुत
 बड़ा  विवाद  उठ  खड़ा  हुआ

 भी  ए०  विजयराधवन  !  ऐसा  नहीं  तथ्यों  को  तोड़ा  मरोड़ा
 गया  है  ।

 झो  पो०  चिदस्बरम  :  यह  निर्णय  उच्च  न्यायालय  आप  यह  नियुक्ति
 ““  )  सलाह  मदविरा  नहीं  किया  गया  ।  मुझके  तथ्यों  की  जानकारी  है  और  मैं  इसे
 दोहराऊंग  ।  विपक्ष  के  नेता  से  कोई  परामर्श  नहीं  किया  गया  और  इसके  कारण  केरल  में  बहुत  बड़ा
 विवाद  उठ  खड़ा  हुआ  है  ।  हम  यह  विधेयक  क्यों  लाए  हैं  ?  हमने  पिछली  सरकार  के  समक्ष  में  यह्
 संविधान  संशोघन  क्यों  किया  ?  जेसे  कि  मैंने  कहा  है  कि  हमने  यह  संविधान  संशोधन  इसलिए  किया

 हमेशा  या  कभी-कभी  प्रकटीकरण  ओर  गोपनीयता  में  विवाद  अवश्य  ही  रहता  है  ।  प्रश्न  यह्
 उठता  है  कि  जनहित  किस  बात  में  क्या  जनहित  सम्पूर्ण  प्रकटीकरण  में  है  या  गोपनीयता  बनाए
 रखने  में  वास्तव  में  जब  हमने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  तो  हमने  कहा  था  कि  यह  एक  समर्थक
 शक्ति  न  तो  यह  सरकार  को  किसी  रिपोर्ट  को  छिपाने  के  लिए  बाधा  करती  है  और  न  ही  संसद
 को  किसी  रिपोर्ट  को  गुप्त  रखने  का  अधिकार  देती  है  ।  यह  एक  समर्थक  शक्ति  यह  अधिकार  केवल
 उन्हीं  परिस्थितियों  में  मिलता  है  जबकि  इस  अधिकार  का  प्रयोग  करना  एसी  गम्भीर  स्थितियों  में
 अत्यावश्यक  हो  जाये  जेसी  स्थिति  आजकल  कश्मीर  और  पंजाब  में  और  जबकि  जांच  कराना
 और  सम्पूर्ण  रिपोर्ट  का  प्रकटीकरण  न  करना  अत्यावश्यक  हो  हमारे  विचार  में  ऐसे  समर्थक
 अधिकार  अच्छे  और  आवश्यक  इसके  बाबजूद  सरकार  एक  तरफ  या  स्वतन्त्र  रूप  से  कार्यवाही
 नहीं  कर  सकती  कार्यकारी  सरकार  को  अपनी  अधिसूचना  को  मंजूरी  दिलावाने  के  लिए  संसद  के
 समक्ष  आना  अगर  आप  यह  समर्थक  अधिकार  अपने  पास  नहीं  रखना  तो  यह
 आपकी  अपनी  इच्छा  है  ।  परन्तु  यह  शक्ति  जो  कि  उपघारा  4  और  5  द्वारा  प्रदान  की  गई  एक
 अच्छी  आवश्यक  तथा  समर्थक  शक्ति  इससे  गोपनीयता  ओर  प्रकटीकरण  में  सन्तुलन  बना
 हुआ  था  ।

 अब  अगर  यह  सरकार  अपनी  बुद्धिमता  के  वशीमृत  होकर  जो  कि  हमने  पिछले  100  दिनों
 में  देखा  है  कि  यह  थोड़े  समय  ही  रहती  इस  शक्ति  को  गंवाना  चाहती  है  तो  उनका  स्वागत

 परन्तु  कल  को  अगर  आप  64  वें  संविधान  संशोधन  विधेयक  की  तरह  फिर  से  घुटनों  के  बल
 आएं  और  कहें  कि  59  वें  संविधान  संशोधन  को  निरस्त  करके  हमने  गलती  की  है  और  आज  हम
 64  वां  संविधान  संशोधन  विधेयक  लाना  चाहते  हैं  तो  सारा  संसार  और  इस  देश  के  लोग  आप  पर
 हंसेंगे  ।

 आपकी  वधवा  जांच  आयोग  की  रिपोर्ट  का  क्या  हुआ  ।  आप  सम्पूर्ण  प्रकटीकरण  की  कसमें
 खाते  मैंने  गृह  मंत्री  क ेमाषण  में  यह  सुना  था  कि  वे  सूचता  की  स्वतन्त्रता  के  पक्षधर  परन्तु
 वधवा  जांच  आयोग  की  रिपोर्ट  न  तो  सदन  में  पेश  की  गई  और  न  ही  इसे  सावंजनिक  रूप  से  प्रक
 किया  वकीलों  के  अनुसार  उन्हें  सर्वोच्च  न्यायालय  में  जाना

 '  झो  मुफ्ती  सोहम्भद  सईद  :  वहीं  ।
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 शो  पो०  चिदस्थरम  :  मंत्री  मैं  आपको  तथ्य  बता  रहा  मेरी  बात  उन्हें
 आऑष्दोलन  करना  पड़ा  और  सर्वोच्य  न्यायालय  में  जाना  सोमवार  को  यह  मामला  मुख्य  न््याया
 धीश  के  समक्ष  उठाया  गया  मंगलवार  के  लिए  यह  मामला  मुख्य  न्यायाधीदा  की  अदालत  में
 क्लिराधीन  था  मंगलवार  को  बड़ी  हिचकिचाहट  के  महान्वायथवादी  के  भाध्यम  से  सरकार  ने

 यह  माना  कि  एक  महीने  के  भीतर  वे  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  इसके  लिए  वकोलों  को  सर्वोच्च  न्याया*«
 लय  तक  जाना  पड़ा  और  सरकार  को  इस  रिपोर्ट  को  प्रकाशित  करने  के  लिए  बाध्य  करना

 इसलिए  सूचना  की  स्वतन्त्रता  के  अपने  सिद्धांत  की  कसम  मत  देश  को  चलाने  के  लिए  कई
 बार  ऐसे  अवसर  आते  हैं  जब  प्रकटीकरण  गोपनीयता  से  अधिक  महत्वपूर्ण  हो  जाता  है  ।  एक  सन्तुलन
 बनाना  आवध्यक  है  |  हमारा  विश्वास  है  कि  जब  पिछली  सरकार  ने  1986  का  अधिनियम  प्रस्तुत
 किया  था  तो  हमने  गोपनीयता  और  प्रकटीकरण  के  बीच  यह  सनन््तुलन  बनाए  रखा  था  ।  अगर  वर्तमान
 सरकार  अपने  आपको  इस  शक्ति  से  विहीन  करना  चाहती  है  तो  उनका  स्वागत  परन्तु  इसमें
 देश  के  बड़े  और  वास्तविक  मुद्दों  का  समाधान  नहीं  निकलेगा  ।  देश  में  वास्तविक  मुद्दा  जांच  आयोग
 अधिनियम  में  किए  गए  संशोधन  को  निरस्त  करने  का  नहीं  वास्तविक  मुद्दा  59  वें  संविधान
 संशोधन  को  निरस्त  करना  नहीं  वास्तविक  मुह  कश्मीर  और  पंजाव  के  और  यह  सरकार
 कद्मीर  और  पंजाब  में  हो  रही  घटनाओं  को  एक  दशंक  की  भांति  देख  रही  है  ।

 अपने  सिद्धांत  के  अनुसार  हम  जांच  आयोग  अधिनियम  में  संशोधन  के  लिए  प्रस्तुत  किए  गए
 इस  विधेयक  का  विरोध  करते  हम  इसका  विरोध  करते  परन्तु  यह  सरकार  अमित  अपनी

 बुद्धिमता  के  अनुसार  अपने  आपको  इस  हाक्ति  से  वंचित  करना  चाहती  है  तो  ऐसा  करने  के  लिए
 उसका  स्वागत  परन्तु  मैं  फिर  एक  बार  यह  दोहराना  चाहूंगा  कि  इस  सरकार के  द्वारा  बार-बार

 किए  गए  इस  दावे  पर  बिल्कुल  विश्वास  नहीं  करें  वे  सम्पूर्ण  देश  के  कानून  और  लोबों
 को  विष्वास  में  लेने  में  मरोसा  रखते  हैं  क्योंकि  उनके  उनके  पिछले  100  दिन  के

 केरल  में  उनकी  गतिविधियां  और  व्यवहार  और  वधवा  आयोग  की  रिपोर्ट  को  लेकर  उनकी

 प्रतिक्रिया  और  न्यायाधीश  सुब्रामनियम  पोती  की  नियुक्ति  के  सन्द  में  उनकी  गतिविधियां
 ओर  यह  सब  बातें  सरकार  के  उन  सब  दावों  को  झूठा  सावित  करती

 यह  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  हमारे  विचार  हैं  और  अब  इस  सरकार  को  यह  निर्णय  करना

 है  कि  वे  इस  विधेयक  को  लाना  चाहते  हैं  या  नहीं  ।

 भी  सभरेन््द्र  कुन्ड  :  उपाध्यक्ष  मैं  पिछले  दो  शलोकसमा  चुनावों  में  निर्वाचित
 नहीं  हुआ  था  ।  इस  बीच  कई  घटनाएਂ  छटो  विशेषकर  पिछली  लोकसभा  उनमें  से  एक
 निर्वाचित  संसद  सदस्यों  व  आम  जनता  को  जानकारी  के  अधिकार  से  वंचित  करना  ।  मैं  यह  कत्पना
 भी  नहीं  कर  सकता  कि  किसी  मी  समा  लोकतांत्रिक  देश  किसी  भी  परिस्थिति  में  ऐसा  हो
 सकता  है  ।

 चिंदस््व रम  बहुत  बाकपट्  उन्होंने  पहले  यह  कह  कर  अपने  दायित्व  से  बचना  चाहा  कि
 यह  ए०  के०  सेल  के  दिनों  में  किया  गया  उन्होंने  इसी  तरह  की  बातें  भी  कहीं  ।  किन्तु  मैं  जानता

 हूं  कि  वह  इससे  बच  नहीं  सकते  ।  उन्होंने  यह  स्वीकार  किया  ।  और  राजीव  गांधी  कौ  तत्कालीन
 सरकार  के  कार्यों  का  समर्थन  मेरे  विचार  में  ये  जक्ये  नेश्व  व  पार्ज  के  प्रति
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 बहुत  वफादार  हैं  किन्तु  में  नहीं  जानता  कि  पिछली  सरकार  के  समय  में  हुए  कई  गलत  कार्यों  के  प्रति
 भी  कौई  वफादार  क्यों  रहे  ।

 मैं  समझ  सकता  हूं  कि  आप  शायद  जांच  आयोग  न  बैठाएਂ  ।  इसके  बारे  में  यह  कुछ
 गलत  नहीं  है  ।

 एक  बार  यदि  आप  जांच  आयोग  गठित  कर  दें  और  वह  आयोग  अपनी  एरिपोर्टं  दे  दे  तो  मैं
 विवेक  के  किसी  भी  स्तर  से  यह  कल्पना  नहीं  कर  कि  आप  यह  दावा  कर  सकते  हैं  कि  आप
 आयोग  के  निष्कर्षों  को  ससद  या  प्रेस  से  या  किसी  मी  संस्था  से  छिपा  अतः  उन्होंने
 एक  सिद्धांत  उल्लेख  किया  है  और  वह  है  गोपनीयता  की  आवश्यकता  ।  यह  बहुत  प्रसिद्ध  सिद्धांत
 यह  उच्च  न्यायालय  व  उच्चतम  न्यायालथ  में  बहस  के  मुद्दे  इस  विषय  में  सदन  में  बहस  नहीं  होनी
 चाहिये  ।  मंत्रीगण  जब  मी  संसद-सदस्थ  के  रूप  में  चुने  जाते  हैं  तो  गवं  करते  हैं  कि  जनतांत्रिक  तरीके
 से  चुने  गए  किन्तु  उनके  कुछ  कार्ग-कलाप  उन्हें  तानाशाह  बना  देते  इस  तरह  की  बातों
 पर  न्यायालय  में  बहस  का  जा  सकती  है  कि  सरकार  के  पास  आथोग  गठित  करने  संबंधी  कुछ  ऐसी
 शब्तियां  हैं  जिनके  द्वारा  वह  कतिपय  एसे  कार्य  कर  सकती  है  जो  उसकी प्रभु  पत्ता  की  रक्षा  के  लिए
 और  जनता  के  हित  में  मैं  समझ  सकता  हूं  कि  एक  स्थिति  उत्पन्न  हो  सकती  है  जब  सरकार  से
 क्रियाकलाप  अर्थात्  कुछ  कुछ  कुछ  जो  सरकार  के  पास  अगर  प्रकाश
 में  आ  जाएं  तो  उनसे  परेशानी  पंदा  हो  सकती  गलत  घारणा  बन  सकती  हैं  '  यहां  तक  कि  इसकी

 सुरक्षा  को  मो  खतरा  हो  सकता  है  इसके  लिए  श्री  पी०  चिदम्ब्ररम  मुझ  से  सहमत  कि लोकसमा
 के  नियमों  में  तथा  अन्य  नियमों  में  मी  कई  प्रकार  के  संरक्षण  और  इसी  सरकारों  गोपनीय

 कानून  में  मी  जिन्हें  हम  संशोधित  करने  की  कोशिश  करेगे  |  सरकारी  कानून  और  नियम  की  काफी

 सुरक्षा  प्रदान  करते  हैं  ।

 मैं  उन  बातों  का  पुनः  उल्लेख  नहीं  करना  चाहूंगा  जिन्हें  हम  अखबारों  में  ठककर  आयोग  जैसे

 वहुत  नाजुक  मसले  के  संदर्  में  पढ़  चके  हैं  ।  इस  बारे  में  हम  समी  दुखी  जिस  तरह  से  श्रीमती
 इन्दिरा  गांधी  अपने  अग  रक्षकों  द्वारा  मारी  गई  ।  उस  पर  हम  सब  को  बहुत  दुःख  है  ।  किन्तु  श्रीमती
 इन्दिरा  गांधी  आपातकाल  के  दौरान  हमें  आन्तरिक  सुरक्षा  अधिनियम  के  तहत  18  महीनों  के  लिए
 जेल  में  ठू  स  दिया  ।  श्री  पी०  चिदम्बरम  वहां  नहीं  थे  ।  शायद  वे  न्यायालय  में  वकालत  कर  रहे  थे  ।
 शायद  वे  उन  भयावह  दिनों  के  बारे  में  नहीं  जानते  जो  हमने  गुजारे  हैं  ।  किसी  ने  सोचा  भी  नहीं  था
 कि  हम  जेल  के  दरवाजों  से  बाहर  आने  में  सक्षम  होंगे  ।  किन्तु  इस  सबके  बावजूद  मी  हम  सब  श्रीमती
 इन्दिरा  गांघो  की  बहुत  इज्जत  करते  थे  ।  मैं  एक  क्षण  के  लिए  भी  कल्पना  नहीं  कर  सकता  कि
 तत्कालीन  सरकार  और  कंसे  प्रधानमंत्री  के  जीवन  की  सुरक्षा  के  लिए  भी  सही  पुलिसकर्मियों
 का  चुनाव  नहीं  कर  यह  शर्म  की  बात  है  कि  प्रधानमंत्री  अपने  ही  अ  गरक्षकों  द्वारा  मारी

 इस  घटना  ने  संसार  को  हिला  दिया  था  ।  सत्य  की  खोज  के  लिए  व  सत्य  तक  पहुंचने  के  लिए  एक
 जाँच  आयोग  नियुक्त  किया  गया  हर  व्यक्तित  ने  इसकी  सांग  की  थी  |  में  समझता  हूं  कि  सबसे
 जौरदार  मांग  कांग्रेस  की  तरफ  से  कि  जनता  को  पता  लगना  चाहिये  कि  इन  सबके  पीछे
 कौन  लोग  उस  समय  इस  बारे  में  बहुत  शक  था  ।  बहुत  जोर  शोर  से  यह  कहा  जारहा  था  कि

 जारत अस्थिर हो मेरे स्याल में गृहमंत्री जी फो यह याद होगा | तब सौभाग्य से या दुभरिवे १
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 से  हम  सब  विपक्ष  में  ओर  हम  सबको  जनता  का  दुश्मन  और  राष्ट्रदरोही  कहा  गया  अब

 स्थिति  की  ओर  देखते  हुए  यह  स्पष्ट  है  कि  तत्कालीन  सरकार  ने  अपने  काम  के  एक  आयोग  की

 नियुक्ति  की  थी  ।  जब  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  तब  सरकार  ने  इसे  समा  पटल  पर  नहीं

 पहले  तो  सरकार  ने  पूरी  रिपोर्ट  समापटल  पर  रखने  से  ही  इन्कार  कर  तब  सदस्यों  द्वारा  सदन

 का  बहिष्कार  किया  गया  ।  उन्होंने  रिपोर्ट  का  एक  हिस्सा  समापटल  पर  रखा  ।

 1.00  Ho  प्०

 और  तब  सबसे  महत्वपूर्ण  मुद्दा  श्री  आर०  के०  धवन  के  बारे  में  ठककर  आयोग  द्वारा  दी  गई

 वह  टिप्पणी  वह  पैराग्राफ  था  जो  पिछली  बार  मैंने  यहां  लोकसभा  में  पढ़ा  था  कि  की  सुईਂ
 श्री  घवन  पर  थी  ॥  यह  रिपोर्ट  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  सरकार  इसे  दवाना  चाहती  अब
 श्री  घवन  राज्ण्समा  के  सदस्य  बन  रहे  हैं  ।  वह  राज्य  सभा  में  लाए  जा  रहे  ठीक  हैं  वे  वहां
 स्थिति  का  सामना  करेंगे  व  स्पष्टीकरण  देंगे  ।  मेरा  कहता  यह  है  कि  जब  ऐसे  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  हितों
 की  रक्षा  का  प्ररन  हो  तब  क्या  किया  जाना  चाहिए  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  ख्याल  में  श्री  समरेन््द्र  कु  न्डु  को  कुछ  समय  और  बोलने  दिया  जाए
 और  जब  उनका  भाषण  खत्म  हो  जाए  तब  हम  दोपहर  में  भोजन  के  लिए  सभा  स्थागित  कर  सकते

 एक  साननोय  सदस्य  :  हम  मध्याहक्ष  मोजन  के  बाद  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  कितना  समय  चाहिए  ?

 ओर  समरेन््द्र  कुन्ड  :  दस  मिनट  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदन  मध्याह्न  मोजन  के  लिए  स्थगित  किया  लाता  2.00  पर
 कार्यवाही  पुनः  आरम्म  होगी  ।

 1.01  म०प०
 लोक  समा  सध्याह्  मोजन  के  लिए  2.00  स०प०  तक  के  लिए

 स्थगित  हुई  ।

 2.05  मन्प०

 सध्याह्न  भोजन  के  पदचात्  लोकसभा  2.05  स॒०  प०  पर  पुनः
 समवेत  हुई  ।

 तम्बि  दूर  पोठासोन

 जांच  आयोग  विधेयक--जारौ

 ओर  समरेन्द्र  कुन्डू  :  में  कह  रहा  था  कि  सरकार  को  यह  निर्णय  लेने  का  पूर्ण  अधिकार  है  कि
 वह  आयोग  नियुक्त  करे  अथवा  नहीं  |  किन्तु  एक  वार  यदि  सरकार  आयोग  नियुक्त  करती  है  तो
 उसकी  रिपोर्ट  जनता  की  सप्ति  हो  जाती  जो  तक॑  दिया  गया  है  वह  यह  है  कि  राष्ट्रीय  हित
 राज्य  की  सुरक्षा  के  हित  में  और  पड़ोसी  देशों  से  हमारे  सम्बन्धों  के  हित  में  रिवोर्ट  को  सावंजिनिक  न
 किया  जाए  क्योंकि  यह  सरकार  ओर  मारत  को  उलझन  में  डाल  किन्तु  यह  तक  पूरी  तरह
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 गलत  और  अमक  क्योंकि  सभी  दृष्टिकोणों  से  देखने  के  पश्चात्  सरकार  ने  यह  कार्यवाही  करने  का
 निर्णय  लिया  ।  जब  रिपोर्ट  ने  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  सरकार  को  दोषी  तो  वह  पीछे  हट
 गई  ।  यह  अनुचित  अलोकतांत्रिक  है  और  अन्नाय  एक  लोकतांत्रिक  और  सम्य  देश  में  हमें  यह
 जानने  का  पूरा  अधिकार  है  कि  उस  घटना  में  क्या  हुआ  था  जिसके  लिए  एक  आयोग  नियुक्त  किया
 गया  और  जिस  पर  सरकार  ने  इतना  पैसा  खर्च  किया  सरकार  ने  ठककर  आयोग  की  रिपोर्ट  को
 जनता  से  छिपाने  की  कोशिश  की  ।  इसके  लिए  उसने  पूरी  कोशिश  की  ।  किन्तु  उस  समय
 प्रेस  और  विपक्षी  दल  के  संसद  सदस्यों  द्वारा  इतनी  पुरजोर  मांग  को  गई  थी  कि  सरकार  को  अनमने
 मन  से  उस  रिपोर्ट  का  एक  हिस्पा  सभा  पटल  पर  रखना  ही  पड़ा  ।  श्री  चिदम्बरम  यहाँ  नहीं  समा
 के  मूतपूर्व  बदकिस्मती  से  इस  विवाद  में  सम्मिलित  थे  कि  जो  रिपोर्ट  समा  पटल  पर  रखी  गई
 थी  वह  पूरी  थी  या  नहीं  ।  यदि  मेरी  याददाइत  ठोक  है  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  अनुवन्ध  व  अन्य  दस्ता
 बेज  उस  रिपोर्ट  का  हिस्सा  नहीं  थीं  और  जो  समापटल  पर  रखा  गया  था  वह  पूरी  रपोर्ट  हालांकि
 केवल  रिपोर्ट  का  एक  हिस्सा  ही  समा  पटल  पर  रखा  गया  था  ।  मैं  विपक्षी  दल  के  उपस्थित  सदस्यों
 को  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  रिपोर्ट  को  दबाने  में  जिन  लोगों  विशेषतया  विपक्षी  दल के  मेरे
 प्रिय  मित्रों  हाथ  रहा  उन्होंने  छल  कपट  से  लोकतत्र  की  प्रतिष्ठा  गिराई  है  जबकि  हम  सबको
 सारे  विश्व  विशेषतया  गुट-निरपेक्ष  देशों  में  इसे  स्थापित  करने  की  कोशिश  करनी  एक
 या  दो  स्वतन्त्र  और  लोकतांत्रिक  देशों  को  छोड़कर  हमारे  आस  पास  के  अन्य  सभी  देशों  में  तानाशाही
 है  ।  इसलिए  विश्व  हमारी  ओर  देख  रहा  है  ।  किन्तु  हम  उन्हें  किस  प्रकार  के  संदेश  दे  रहे  हैं  ?

 लिए  ऐसा  जो  सरकार  को  आयोग  रिपोर्ट  को  सावंजनिक  करने  या  सभा  पटल  पर  रखने
 से  मना  कर्ता  है  वह  बहुत  ही  अलोकतान्त्रिक  है  तथा  किसी  मो  सभ्य  सरकार  को  शोभा  नहीं  देता  ।

 मैं  ठवबकर  आयोग  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  कह  रहा  इस  रिपोर्ट  में**  पर  अभियोग  लगाया
 गया  इसके  अनुसार"““***-*ने  बेअन्त  सिंह  व  सतवन्त  सिंह  द्वारा  किए  गए  अपराध  में  मदद  की
 थी  ।  यदि  यह  रिपोर्ट  का  एक  हिस्सा  है  तो  आप  यह  कंसे  कह  सकते  हैं  ?

 जब  कांग्रेस  के  अन्य  और  देश  चाहता  था  कि  रिपोर्ट  को  सावंजनिक  बनाया  तो
 आप  इसे  कैसे  दबा  सकते  हैं  ?  परन्तु  सरकार  ने  जो  किया  वह  असद्मावपूर्ण  यह  सिर्फ  ee

 को  तथा  मूतपूर्व  प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  के  ध्हायकों  को  बचाने  के  लिए  किया  ग्रया

 इसके  मुझे  बताया  गया  है  कि  आथोगਂ  की  रिपोर्ट  में  हाथਂ  की  ओर  सकेत

 है  ।  यह  श्रीमती  इन्दिरा  गांघी  का  प्रश्न  नहीं  यह  हमारे  देश  के  प्रधान  मन्त्री  का  प्रश्न  यह
 किसी  के  साथ  भी  हो  सकता  है  ।  अगर  विदेशी  हाथ  की  ओर  १केत  है  तो  सभा  को  यह  जानने  का

 अधिकार  है  कि  वास्तव  में  इसके  पीछे  कौन  मैं  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  कांग्रेस
 के  सदस्य  बहुत  ऊंची  आवाज  में  चिल्ला  रहे  हैं  ओर  कह  हे  हैं  कि  विपक्षी  दल  राष्ट्र-विरोधी  है  और
 विपक्ष  का  इसमें  हाथ  मुझ  बताया  गया  है  कि  ठक्कर  आगेग  ने  यह  भी  कहा  है  कि  अमरीका  में

 के  नाम  से  एक  संस्था  है  तहाँ  मारतीरों  की  मारतीय  नेताओं  की  हत्या  करने  का
 क्षण  दिया  जाता  और  यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  संस्था  ने  ही  उन  लोगों  को  प्रशिक्षित  किया  था

 न दुनीनीनननान-ऊ-++-।ख भा  ं।णख-नओणथणथणथदणणयओणाण ——
 ©*  कार्यवाहो  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 जिन  पर  यह  शक्र  किया  जाता  है  कि  उन्होंने  इण्डिश्राਂ  के  विमान  में  ब्रम्ब  रखा  था  जो  1985

 में  अन्ध-महा  सागर  में  ध्वंस  हुआ  था  ।  इससे  महत्त्वपूर्ण  सूचना  मिलती  है  ।  इसीलिए  यह  कहना  बहुद्व
 गैरकानूनी  और  अलोकतान्त्रिक  है  कि इस  आयोग  की  रिपोर्ट  को  इन  नगष्य  आपारों  पर

 सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  इस  विषय  को  उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  में  ले  जाग्रा  गया
 था  अथवा  नहीं  ।  पहले  जो  कानून  हुआ  करता  उसके  अनुमार  समुचित  सरकार  इस  बात  से

 सन्तुष्ट  है  कि  मारत  की  प्रभुसत्ता  और  अखण्डता  के  हित  के  और  राज्य  की  सुरक्षा  के

 विदेशी  राज्यों  से  दोस्ताना  सम्बन्धों  के  या  जनहित  के  इसे  लोक  सभा  या  जैसी  भी
 स्थिति  राज्य  की  विधान  सभा  के  सामने  रखना  उचित  नहीं  तो  घारा  4  के  उपबन्ध  लागू
 नहीं  होंगे  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  यह  कानून  संविधान  में  दिए  गए  मूलमूत  अधिकारों  का
 घन  करता  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इसे  उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  में  चुनौती  दी  गयी
 थी  या  नहीं  ।  मुझे  यह  कानून  असंवेधानिक  था  काला  कानून  लगता  यदि  लोग  इसे  उच्च
 लय  और  उच्चतम  न्यायालय  में  ले  जाते  तो  इन  न्यायालयों  ने  यही  निर्णय  दिया  होतਂ  कि  संसद  अपने
 को  सत्तारूढ़  दल  के  द्वारा  इतने  अधिकार  नहीं  दे  सकती  कि  वह  मूलमूत  अधिकारों  में  दिए  गए
 कारों  और  विशेषाधिकारों  का  हनन  करें  ।

 अन्त  मैं  अपनी  सरकार  का  धन्यवाद  करना  चाहूंगर  जो  अपने  वायदे  तथा  नेतिक  व्यवहार
 पर  कायम  रही  है  |  कुछ  लोग  यह  कहते  हुए  व्यंग्य  कर  रहे  हैं  कि  यह  खुनी  सरकार  है  ।  हाँ  अवश्य

 ही  यह  खुनी  सरकार  है  ।  खुलापन  यही  है  कि  जो  कुछ  भो  मन्त्रियों  तथा  सत्तारूढ़  लोगों  द्वारा  किया
 जा  रहा  है  वह  प्रेस  के  समाएं  आयोजित  करके  या  और  सी  तरीके  से  पता  किया  जा  सकता
 है  और  सिफ्फ  इती  तरह  से  हम  उहण्डता  और  निरंकुशता  को  रोक  सकते

 उदण्डता  और  निरंकुशता  प्रजातंत्र  तथा  प्रजातांत्रिक  व्यवस्था  की  जड़ें  काटते  शायद  वह  अलग  ही
 शासन  था  जिसमें  माननीय  मित्रों  को आवाज  उठाने  और  दुढतापूर्वक  खड़े  होकर  सविधान  की
 रक्षा  करने  का  और  यह  कहने  का  अवसर  नहीं  मिला  कि  यह  गलत  पर  अब  एक  जबरदस्त
 बदलाव  आया  है|  अब  हम  पर  खुलेपन  के  लिए  व्यंग्य  कसने  के  उन्हें  सावंजनिक  रूप  से  इस
 विधेयक  का  समर्थन  करना  चाहिए  और  अपने  अपराध  नहीं  अपितु  अपनी  गलतियों  को  मान  लेना
 चाहिए  जी  उन्होंने  इस  तरह  के  काले  कानून  का  समर्थन  करके  की  थीं  |  मुक्के  बताया  गया  है  कि  श्री

 जो  तब  गृह  मन्त्री  ने  एक  हवाला  दिया  मेरे  पास  एक्र  प्रंस  रिपोर्ट  है  ।  तत्कालीन
 ऊर्जा  मन्त्री  श्री  कल्प  नाथ  राय  ने  प्रेस  से  कहा  था  कि*०  रिपोर्ट  की  सावेजनिक  करने  में  श्री  ठक्कर  के
 साथ  श्री  एम०  एल०  फोतेदार  का  हाथ  और  श्री  एलेक्जेन्डर  के  बारे  में  मी  ऐसा  ही  कहा  था  ।

 दूसरों  पर  दोषारोपण  करना  अच्छा  लगता  किन्तु  सत्य  यह  है  कि  एक  समय  पर  यह
 व्यवस्था  इतनी  दमनकारी  थी  कि  श्री  चिदम्बरम  को  यह  मान  लेना  चाहिए  था  व  श्री  फोतेदार  और
 श्री  एलेक्जेन्डर  से  भी  यट  कहना  चाहिए  था  कि  वे  भी  इसके  लिए  जिम्मेदार  थे  ।  उस  समय  व्यचस्था
 इतसी  दमनकारी  थी  कि  दल  में  अन्दरुमी  आजादी  नहीं  असहमति  की  कोई  परवाह  नहीं  की
 जाती  थी  और  कुछ  व्यक्ति  अपनी  इच्छा  के  विरुद्ध  काम  करने  के  लिए  मजबूर  थे  |  इस  करे

 काम  पका  व्रत  काका  पका  ता  काका  काका  काका  व  दाना  कहा  ३७"  पूलर-गगइपलइटा  झट  यम  जप  भभक  मकान  पदक  पाकर  यम  का  ७०  पा  का्रमाबहुडकपननपशाानक  कहकर
 ३७  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिश्षित  नहीं  फिल्ला  गया  |
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 में  मैं  एक  छोटी  सी  कथा  सुनाना  चाहता  हूं  ।  बहुत  पहले  लोक  सभा  में  जब  एक  माननीय  सदस्य
 कि  दस्तावेज  का  हिस्सा  पढ़  रहे  थे  तो  सत्तारूढ़  पक्ष  के  कांग्रेसी  सदस्य  ने

 का  शोर  मचाया  था|  तब  पण्डित  नेहरू  ने  श्री  लाल  बहादुर  जो  वहां  पर  बंठे  हुए
 क््यਂ  है

 ?”  तब  एक  रिपोर्ट  उनके  पास  लाई  गई  ।  उन्होंने  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  से

 यह  रिपोर्ट  की  वही  प्रतिलिपि  है  जो  फाईल  में  थी  ?  मैंने  शायद  इसे  देखा  था  ।”  श्री
 लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  कहा  यह  व  उभी  रिपोर्ट  की  प्रतिलिपि  है  ।”  तब  श्रंਂ  जबाहर  लाल

 मेहरू  उठे  और  '  मैं  कल  इसे  समापटल  पर  रख  दूगा  ।”  तब  बहुत  तालियाँ  बजी  इस
 मेरा  कहने  का  तात्पयं  है  कि  तब  ऐसे  लोकतान्त्रिक  मानदण्ड  अब  तो  सब  कुछ

 बदल  गया  है  और  यह  सरकार  उन  समी  लोक़तान्त्रिक  मानदण्डों  को  फिर  से  स्थापित  करने  तथा

 मजबूत  करने  का  प्रयास  कर  रही  मैं  चाहूंगा  कि  विपक्षी  दल  के  माननीय  सदस्य  विश्येषतया  कांग्रेस

 सदस्य  आज  के  हालात  में  इस  विधेयक  का  समर्थन

 ली  गुमान  मल  लोढा  :  माननीय  समापति  जांच  आयोग  संशोधन  विधेयक

 का  पूर्णतः  समर्थन  न  करते  हुए  मैं  विपक्ष  के  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  यह  कितनी
 विडभ्वना  है  कि  यह  घारा  जिसके  द्वारा  इस  विधेयक्र  के  अन्दर  सेक्शन  3  को  सेक्शन  4  इन्ट्रोड्यूस
 कि  1  गया  है  जिसके  द्वारा  जाँच  आयोग  की  रिपोर्ट  को  सदन  के  पटल  पर  रखना  आवश्यक  है  और

 सदन  को  यह  बताना  आवश्यक  है  कि  इस  रिपोर्ट  पर  कया  कार्यवाही  उसे  1971  में  सलेक्ट

 कप्रेटी  में  जांच  करने  के  बाद  पारित  किया  गया  था  और  सलेक्ट  कमेटी  के  अन्दर  जो  महानुभाव

 ]
 जांच  आयोग  विधेयक  1965  संबंधी  संयुक्त  समिति  में  ।

 उसमें  एन०  के०  पी०  साल्वे  चेयरमेन  लोक  सभा  की  सदस्या  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  स्वयं

 उसको  सदस्य  इसके  अतिरिक्त  30  महत्वपूर्ण  सदस्य  जिपमें  से  अतेक  कारग्रेस  के  माननीय  सदस्य

 उन्होंते  सलेक्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट  जिपने  बड़ी  तन्मयता  से  अध्ययन  चिन्तन  किया  कि

 क्या  जनता  को  यह  बात  पता  लग  है  कि  क्या  रिपोर्ट  आई  है  जांच  के  बारे  उसे  सदन  में

 रखना  चाहिए  या  नदीं  और  इससे  भी  आवश्यक  यह  है  कि  रिपोर्ट  आने  के  बाद  सरकार  ने  कया

 कार्रवाई  की  है  अथवा  वह  मोन  रही  है  या  उसे  छुपाना  चाहती  इसके  बारे  में  उसकी  कार्यवाही

 का  पूरा  सदन  के  पटल  पर  आना  चाहिये  ।  इसे  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  ने  स्वयं  1971  में  एक

 विधेयक  के  द्वारा  पारित  कराया  था  परन्तु  यह  दुर्भाग्य  का  विषय  है  कि  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 की  दुशद  मृत्यु  के  जो  उनके  वारिस  के  रूप  में  कांग्रेस  के  प्रतिनिधि  उन्होंने  श्रीमती  इन्दिरा

 गांधी  की  हस्या  के  साभ्र  इन्दिरा  गांधी  की  भावनाओं  की  भी  ह॒त्या  दी  जिसकं  द्वारा  वे  चाहती

 थीं  कि  सश्कार  सर्वोपरि  सोढिड  सुभोम  रहे  और  जनता  ज्नादंन  को  कमीशव  ऑफ
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 की  रिपोर्ट  के  बारे  में  पूरा  पता  रहे  कि  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  इसलिये
 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  तो  परन्तु  उनके  जो  असूल  कमीशन
 ऑफ  इन्क्वायरी  अमैंडमैंट  एक्ट  के  सलेक्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  जो  उन्होंने  सशोघन

 उस  संशोधन  को  समाप्त  उन  बंधुओं  ने  इन्दिरा  गांधी  की  दोबारा  हत्या  इन्दिरा  गांधी  की
 मावनाओं  की  मी  हत्या  जिसके  लिये  आने  वाला  संसदौय  भारत  का
 राजनीति  का  इतिहास  उन्हें  कभो  क्षमा  नहीं

 मैं  निविदन  करना  चाहता  हूं  कि आखिर  जांच  आयोग  किसलिये  गठित  किया  जाता

 जब  राष्ट्र  में  कोई  बहुत  बड़ी  दुर्घटना  हो  जाती  कहीं  गोलीकांड  हो  जाता  कहीं  पर  फायरिंग  हो
 जाती  कहीं  कोई  डैम  बस्टं  हो  जाये  और  उससे  कई  लोगों  की  जानें  चली  लोग  मर  जायें  तो
 उसके  कारणों  की  जांच  के  लिये  सरकार  द्वारा  जांच  आयोग  गठित  किया  जाता  जांच  आयोग
 गठित  करने  के  लिये  जनता  की  आवाज  उठती  लोकसभाँ  या  विधान  सभा  में  चारों  ओर  से  आव्राज

 गुजित  की  जाती  उसके  उपरान्त  सरकार  की  ओर  से  कहा  जाता  है  कि  हम  इस  मामले  की  जांच
 करवाना  चाहते  है  और  जांच  कार्य  के  लिये  सुप्रीम  कोर्ट  या  किसी  हाईकोर्ट  का  कोई  न्यायाधीश

 नियुक्त  कर  दिया  जाता  जो  आज  भो  इस  देश  में  सबसे  अधिक  विश्वासपात्र  माना  जाता  वह
 जो  रिणोर्ट  देता  उस  रिपोर्ट  को  फिर  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  यदि  उस  रिपोर्ट  को  जांच
 के  बाद  किसी  अलमारी  में  केद  कर  दिया  गोपनीय  कर  दिया  जाये  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उससे
 जनतंत्र  की  दृत्या  लोकतंत्र  की  हत्या  संसदीय  परम्पराओं  और  संसदीय  प्रणाली  की  हत्या
 होगी  और  सबसे  बड़ी  हत्या  होगी  उन  सिद्धांतों  की  जिनके  द्वारा  ऑफ  इन्फार्मेशनਂ  हमारा
 क़ंण्डामैंटल  राइट  जो  जनता  दल  के  मंनीफैस्टो  में  मारतीय  जनता  पार्टी  के  मैनीफंस्टो
 में  मंनीफ॑स्टਂ  मैं  है  वह  इसलिये  है  कि  आज  पत्रकारों  के  द्वारा  अन्य  लोगों  क ेऔर  भी  अन्य
 कई  दलों  के  बार-बार  यह  सवाल  उठाया  जाता  है  कि  राइट  ऑफ  इन्फार्मेशन  हमारा
 बेसिकराइट  फण्डामैंटल  राइट  मौलिक  राइट  इसलिये  मैं  यह  भी  निवेदन  करना
 चाहूंगा  कि  ग्प्ता  के  केस  में  जब  सुपीम  कोट  में  वादविवाद  निक्स  न  के  द्वारा  जब
 वाटरगेट  का  टेप  छिपाने  का  प्रयास  किया  शायद  मेरे  कुछ  बन्धु  नहीं  जानते  कि  दुनिया  के
 जनतत्र  में  जिसे  ऑ  5  लिबर्टी  कहा  जाता  जो  अपने  आप  को  जनतंत्रों  का  सबसे  बड़ा
 पहरेदार  कहते  उन  निक्पन  के  युग  में  जब  टेप  को  छिपाने  का  प्रयास  किया  तो  मैं  बधाई
 देना  चाहूंगा  उस  देश  की  ज्यूडोशियरी  के  न््यावराधीशों  जिन्हें  स्वयं  निकसन  ने  नियु  क्त
 किया  था  उन्होंने  निष्पक्ष  माव  से  लिवा  जब  प्रिविलेज  क्लेम  किया  गया  जब  गोपनीयता  की  बात
 कही  टेप  को  गृप्त  रखते  को  बात  कही  जब  निक्सन  ने  कहा  मैं  इस  टेप  को  नहीं  नहीं
 प्रस्तुत  करू  चाहे  कुछ  भी  हो  तो  वहां  के  न्यायाधीशों  ने  क्या  वह  मैंआपको  बताना
 चाहता  गृप्ता  के  केस  में  19९2  सुप्रीम  कोर्ट  के  अन्दर  हमारा  एक  ऐतिहासिक  निर्णय

 यद्यपि  उसे  मैं  दुर्माग्यपूर्ण  निर्णय  ही  रहुंगा  क्योंकि  उसके  द्वारा  न्यायपालिका  के  अधिकारों
 न्यायापालिका  के  द्वा  ।  ही  समाप्त  कर  दिया  गया  था  ।  परन्तु  जहां  तक  राइट  ऑफ  इन्फार्मशन  का
 प्रश्न  इसके  पृष्ठ  242  को  मैं  यहां  उद्ध,तत  करना  चाहता  कोट  करना  चाहता  हूं  ।  यहां  हमारे  एक
 माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  डिस्कक्लोजरਂ  और  में  अन्तर  डिस्कलोजर  अलग  होता

 अलग  होती  तथा  राइट  ऑफ  इन्फार्मेशन  एण्ड  राइट  ऑफ  डिस्कलोजर  थीच  जो
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 बारीकी  या  तकनीकी  अन्तर  उसे  छद॒मवेश  में  इस  रिपोर्ट  में  छिपाने  की  कोशिश  हुई  जो  इससे
 एक्सपोज्ड  हो  जायेगा  :  इसमें  लिखा  है  :--

 ]
 मैं  गुप्ता  तथा  अन्य  बनाम  मारत  के  राष्ट्रपति  तथा  अन्य  1982

 उच्चत्तम  1991  के  मामले  में  दिए  गए  एक  निर्णय  उद्धृत  करता  जो  इस  प्रकार  हैं  :

 सालमन  ने  भीਂ  रेग  बनाम  लेब्सि  पदेन  गृह  राज्य  मन््त्री  के  मामले  (1973
 ए०सी०  388)  में  पृष्ठ  513  के  पूव॑वर्ती  पृष्ठ  पर  स्पष्टवादिता  सिद्धान्त  को  अस्वीकर  करते  हुए
 इसे  पुराना  कुतक  कहा  कि  भी  सरकारी  कमंचारी  तब  तक  स्पष्ट  बात  लिखने  से  परदेज  करेगा
 जब  तक  उसे  यह  विश्वास  न  हो  जाए  कि  जो  वह  उसे  कभी  भी  प्रकट  नहीं  किया
 स्पष्टवादिता  की  दलील  को  अमरीका  में  न्यायाधीशों  और  न्यायविदों  ने  मी  नहीं  माना  है  और  वाटर
 गेट  कांड  से  संबंधित  टेपों  को  प्रकट  करने  की  मांग  के  विरुद्ध  राष्ट्रपति  निशसन  द्वारा  निरापदता  के
 दावे  पर  बोलते  हुए  राओल  बजंर  ने  अपनी  पुस्तक  प्रिविलेज  ए  कांस्टीच्यूशनल  मिथਂ
 में  पृष्ठ  264  पर  जो  कुछ  कहा  वह  रूचिकर  है  !

 विनिमय  ',  सन्देहास्पद  गोपनीयता  का  एक  और  बहाना  केवल  व्हाईर  हाऊस  का
 सदस्य  होने  से  ही  श्री  निब्सन  के  निरापदता  सम्बन्धी  दावे  का  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  यह  25  लाख
 सरकारी  कमंचारियों  को  कांग्रेस  की  जांच  से  निरापद  रखने  की  क्लीनडिस्ट  की  दलील  को  उचित  नहीं
 ठहराता  ।  यह  केवल  सत्ता  के  विस्तार  का  सबुत  है  जिसका  नुकसान  इसके  फायदे  से  अधिक

 कानूनी  उत्तराधिकार  की  अन्तिम  शाखा  के  रूप  में  यह  पृष्ठ  239  पर  प्रशासनिक  विज्लेषधिकार  के

 दावे  को  दर्शाता  है  ।”

 एस०पी०  गुप्ता  के  मुकदमे  के  अंदर  हमारे  न्यायाधीशों  ने  स्पष्ट  तौर  पर  श्रीमान्
 न्यायाधीशों  के  बीच  में  किस  प्रकार  का  पत्र-व्यवहार  दिली  के  न्यायाधीश  ने  क्या  लिखा  दिया

 सुप्रीम  कोर्ट  को  नियुक्तित  के  धिलसिले  वह्  गोपनीयता  कितनी  ही  क्यों  न  लेकिन  जब  जनता
 का  प्रइन  जब  जनता-जनादन  का  प्रश्न  न्याय  का  प्रइन  इन्साफ  का  प्रश्न  तो उसको  गोपनीय

 नहीं  रखा  ज।एगा  और  जनता  के  दरबार  में  प्रस्तुत  करना  पड़ेगा  जिससे  सब  पढ़  इसलिए  उसको

 प्रस्तुत  कराया  जाएगा  ।

 श्रीमान्  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  हमते  संविधान  में  घारा  19  रखी  है  और
 आर्टीकल  स्पष्ट  तौर  पर  कहता  है  कि  इस  प्रकार  से  कोई  भी  गोपनीयता  की  प्रिवलेज  की
 बात  इम्यूनिटी  की  नान  डिस्कलोजर  की  जनता-जनाद॑न  से  छिपाने  की  बात  नहीं  की  जा
 सकती  है  ।

 मैं  आपको  स्मरण  करना  चाहता  हूं  कि  जस्टिस्त  छागला  के  जमाने  हमारे  यहां  पर
 टी०टी०कं०  कृष्माचारी  और  म्  दड़ा  केस  के  अंदर  एक  बहुत  बड़ी  जांच  वह  भी
 एक  जांच  आयोग  खुली  जांच  बस्तई  के  अन्दर  हुई  बम्बई  में  श्ामियाने  लगा
 दिए  गए  थे  और  शामियानों  के  अन्दर  हजारों-लाखों  की  संख्या  में  लोग  आते  थे  और  टी०  टी०  कें०

 235



 जांच  आयोग  विधेयक  29  1990

 क्ृष्माचारी  को  उसके  लिए  इस्तीफा  देना  पड़ा  और  उनके  बाद  मू  दड़ा  को  जेल  के  सोखसों  में  बन्द

 कर  दिया  ।  यदि  यह  रिपोर्ट  पहले  आ  ठक्कर  कर्माशन  को  रिपोर्ट  पहले  आ  जाती  और  सही
 तरीके  से  प्रस्तुत  तो  आज  जो**में  जाने  का  प्रयास  कर  रहे  वे**  दिल्ली  की  जेल  के

 सीखचों  के  अंदर  बन्द  होते  और  उनसे  पूछा  जाता  कि  इन्दिरा  गांधी  के  खून  क॑  धब्बे  आपके  ऊपर  लगे

 हुए  हैं  ?  जस्टिस  ठक्कर  सुप्रीम  कोटे  के  जज  कहते  हैं  कि  शक  की  सुई  की  तरफ  जाती  है  और  मुझे
 इस  बात  की  बहुत  हैरानी  है  कि  हमारे  पूर्व  प्रधान  मंत्री  जो  स्व०  इन्दिरा  गांधी  क॑  वारिस  वे  भी
 आज  उस  छाक  की  सुई  को  ओर  शक  की  सुई  जिसकी  तरफ  जाती  उस**  को  जेल  के  सीखचों

 में  बन्द  करने  की  जगह  तिहाड़  जेल  में  शोमराज  के  साथ  बेठाने  की  जो  हमारी  पविन्न  संसद
 जो  हमाश  पवित्र  सदन  है  उसमें  लाने  का  कृत्सित  प्रयास  कर  रहे

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  संविधान  के  अनुसार  लोक  हित  के
 जनतंत्र  के  अनुसार  यह  आवश्यक  और  अनिवाय  है  कि  यह  सब  सामने  आना  आज  जो
 छिपाने  का  प्रयास  कर  रहे  इन्होंने  बार-बार  छिपाने  का  प्रयास  किया  क्यों  छिपाने  का  प्रयास
 किया  है  ?  क्या  **  ने  यह  पड़यत्र  करवाया  था  ?  क्या  राजीव  गांधी  इसके  लिए  जिम्मेदार  थे  ?  क्या
 राजीव  गांघी  ने  यह  पड॒यंत्र  किया  ?  क्या  राजीव  गांधी  इसके  पीछे  थे  ”  वे  क्या  कारण  थे  ?  जनता
 के  सामने  आने  इसलिए  श्रीमन्  मैं  निवेदन  करना  चप'्हूंगा  ओर  कहना  चाहूंगा  कि  हमारे
 बिपक्ष  के  बंधुओं  को  दर्द  नहीं  होना  चाहिए  और  ठेस  नहीं  पहुंचनी  चाहिए

 ]
 समापति  सहोदय  :  आप  कृपया  अपना-अपना  स्थान  ग्रहण

 झी  दलोप  सिंह  भूरिया  :  समापति  मेरा  पाइ'ट  आफ  आडंर  है  कि  इन
 माननीय  सदस्य  ने  **  का  नाम  लिया  चूकि  **  इस  हाउस  के  सदस्य  नहीं  हैं  इनको  ऐलीगेशन
 लगाने  के  पहले  राइटिंग  में  देगा  चाहिए  ।  अगर  किसी  का  नाम  लिया  जाता  जो  इस  हाउस  का
 संदस्य  नहीं  होता  तो  (  व्यवधान )

 झीं  कालका  दास  करोलवाग  :  सभापति  यह  तो  सच्चाई  यह  एलीगेशन  थोड़े
 ही  अगर  सच्चाई  न  बताएं  और  उनका  नाम  न  तो  शक  किसी  और  के  नाम  का  हों
 सकता

 ]
 समापति  महोदय  :  यदि  कोई  आरोप  लगाया  है  तो  कायंवाह्ी  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  की

 जाएगी  ।

 हिन्दी  ]
 ओर  गुमान  मल  लोढा  :  समापति  **  के  खिलाफ  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  की  सुर  इ'गित॑

 यह  काई  कोलम्बस  को  खोज  नहीं  है  कि  यह  पहली  बार  आया  यह  तो  सर्वधिदित  है
 विश्वविश्यात  समी  जानते  हैं  और  जस्टिस  ठककर  की  रिपोर्ट  आई  सदन  के  पटल  पर  रिपोर्ट
 er

 कअकाग्रंधाही  वृत्तांत  में  संध्मिलित  गहीं  किया  कया  ।
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 आई  है  कई  आर  सदन  में  उनका  नाम  आया  इसमें  ऐलगेशन  वाली  कोई  बात  नहीं  मैं  यह
 निवेदद  कर  रहा  था  कि  इस  महत्वपूर्ण  प्रश्न  के  ऊपर  अपनी  दलीय  राजनीति  से  ऊपर
 उठकर  मैं  यह  अपेक्षा  कर  रहा  था  कि  जैसे  अमेंडमैंट  का  इन्होंने  फाइट  करवाया  और  यह
 स्वीकार  कर  लिया  कि  हमने  राईट  आफ  जीने  के  अधिकार  को  पंजाब  में  समाप्त  कर  दिया

 वह  बलती

 और  अपनी  गलती  को  इन्होंने  स्वीकार  करके  समर्थन  उसी  प्रकार  से  आज  मैं  चाहूंगा
 कि  राजीव  गांधी  और  उनके  साथी  इस  बात  को  स्वीकार  करें  कि  हमने  एक  बहुत  बड़ी  ऐतिहासिक
 भूल  की  हिस्टारिकल  पालिटिकल  कास्टीट्यूशनल  बलण्डर  की

 ]

 हमने  लोकतंत्र  का  बलात्कार  किया  हमने  लोकतन्त्र  की  हत्या  की  हमने  अभिव्यक्ति
 की  स्वतंत्र  और  जानकारी  प्राप्त  करने  का  जो  सर्वोच्य  न्यायालय  के  निर्णय  के  अनुसार
 मौलिक  अधिकार  की  हत्या  की  है  ।

 ]
 अन्त  में  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  और  अपने  विपक्ष  के  साथियों  से  प्रार्थना  करूँगा

 कि  वह  इसका  समर्थक  देर  आयद  दुरुस्त  आयद  ।  फिर  से  यही  कहते  हुर  कि  वह  इसका  समर्थन
 अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  |  धन्यवाद  ।

 ]
 श्री  ए०  चाल्स  :  जिन्होंने  फेयरफंक्स  मामले  की  जांच  की  ने  पाया

 था  कि  प्रधानमन्त्री  श्री  वी-पी०  सिंह  दोषी  श्री  वी०पी०  सिंह  के  फेयरफेक्स  के  साथ  सम्बन्धों  के
 बारे  में  आपके  पास  क्या  जवाब  है  ।

 समापति  महोदय  :  कृपया  शानन््त  रहें  ।  मैंने  आपका  नाम  नहीं  पुकारा  ।  मैंने  प्रोण  सोज  को

 बॉलने  के  लिए  कहा

 प्रो०  शेफुद्दीन  सोज  :  सभापति  मैं  इस  जांच  आयोग
 1989  का  समर्थन  करता  हूं  । आखिरकार  यह  अधिनियम  की  घारा  3  में  1986  में  किए

 गए  संझोधन  को  रह  करता  है  ।  इस  संशोधनकारी  विधेयक  का  स्वागत  यह  कहता  है  कि  रिपोर्ट

 को  पेश  किए  जाने  के  6  मास  के  मीतर  संदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  और  सदन  को  जांच  आयोग

 द्वारा  की  गई  जांच  के  विषय  के  संबंध  में  अन्धेरे  में  नहीं  रखा  जा  सकता  ।  मैं  इसका  स्वागत  करता

 उददेष्यों  और  कारणों  के  कथन  के  पैरा  2  में  कहा  गथा  है  :

 जांच  आयोग  की  स्थापना  लोक  महत्व  के  किसी  निश्चित  मामले  की  जांच  के

 लिए  की  जाती  है  ।  ऐसे  आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट  को  किन््हीं  भी

 स्थितियों  में  लोक  समा  या  विधान  सभा  में  प्रस्तुत  किए  जाने  से  नहीं  रोका  जाना  चाहिए
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 और  लोगों  को  इसकी  जानकारी  होनी  चाहिए  जो  उनके  लिए  अत्यंन्त  महत्व  रखती  यह

 महसूस  किया  जाता  है  कि  1986  में  किए  गए  संशोघनों  को  श्रमाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।/

 यह  एक  अच्छा  संशोधन  है  और  मैं  इसका  स्वागत  करता  किन्तु  जहां  तक  लोक  महत्व
 का  सम्बन्ध  मैं  इस  सदन  के  समक्ष  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उठाता  हुं  कि  सरकार  को  एक  ऐसा
 घन  पेश  करना  चाहिए  कि  यदि  वास्तविक  रिपोर्ट  उपलब्ध  चाहे  वह  गर-सरकारी  रिपोर्ट  तो

 कोई  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  सरकार  इसकी  ओर  ध्यान  दे  ।

 आज  छान्य  काल  में  सदन  को  यह  बताते  हुए  मुझे  दुख  हो  रहा  था  कि  कश्मीर  की  स्थिति
 पर  वास्तविक  रिपोर्ट  उपलब्ध  यह  कमेटी  काट  आन  कश्मीरਂ  की  रिपोर्ट  उस

 समिति  ने  भारत  के  बहादुर  तपन  दिनेश  गौतम  नवलख  सुमन्त  बनर्जी  को  वहां
 भेजा  था  |  यह  चार  लोग  12  से  16  मार्च  तक  कश्मीर  घाटी  में  रहे  थे  ।  वह  श्रीनगर  तथा  कश्मीर
 घाटी  के  अन्य  स्थानों  पर  भी  गए  उन्होंने  हृदवाड़ा  त्णा  कोपवाडा  तक  जाकर  अनन्तनाग  के  सभी
 स्थानों  को  देखा  था  और  वास्तविक  रिपोर्ट  पेश  की  मैं  आपको  ईमानदारी  से  बता  रहा  हूं  कि
 मैंने  वह  रिपोर्ट  देखी  है और  वास्तव  में  सही  पायी  गृह  मंत्री  न ेजब  पहले  कश्मीर  पर  बहस  में

 भाग  लिया  था  तो  उनके  पाप्त  आंकड़े  नहीं  थे  ।  उनके  राज्यपाल  ने  उन्हें  कश्मीर  में  हुई  मौतों  के  बारे

 में  सूचित  नहीं  किया  राज्यपाल  ने  उन्हें  जरूमी  हुए  लोगों  के  बारे  में  नहीं  बताया  इस
 रिपोर्ट  में  महिलाओं  के  साथ  दुव्यंवहार  लगातार  कफ्यू  तथा  गलत  जानकारी  जैसी

 हर  प्रकार  की  ज्वादतियों  के  संबंध  में  बताया  गया  है  ।

 समापति  महोदय  :  सोज  क्या  आप  जांच  आयोग  विघेयक  पर  चर्चा  कर  रहे
 हैं  ?  आप  कृपया  संशोधन  पर  बोलिए  ।

 प्रो०  सेफुद्दीय  सोज  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  रिपोर्ट  पर  ध्यान  मैं  तो

 यह  कहूंगा  कि  कश्मीर  के  मामलें  पर  एक  जांच  आयोग  होना  चाहिए  जो  इम  बात  की  जांच  करे  कि
 कद्मीर  में  क्या  हो  रहा  लोगों  के  साथ  अद्ध॑  सेनिक  बलों  के  हाथों  क्या  हो  रहा  है  और  कितने
 निर्दोष  लोग  मारे  गए  मैं  इस  रिपोर्ट  से  केवल  एक  पैरा  पढ़ता  हुं  ।

 विडम्बना  दी  है  कि  को  दबाने  की  सरकारी  योजना  से  एक  ऐसी
 स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  जिसमें  आम  जो  अब  तक  प्रतिबद्ध  नहीं  यह  सोचने  लगे  है  कि
 भारत  से  स्वतत्रता--जेसी  कि  कुछ  आतंकवादी  ग्रूपों  की  मांग  है--की  सरकारी  दमन  से

 मुक्ति  का  एकमात्र  रास्ता  है  ।  यह  मावना  एक  कश्मीरी  सरकारी  अधिकारी  द्वारा  इस  प्रकार
 अभिव्यक्त  की  गई  थी  कि  19  जनवरी  तक  मैं  आतंकवादियों  के  खिलाफ  आज  मैं  उनके
 साथ  हूं  ।”

 समापति  महोदय  :  यह  विषय  से  संबद्ध  नहीं  है  ।
 इन  सब  बातों  को  बीच  में  न  लाएं  ।
 श्रो०  शेफुद्दोन  सोज  :  मैं  यह  रिपोर्ट  सभा  पटल  *  पर  रखता  हूं  ।

 *  चूकि  बाद  में  अध्यक्ष  महोदय  ने  आवश्यक  अनुमति  प्रदान  नहीं  इसलिए  रिपोर्ट  को
 सभा  पटल  पर  रखा  गया  नहीं  माना
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 TT  समापति महोदय : मैं इसकी अनुमति  े  देता

 समापति  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  ।

 प्रोਂ  सैफुद्दीन  सोज  :  मैं  मांग  करता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाघीश  द्वारा

 इस  बात  की  जांच  करवाई  जाए  कि  कश्मीर  में  निर्दोष  लोगों  की  हत्याएं  कंसे  वहां  अभी  तक

 कप्थू  क्यों  जारी  रखे  हुए  और  अस्पतालों  में  औषधियां  क्यों  नहीं  है  ?

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्ररन  माननीय  सदस्य
 ने  अभी  किसी  टिपोर्ट  से  एक  पैरा  पढ़  कर  सुनाया  है  |  हम  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  इस
 स्थिति  में  यह  रिपोर्ट  समा  पटल  पर  अवश्य  ही  रखी  जानी  माननीय  सदस्थ  को  इसकी
 जिम्मेदारी  लेनी  चाहिए  |  यह  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  अवह्य  ही  रखी  जप्नी  चाहिए  ताकि  हमें  इस
 बारे  में  जानक'री  मिल  सके  और  हम  इस  पर  विचार  कर  सकें  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  यह  रिपोर्ट
 समापटल  पर  अवश्य  रखी

 समापति  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  ।

 ही  जो०  एम०  बनातवाला  :  मैं  मांग  करता  हूं  कि  यह  रिपोर्ट  समापटल  पर  रखी
 व्यवस्था  के  इस  प्रज्षण  पर  हम  आपका  विनिर्णय  चाहते  हैं  ।

 समापित  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  जो०  एम०  वनात॒वाला  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  रिपोर्ट  सभापटल  पर  रखी

 जाए  ।

 समापति  महोदय  :  यह  इससे  संबंधित  नहीं  है  '  यह  अब  संगत  नहीं  है  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  मांग  करता  हूं  कि  यह  समापटल  पर  रखी  जाए  ।

 प्रोਂ  सैफुद्दीन  सोज  :  जांच  आयोग  को  कश्मीर  में  हुई  ज्यादतियों  की  छान  बीन  करनी

 चाहिए  )

 समापति  महोदय  :  अब  हम  जांच  आयोग  )  विधेयक  पर  चर्चा  कर  रहे  आप
 बीच  में  कोई  और  ही  बात  ला  रहे  हो  ।  आपको  इसके  लिए  अध्यक्ष  क्री  अनुमति  लेनी  होगी  वह
 आपको  लिखेंगे  ।

 प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  :  मैंने  एक  पेरा  पढ़ा  यह  मांग  की  गई  थी  कि  मुन्त  इसे  सभा  पटल
 पर  रखना  मैं  इसे  समा  पटल  पर  रखू

 समापति  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  हम  इसकी  जांच  करेंगे  और
 देखेंगे  कि  इसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाए  या  नहीं  ।  आपकी  रिपोर्ट  की  जांच  के  पश्चात्  ही  इसे  सभा
 पटल  पर  रखा  अभी  नहीं  ।

 झो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  जिस  रिपोर्ट  से  प्रो०  सँकुद्दीन  सोज  ने  उद्धत  किया
 सरकारी  रिपोर्ट  नहीं  है  ।  यह  किसी  प्राइवेट  एजेन्सी  की  रिपोर्ट  सदन  के  नियमों  के  अनुसार  यदि
 पीठासीन  अधिकारी  अनुमति  दें  तो  सेफुद्दीग  सोज  इसे  सत्यापित  करके  समा  पट्श  पर  सख
 सकते  हैं  ।
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 वह  बार-बार  मना  करते  रहे  ।  मैं  सुबह  से  उनसे  तक॑  कर  रहा  हूं  ।  उन्होंने  इस  प्रक्रिया  से

 संबंधित  नियमों  को  पढ़ने  से  निरन्तर  इन्क्रार  किया  और  वह  यही  कहते  जा  रहे  हैं  कि  उसे  पढ़

 लिया  है  और  मैं  इसे  सभा  पटल  पर  रखू गा  ।”

 श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  उन्होंने  इस  मामले  की  जिम्मेदारी  लो  उन्होंने  सदन  में
 निर्दय  लिया  है  ।  जब  सदस्य  ने  उत्तरदायित्व  लिया  है  और  सदन  में  निर्णय  लिया  तो  उन्हें  उसे
 सभा  पटल  पर  रखना

 शओ  इन्द्रजोत  गुप्त  :  उसको  उपयुक्त  नियम  के  अंतर्गत  सभा  पटल  पर  रखने  से  किसी  को

 ऐतराज  नहीं  है  ।  हमारी  यह  जानने  में  भी  रुचि  है  कि  उप  रिपोर्ट  में  क्या  है  ?  इस  प्रकार
 शोर  मचाने  के  बजाय  बेहतर  होगा  कि  वह  प्रक्रिया  का  पालन  करते  उसे  पीठासीन  अधिकारी  की

 अनुमति  से  समा  पटल  पर

 समापति  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  सुनें  ।  मैं  नियम  पढ़ना  चाहता  हूं  ।

 )

 प्रो०  पी०  कुरियन  :  उन्होंने  पहले  ही  उसे  समा  पटल  पर  रख  दिया

 यह  पहले  ही  किया  जा  चुका

 सभापति  महोदय  :  प्रो०  मैं  नियम  पढ़ता  हूं  |  निर्देश  118  (1)  कहता  है  :

 कोई  गैर-सरकारी  सदस्य  समा-पटल  पर  कोई  पत्र  अथवा  दस्तावेज  रखना
 तो  यह  पहले  से  उसकी  एक  प्रति  अध्यक्ष  को  देगा  ताकि  वह  यह  निश्चय  कर  सके  कि  क्या
 पत्र  अथवा  दस्तावेज  को  समा-पटल  पर  रखने  की  अनुमति  दी  जाये  ।  यदि  अध्यक्ष  खदस्य  को
 पत्र  अथवा  दस्तावेज  को  पटल  पर  रखने  की  अनुमति  दे  तो  सदस्य  उसे  उचित  समय  पर
 समा-फ्टल  पर  रख  सकेगा  ।

 प्रो०  सोज  आप  इसे  लिखित  में  दें  ।  उनको  यह  पढ़ने

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  मैंने  पहले  ही उससे  उद्धृत  किया  है  ।  मैंने  उसे  प्रमाणीकृत  कर  दिया
 है  ।  उसको  समा  पटल  पर  रखा  जा  चुका  मुके  बस  यही  कहना  थाः  )

 समापति  महोदय  :  यदि  इसकी  अनुमति  दी  जा  सकती  तो  हम  इसे  कर  सकते  हैं  किन्तु
 अभी  नहीं  |  पहले  इसको  जांच  की  जायेगी  ।

 शी  जो०  एम  ०  बनातबाला  :  समापति  आप  हमारी  माँग  पर  ध्यान  दें  ।
 समापति  महोदय  :  मैंने  आपकी  मांग  को  नोट  कश  लिया  है  ।  हम  उस  पर  विचार  करेंगे  और

 डसकी  जांच

 प्रो०  सेफुदीन  सोज  :  मैं  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  किये  गये  अत्याचारों  की  जांच  करने  के  लिए
 हक  जांच  आयोग  नियुक्त  किया  जाये  ।
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 वी  सुद्दोन  राय  चौधरी  समापति  पहले  मैं  मनन््त्री  महोदेय  को

 यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  लिये  बधाई  दे  दूਂ  क्योंकि  इस  प्रकार  के  विधेयकों  के  अधिनियम  बनाने
 से  हौ  लोक  तंत्र  व  जो  विगत  कुछ  वर्षों  में  बेड़ियों  में  जकड़े  रहे  की  पुनंस्थापना  हो  सकती

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  क्या  है  ?  यह  हमें  ऐसा  कोई  नवीन  अधिकार  अथवा
 कार  प्रद'न  नहीं  कर  रहा  है  जो  परले  नहीं  था  |  यह  मुझे  वर्ष  1978  का  याद  दिलाता  है  जब

 संविधान
 -

 अधिनियम  पारित  किया  गया  था  |  उस  अधिनियम  का  क्या  उद्देश्य  था  ?
 संविधान  अधिनियम  जो  1976  में  पारित  संधद  व  जनता  के  कुछ  मूलमूृत
 कारों  व  विधेषाधिकारों  का हरण  कर  लिया  था  ।  संविधान  अधिनियम  ने  केवल  उन

 उन  विशेषाधिकारों  को  संसद  व  जनता  को  दे  दिया  ।  यह  विधेयक  जिस  पर  इस  समय  हम
 चर्चा  कर  रहे  भी  इसी  प्रकृति  का  है  ।

 श्रीमन्  मूल  जांच  आयोग  1952  में  इस  प्रकार  का  कोई  प्रावधान  नहीं  था  कि
 सरकार  के  लिए  गठित  जांच  आयोगों  की  रपट  संसद  अथवा  विधान  समा  के  समक्ष  प्रस्तुत  करना
 लाजमी  है  |  तब  फिर  ऐसे  जांच  आयोगों  के  गठन  कਂ  तात्पय  क्या  था  ?  जांच

 जांच  समितियों  का  गठन  किसी  बड़े  गम्मोर  जन-महत्व  वाले  मामले  की  छानबीन  हेतु  होता  दोषी
 व्यक्षितियों  के  विरुद्ध  कदम  उठाने  होते  हैं  ।  किन्तु  दोषी  व्यक्ति  कौन  हैं  ?  इससे  अवगत  कराया  जाना
 परमाक्यक  है  ।  इसी  कारण  जांच  आयोगों  का  गठन  होता  है  ।  वर्ष  1971  ससद  के  सम्मुख  एक
 विधेयक  लाया  गया  था  ।  तत्कालीन  सरकार  का  यह  पूरा  प्रयास  था  कि  जांच  आयोगों  के  प्रतिवेदनों
 को  संसद  के  समक्ष  प्रकाशित  करने  को  बाध्यकारी  बना  दिया  जाये  ।  यही  मन्तव्य  1971  के  विधेयक
 को  लाने  का  था|  किन्तु  1986  के  संशोधन  वह  वाध्यकारिता  हटा  दी  गयी  ।  कारण  क्या  था  ?
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  निर्मम  हत्या  हो  गयी  थी  |  यह  कहा  गया  कि  उनकी  हत्या  में  विदेशी  हाथ
 था  ।  यह  कहा  गया  कि  सुरक्षा  का  जिम्मा  सम्हाले  शीर्ष  अधिकारियों  न ेलापवाही  बरती  क्या
 श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  के  हत्याकांड  को  जन्म  देने  वाली  परिस्थितियों  का  पता  लगाना  एक  बड़ा
 महत्व  का  मामला  नहीं  था  ।  जी  हां  था  इसी  कारणवश  ठक्कर  आयोग  का  गठन  किया  गया
 भा  |  किन्तु  1986  हमने  देखा  कि  तत्कालीन  सरकार  ने  जांच  आयोग  1952  को
 संशोधित  कर  दिया  और  ठक्कर  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  से  इन्कार  कर
 दिया  ।  ऐसा  नहीं  था  कि  सरकार  किसी  भी  जांच  आयोग  के  किसी  भी  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित  करना

 नहीं  चाहती  थी  ।  ऐसी  बात  नहीं  थी  ।  श्री  चिदम्बरम  जी  ने  बतलाया  कि  प्रकाशन  व  के
 बीच  एक  नाजुक  संतुलन  था  किन्तु  हमने  पाया  कि  संतुलन  सटेव  सत्तारुढ़  दल  के  पक्ष  में  झुकता
 रहा  ।  उन्हें  जब  भी  लगा  कि  कुछ  जाँच  आयोगों  के  कुछ  विपक्ष  के  विरोध  में  जा  सकते
 तब  वे  रिपोर्ट  को  प्रकाशित  कर  और  जब  मी  उन्हें  लगता  कि  कुछ  आयोगों  की  रिपोर्ट  सत्तारढ़
 दल  व  सरकार  के  सारी  सरकार  के  लिये  सरकार  से  संबंधित  किसी  गुट  अन्यथा  कुछ  व्यक्तियों
 के  जो  भावनात्मक  व  राजनंतिक  रूप  से  सरकार  के  नजदीक  के  लिये  नागवार  तब  वै
 लोग  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित  नहीं  करते  थे  ।  उस  संतुलन  की  यही  नियति  थी  आप  तो
 कल  भी  मेरी  और  पट  भी  मेरी  मान-कर  चलते  थे  ।  क्या  जांच  आयोग  कोई  खिलौना  है  ?  यदि  आप
 रिपोर्ट  प्रकाशित  नहीं  करना  चाहते  तो  जांच  आयोग  बिढ़ाते  ही  बयों  हैं  ?  अच्छा  हो  यदि  ऐसे  आयोयों

 स्का
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 का  गठन  ही  न  हो  ।  हमें  की  आंख  में  धूल  नहीं  झोंकनी  चाहिये  ।  वर्ष  1986  में  किया  गया

 संशोधन  हमारे  देश  के  एक  मौलिक  अधिकार  का  हनन  था  ।  हमारे  संविधान  के  भाग  अनुच्छेद
 19  (1)  के  एक  अधिकार  है  जिसे  के  नागरिकों  के भाषण  और  अभिव्यक्ति  की

 स्वतंत्रता  का  अधिकारਂ  कहा  गया  है  !  मुझे  विदित  है  कि  ऐसे  कई  आधार  हैं  जिनके  जरिये  इस  प्रकार

 की  भाषण  व  अभिव्यज्ति  की  स्वतंत्रता  पर  यथोचित  प्रतिबन्ध  लगाये  जा  सकते  हैं  ।  किन्तु  वे  आधार

 क्या  हैं  ?  वे  राष्ट्र  की  सावंभौमता  व  मित्र  राज्यों  व  पड़ौसी  राज्यों  क ेसाथ

 सावंजनिक  मर्यादा  ।  यह  आधार  किन्तु  जन-हित  वाला  आघार  नहीं  1986  के

 संशोधन  उनका  कहना  था  कि  यदि  संबंधित  सरकार  संतुष्ट  है  कि  भारत  की  सार्वमौमता  व

 ण्डता  के  हित  अथवा  जन-हित  कोई  पोर्ट  अथवा  उसका  कोई  माग  लोक  समा  अथवा  विधान

 सभा  के  पटल  पर  रखा  जाना  हितकारी  नहीं  तो  उसे  प्रकाशित  नहीं  किया  जाएगा  ।  यह
 अपरिमाष्य  पिछने  चालीस  वर्षों  में  देखਂ  कि  कितने  ही  जन-विरोधी  कानून  पास  किये  गये  ।

 आपातकाल  की  सीधे  या  प्रकाशन्तर  जन-हित  के  आधार  पर  की  यह  हमने  देखा

 जन-हित  की  व्याख्या  सत्तारुढ़  दल  को  नें  करने  दी  जा  सकती  |  क्योंकि  चिदम्बरम  जी  ने

 बताया  कि  पिछले  संशोधन  हें  एक  प्रावधान  यह  था  कि  प्रत्येक  अधिसूचना  को  लोक  समा  अथवा  राज्य
 की  विधान  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाएगा  जो  यह  निर्णय  करेंगे  कि  रिपोर्टों  को  प्रकाशित  किया  जाये

 अथवा  नहीं  ।  सत्तारुढ़  दल  किसी  भी  सदन  के  अधिकांश  सदस्यों  पर  नियंत्रण

 रखता  है  और  यदि  अधिकांग  सदस्य  मामोकवादी  (Masochist)  की  तरह  व्यवहार  करने  और

 जब  सत्तारढ़  सरकार  उनके  कतिपथ  अधिकारों  और  विशेषाधिकारों  से  वंचित  कर  रही  हो  उस
 समय  सब  मेजें  थपथपाने  तो  कया  किया  जा  सकता  लोकतन्त्र  का  अर्थ  तानाशाही  अथवा
 अज्ञानता  अथवा  अधिसंख्यक  लोगों  की  मासूनियत  नहीं  उसका  इस  प्रकार  अर्थ  नहीं  निकल

 संकता  ।  उसकी  इस  ढंग  से  व्याख्यः  नहीं  की  जा  सकती  ।  यह  सरकार  को  अधिकार  प्रदान
 करने  वाला  अध्नियम  नदीं  था  जँसा  कि  चिदम्बरम  जी  ने  कहा  ।  बल्कि  इससे  सरकार  को  ठकक््कर
 आयोग  की  रिपोर्ट  दबाने  की  सामंथ्य  मिली  ।  ठक्कर  आयोग  की  रिपोर्ट  को  नार्थ  ब्लाक  में  सुरक्षित
 रख  दिया  गया  और  जनता  अनभिज्ञ  रही  ।  क्या  यही  जनहित  है  ?  नहीं  श्रीमन्  ।  लोगों
 को  बातें  जानने  का  अधिकार  है  ।  अन्यथा  वे  भाषण  व  अभिव्यक्ति  की  स्वतंत्रता  का  उपभोग  नहीं
 कर  सकते  ।  माषण  व  अभिव्यक्ति  को  स्वतन्त्रता  का  अमाव  तथा  सूचना  पाने  का  अधिकार  का
 अभाव  एक  ही  बात  है  ।  माषण  व  अभिव्यक्ति  की  स्वतंत्रता  होने  से  सूचना  पाने  अधिकार  जरूरी

 हो  जाता  है  ।

 ब्रिटिश  राज  में  जलियाँवाला  बाग  की  घटना  के  हन्टर  आयोग  की  स्थापना  हुई
 थी  ।  उसकी  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  गई  उसमें  मतशेद  भी  दर्शाया  गया  था  ।  श्री  सीतलवाड  ने  भिन्न
 मत  दिया  था  ।  इस  मतभेद  से  ब्रिटिश  शासक  प्रसन्न  नहीं  हो  सके  ।  यह  उनके  लिये  परेशानी  का  बामस
 रहा  होगा  ।  किन्तु  जिटिश  शासकों  ने  हन्टर  आयोग  की  रिपोर्ट  को  दबाया  नहीं  ।

 किन्तु  हमारे  स्वतन्त्र  भारत  हमारी  अपनी  सरकार  मे
 ठब्कर  आयोग  की  रिपोर्ट  प्रकाशित

 करने  से  इन्कार  कर  या  कहें  कि  यदि  शायोग  की  रिपोर्ट  उनके  हितों  के  विपरीत  पड़ती  है
 तो  किसी  भी  जांच  आयोग  की  रिपोर्ट  प्रकाशित  करने  से  इन्कार  कर  दिया  जाता  यह  या  उस
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 सरकार  का  चरित्र  |  अतः  यह  अत्यन्त  स्वाभाविक  था  कि  सरकार  लोगों  स ेअलग  थलग  रह
 सरकार  सत्य  से  भय  खाती  थी  ।

 इसलिये  मैं  एक  बार  फिर  से  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हो  सकता  जँसा  कि
 चिदम्बरम  जी  ने  यह  मुफ्ती  जी  की  क्षणिक  बुद्धिमत्ता  का  फल  हो  ।  परन्तु  व्यक्तिगत  रूप  से  मैं
 चिदम्बरम  जी  को  लम्बे  असें

 से
 चली  आ  रही  मासूमियत  या  अज्ञानता  के  बजाय  मुफ्ती  जी  की  क्षणिक

 बुद्धिमत्ता  को  तरजीह  देता  हूं  ।

 2.52
 निमंल  कान्ति  चटर्जो  पीठासोन

 प्रो०  केਂ  थो०  थामसस  :  आज  एक  अत्यधिक  प्रासंगिक  प्रइन  यह  है
 कि  क्या  जांच  आयोगों  के  सभी  प्रतिवेदनों  को  संसद  अथवा  विघान  सभा  के  सम्मुख  प्रस्तुत  करना
 चाहिए  और  आम  जनता  को  इसकी  जानकारी  देनी  चाहिए  अथवा  नहीं  |  मैरा  विचार  है  कि  जांच

 प्रतिवेदनों
 को  ताक  पर  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  *  परन्तु  कुछ  ऐसी  जांच-पड़तालें  हैं  कि  यदि  उन्हें

 प्रकाशित  कर  दिया  जाये  तो  वे  देश  में  गंभीर  उथल-उुथल  कर  देगी  ।

 जब  मैं  छोटा  था  तब  शबरीमलाई  के  श्री  अयप्पा  मन्दिर  में  एक  अग्निकांड  हुआ  था  ।  उस  समय
 श्री  सौ०  केशवन  प्रावन्कोर  के  मुख्य  मंत्री  वे  एक  प्रसिद्ध  प्रशासक  थे  |  इसकी  जांच  करायी

 परन्तु  श्री  केशवन  ने  कहा  कि  जांच  रिपोर्ट  को  प्रकाशित  नहीं  किया  चाहे  जो  और  उसी
 समय  उन्होंने  कहा  कि  यदि  वे  जांच  रिपोर्ट  को  प्रकाशित  करते  हैं  तो  इससे  केरल  में  साम्प्रदायिक

 सद्भाव  हमेशा  के  लिए  अस्त  व्यस्त  हो  जायेगा  ।  उनका  ऐसा  दृष्टिकोण  था  ।

 कुछ  ऐसे  महत्वपूर्ण  मामले  हैं  जिनमें  यदि  जांच  आयोग  नियुक्त  भी  किये  जाते  हैं  और  हमें
 जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  भी  हो  जाती  तो  क्या  इन  रिपोर्टो  को  सावंजनिक  किया  जा  सकता  है  ?  इस
 संशोधन  को  ऐसे  समय  पर  लाया  गया  है  जबकि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  हो  रहे  साम्प्रदायिक  दंगों
 और  गडबडी  से  सम्पूर्ण  देश  को  झटका  लगा  इस  सन्दमं  में  मैं|लरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह
 इस  सशोघन  पर  पुनविचार  करे  |  यह  सरकार  कहती  है  कि  वह  एक  खुली  सरकार  है  और

 यह  एक  मूल्यों  पर  आधारित  सरकार  कया  यह  एँसा  है  ?  पहले  गठित  जांच  आयोगों  के  प्रति
 सरकार  का  कया  रवंया  है  ?  हाल  ही  सरकार  ने  दिल्ली  के  1984  के  दंगों  की  जांच  करने  के

 लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  इस  समिति  का  अध्यक्ष  कौन  है  ?  मैं  इस  व्यक्ति  के  खिलाफ  नहीं
 हूं  ।  वे  के  रल  उच्च  न्यायालय  के  सेवानिवृत  मुख्य  न्यायाघीश  वे  पिछले  संसदीय  चुनाव  में  मेरे
 खिलाफ  वामपंथी  लोकतान्त्रिक  मोर्चा  के  उम्मीदवार  थे  ।  परन्तु  उन्हें  जनता  ने  नहीं  चुना  वे  राजनेतिक

 सूभ-बूक्ष  के  व्यक्ति  परन्तु  मैं  उनकी  सत्यनिष्ठा  पर  सन्देह  नहीं  कर  रहा  ऐसे  राजनेतिक
 सम्बन्धों  वाले  व्यक्ति  को  इतनी  महत्वपूर्ण  समिति  का  अध्यक्ष  बनाया  गया  है  इसकी  सम्पूर्ण
 कार्यवाही  के  साथ-साथ  समिति  के  निष्कर्षों  के  प्रति  थोड़ी  सी  आशंका  हो  सकती  इसके  पीछे  क्या

 उद्देश्य  है  ?  क्या  यहां  एक  खुली  सरकार  है  ?

 केरल  में  एक  म्रष्टाचार-विरोध  विधेयक  है  जिसे  सत्ता  दल,और  विपक्ष  के
 समर्थन  से  पारित  किया  गया  था  |  यह  विधेयक  सरकार  को  आयोग  नियुक्त  करने  का  अधिकार  देता
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 उस  अम्योग  में  दो  सदस्य  सेक्सनिवृत्त  न््याग्धीश  थे  ।  इसके  उस  विधेयक  में  इस  बात
 का  विधेषरूप  से  उल्लेख  किया  गया  है  कि  विपक्ष  के  नेता  और  केरल  उच्च  न्यायालय  के

 मुख्य  न्यायाधीश  से  विचार-विमश  किया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  विपक्ष  के  नेता  से  कोई  विचार-विमशशे

 नहीं  किया  गया  |  विचार-विमश  का  क्या  तात्पयं  दो  सेवानिवृत  न्यायाधीशों  को  सत्तारूढ़

 राजनेतिक  दल  से  सम्बद्ध  माना  जाता  उन्होंने  अपनी  सेवानिवुति  के  पश्चात  यह  विदशेष  पदभार

 संभाला  यदि  ऐपा  है  तो आम  जनता  उच्च  न्यायालयों  में  उन  न्यायाधीश्षों  द्वारा  दिये  गये  निर्णयों

 के  बारे  में  क्या  सोचेगी  ?  इसके  दो  पहलू  एक  यह  है  कि  सेवानिवृत्ति  के  पश्चात्त  उन्हें  सरकार

 द्वारा  नियुक्त  किया  गया  है  ओर  ये  व्यक्ति  वे  न्यायधीश  है  जिन्होंन  ऐसे  निर्णय  दिये  थे  जिनका

 राजनैतिक  प्रभाव  हुआ  था  ।

 झआी  सोसमाथ  चटर्जी  हम  उन  न्यायाधीशों  को  जानते  है'जों  सक्रिय  कांग्र सी  हैं  ।  हम
 उनकी  सत्यनिष्ठ  पर  सन्देह  नहीं  करते  आप  श्री  पोत्ती  क ेकारण  ही  यह  दोषारोपण  कर  रहे  हैं  ।

 )
 श्री  पो०  चिदम्बरस  :  हमें  नाम  तो  बताइये  ।

 थी  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  आपको  ऐसे  नाम  बताऊगा  जो  न्यायाधीशों  के  रूप  में  नियुक्षित  की
 तारीख  तक  सक्रिय  कांग्रेसी  और  कांग्रेस  पार्टी  के  पदादिकारी  रहे  वे  विना  किसी  विचार  के  बहुत
 कुछ  बोले  जा  रहे  )

 प्रो०  के०  बी०  थामस  :  हमने  गलतियां  की  हैं  जिन्हें  ठीक  किया  जाना  यह  एक
 प्राप्तंगिक  प्रश्न  है  ।  इन  जांच  आयोगों  के  प्रति  सरकार  का  रवंया  क्या  है  ?

 एक  अन्य  उदाहरण  श्री  वेनु  नायर  एक  अन्य  सदस्य  थे  जो  लोक  सेवा  आबोग  के  सदस्य
 थे  |  एक  ऐसा  प्रावधान  है  कि  लोक  सेवा  आयोग  के  सदस्यों  को  अपनी  सेवानिवृत्ति  के  उपरान्त  कोई
 सरकारी  पद  ग्रहण  नहीं  चाहिए  ।  क्या  यह  सदस्य  जांच  आयोग  में  एक  पद  को  स्वीकार  करके
 सरकारी  नौकरी  नहीं  ले  रहे  हैं  ?  यहां  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण  है  ?  मैं  इसे  जानना  चाहता  हूं  ।

 दूसरा  मामला  श्री  हेगड़े  के  बारे  में  कुलदीप  सिंह  आयोग  के  सम्बन्ध  में  आयोग  ने  श्री

 राजानुणम  को  अपना  परामक्षंदाता  नियुक्त  किया  था  '  गृह  मंत्रालय  ने  उन  पर  त्यागषत्र  देने  के  लिए
 ढ्थाव  डाला  जब  श्री  कुलदीप  सिह  को  इसका  पता  ला  तो  उन्होंने  ओरदार  विसोघ  प्रकट  करते
 गृह  मंत्रालय  को  एक  चिट्ठो  भेजी  क्या  यही  खुली  सरकार  है  ?  क्या  यही  मूल्यों  पर  आधारित  सरकार
 हैं  मै ंमाममीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हं  कि  आयोग  द्वारा  नियुक्त  पशामझ्लंशता  पर
 डालमे  के  लिए  उन्हें  कया  अधिकार  प्राप्त  हमारे  मन  में  क्षकाएं  पेदा  हो  गयी

 3.00

 कछुमरी:अआशंकन  है  कि  इसके  पीछे  कुछ  न  कुछ  है  ।  इसी  कारण  इढ़  विधेयक  के  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से
 समझना  चाहते  जिस  प्रकार  से  सरकार  व्यवहार  कर  रही  है  उससे  हमें  आद्काएं  सरकार  ने
 अम्मी  100  दिन  ही  पूरे  इस  अति  अल्पावधि  में  सरकार  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि
 उसके  पास  कोई  नंतिक  मूल्य  नहीं
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 इसी  ठक्कर  आयोग  के  मामले  में  सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण  है  ?  श्रीमति  इंदिरा
 जीं  की  हत्मा  के  मामले  में  सरकार  एक  दृष्टिकोण  अममाती  परन्तु  ब्या  सरकार  फेयरफेक्स  के
 मामले  में  भी  वही  दृष्टि  अपना  रही  द्वे  ?  यह  वह  सरकार  है  जिसके  पास  कोई
 मूल्य  जो  खुली  सरकार  नहीं  है  ।

 इस  सदन  में  सरकारिया  आयोग  पर  चर्चाएं  हुई  उस  समय  वतंमान  प्रो०  मधु
 दण्डवते  ने  एक  प्राशंगिक  प्रश्न  पूछा  उन्होंने  कहा  था  कि  राज्यपाल  के  पद  पर  रःजनतिक  दवाब

 नहीं  डाला  जाना  उन्होंने  कहा  था  कि  जब  «ज्यपालों  को  नियुक्त  किया  जाए  अथवा

 हटाया  तब  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  विचार  विमरश  किया  जाना  क्या  सरकार  ने
 अब  ऐसा  किया  है  ?  जब  सरकार  इस  सदन  में  सत्ता  में  आयी  थी  तब  उसने  कहा  था  कि  राज्यपाल
 तब  तक  राज्यों  में  नियुक्त  रहेंगे  जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  उनमें  विश्वास  यह  एक  खुली
 सरकार  नहीं  है  ।  यह  सरकार  मूल्यों  पर  आधारित  नहीं  आप  कहते  हैं  कि  यह  राष्ट्रीय  मोर्चा
 सरकार  परन्तु  इस  सदन  से  बाहर  जनता  यह  कहती  है  कि  यह  मित्र  विहीन  सरकार  है  और
 आप  लोग  आपस  में  लड़  रहे  आप  स्वय  अपने  आप  से  ही  लड़ने  वाले  शत्र  यदि  इस  प्रकार
 का  सशयोधन  पारित  हो  जाता  है  तो  हमें  इस  बात  का  भय  है  कि  यह  कौन  सी  दिशा  अपनायेम्ा
 क्योंकि  यह  सरकार  मूल्यों  से  रहित  हमें  माक्संवादी  कम्युनिस्ट  पार्टी  से  इस  प्रकार
 के  दृष्टिकोण  की  आशा  नहीं  )

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  आप  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  क्यों  नहीं  बोलते  ?

 थामस  :  यदि  आप  संशोधन  को  देखें  तो  पायेंगे  कि  हम  इसके  खिलाफ  नहीं  हैं  ।

 परन्तु  हमारी  आशंकाएं  उस  दिक्षा  के  सम्बन्ध  में  हैं  जल  ओर  सरकार  जा  रही  इस  सन्दमं
 जब  देश  में  साम्प्रदायिक  गड़बड़ी  है  तो  क्या  हम  ऐसी  सभी  जांच  पड़तालों  से  सम्बन्धि  प्रतिवेदमों  को
 सार्वजनिक  कर  सकते  है  ?  यही  प्रइन  मैं  इसे  सदन  पर  परिपक्व  विचार  के  लिए

 छोड़ता  देश  के  विभिन्न  मागों  में  गड़बड़ियां  हुई  क्या  हम  इन  सभी  साम्प्रदायिक  दरगों  के

 सम्बन्ध  में  की  गयी  जांच  पड़तालों  के  प्रतिवेदनों  को  सार्वजनिक  कर  सकते  हैं  ?  यदि  इन्हें  सावेजनिक

 कर  दिया  गया  तो  देश्ष  में  प्रतिक्रियाएं  होगी  ।  इस  सभा  को  इस  मुहं  पर  पुनः  विचार  करना

 चाहिए  ।

 विचार  से  माननीय  ग्रह  मंत्री  महोदय  मेरे  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  पर  ध्यान

 देंगे  ।

 श्री  इन्द्रजोत  :  समापति  मुभे  गृह  मंत्री  को  यह  विधेयक  लाने  पर

 क्धाई  देते  हुए  बहुत  प्रसन्नता  हो  रही  वास्तव  में  यदि  मैं  यह  कहूं  कि  यह  विधेयक  उचित  समय
 पर  आया  मेरे  विश्चार  1986  में  किये  गये  संशोधन  से  जांच  आयोग  अधिमियम  की

 अवधा  रणा  और  भावत्ना  का  उल्लंघन  हुआ  यह  अवधारणा  एक  साधारण  तथ्य  पर  आधारित  थी

 इस  सदस  में  ऐसे  आरोष  लगाये  गए  जिनकी  सामान्य  क्तरित्रः  ह॒त़नः  समझ  करः

 उनकी  .  निम्ध्ष-की  गई  ।'  मुकके  मी उस  समय  उठ्या  गया  एक  प्रश्न  याद:आ  रहा:है'।  हमें/वह:आसेप
 प्रक्कर  स्वीकार  किए  जा  जो  तथ्यों  पर  आधारित  जांक  ऋधिनियदः
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 की  अवधारणा  इस  समा  के  समक्ष  विशररसनीय  तथ्य  उपलब्ध  कराने  और  उन  तथ्यों  के  आधार
 न  कि  अफवाहों  के  आधार  निर्णय  लेने  की  थी  ।  अतः  मैं  समझता  हू  कि  यह  एक  बहुत  अच्छा
 विधेयक  मैं  मन्त्री  महोदय  को  यहां  विधेयक  लाने  पर  पुन  बधाई  देना  चाहता  हू  ।

 इसके  साथ  मैं  यह  कहना  चाहता  हूਂ  कि  स्वतन्त्रता  के  पश्चाव  भारत  में  सबसे  लज्जानजक

 बात  हुई  कि  ठबकर  आयोग  की  रिपोर्ट  छुपाई  गई  ।  मैं  इसलिए  इसे  लज्जाजनक  मानता  हू  क्योंकि

 यह  रिपोर्ट  इस  देश  की  प्रधानमंत्री  की  हत्या  से  संबंधित  जांच  आयोग  अधिनियम  का  उहद  इय

 था  कि  देश  को  इस  बात  का  पता  चले  कि  प्रधान  मंत्री  की  हत्या  किक्ष  प्रकार  इसके  पीछे  कौन
 सी  शक्तियाँ  थी और  इसके  लिए  कौन-कौन  से  लोग  जिम्मेदार  फिर  भी  हमने  एक  ऐसी
 धारण  स्थिति  का  सामना  किया  जो  कि  हम  सबके  लिए  काफी  लज्जाजनक  थी  ।  ऐसी  स्थिति  में

 देश  को  वह  जानकारी  नहीं  दी  गई  जिस  को  प्राप्त  करने  का  हमको  पूरा  अधिकार  अतः  मैं

 समझता  हू  कि  यह  एक  अच्छा  विधेयक

 जो  थोड़ा-सा  समय  आपने  मुक्के  बोलते  के  लिए  दिया  इसमें  मैं  एक  और  छोटा  सा  मुद्दा
 उठाना  चाहता  हु  ।  पहले  वक्ता  ने  साम्प्रदायिक  दंगों  के  सम्बन्ध  में  जांच  आयोग  अधिनियम  के
 संबंध  में  एक  प्रशन  उठाया  हम  सभी  जानते  हैं  कि  हमारे  यहां  स्वतत्र  प्रस  है  और  हम  आशा
 करते  हैं  कि  समाचार  पत्रों  की यह  आजादी  भविष्य  में  मी  समाचार  पत्रों  में  विभिन्न
 दायिक  घटनाओं  के  संबंध  में  विभिन्न  रिपोर्ट  प्रकाशित  होती  इन  में  विभिन्न  परस्पर-विरोधी
 रिपोर्टे  भी  प्रकाशित  होतो  मेरा  विचार  है  कि  देश  को  विश्वसनीय  जारी  प्राप्त  करने  का
 अधिकार  है  ता  क  निष्पक्ष  रूप  से  निर्णय  लिया  जा  सके  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  तेह-दिल  से  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हू  ।

 |

 श्री  रास  कृष्ण  यादव  :  माननीय  समापति  जांच  आयोग  में  धंशोधन  लाने
 के  लिये  जो  विधयक  सदन  में  प्रस्तुत  किया  गया  मैं  उसका  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  ।
 जब  भी  कोई  जांच  आयोग  गठित  किया  जाता  है  तो  उसे  कुछ  लोकमह॒त्व  के  और  गम्मीर  मसले  जांच
 के  लिये  दिये  जाते  सरकार  का  इप  कार्य  में  लाखों  और  करोड़ों  रुपया  खर्च  होता  उसमें  तथ्यों
 की  जानकारी  और  आंकड़ों  के साथ-साथ  कई  तरह  के  सुझाव  मांगे  जाते  जांच  आयोग  को  मामला
 सौंपने  के  सरकार  का  उसमें  किसी  तरह  का  अधिकार  नहीं  रहता  है  और  सारी  जनता  निगाहें
 लगाकर  देखना  चाहती  हैं  कि  वह  आयोग  कौन-सी  रिपोर्ट  देता  जनता  स्वयं  उसमें  एक  पार्टी
 रहती  है  और  वह  आयोग  की  रिपोर्ट  की  उत्सुकता  से  प्रतीक्षा  करती  है  और  वह  देखना  चाहती  है  कि
 उस  रिपोर्ट  पर  सरकार  ने  वया  कायेवाही  की  ।  कमी  ऐसा  देखने  में  आता  है  कि  जब  उसकी  रिपोर्ट
 तत्कालीन  सरकार  के  खिलाफ  जाती  है  तो  सरकार  उसे  जनता  के  बीच  में  नहीं  रखना
 हमारे  यहां  आजमगढ़  जहां  से  मैं  चुनकर  आता  एक  घटना  बड़ी  ग्रम्भीर  घटी  वहां
 बकीलों  ओर  पुलिस  क्मंचारियों  क ेबीच  किसी  बात  को  लेक६  झगड़ा  हुआ  और  उसको  लेकर  वकीलों
 ने  हड़ताल  कर  दी  ।  हड़ताल  लम्बी  चली  |  उस  हड़ताल  को  समाप्त  कराने  के  लिए  वहां  के

 साहब  ने  वकीलों  पर  फायरिंग  करवा  उन  पर  लाठियां  चलवायी  गयीं  और  वकीलों  के
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 फाइल  तथा  वाहन  आदि  जलाये  गये  |  उस  समय  के  तत्कालीन  जिला  जज  भी  उसके  छिकार
 उन्हें  चोट  आयीं  और  हम  सब  लोगों  के  निवेदन  जिला  जज  के  निवेदन  एक  आयोग

 बिठाया  हाईकोर्ट  के  एक  रिटायडं  जज  को  जांच  कार्य  सौंपा  जांच  आयोग  के  सामने
 सैकड़ों  वकीलों  ने और  हम  लोगों  ने  गवाहियां  वहां  का  स्शरा  समाज  उत्सुकता  के  साथ  देखना
 चाहता  था  कि  उन  वकीलों  और  पुलिस  कमंचारियों  के  बीच  के  झगड़  में  सरकार  क्या  रुख  अपनाती

 क्या  कार्यवाही  करना  चाहती

 बड़े  लम्बे  अरसे  तक  इसकी  जांच  चली  और  यह  हुआ  कि  उसमें  श्री  सतपथी  जो
 वहां  के  वरिष्ठ  पुलिस  अधीक्षक  आयोग  ने  उनके  खिलाफ  रिपोर्ट  दी  कि  उनका  दोष  उन्होंने
 संगठित  तरीके  से  जान-बूझकर  निरीह  वकीलों  पर  और  जिला  जज  पर  लाठियां  चलाई  थीं  और
 गोलियां  बरसाई  आज  तक  उस  रिय्रोट  के  ऊपर  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  और  कार्यवाही  होना
 तो  दूर  वह  रिपोर्ट  सदन  तक  में  पेश  नहीं  की  गई  ।  आज  वहां  के  सारे  जज
 इस  बात  के  इन्तजार  में  है  कि  जब  कमीशन  के  माध्यम  से  सतपथी  जी  को  दोषी  ठहराया  गया  तो
 सरकार  कार्यवाही  क्यों  नहीं  करती  ?  सरकार  कायवाही  करे  या  न  लेकिन  जनता  जानना  चाहती
 थी  कि  इसमें  दोषी  कोन  लेकिन  यह  जो  एम्ट  बन  गया  उस्तरी  आड़  लेकर  सरकार  ने  उसको
 सदन  में  पेश  नहीं  किया  जिससे  जनता  में  सरकार  के  त्रति  दुर्भावना  और  अविश्वास  पैदा  हुआ
 है  ।  इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कमीशन  की  रिपोर्ट  को  यहां  पर  प्रस्तुत  कि  जाये  ।

 यहां  पर  जो  अमेंडमेंट  लाया  गया  वह  बहुत  अच्छा  है  और  उसका  समथेन  करता

 भो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  समापति  मुझे  सरकार  को  इस  बात  पर  बधाई  देते

 हुए  बहुत  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  वह  यह  संशोधन  विधेयक  लाये  हैं  जिससे  1986  से  पहले  की  स्थिति
 फिर  से  बहाल  हुई  है  और  जिससे  सरकार  के  लिए  जांच  आरोग  के  निष्कष  समा  पटल  पर  रखना

 अर्थात्  इन्हें  प्रकाशित  करना  अनिवार्य  हो  गया  ।  तत्कालौन  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की

 हत्या  हमारे  देश  के  लिए  अमूतपूर्वं  घटना  और  भी  अन्य  देश  जिनमें  कुछ  पडोसी  देश  भी  हैं
 जहां  अनेक  अवसरों  पर  प्रधान  राष्ट्रपतियों  आदि  की  कई  बार  ह॒त्याए  हुई  अपने  देश  में

 हम  ने  अलग  परम्परा  का  पालन  किया  है  |  कम  से  कम  महात्मा  गांधी  की  हत्या  के  पश्चात्  और
 श्रीमती  गांधी  की  हत्या  के समय  तक  हमने  लोकतान्त्रिक  पथ  अपनाया  यद्यपि  हमें
 सत्तारूड  दल  अथवा  किसी  विशेष  प्रधान  मंत्री  से  कोई  गम्भीर  मतभेद  रहा  है  ऑर  हम  उसको  सत्ता
 से  हटाना  चाहते  तो  यह  काम  गोली  से  नहीं  परन्तु  मतदान  से  करना  हम  यही  रास्ता
 अपनाना  चाहते  थे  और  इस  दु:खद  घटना  से  पूरे  देश  को  वास्तव  में  भारी  धक्का  लगा  ।  श्रीमती  गांधी
 के  साथ  हमारा  राजनीतिक  मतभेद  वह  हमारे  दल  की  नेता  नहों  किन्तु  वह  देश  की

 और  सरकार  की  अध्यक्ष  तो  कोई  मी  मारतीय  ऐसा  नहीं  होगा  जिसको  इस  हत्या  से  और
 जिन  परिश्थितियों  में  यह  हत्या  हुई  उनसे  चिन्ता  नहीं  हुई  होगी  तत्कालीन  सरकार  द्वारा  एक  आयोग
 का  गठन  किया  गया  ।  सरकार  की  इच्छा  के  अनुसार  एक  माननोय  न्यायाधीश  को  आयोग  के  अध्यक्ष
 के  रूप  में  चुना  यया  ।  उन्होंने  श्री  ठककर  का  चयन  किया  ।  उन्होंने  पूरे  मामले  की  जांच  की  और
 अपनी  पूछताछ  तथा  निर्णय  के  आधार  पर  बहुत  बड़ी  रिपोर्ट  तैयार  की  ।  और  फिर
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 सभा  को  और  देश  को  सूचित  किया  गया  कि  सरकार  ने  निरचय  किया  था  कि  इस  रिपोर्ट  को  प्रकाशित

 नहीं  किया  जाएगा  और  न  ही  इसे  समा  पटल  पर  रखा  मुझे  आइचर्य  हुआ  कि  इस  सन्ना  में

 एक  भी  कांग्र सी  सदस्य  ने  यह  विरोध  नहीं  किया  कि  जांच  आयोग  कानून  कयौं  बनाया
 मत्री  की  हत्या  हुई  और  देश  की  जनता  जानमा  चाहती  थी  कि  इसके  पीछे  कौन-सी  शाक्तियाँ  से

 षड्यंत्र  जिम्मेदार  थे  ।  यह  कुछ  ऐसा  है  जो  देश  में  पहले  कमी  नहीं  हुआ  है  ।  मैं  इसके  लिए
 श्रेय  का  दावा  नहीं  करता  हूं  किन्तु  जब  मैं  यहां  मैं  और  विपक्ष  के  अन्य  सदस्य  उस  समय  अनेक
 अवसरों  पर  जोर-जोर  से  यह  मांग  कर  रहे  थे  कि  यह  रिपोर्ट  प्रकाशित  होनी  क्योंकि  यह
 सरकार  या  किसी  की  निजी  सम्पत्ति  नहीं  थी  ।  इस  देश  की  जनता  का  यह  अधिकार  है  कि  हत्या  के

 पीछे  कौन-सा  षड्यंत्र  इसक  लिए  कौन  जिम्मेदार  है और  किसने  इसकी  तैयारी  की  किन्तु
 सरकार  ने  कोई  अ्यौरा  देते  से  इन्कार  क्रिया  और  सदन  के  अन्दर  ओर  बाहर  मरी  दबाव  के  कारण
 था  मैं  यू  कहं  कि  इस  देश  में  प्रंस  न ेसरकार  की  आलोचना  करने  और  इस  पर  यह  आरोप  लगाने
 में  काफी  कठिन  मूमिका  अदा  की  है  कि  सच्चाई  छुपाई  जा  रही  वह  सच्चाई  को  छुपाने  का  समय

 यह  वह  समय  था  जब  बोफोध्षਂ  सौदे  के  सम्बन्ध  में  सच्चाई  को  छुपाया  जब  इस  देदा  से  विदेश
 में  घन  को  तस्करी  करके  और  विदेशी  बेंकों  के  खातों  में  जमा  करने  वाले  व्यक्तियों  की  पहचान  को

 छुपाया  गया  तथा  देश  के  प्रधान  मंत्री  की  हत्या  की  बात  भी  छुपायी  गई--तब  सरकार  जनमत  की
 शक्ति  से  उस  विद्येष  रिपोर्ट  के  संबंध  में  अपने  पिछले  निर्णय  को  रह  करत  और  इसे  सभा  पटल  -  पर
 रखने  के  लिए  विवश  हो  गई  ।  यह  चोरी-छुपे  प्रकट  मी  हुई  ।  इसमें  से  बड़े-वड़े  उद्धण  पत्रों  में  आने
 लगे  तब  सरकार  के  पास  इसे  समा  पटल  पर  रखने  के  सिवा  और  कोई  विकल्प  ही  नहीं  किन्तु
 फिर  भी  उन्होंने  1986  में  पारित  किए  गए  विधेयक  में  सशोधन  करना  अर्स्वीकार  किया  ।

 मैं  ठक्कर  आयोग  शी  रिपोर्ट  के  गुणों  के  बारे  में  नहीं  कह  रहा  हु  ।  इस  पर  सभा  में  पहले  भ
 चर्चा  हुई  थी  ।  मेरे  विचार  में  यह  इस  विषय  पर  अन्तिम  राय  नहीं  केवल  इसलिए  कि  इसके  अन्त
 में  यह  कहा  गया  है  क्रि  किसी  व्यश्ति  विशेष  पर  मुझे  लगता  है  कि  इस  हत्या  की  सभी  जटिलताएं
 आज  तक  भी  व्प्रक्त  नहीं  हुई  हैं  या  बताई  नहीं  गई  हैं  .  यह्  आवश्यक  है  क्योंकि  मैं  कहना  चाहूंगा  कि
 भविष्य  में  यदि  ऐसे  जांच  आयोग  की  रिपोर्ट  प्रकाशित  होती  है  जिन  में  सम्मवतः  ऐसी  बहुत-सी  बातें

 हैं  जिनके  साथ  वह  विष्षेष  आयोग  निश्चित  रूप  से  अन्त  में  कुछ  नहीं  कर  सका  ,  किन्तु  जो  बातें  स्वयं
 आयोग  ने  उठाई  हैं  और  जनता  के  सामने  रखी  हैं--तो  इसके  लिए  कोई  ऐसा  तन््त्र  या  प्रणाली  या

 ऐसी  कोई  प्रकिया  होनी  चाहिए  जिसके  द्वारा  कोई  अनुवर्ती  काय्यं्रही  की  जा  सकती  ठक््कर
 आयोग  की  रिपोर्ट  से  केवल  एक  व्यक्ति  पर  संदेह  करने  से  इस  प्रश्न  का  हल  नहीं  निकला  है  ।

 निरचय  यह  दुःख  की  बात  है  कि  शक्र  किसी  व्यक्ति  विशेष  पर  होने  से  उस  व्यक्ति  को  फिर

 से  शीघ्र  ही बहाल  किया  गया  और  प्रधान  मन्त्री  के  सचिवालय  में  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  स्थान  पर  तैनात
 किया  गया  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रहा  है  कि  जांच  आयोग  की  रिपोर्ट  के  प्रति  किस  प्रकार  का
 आदरभाव  ठ्यकत  किया  जा  रहा  और  मी  अनेक  प्रश्न  ऐसे  जिनका  उत्तर  आज  तक  नहीँ
 मिला  उन  मुद्दों  पर  अनुवर्ती  कार्यंत्राही  करने  क ेलिए  एक  और  जांच  आयोग  अथवा  विज्लेष  दली
 द्वारा  पूछताछ  क्यों  नहीं  की  गई  ?  उदाहरण  के  तौर  पर  प्रप्रुख  हत्यारे  बेअन्त  सिंह  को  गोली  मार  दी

 गई  ।  जता  आप  जातते  हैं  कि  हत्या  के  थोड़े  समय  उसको  हिरासत  में  ले  लिया  गया  और

 ड्यूटी  पर  अन्य  सुरक्षा  कमियों  ने  उतत  पर  गोली  इस  मुद्दे  पर  अनेक  प्रकार  की  अटकलें
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 लगाई  जा  रही  क्या  ऐसा  जान-बूझ्षकर  किया  गया  श्म  ताकि  पूछ-ताछ  के  ब्ौरान  कहसनत्र  के
 सम्बन्ध  में  बह  और  तथ्यो  पर  प्रकाश  न  डाल  पाए  ?  हमें  आज  तक  यह  फ्ता  नहीं  हैं  कि  बेअन्त  सिंह
 को  क्यों  गोली  मारी  हमें  नहीं  मालूम  कि  किसके  आदेश  से  बह  मारा  गया  ।

 हमें  इस  तथ्य  की  जावकारी  नहीं  है  कि  उस  सुबह  बेअन्त  सिह  ओर  सतवन्त  सिह  की  एक  हो
 जगह  पर  हृपूटी  लगाने  के  लिए  कोन  उत्तरदायी  जहां  कि  उनकी  सामान्यतः  ड्यूटी  नहीं  क़णतती
 थी  ।  यह  सब  बातें  कल्पना  की  उड़ान  और  जासूसी  कहानी  जैसी  प्रतीत  होती  हैं  । एक  आदमी  अपनी
 सामान्य  ड्यूटी  की  जगह  से  परिब्रतेन  करवा  कर  उस  द्वार  के  पास  ड्यूटी  लगवा  लेता  है  जहां  से
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  गुजरना  था  और  दूसरा  यह  कहता  है  कि  उसके  पेट  में  कुछ  तकलीफ  है
 इसलिए  अपनी  ड्यूटी  शौचालय  के  पास  लगवाना  चाहता  क्या  यह  सब  संयोग  की  बात  थी  ?

 दुर्माग्यवश्  रिपोर्ट  में  यह  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  है  कि  इन  दो  सन््तरियों  को  उनकी  सामान्य  ड्यूटी  से
 किसने  बदला  और  उन्हें  एक  ही  जगह  और  एक  ही  समय  पर  तैनात  किया  ताकि  बे  अपना  काम  पूरा
 ऋर  सके  ।  यह  बहुत  ही  सूसंगत  प्रश्न  रिपोर्ट  में  प्रधान  मन्त्री  को  परिहाये  देरी  से  अस्पताल  ले
 काने  की  भी  बात  कही  गई  अम्बूलैस  कार  तुरन्त  उपलब्ध  क्यों  नहीं  थी  ?  इपमें  देरी  क्यों  हुई  ?
 जैसा  कि  हम  जानते  हैं  कि  डाक्टरों  ने  कहा  था  कि  जब  वह  अस्पताल  में  लाई  गई  तो  वे  ठीक  थीं  ।
 चिकित्सा  के  लिए  वह  पहले  ही  मर  चुकीं  उसको  पुनंजीवित  करने  का  या  बयान  का  कोई  प्रइन

 ही  नहीं  था  ।  अगर  वह  देरी  न  हुई  होती  तो  शायद  उनको  बचाने  की  थोड़े-सी  उम्मीद  की  जा  सकती
 थी  .  उन  प्रबन्धों  क ेलिए  कौन  जिम्मेवार  था  ?  उनकी  व्यक्तिगत  सुरक्षा  के  लिए  तैनात  सुरक्षा  कर्मी
 उसके  साथ  चल  रहे  थे  ।  लगभग  उनके  परीछे-पीछे  चल  रहे  थे  परन्तु  उनन््होंते  आक्रमण  के  समय  कोई
 गोली  नहीं  चलाई  ।  हम  इस  मामले  में  अनाड़ी  परन्तु  हम  जानते  हैं  कि  व्यक्तिगत  सुरक्षा  कमचारी

 बहुल  ही  विशिष्ट  रूप  से  प्रशिक्षित  लोग  होते  हैं  जिनका  काम  आक्रमण  के  साथ  अपनी  जान  जोखिम
 में  डालकर  व्यक्ति  को  बचाना  होता  है  जिसकी  सुरक्षा  के  लिए  उन्हें  तैनात  किया  जाता  परन्तु  इन

 सुरक्षा  कर्मियों  ने  ऐसा  कुछ  नहीं  किया  ।  इस  प्रकार  ऐसे  बहुत  से  प्रश्न  हम  जानते  हैं  कि  इस
 हत्माकांड  के  पीछे  भी  एक  कहानी  है  ।  यह  घटना  ब्लू  स्टार  आप्र शन  के  4  या  44  माह  क्षद  घटी  ।

 हम  इसे  मुला  नहीं  सकते  ।  मैं  इन  सब  बातों  का  वर्णन  भी  नहीं  करना  चाहता  ।  यह  आप्र शन  ब्लू
 स्टार  उचित  था  या  अनुचित  यह  तो  इतिहास  ही  निर्णय  परन्तु  उस  समय  सरकार  ने
 आप्रे शन  ब्लू  स्टार  करवाने  का  निर्णय  लिया  और  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  इससे  सारे  सिख  समुदाय
 में  विरोध  की  भावना  उत्पन्न  हुई  यहां  तक  कि  उनमें  भी  जो  ब्लू  स्टार  आप्रे शन  से  पहले
 वादियों  और  खालिस्तानियों  के  समर्थक  नहीं  परन्तु  इसके  पदचात्  जब  सेनाएं  उनके  मुख्य  धामिक
 ह्शल  जें  दाक्षिल  हुई  भोर  गोली  बारी  के  साथ  लोग  मारे  गए  तो  उन्होंने  इसे  अपने  धर्म  स्थल  की
 आवमानता  माना  जिसे  वे  कभी  मूल  नहीं  क्या  इस  घटना  पर  उन  राब  घटनाओं  का  कोई
 प्रभाव  नहीं  था  जो  कि  4  या  4४  महोने  पहले  घटीं  थी  ।  परन्तु  इन  सब  पहलुओं  को  उजाग्र  करने  के
 कोई  विदिष्ट  जाँच  नहीं  की  गई  जिसके  करवाते  से  मेरे  विचार  में  और  बहुत  से  लोग  और  ९जन्सियां
 इस  घटना  के  लिए  उत्तरदायी  साब्रित  होतीं  ।  फिर  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  कोई

 और  जांच  इन  सब  पहलुओं  को  उज़ागर  करवाने  के  लिए  करवाया  चाहती  है  ?  अगर  हम  अपने  देश्न
 में  एंसी  घटनाओं  की  पुर्नावृत्ति  नहीं  चाहते  तो  यह  जांच  करवाना  आवश्यक  है  ।  प्ररन्तु  कतंब्रान  स्तरबर
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 ने  पुरानी  स्थिति  बहाल  करके  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  चाहे  दूसरे  पक्ष  के  लोग  कुछ  भी  कहें  ।  इस
 रिपोर्ट  को  गोपनीय  जो  कि  पिछली  सरकार  करना  चाहती  सार्वेजनिक  मंतिकता  और
 लोगों  द्वारा  तथ्यों  को  जानने  के  अधिकार  का  हनन

 इसलिये  यह  बहुत  अच्छी  और  प्रशंसनीय  बात  है  कि  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  और

 मुक्के  आशा  है  कि  विपक्ष  सहित  सारा  सदन  इसका  समर्थन  करेगा  और  इसके  पक्ष  में  मत  देगा  ।  यह
 उस  रास्ते  का  मील  का  पत्थर  साबित  होगा  जिस  पर  कि  वर्तमान  सरकार  चलने  का  प्रयत्न  कर  रही
 है  और  वह  है  लोकतान््त्रिक  मूल्यों  को  बहाली  और  उन  सब  अलोकतान्त्रिक  बातों  को  समाप्त  करना
 जो  कि  पिछले  समय  में  हुई  हैं  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 भरी  ए०  एन०  सिंह  देव  :  राष्ट्रीय  मोर्चे  न ेजिन  उच्च  सिद्धांतों  का  लोगों  को  वचन
 दिया  उन्हें  बहाल  करने  के  लिये  लाए  गए  इस  विधेयक  का  मैं  स्वागत  करता  म्॒के  अफसोस
 है  कि  विपक्ष  के  मित्रों  का  ग्यवहार  कभी  भी  बन्धघुआ  मजदूरों  जेसा  पहले  संशोधन  में  यह  कहा
 गया  था  :

 सरकार  इस  बात  से  सन्तुष्ट  हो  कि  देश  की  प्रमुसत्ता  और  राज्य  की
 दूसरे  देशों  से  मित्रतापूर्ण  सम्बन्धों  और  जनहित  में'*“***ਂ

 यह  सर्वविदित  है  कि  दिपक्ष  के  मेरे  मित्र  देश  की  प्रमुसत्ता  और  राज्य  की  सुरक्षा
 और  दूसरे  देशों  से  मित्रता  पूर्ण  सम्बन्धों  की  तुलना  गांधी  परिवार  से  करते  मैं  यह  सब  इसलिये
 बता  रहा  हू  क्योंक  मैं  उस  परिप्रेक्ष्य  के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  जिसमें  यह  विधेयक  लाया
 गया  है  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  आप  किस  गांधी  की  बात  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  ए०  एन०  सिह  देव  :  मैं  उस  गांधी  की  बात  नहीं  कर  जिसकी  चर्चा  वित्त  मन्त्री  ने
 की  है  ।  मैं  वर्तमान  गांधी  की  बात  कर  रहा  हूं  न  कि  पहले  वाले  गांघी  की  ।  )

 इसलिये  यह  संशोधन  20  साल  बाद  लाया  गया  जबकि  ठक्कर  कमीशन  की  रिपोर्ट  को  गुप्त
 रखना  उचित  समझा  गया  ।  इसे  गुप्त  क्यों  रखा  गया  ।  इससे  देश  की  अखण्डता  और  प्रभुसत्ता  को
 कोई  खतर  पेंदा  नहीं  हो  रहा

 खतरा  इस  बात  का  था  कि  इससे  इस  मण्डली  का  भाण्डा  फूट  जाता  ।  और  उन  लोगों  का
 पर्दाफाश  हो  जाता  जो  कि  इन्दिरा  गांधी  के  हत्यारों  के  पीछे  थे  ।

 अब  मेरे  भित्र  काइनीर  का  बहाना  ढूढ  रहे  हैं  ।  उन्होंने  पूछा  है  कि काइमीर  की  घटनाओं  की
 जांच  के  लिए  क्या  कोई  आयोग  गठित  किया  वे  कहते  हैं  कि  ऐसी  श्थिति  भी  आ  सकती
 जब  हमें  भी  कुछ  तथ्य  छिपाने  तब  वे  आयोग  के  गठन  की  मांग  ब्यों  कर  रहे  हैं  ?  क्यों  मेरे
 माननीय  मित्र  विक्षेष  रूप  से  उनके  दल  के  अनुयायी  नेशनल  कांन्फैस  भी  जाच  आयोग  के  गठन  को
 मांग  कर  रहे

 रा
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 वे  कहते  हैं  कि  जांच  आयोग  कुछ  प्रकट  कर  सकता  इसमें  संशोधन  नहीं
 किया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  इस  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  और  इसके  सहयोगियों  ने  लोगों  को  यह  वचन
 दिया  है  कि  वे  समी  अलोकतांत्रिक  कानूनों  को  समाप्त  कर  देंगे  जो  कि  कांग्रेस  द्वारा  लागू  किए  गए

 अग्रे  जी  में  यह  कहावत  है  कि  तेंदुआ  कभी  अपने  धब्बे  नहीं  मिटा  सकता  यह  बड़े  दुर्माग्य  की  बात

 है  कि  यह  सब  जानने  के  बाद  भी  कि  लागों  ने  उन्हें  उनकी  गल्तियों  के कारण  सत्ता  से  बाहर  उखाड़
 फँंका  वे  अपने  घब्बों  को  धोने  के  लिए  तैयार  नहीं  बे  अभी  मी  यह  प्रचार  कर  रहे  हैं  कि  यह
 संविधान  संशोघन  अनुचित  है  ॥  विशेषतौर  पर  वे  मित्र  जिनके  पास  कहते  के  लिए  कुछ  नहीं
 उन्होंने  सरकार  की  इस  वतंमान  कार्यवाही  पर  एक  शब्द  मी  कहे  बिना  केरल  और  इधर-उधर  की
 घटनाओं  की  चर्चा  आरम्म  कर  दी  ।

 जांच  आयोग  का  गठन  तथ्यों  की  जानकारी  के  लिए  किया  जाता  इनका  गठन  1952  से

 जवाहर  लाल  नेहरू  के  समय  से  किया  जा  रहा  और  1971  में  इस  कानून  में  संशोधन  किया  गया
 ताकि  इसमें  सभी  तथ्यों  लोगों  के  सामने  लाने  के  प्रावधान  को  सम्मिलित  किया  जा

 जब  इन  तथ्यों  को  सदन  के  समक्ष  रखा  जाता  है  तो  लोग  इनके  अच्छे  और  वुरे  पक्षों  का  जायजा  लेने

 के  लिए  चर्चा  करते  इसलिए  आप  इससे  अच्छे  किमी  ओर  लोकतांत्रिक  सिद्धांत  की  आशा  नहीं
 कर  सकते  ।  वे  इस  सिद्धांत  से  हट  मए  ।  क्योंकि  वे  कुछ  बातें  छिपाना  चाहते  थे  इस
 तथ्य  की  छिपाना  चाहते  थे  कि  उनके  वे  कमंचारों  जो  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  साथ-साथ  और

 पीछे  चल  रहे  गोली  चलते  ही  माग  गए  ।  वह  चार  वर्ष  तक  सत्ता  से  दूर  रहा  और  ठक््कर  आयोग
 की  रिपोर्ट  को  दबाने  के  पश्चात्  उसे  फिर  से  सत्ता  में  लाया  गया  और  आज  वह  राज्य  सभा  का
 सदस्य  है  ।

 इस  कदम  के  पीछे  देश  के  कल्याण  उसकी  स्वायत्तता  और  जनहित  जैसा  कोई  मनोरथ

 नहीं  इसका  एकमात्र  उद्देश्य  केवल  व्यक्तिगत  हित  तथा  एक  परिवार  के  हितों  की  जनहित  से

 तुलना  करना  है  इसीलिए  यह  कानून  बनाया  गथा  इसलिए  यह  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  का  कर्तव्य

 है  कि  वह  इसमें  परिवर्तन  करे  मैं  मंत्री  जी  को  इस  संविधान  संशोधन  विधेयक  लाने  के  लिए

 मुबारकबाद  देता  हूं  ।  मैं  इस  संविधान  संशोधन  का  प्रबल  समर्थन  करता  हैं  और  यह  आश्ञा  करता  हूं
 कि  मेरे  दूसरे  पक्ष  के  मित्र  भी  अपनी  गलतियां  समझेंगे  और  इस  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन

 करेंगे  ।

 श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  सभापति  मैं  विधेयक  का  स्वागत  करने  के

 लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  यह  सही  समय  पर  लाया  गया  और  मैं  यह  देख  कर  प्रसन्न  हूं  कि  जांच  आयोग

 अधिनियम  है  1988  के  किए  गए  संशोधन  के  परिणाम  स्वरूप  होने  वाली  गंभीर  अलोकतांत्रिक

 कारी  मूलों  को  दूर  करने  की  दिश्ञा  में  सरकार  ने  सही  कदम  उठाया  उस  समय  भी  मैंने  इसी  तरह
 चेतावनी  दी  थी  ।

 जांच  आयोग  अधिनियम  मेरे  ख्याल  से  1952  में  बना  उस  अधिनियम  में  ऐसा
 कोई  प्रावधान  नहीं  जिसके  अनुसार  सरकार  को  किसी  भी  जांच  आयोग  की  रिपोर्ट  को  सभापटल

 पर  रखना  अनिवाय  हो  ।  ऐसी  कई  शिकायतें  आयीं  कि  कई  महत्वपूर्ण  सरकारी  जांच
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 आँयोंगों  की  रिपोर्ट  प्रकट  नहीं  की  विधि  आयोग  ने  इस  प्रइस  फर  विचार  किया  और  अपनी

 रिपोर्ट  मे ंविधि  आमोग  ने  भी  सुझाव  दिया  कि  जब  भी  कोई  आयोग  नियुक्त  किया  जाएं  और  उसकौਂ

 रिंपोर्ट  प्राप्त  हो  जाबे  तो  महीनों  के  अंदर  उस  रिपोर्ट  को  सभा  पंटल  पर  रखा  जाना

 विधि  आयोग  के  इस  अनुरोध  पर  जांच  आयोग  अधिनियम  1971  में  संशोधित  किया  और  यह

 उपबन्ध  किया  गया  कि  जांच  आयोगों  की  रिपोर्टे  सदन  के  सामने  अवश्य  लाई  जाए  ।  किन्तु  दुर्भाग्य  से

 1986  में  एक  अध्यादेश  के  अधिनियम  में  संशोधन  कर  दिया  मृक्के  यह  बताने  की

 इयकता  नहीं  है  कि  अध्यादेश  जिन  स्थितियों  में  लाया  गया  था  ।  अध्यादेश  जुलाई  1986  में  सदन  के

 स्थंगन  से  सिर्फ  4,5  था  कुछ  दिन  बाद  ही  लाया  गया  था  ।  किन्तु  जांच  आयोग  अधिनियम  में

 घन  से  सरकार  को  यह  निर्णय  लेने  की  मनमानी  शवितयां  मिल  गई  कि  वह  रिपोर्ट  को  सभापटल  पर

 रखे  अथवा  उसमें  कोई  स्वनिर्भित  सुरक्षा  उपाय  मी  नही  थे  ।  उस  समग्र  मैंने  सदन  में  विनती  की

 थी  कि  अगर  अप  उन  दाक्तियों  को  लेने  पर  आमादा  हैं  जो आपको  नहीं  लेनी  तो  मबकन  के

 लिए  कुछ  स्वनिर्भित  बचाव  के  उपाय  तो

 उस  समंय  मैंने  कुछ  संशोधनों  का  प्रस्ताव  भी  किया  फिर  उस  समय  संशोधन
 यक  पास  कर  दिया  जिसका  कारण  पूरा  देश  जानता  इसके  परिणामस्वरूप  ठक्कर  आयोग  की
 रिफोर्ट  को  दबाने  का  श्रयत्न  किया  गया  ।  मैं  इस  इतिहास  के  विस्तार  में  नहीं  जाना
 बाद  में  जनता  के  दबाव  के  फलस्वरूप  ठबकर  आयोग  की  रिपोर्ट  को  समापंटल  पर  रखा  गया  ।  अब  मैं

 चाहता  हूं  कि  सरकार  सारी  स्थिति  के  प्रत्येक  पहलू  का  विचेचन  करे  ।  रिपोट  सभा  पटल  पर  अवश्य
 रखौ  जानी  चाहिए  ।  किन्तु  रिपोट  में  क्या-क्या  होता  यह  प्रश्न  भी  विवाद  उत्पन्न  करता
 ठबकर  आयोग  की  रिपोर्ट  जिस  पर  हमने  यहां  इस  सदन  में  इतनी  चर्चा  क्या-क्या  शामिल
 ओर  अध्यक्ष  की  उत्त  पर  यह  व्यवस्था  दी  गई  भर  कि  कौन  से  कागजात  रिपोर्ट  के  अतर्गंत  आते  हैं  ओर
 कौन  से  रिपोर्ट  के  अंतगंत  नटों  आते  ।  उस  कई  लोग  जो  विपक्ष  में  थे आप  सत्ता-पक्ष  में

 उन्हांने  उस  समय  बहस  भी  को  थी  कि  समा  पटल  पर  जो  ठक््कर  जांच  आयोग  रिपोर्ट  रखी  गई  है  वह
 पूर्ण  रिपोर्ट  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  ने यह  व्यवस्था  दी  थी  और  हम  सबने  उसे  माना  था  तथा  यह  है  कि  कई
 ऐसे  महत्वपूर्ण  कागजात  रह  गए  हैं  जो समा  पटल  पर  नहीं  रखे  और  जिनके  बारे  में  कुछ  कोष
 अभी  मी  कह  सकते  हैं  कि  ये  मी ठककर  आयोग  की  रिपोर्ट  का  हिस्सा  हैं  ।  वे  अभी  तक  सभा  पटल
 पर  नहीं  रखे  गए  ।  मैं  इस  बात  से  अति  प्रसन्न  हूं  कि  सरकार  स्वयं  को  एक  खुली  सरकार  कहती
 मैं  इस  बात  से  भी  खुश  हू  कि  सरकार  जानकारी  के  अधिकार  को  बनाए  रखना  चाहती  कुछ  एसी
 गम्भीर  घटनाएं  हे  सकती  है  जो  सरकार  के  इस  दावें  को  भुठलाती  हम  उन  घटनाओं  के  बारे  में
 उचित  समय  पर  उल्लेख  करेंगे  किन्तु  यहां  इस  विशेष  विधेयक  जब  कि  मैं  इस  विधेयक  को  लाने
 के  लिए  सरकार  की  यह  कहते  हुए  प्रशंसा  करता  हूਂ  कि  रिपोर्ट  समा-पटल  पर  रखी  जानी
 मैं  आपको  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि ठककर  आय  ग  की  रिपोर्ट  से  सम्बन्धित  कई  दस्ताबेम  ऐसे

 कई  लोगों  के  जिसमें  से  कुछ  लोग  सत्ता  पक्ष  में  भी  ठककर  आयोध  को  रिपोर्ट  का
 अंग  हैं  ।
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 ere  इसलिएं मैं कहता हूं कि उन्हें मी सभा पटल पर रखा जाना चाहिए जिनकी सदन मांग  जममनमन«क

 इसलिएं  मैं  कहता  हूं  कि  उन्हें  मी सभा  पटल  पर  रखा  जाना  चाहिए  जिनकी  सदन  मांग  करता
 रहा  ताकि  जनता  की  जानकारी  में  आमवृद्धि  करने  के  दावे  को  वास्तव  में  सच  किया  जा  सके  ।

 सभापति  मैं  यह  भी  अवश्य  कह ूगा  कि  यह  कहना  एक  गम्भीर  सार्वजनिक  और
 त॒त्रिक  मूल  कि  एक  बार  जांच  आयोग  की  नियुक्ति  हो  जाने  पर  इसको  रिपोर्ट  समा  पटल  पर
 रखी  भी  जा  सकती  है  और  नहीं  भी  सभापति  जांच  आण्ेग  मध्य  तथ्यों  का  पता  लगाने  का
 माध्यम  नहीं  मैं  कई  २.दस्यों  क ेकथन  बड़े  ध्यान  से  सुन  रहा  किन्तु  मैं  यह  कहना  चाहता

 हू  कि  जांच  आयोग  महज  तथ्यों  का  पता  लगाने  वानी  एजेंसी  नहीं  अगर  आपका  अभिप्राय  सिर्फ
 तथ्य  खोलने  से  है  तो  तथ्य  अगर  सिर्फ  सरकार  के  लिए  प्रमाण  इकट्ठे  करना  ही  इसका
 जन  है  तो  इसके  लिए  सरकार  के  पास  कई  जांच  पड़ताल  करने  वाली  संस्थाएं  हैं  इत  संस्थाओं  कौ

 सहायता  से  तथ्य  खोले  जा  सकते  प्रमाण  एकत्र  किए  जा  सकते  हैं  ।  तब  जांच  आयोग  क्यों  नियुक्त
 किये  जाते  हैं  ?  सिर्फ  तथ्य  खोलने  के  लिए  नहीं  |  इसका  एक  बड़ा  उदेश्य  है  और  उसे  समझता

 चाहिए  ।  एक  सावंजनिक  विषय  जनता  के  मस्तिष्क  को  उत्तेजित  कर  सकता  विश्वास  का  संकट
 उत्पम्न  हो  जाता  जिसके  परिणाम  स्वरूप  जांच  आयोग  की  नियुक्ति  किया  जाता  अत  ऐसे

 नाजुक  मसले  पर  जिसने  जनता  के  मस्तिस्क  को  उत्तेजित  किय  जिसके  विश्वास  का  संकट  उत्पध्न

 किया  ऐसे  मामलों  पर  जांच  आयोग  बिठा  कर  बाद  में  उसकी  रिपोर्ट  को  प्रकट  न  करना  भी

 गंभौर  शासकौय  भूल  जैसा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  है  ।  ऐसी  जिसने  जनता  के  विश्वास

 को  तोड़  दिया  से  सबंधित  परिस्थितियों  के  सत्य  के  बारे  जनता  को  संतुष्ट  करने  के  लिए  जांच

 आयोग  की  नियुक्ति  की  जाती  है  और  जब  जांच  आयोग के  प्रति  हमारा  दृष्टिकोण  इतना  स्वस्थ

 इसका  तकंपर्ण  निष्कर्ष  यही  है  कि  जब  मी  कोई  जांच  आयोग  नियुक्त  किया  जाए  तो  इसकी
 सरकार  के  द्वारा  इस  रिपोर्ट  पर  की  गई  कार्यवाही  के  सभापटल  पर  नियत  समय  में  रख  दी

 जाए  ।  अब  पूरी  समस्या  के  एक  और  पहलू  पर  आता  हू  ।

 समापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त

 शी  बनस्तवाला  :  समापति  आप  चाहते  हैं  कि  मैं  अपनी  बात  समाप्त

 सथ्ापंति  महोदय  :  इस  बिवाद  के  लिए  एक  घण्टे  का  समय  रखा  गया  हम  पहले  ही  दो

 घण्टे  खर्च  कर  चुके  हैं  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातबाला  :  सम्पूर्ण  कोप  मुझ  पर  ही  उतरेगा  क्या  ।  में  इस  बात  को

 समझ  नहीं  पाया  ।  सभापति  मैं  जो  मुद्दे  उठाना  चाहता  हू  उन्हें  जल्दी  से  कहने  का  प्रयास

 करू  गा  ।

 ऐसे  बहुत  से  विक्षेषकर  साम्प्रदायिक  दगों  के  बारे  में  जांच  आयोग  हैं  और  उन्होंने  सिफारिशें

 की  लेकिन  उन  सिफारिक्षों  को  कमी  मो  लागू  नहीं  किया  अतः  समा  पटल  पर  रखी  जा

 रही  जांच  जायोग  की  रिपोर्ट  के  महत्व  के  अलावा  जांच  आयोगों  विभिन्न  छिफारिशों  जहां  तक
 संबब  लायू  किये  जाने  की  मी  आवश्यकता  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  यह  देखें
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 बहुत  से  जांच  आयोगों  की  सिफारिशों  का  उचित  तरीके  से  अध्ययन  किया  उनकी  बारीकी  से
 जांच  की  जाए  और  जहां  कहीं  संभव  हो  कार्यवाही  की

 जांच  आयोगों  के  सरकार  द्वारा  कई  बार  समितियों  की  नियुक्ति  की  जाती  है  ।
 उनकी  कई  महत्वपूर्ण  विषयों  के  सम्बन्ध  में  नियुक्ति  की  जाती  यहां  एक  ऐसी  सरकार  है
 जो  जानकारी  के  अधिकार  और  ऐंमी  सभी  बातों  का  दावा  करती  यहां  समिति  का  एक  प्रतिवेदन

 है  जिसे  सम्बन्धी  उच्चाघिकारी  प्राप्त  पंनलਂ  का  नाम  दिया  गया  है  जिनके  अध्यक्ष
 डा०  गोपाल  सिंह  थे  और  जिनकी  नियुक्तित  तत्कालीन  सरकार  ने  की  कई  वर्षों  से  यह  प्रतिवेदन

 सरकार  के  पास  है  और  हम  मांग  करते  रहे  हैं  कि  इस  प्रतिविदव  को  समा  पटल  पर  रखा  जाए  ।

 अल्पसंख्यकों  को  कम  से  कम  यह  सुचना  देने  से  क्यों  वंचित  किया  जाना  चाहिए  कि  उस  उच्चाधिकार

 प्राप्त  पैनल  की  सिफारिशें  क्या  थी  जो  कि  उनके  कल्याण  के  लिए  नियुक्त  किया  गया  था  ?  यह
 निश्चित  रूप  से  सरकार  की  गलती  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  देखे  कि  इस  सरकार

 गलती  को  भी  दूर  किया  जाए  ।

 इस  विषय  के  सम्बन्ध  में  मी  मुझे  केवल  दो  और  वाक्य  ही  कहने  हैं  और  तब  मेरी  बात  दूरी
 हो  जाएगी  ।  यहां  लोगों  में  उत्त  जना  लोगों  का  दिमाग  मूलभूत  अधिकारों  तथा  कश्मीर

 में  निर्दोष  लोगों  के मानवाधिकारों  के  दबाए  जाने  के  आरोपों  के  बारे  में  उत्त  जित  हो  उठता  मेरा
 सरकार  में  यह  भी  अनुरोध  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  उचित  जांच  आयोग  की  नियुक्ति  की  लोगों
 के  मस्तिष्क  में  उत्त  जना  का  जारी  रहना  उचित  नहीं  आतकवाद  को  जाने  के  नाम  पर
 कद्मीर  तथा  कद्मीरी  लोगों  के  प्रति  अत्याचारों  और  उन  दबाए  जाने  के  लिए  दिए  गए  निदेश  के
 आरोपों  की  पूरी  जानकारी  दी  जानी  इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कद्मीर
 में  ।9  1990  से  हुई  समी  घटनाओं  की  जांच  करने  के  लिए  एक  उचित  जांच  आयोग  का
 गठन  कि  जाए  और  उनक  द्वारा  प्रतिविदन  दिया  जाना  आवश्यक  हो  हमें  वह  प्रतिवेदन  यथासंभव
 जल्दी  प्राप्त  हो  जाना  चाहिए  और  उस  प्रतिबेदन  को  सभा  पटल  पर  भी  रखा  जाना  चाहिए  |

 श्री  गिरधारों  साल  मार्गव  माननीय  सभापति  मैं  केन्द्रीय  सरकार  को  बधाई
 देता  हु  कि  संशोधन  लाया  परन्तु  देरी  के  लिए  खेद  भी  व्यक्त  करता  हूं  ।  अगर  सरकार  प्रथम

 सत्र  में  ही इसको  पास  करा  लेती  और  यहां  जिसका  जिक्र  हो  रहा  है  ठक्कर  आयोग  अगर  यह
 सदन  की  मेज  पर  रख  दी  गई  होती  तो  आज  इस  सदन  का  काम  दूसरा  होता  ओर  195  जो  जीतकर
 आ  गए  हैं  तो  उनकी  संख्या  कम  होती  ।  केन्द्रीय  सरकार  जो  देर  से  संशोधन  बिल  लायी  इसके

 लिए  खेद  व्यक्त  करता  हू  ।  और  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हु  कि  ऐसे  बिल  तो  प्राथमिकता
 के  आधार  पर  प्रथम  सत्र  में  ही  लाये  जाने  चाहिए  ।  जांच  आयोग  संशोधन  बिल  कोई  ऐसा  बिल  नहीं

 है  कि  बोफोस  वाले  मामले  में  पोल  खुल  जायेगी  ।  मैं  समझता  हू  कि  यह  बिल  तो  कांग्रेस  के  हित  में
 भी  क्योंकि  कांग्रेस  ने  जो  कुछ  करना  था  वह  तो  कर  अब  हमारी  राष्ट्रीय  मोर्चा  की  सरकार

 इसको  ला  रही  है  यदि  हम  कोई  गलती  करेगे  तो  हम  आपको  क्यों  दिक्कत  हो  रही  जो
 भी  जांच  आयोग  जो  कुछ  भी  रिपोर्ट  देगा  उसे  हम  सदन  में  रखना  चाहते  आपकी  पारी  तो  *

 समाप्त हो गई । यदि आप ऐसे महत्वपूर्ण बिल का विरोध करेगे तो फिर जांच आयोग को'“मांग का 254
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 ओऔचित्य  क्या  रह  जायेगा  |  कोई  भी  जांच  आयोग  बनाने  की  आवश्यकता  ही  नहीं  यदि  सदन  की
 मेज  पर  उसकी  रिपोर्ट  नहीं  आयेगी  ।  1952  में  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  थे  वे  डेमोक़ंटिक
 लोकतंत्र  में  उनका  विश्वास  1986  में  संशोधन  पता  नहीं  किस  कारण  से  यह
 बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रही  है  |  नेहरू  जी  की  नीति  ठीक  थी  ।  इन्दिरा  गांधी  जो  देश  की  प्रधान
 मंत्री  थी  उनकी  भी  आत्मा  के  विरुद्ध  था वह  और  नेहरू  जी  की  आत्मा  के  विरुद्ध  तो  है  आज

 वह  भी  बैठे-बेठे  स्वर्ग  में  कोस  रहे  होंगे  कि  यह  संशोधन  क्यों  लाया  गया  है  मेरे  अनुयायियों  के  द्वारा
 यदि  कांग्रेस  पार्टी  ने ठक्कर  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  यहां  चर्चा  की  होती  और  उसे  सदन  के  पटल  पर
 रखा  होता  तो  परिणाम  दूसरा  होता  |  आपने  संशोधन  कर  खंर  पांच  साल  आपके  भाग्य  में  था
 राज  करना  वह  तो  कर  फिर  अब  आपको  क्यों  दिक्क्रत  हो  हो  रही  हमारी  सरकार  है  यदि
 कोई  रिपोर्ट  आयेगी  तो  परिणाम  हम  अब  तो  आप  हमारी  बात  का  समर्थन

 ]

 जांच  आयोग  सदेव  लोक  महत्व  के  किसी  निश्चित  मामले  की  जाँच  करने  के  उद्देश्य  से  ही
 गठित  किया  जाता  है  ।

 ]

 यानि  जन-हितकर  जो  बातें  होंगी  उनके  नाते  कमिशन  आफ  इन्क्रवायरी  बनाई
 आखिरकार  कमीशन  आफ  इन्क्वायरी  बनती  है  तो  खर्चा  भी  होता  बड़े-बड़े  लोगों  का  समय  भी
 जाता  जो  गवाही  आती  है  उसका  मी  समय  जाता  खर्चा  हो  जाये  और  हमारा  समय  भी  खर्च

 हो  जाये  उसके  बाद  भी  रिपोर्ट  पेश  न  हो  तो  क्या  फायदा  ।

 ]

 जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  किसी  स्थिति  में  संसद  और  राज्य  विधान  जैसी  भी
 स्थिति  में  पेश  करने  से  कमी  मना  नहीं  करना  चाहिए  ।

 ]

 हम  तो  रिपोर्ट  सदन  की  मेज  पर  लाकर  देंगे  और  कांग्रेस  के  ज्ोगों  को  हमारी  बात  का
 समर्थन  करना  चाहिए  ।  वह  इसलिए  करना  च'हिए  कि  जनता  सबसे  बड़ी  अदालत  मेरे  ख्याल  से
 सुप्रीम  कोट  और  हम  जो  यहां  545  लोग  बेठते  सर्वोच्च  सत्ता  उससे  मी  बड़ी  शक्षित  जनता  की

 है  ।  वह  आपने  भी  देख  लिया  कि  जनता  कितनी  बड़ी  जो  लोग  बरसों  से  राज  करते  आये  और

 यह  कहते  थे  कि  हमारे  राज  में  सूर्य  अस्त  नहीं  आज  उसी  जनता  की  बदौलत  आप  वहां  बंढे

 हैं  और  हम  इधर  बैठ  मैं  के  पक्ष  में  मी विचार  व्यक्त  कर  रहा  हूਂ  कि  अभी  तो  अप  खैर
 195  आ  कहीं  ऐसी  दशा  न  हो  जाये  मविष्य  कि  दस-बीरू  या  दो-चार  ही  रह  जाओ  ।

 लिए  मैं  आपके  हित  जवाहर  लाल  नेहरू  जी  की  आत्मा  के  हित  में  और  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की
 आत्मा  के  आधार  पर  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  अब  तो  इसका  समर्थन  अब  तो  आपकी
 पोष  खुल  गई  देदा  की  प्रधान  मंत्री  श्रीमत्ती  इन्दिरा  गांधी  आपको  हौ  प्रधान  मंत्री  रहीं
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 हमारी  मी  लोकप्रिय  प्रधान  मंत्री  इसलिए  आपको  इसका  समर्थन  करना  चाहिए  और  इन्दिरा
 मांधी  जी  का  हत्यारा  कौन  यह  जो  ठककर  आयोग  को  रिपोर्ट  यहो  पर  नहीं  आई  ।

 आखिरकार  अब  इसको  आप  आने  दी  सदन  में  पेश  होने  क्योंकि  आज  लोग  यह

 कहते  हैं  कि जिस  समय  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  धवन  साहब  इन्दिरा  गांधी  के  सिर  पर  छतरी

 लगाकर  चल  रहे  उस  समय  धूप  नहीं  इसलिये  उस  वक्त  जो  गोली  चली  तो  सबसे  पहले  उस

 व्यक्ति  को  लगनी  चाहिये  जिसे  इन्दिरा  गांधी  से  बेहद  प्यार  उन्हें  पहले  गोली  का  शिकार

 होना  चाहिए  परन्तु  वे  आगे  नहीं  आये  ।  जो  आदमी  आन-द-स्पाट  मौजूद  उसके  बारे  में  सारे

 देश  में  जो  चर्चा  चली  आ  रही  ठककर  आयोग  की  रिपोर्ट  में  जिन  घवन  साहब  के  बारे  में  संदेह
 ख्यक्त  किया  गया  वह  किसी  मामूली  आदमी  के  सम्बन्ध  में  नहीं  सभापति  यदि  मेरे  और

 आपके  सम्बन्ध  में  हो  तो  वह  मले  ही  सदन  में  आये  या  न  और  साधारण  जनता  का  तो  यहां
 कोई  रखवाला  है  ही  कांग्रं  स  राज  में  और  कोई  चीज  सस्ती  हुई  या  लेकिन  मनुष्य  सस्ता
 जरूर  हो  गया  ।  यदि  सड़क  पर  कोई  मनुष्ण  पड़ा  हुआ  हो  तो  उसे  सम्मालने  के  लिये  4-4  या  5-5
 घण्टे  तक  कोई  नहीं  आयेगा  ।  तभी  मैंने  कहा  कि  यदि  कांग्रेस  राज  में  कोई  चीज  सस्ती  हुई  या
 नहीं  आदमी  जरूर  सस्ता  हो  जिसे  कोई  देखने  वाला  नहीं  ।  वस्त्र  या  दूसरी  कोई  चीज
 सस्ती  नहीं  हुई  ।  यह  सरकार  तो  सभी  चीजों  के  दाम  सस्ते  करना  चाहती  है  और  भगवान  का  भेजा

 हुआ  जो  दूत  मनुष्य  उसे  यदि  कोई  इस  प्रकार  मार  दे  तो  उसकी  जांच  की  व्यवस्था  कराना
 चाहती  मेरा  निवेदन  है  कि  रंगनाथ  मिश्र  कमीशन  की  जो  रिपोर्ट  दिल्ली  में  हुए  साम्प्रदायिक  दगों
 के  बारे  में  वह  भी  सदन  में  पूरी  पेश  नहीं  ठक्कर  आयोग  की  रिपोर्ट  भी  सदव  में  पेश  नहीं
 इसलिये  देशहित  के  वैसे  तो  राष्ट्रीय  मो  की  सरकार  को  उसे  प्रथम  सत्र  में  ही  मे  आबा
 चाहिये  जिस  1952  के  विधेयक  पर  1986  में  संशोधन  लाया  परन्तु  अब  ही  राष्ट्रीय
 मोर्चे  की  सरकार  ने  जो  फंसला  लिया  है  कि  जो  भी  कमीशन  आफ  इ'क््वायरी  एक्ट  के  अधीम  जांच

 उसकी  रिपोर्ट  सदन  के  पटल  पर  रखी  उस  पर  विचार  होगा  और  तभी  उस  पर  कोई
 निर्णय  लिया  इसलिये  राष्ट्रीय  मोर्चे  की  सरकार  सदन  में  जो  संशोधन  विधेयक  लेकर  आयी

 मैं  उसका  समर्थन  करता  हूਂ  और  कांग्रंस  के  बंधुओं  से  मी  निवेदन  करूगा  कि  पण्डित  जवाहर
 लाल  नेहरू  की  आत्मा  के  आधार  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  आत्मा  के  आघार  कम  से  कम
 भब  तो  यह  सरकार  जो  संशोधन  लायी  उसका  समर्थन  करें  ॥  आपका  बहुत  बहुत  घन्यवाद  |

 ]

 श्री  मुफ्ती  मोहम्भव  सईद  :  समापति  मैं  जांच  आयोग  अधिनियम  में  संझोघन  किद्ने
 जाने  के  लिए  माननीय  सदस्यों  द्वारा  समर्थन  दिये  जाने  के  लिए  उनका  आभारी  जांच  आयोग

 1952  के  अन्तगंत  केन्द्र  य  सरकार  अथवा  राज्य  सरकारों  के  लिए  यह  आवश्यक  था  कि
 जब  कमी  वे  एक  जांच  आयोग  नियुक्त  वह  उस  आयोग  का  प्रतिवेदन  महीनों  के  भन््दर  सका
 पटल  पर  वर्ष  1986  में  ठककर  आयोग  के  प्रतिवेदन  को  ध्यान  में  रखते  तत्कालीन  केन्द्रीम
 सरकार  ने  एक  संशोघन  किया  जिध्में  सरकार  को  ये  अधिकार  द्विए  यए  थे  कि  वह  प्रतिवेद्स  अश्वत्रा
 उसके  किसी  भाग  को  रोक़  सकती  यदि  ब्रह्न  डद्रोय  अध्विश्कित  अ्यक्द्रियों  की  चुरक्षा  अचक
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 पड़ोसी  अथवा  अन्य  देशों  के  साथ  मंत्र पूर्ण  सम्बन्धों  क ेलिए  हानिकर  आप  जानते  हैं  कि
 भारत  के  लोग  उन  परिस्थितियों  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  जिनमें  इन्दिरा  जी  की  हत्या  की  गई

 जिनकी  अपने  ही  घर  में  अपने  सुरक्षा  कर्मियों  द्वारा  हत्या  कर  दी  गई  थी  ।  अतः  यह  एक  बहुत
 ली  महत्वपूर्ण  मामला  था  ।  जछ  केस्ट्रीय  सरकार  को  रिप्रो्ट  को  रोकने  के  अधिकार  मिल  गए  तो  इसमें
 लोगों  में  सन्देह्ठ  पेदा  हो  मए  कि  इसके  लिए  कौन  उत्तरदायी  वे  कौन  सी  परिस्थितियां  उनकी
 उचित  संरक्षण  क्यों  नहीं  दिया  गया  तब  तत्कालीन  विपक्ष  ने  बहुत  बड़ा  आन्दोशन  किया
 तब  तत्कालीय  विपक्ष  ने  सरकार  को  प्रतिवेदन  समा  पटल  पर  रखने  के  लिए  विवक्ष  कर  दिया  था
 लेकिन  सरकार  ने  सम्पूर्ण  प्रतिविदन  को  नहीं  बल्कि  केवल  उसके  एक  भाग  को  ही  समा  पटल  पर  रखा
 था  मैं  डक  समय  की  अधिसूचना  को  उद्धत  कर  सकता  हूਂ  जोकि  तत्कालीन  गृह  मंत्रालय  द्वारा  जारी
 की  गई  थी  और  उसमें  आयोग  को  निम्नलिखित  विषयों  के  बारे  में  जांच  करने  के  लिए  भी  कहा  गया

 पूर्व  प्रधान  मंत्री  की  हत्या  का  कारण  बनने  वाली  घटनाओं  का  क्रम  और  इससे
 सम्बन्धित  सभी

 क्या  इस  अपराध  को  रोका  जा  सकता  था  और  क्या  अपराध  होने  के  समय  सुरक्षा

 ड्यूटी  पर  तैनात  व्यक्तियों  में  से  किसी  व्यक्तित  और  पूर्व  प्रधान  मत्री  की  सुरक्षा  के

 लिए  उत्तरदायी  अन्य  व्यक्तियों  की  ओर  से  इस  बारे  में  उनके  कतेव्य  में  कोई  त्रूटि
 या  अवहेलना  की

 सुरक्षा  प्रणाली  और  व्यवस्था  जेसाकि  निहित  है  या  व्यवहार  में  प्रचलित  कोई
 जिनसे  इस  अपराध  को  करना  सरल  हो  गया  हो  ।

 अपराध  किये  जाने  के  पष्चात  स्वर्गीय  प्रधानमंत्रों  की  परिचर्चा  और  चिकित्सीय
 परिचर्चा  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  प्रक्रिया  और  उपायों  जैसे  कि  निहित
 या  ब्यवहार  में  प्रचलित  कोई  और  क्या  इस  तरह  की  चिकित्सीय  परिचर्चा

 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  की ओर  से  इस  बावत  कत्त॑व्य  में  कोई

 त्रूदि  या  अवहेलना  की

 (8)  क्या  इस  हत्या  का  बिचार  इसके  लिए  तैयारी  करने  और  इसको  योजमा  बकतने

 के  लिए  एक  या  अधिक  व्यक्ति  या अभिकरण  उत्तरदायी  थे  और  क्या  इस  सम्बन्ध  में

 कोई  षड्यंत्र  और  यदि  तो  उसका  सम्पूर्ण  स्वरूप  ।

 3.  आणोग  ऐसे  सूघारार्थ  उपायों  और  कार्यंवाइयों  की  सिफारिश  भी  कर  सकेगा  जिन्हें  ऊपर

 खड  और  से  बिनिदिष्ट  विषयों  के  संबंध  में  मविष्य  में  करना  आवश्यक  हो  ।

 4.  भाष्तेग  अपली  केस्द्रीव  सरकार  को  यथा  किन्तु  छः  मास  के  अन्दर  प्रस्तुत
 '

 खा
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 जबकि  वतंमान  सरकार  संशोधन  कर  रही  इसका  स्वयं  का  ऐच्छिक  अधिकार

 इसका  विवेकाघिकार  यदि  सरकार  जांच  आयोग  नियुक्त  करती  तब  जांच  आयोग  अपना

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  यह  सरकार  की  इच्छा  पर  है  कि  वह  इसे  सभा  पटल  पर  रखे  या  नहीं  ।
 इसलिए  हम  यह  अधिकार  नहीं  ले  अन्यथा  जांच  आयोग  नियुक्त  करने  का  कया  उद्देश्य
 जब  भी  कोई  छटना  या  दुधंटना  होती  है  और  आप  जांच  आयोग  बंठाते  हैं  तो  जनता  उस  बारे  में
 तथ्यों  को  जानना  चाहती  श्री  चिदम्बरम  ने  एक  उदाहरण  दिया  है  जहां  वर्तमान  सरकार  शायद
 रिपोर्ट  को  रोक  रही  जहां  तक  वधवा  समिति  की  रिपोर्ट  का  संबंध  यह  रिपोर्ट  ग्रह  मंत्रालय
 को  26-3-90  को  सौंपी  गई  थो  आपने  कहा  है  कि  हम  इसे  सभा  पटल  पर  रखने  को  तैयार  नहीं  हैं  ।
 हम  इसे  सभा  पटल  पर  रखेगे  ।  अतः  मेरा  अनुरोध  यह  है  कि  हमारा  उद्दश्य  स्पष्ट  है  और  इसके  पीछे
 कोई  दुर्मावना  नहीं  सरकार  चाहती  है  कि  यदि  कोई  आयोग  नियुक्त  किया  जाता  तो  वह
 अपनी  रिपोर्ट  देगा  और  वह  समा  की  संपत्ति  होनी  चाहिए  तथा  हस  सदन  के  सदस्य  और  मारत  की
 जनता  को  उस  रिपोर्ट  के  निष्कर्षों  की  जानकारी  होनी

 ह॒

 भरी  पी०  चिदम्बरस
 :

 मेरा  प्रइन  सेवा-निवृत  न्यायाधीश  श्री  सुब्राह्मण्यम  पोती  की  नियुक्ति  के
 बारे  में  वह  दिल्ली  के  दंगों  की  जांच  कैसे  करेगे  ?  क्या  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  वह  स्वतन्त्र
 उन्हें  यह  बात  कहने  दीजिए  ।

 श्री  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  उनकी  नियुक्ति  दिल्ली  के  उपराज्यपाल  ने  की  उन्हें  इसका
 अधिकार  है  ।

 हु

 आओ  पी०  चिदस्थरस  :  क्या  ऐसा  है  कि  सैवा  निवृत्त  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  उपराज्यपाल  ते
 गृह  मंत्रालय  से  परामश  किए  बिना  तथा  उसकी  पूर्व  अनुमति  लिए  बिना  की  थी  ?

 भरी  मुपतती  मोहम्मद  सईद  :  मैंने
 यह  कहा  था  कि  रिपोर्ट  26  1990  को  अभ्रस्तुत  की

 गई

 4.00

 श्रो  पी०  चिदस्थरभ  :  26  मार्च  को  ?  आपके  द्वारा  बताई  गई  तिथियां  गलत  कृपया
 इनकी  जांच  कीजिए  ।  जब  यह  मामला  सर्वोच्च  न्यायालय  के  समक्ष  आया  था  ।  )

 थी  मुफ्तो  मोहम्मद  सईद  :  मैंने  यह  कहा  है  कि  26  मार्च  को  रिपोर्ट  ग्रृह  मंत्रालय  कौ  दी
 गई  थी  ।

 श्री  चिदम्बरम  :  गृह  मंत्रालय  ?  मैं  एक  बहुत  साधारण  सा  भ्रश्न  पूछ  रहा
 गृह  मंत्री  जी  इसका  जवाब  दे  ।  क्या  उनका  कहना  यह  है  कि  उपराज्यपाल  द्वारा  सेवानि  वृत्त
 प्ीश  श्री  सुब्रह्मण्यम  पोती  फो  गृह  मंत्रालय  से  परामछयं  किए  बिना  और  उसकी  पूर्व  स्वीकृति  के  बिना
 नियुक्त  किया  गया  था  ?  वह  इसका  जबाब  या  में  हम  इसे  स्वीकार  कर  लेंगे  ।
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 थी  सुफ्तो  भोहस्मद  सईद  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  मामले  में  हम  अन्तग्र स्त  नहीं
 उपराज्यपाल  को  यह  नियुक्ति  करने  का  अधिकार  वह  ऐसा  कर  सकते  हम  इसमें  हस्तक्षेप
 नहीं  करते  ।

 झी  बनातवाला  :  मैं  केवल  प्रइन  पूछना  चाहता  ठकक्कर  आयोग  की
 रिपोर्ट  से  सम्बन्धित  कुछ  दस्तावेज  अमी  तक  समा  पटल  पर  नहीं  रखे  गए  क्या  आपका  विचार

 उन्हें  समा  पटल  पर  रखने  का  है  ?

 श्री  मुफ्तो  मोहम्मद  सईद  :  हमारा  विचार  समूची  रिपोर्ट  को  समा  पटल  पर  रखने  का  है  ।

 शी  गुमान  सल  लोढ़ा  :  क्या  माननीय  ग्रह  मंत्री  जी समा  को  यह  आश्वासन  देगे  कि  उन  सव
 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  जाएगी  जिन्हें  ठककर  आयोग  की  रिपोर्ट  में  श्रीमती  इंदिरा  गांघी
 की  हत्या  के  लिए  जिम्मेदार  ठहराया  गया  है  ?  क्या  मंत्री  महोदय  सदन  को  यह  आश्व'सन  देगे  ?

 समापति  महोदय  :  यह  जांच  आयोग  विधेयक  से  संबद्ध  नहीं  है  ।

 थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  सरकारी  अधिसूचना  के  उल्लेख  में  ठक्कर  आयोग  के  निदेश  पदों  के  बारे  में

 बताते  हुए  माननीय  गृह  मंत्री  न ेकहा  था  कि  आयोग  को  यह  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  थी  कि  वह  सुरक्षा
 की  दृष्टि  से  हुई  गंभीर  कमियों  द्वारा  कतंव्य  पालन  न  किए  जाने  के  बारे  में  जाच  उस  रिपोर्ट

 में  इन  प्रइनों  से  संबंधित  कई  बातों  की  जांच  नहीं  की  गई  है  और  कई  रहस्यों  पर  से  पर्दा  नहीं  उठाया

 गया  हैं  ।  चू  कि  ऐसा  नहीं  है  कि  यह  मामला  भविष्य  से  संबद्ध  नहीं  इसलिए  मैं  चाहे

 वह  कोई  भी  की  सुरक्षा  के  प्रश्न  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  ।  अतः  क्या  सरकार  के  लिये  यह
 उचित  नहीं  होगा  कि  वह  किसी  अन्य  जांच  तंत्र  अथवा  कोई  विशेष  जांच  दल  की  नियुक्ति  कर  जो

 उन  पहलुओं  की  जांच  करे  जिनका  जिक्र  निदेश  पदों  में  तो  किया  गया  है  किन्तु  ठकक््कर  आयोग  द्वारा

 उन  पर  समुचित  रूप  से  विचार  नहीं  किया  गया  है  ?  क्या  उत  पहलुओं  पर  बिना  विचार  किए  ऐसे

 ही  छोड़  देंगे  ?

 ओ  मुफ्तो  मोहस्मद  सईद  :  सरकार  श्री  इन्द्रजीत  जी  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  की

 सराहना  करती  हम  यह  देखना  चाहते  हैं  कि  क्या  ऐसा  करना  संभव  है  या  नहीं  ।  हमें  इध्षके

 विस्तृत  जांच  करनी  होगी  ।  हमें  इसकी  जांच  नए  सिरे  से  करनी  होगी  क्योंकि  पहले  एक  समिति  नियुक्त
 की  गई  एक  जांच  एजेंसी  थी  और  इसने  कुछ  उपायों  की  सिफारिश  की  हमें  इसकी

 जांच  करनी  होगी  और  देखना  होगा  कि  क्या  किया  जा  सकता  है  ।

 झो  झ्लोकांत  जेना  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हू  कि  वह  ठक्कर

 आयोग  की  पूरी  रिपोर्ट  सदन  में  कब  प्रस्तुत  करने  जा  रहे  हैं  |

 भी  सुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  पूरी  रिपोट  चालू  सत्र  में  ही  समा

 पटल  बर  रख  दी  जायेगी  ।

 समापति  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 coh.
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 जांच  आयोग  1952  में  और  संक्षोधन  करने  बल्ले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाए  ।”
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 समापति  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंडवार  चर्चा  करेगी  ।

 खंड  2  (1952  के  अधिनियम  60  को  धारा  3  में

 झौ  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 प्च्ठ  ।  पंक्ति  6,---
 लोप  किया  जाएगाਂ  के  स्थान  पर  स्देव  से  लुप्त  किया  गया  माना  जाएगा  तथा

 भूतकाल  में  प्रस्तुत  समी  रिपोर्टो  को  समा  के  समक्ष  रखना  अनिवाये  होगा  ।”  प्रतिस्थापित  किया

 समापति  महोदय  :  श्री  नत्यू  सिंह  का  संशोधन  भी  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  के  संशोधन  के
 समान  है  इसलिये  उन्हें  इसे  अलग  से  प्रस्तुत  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 )

 समापति  महोदय  :  अव  मैं  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  संख्या  4  सभा  में
 मतदाब  के  लिये  रखता  हू  ।

 संदोधन  संख्या  4  मतदान  के  लिए  रखा  गया  ओर  अस्वीकृत  हुआ
 सभाषति  महोदय  s  भंब  मैं  खंड  2  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 प्रेदन  यह
 खण्ड  2  विधेयक  क्रा  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड

 संदोधन  किया

 पृष्ठ  ।,  पंक्ति  4,---
 1989  के  स्थान  पर  1990  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (2)

 मुफ्तो  मोहम्मद
 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  1,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंब  बने  ।”
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  1  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  ओोड़  दिया
 अधिनियमन  सूत्र
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 पृष्ठ  1,  बंबित  1,--

 के  स्थान  पर  “4  बाਂ  प्रश्िस्थापित  किया  आए  ।  (1)
 मुफ्ती  मोहम्मद

 समापति  महोदय  :  प्रदन  यह

 अधिनियम  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अधिनियमन  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 विधेयक  का  पुरा  नाम

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।”
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया

 श्री  प्ुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ।”

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 4.09

 दंड  विधि  संशीधन  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  4  पर  चर्चा  करेगे  ।  श्री  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  ।

 गृह  सन््त्रो  सुफ्तो  सोहम्मर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु  --

 दंड  विधि  संशोधन  1961  में  संशोधन  करने  वाले  राज्य
 समा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 देश  के  मानचित्रों  का  सही  प्रकाशन  राष्ट्रीय  महत्व  का  विषय  है  क्योंकि  देश  की
 सीमाओं  के  गलत  चित्रण  का  भारत  की  सीमाओं  और  देश  की  क्षेत्रीय  अखण्डता  पर  अप्रत्यक्ष  रूप  से
 प्रमाव  पड़ता  है  ।  किसी  व्यक्त  द्वारा  क्षेत्रीय  अखण्डता  और  देश  की  सीमाओं  पर  प्रश्न  चिन्ह  लगाने
 को  होगा  और  अन्य  व्यक्तिधों  को  ऐसी  गतिविधियों  में  शामिल  होने  से  रौकने  के  लिये  कठोर
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 कार्यवाही  करनी  होगी  ।  सरकार  यह  सुनिश्चित  करना  चाहती  है  कि  देश  के  केवल  सही  मानचित्रों
 का  ही  प्रकाशन  किया  जाये  ।

 4.10
 वक्कम  पुरघोस्तमन  पोठासोन

 इस  कार्य  के  लिए  पहले  भी  कई  तरीके  अपनाए  गए  थे  ।  सन्  1966  में  राज्य  सरकारों  और
 संघ  राज्य  प्रशासनों  को  निर्देश  और  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  थे  ताकि  वे  यह  सुनिश्चित  करें
 कि  प्रकाशकों  की  मारतीय  सर्वेक्षण  जो  प्रामाणिक  मानचित्र  प्रकाशित  करता  से  जांच  किए

 हुए  मानचित्र  अग्रिम  रूप  से  मिल  बाद  में  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  मुफ्त  क्रम  आधार  पर

 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  विभिन्न  स्केलों  के  मानचित्रों  की  रूपरेखा  उपलब्ध  कराएगा  जिसे  प्रकाशक
 आधार  बना  कर  प्रयोग  कर  सकेंगे  ।  ऐसी  स्थितियों  मानचित्रों  के  प्रकाशन  से  पहले  भारतीय
 क्षण  विभाग  के  द्वारा  उनकी  सूक्ष्म  जांच  पड़ताल  की  आवश्यकता  नहीं  रहेगी  ।  जहां  उन  पर
 मानाचित्र  बवाए  जाते  इन  से  अलग  जिन  पर  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  मानचित्र

 हपरेस्ला  उपलब्ध  कराई  जाती  तब  प्रकाशकों  को  उनके  प्रकाशन  से  पहले  उनकी  जांच  पड़ताल
 करादी  पड़ती  थी  ।  इन  तरीकों  के  निजी  संस्थाओं  और  अखबारों  द्वारा  भारत  की  बाह्य
 सीमाओं  के  गलत  चित्रण  के  कई  उदाहरण  लगातार  सामने  आ  रहे  थे  ।  वर्तमान  कानूनों  के  अधीन
 किसी  प्रकार  की  कायंवाही  कर  पाना  संभव  नहीं  था जब  तक  यह  सिद्ध  न  हो  जाए  कि  कोई  ऐसा
 गलत  मानचित्र  इस  रूप  में  प्रकाशित  किया  गया  है  जिनसे  मारत  की  सुरक्षा  और  हितों  को  नुक्सान
 होने  की  संभावना  हो  सकतो  है  अथवा  उनमें  किसी  प्रकार  की  असद्भावना  प्रदर्शित  होती  है  ।

 इस  सभा  में  21  1987  को  चर्चा  के  दोरान  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने इस  ओर  संकेत
 किया  था  कि  मारत  के  गलत  मानचित्र  का  प्रकाशन  होता  रहा  माननीय  सदस्यों  ने  यह  भी

 इच्छा  व्यक्त  की  थी  कि  सरकार  कुछ  ऐसे  पूरी  तरह  सुरक्षित  उपाय  अपनाए  अथवा  प्रत्रन्ध  करे  जिससे
 भविध्य  में  ऐसे  प्रकाशनों  को  बन्द  किया  जा  सके  और  ऐसे  कानून  बनाने  के  लिए  विचार  करे  जो
 सरकार  को  यह  अधिकार  दे  कि  वह  देश  के  गलत  मानचित्रों  के  प्रकाशकों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  कर
 सके  ।  उस  समा  को  यह  आइवासन  दिया  गया  था  कि  यदि  कानूनी  उपबन्ध  देश  के  मानचित्रों
 को  विकृत  करने  वालों  के  विरुद्ध  कोई  मयमीत  करने  वाली  कार्यवाही  करने  हेतु  समक्ष  नहीं  तो

 सरकार  इस  समस्या  पर  विचार  करने  तथा  उनके  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  करने  के  बारे  में  इस
 सभा  को  सूचित  करने  के  तैयार  है  ।

 राज्य  समा  यह  विधेयक  सभी  वर्गों  द्वारा  अनुमोदित  किया  गया  था  और  बिना  किसी
 संशोधद  के  पारित  किया  गया  था  |

 इन  हाब्दों  के  मैं  इस  विधेयक  को  समा  के  विचारार्थ  प्रस्तुत  करता  हू  ।
 समापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 दण्ड  विधि  संशोधव  1961  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य  .

 सभा द्वारा यथा पर विचार किया जाये ।” 862
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 झो  चिदस्वरम  :  समापति  हम  इस  विधेयक  का  स्वागत  करते  हैँ
 और  इसका  समर्थन  करते  मैं  यह  कहना  चाहता  हूਂ  कि  गृह  मन्त्री  को  अपने  आरम्मिक
 कथन  में  इस  बात  का  उल्लेख  कर  देना  चाहिए  था  कि  यह  विधेयक  पिछली  सरकार  द्वारा  तैयार  किया
 गया  था  और  पिछली  सरकार  के  शासन  काल  में  ही  अनुमोदित  हो  गया  था  |  इसे  राज्य
 सभा  में  सवंसम्मत  समर्थन  मिला  था  और  मुझ्के  उम्मीद  कि  इसे  इस  सभा  में  भी  सवंसम्मत  समर्थ
 मिलेगा  ,  हमारे  विचार  में  यह  सम्पूर्ण  उगय  यह  उन  पर  सख्त  दायित्व  डालता  है  जो  मानचित्र
 प्रकाशित  करते  वे  तकनीकी  बचाव  के  अधीन  बच  नहीं  सकते  ।  जो  भी  ऐसा  मानचित्र  प्रकाशित
 करता  है  जो  मारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  मानचित्र  के  अनुरूप  नहीं  तो  वह  अब  दण्ड
 का  अधिकारी  होगा  ।  इसे  पिछली  सरकार  द्वारा  ही  संकलिवत  किया  गया  था  और  इसका  मसौदा
 तैयार  किया  गया  था  तथा  मु  खशी  है  कि  नई  सरकार  ने  इसे  उसी  रूप  में  प्रस्तुत  करना  उचित
 समझा  जिस  रूप  में  हमने  इसे  अनुमोदित  किया  था  ।

 हम  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हैं  ।

 थो०  जगदोप  धनखड़  :  समापति  यह  एक  अविवादास्पद  विधेयक  मुझे
 उम्मीद  है  कि  इसका  पिछली  सरकार  को  भी  जाता  यह  विधेयक  समयोचित  हमारी
 सीमाओं  के  गलत  ढंग  से  प्रकाशन  किए  जाने  की  घटनाएं  बढ़  रही  विधेयक  में  एक  निश्चित
 प्रावधान  है  जिसके  द्वारा  उन  लोगों  को  दण्ड  दिया  जा  सकेगा  जो  ऐसे  गलत  काय॑  करते  हैं  ।

 मानचित्र  किसी  देश  को  एकता  व  अखण्डता  का  प्रतीक  है  और  इसकी  गलत  प्रस्तुति
 एक  गम्मीर  विषय  है|  वतंमान  दाण्डिक  कानूनों  में  ऐसी  कोई  निश्चित  व्यवस्था  नहीं  थी
 जिसके  द्वारा  अधिकारी  अपराधियों  के  विरुद्ध  स्पष्ट  रूप  से  कार्यवाही  कर  सके  ।

 मैं  यहां  ज्यादा  समय  नहीं  लं,गा  ।  किन्तु  बदलते  हुए  राजनेतिक  परिवेश  में  ऐसे  कई  उदाहरण
 जहाँ  मानचित्रों  के  प्रकाशनों  में  व्यापक  रूप  से  हमारी  सीमाओं  के  सभी  एक  क्षेत्र  तो  कमी  दूसरे

 क्षेत्र  का गलत  प्रकाशन  हो  रहा  है  ।  यह  विदेशों  में  मी  हो  रहा  है और  मुझे  विश्वास  है  कि  सरकार
 बड़ी  सतकंता  से  कूटनैतिक  उपायों  व  पहल  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  विदेश्षी  प्रकाशनों  में  भी

 हमारी  सीमाओं  का  गलत  प्रस्तुतीकरण  नहीं  हो  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  तहेदिल  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  कृपणा  व्यवस्था  बनाए  रखिए  |  मुझे  आपकी  बातचीत  पर  कोई  आपत्ति

 नहीं  है  ।  किन्तु  आपकी  आवाज  अध्यक्षपीठ  त+  नहीं  पहुंचनो  चाहिए  और  इससे  दूसरों  को  परेशानी

 नहीं  होनी  चाहिये  ।

 थो०  जगदोप  घनखड़  :  मैं  अपने  माई  श्री  चिदम्बरम  से  पूरी  तरह  सहमत  हु  और  उन्हें
 पूरी  बधाई  देता  हूं  कि उनकी  सरकार  ने  इस  पर  विचार  किया  चाहे  कई  दशकों  के  बाद  ही
 सही  ।

 *.  ओ
 गुमान  संल  लोहा  :  समापति  इस  विधेयक  को  पारित  करते
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 इसका  पूर्थे  समर्थन  करते  हुए  मैं  अपने  विपक्षी  बंधुओं  को  याद  दिलाना  चाहूगा  कि  केकक््ल  सैद्धांतिक
 झुप्प  से  मारत  के  मानचित्र  के  बारे  में  इस  संशोधन  को  करने  से  अधिक  ल  भ  होने  वाला  नहीं  है  ।

 इसके  अमुसार  भारत  के  मानचित्र  को  तोड़-मरोडने  कर  प्रस्तुत  करने  को  अपराध  बनाया  जा  रहा  है  ।
 क्लैंमान  सरकार  धारा  2  में  संशोधन  कर  रही  है  कि  किसी  भी  प्रकार  से  मारत  के  मानत्रिच  में  कोई
 परिबतेत  करके  उसको  प्रस्तुत  किया  जाएगा  तो  ऐधा  करने  वाले  को  सजा  परन्तु  अपराध

 केघल  मामचित्र  को  तोड़ने-मरोने  से  नहीं  है  चीन  ने  हमला  कर  के  जब  भारत  की  हजारों  मील
 जमीन  पर  कब्जा  कर  यह  कांग्रेस  की  सरकार  जिसने  इसी  सदन  में  वादा  किया  था  कि

 हम  एक-एक  इंच  भूमि  वापिस  आज  वह  हमारी  मानमरोवर  तिब्बत  का  अक्षय

 जहां  गेजर  शैतान  सिंह  जैसे  लोगों  न ेशहादत  दी  बलिदान  हजारों  लोगों  ने  अपनी  जानें
 वह  इलाका  आज  चीम  के  कब्जे  में  इसलिए  मैं  कांग्रेस  के  माननीय  सदस्यों  से  कहना  चाहू गा

 कि  केवल  कागज  पर  प्रावधान  करने  से  काम  नहीं  चलेगा  '  जहां  पर  हमारे  जवानों  ने  रक्त  दिया
 बलिदान  दिया  अपने  प्राणा  दिये  वह  मूमि  हमको  वापिस  मिले  और  पुरा  मारत  का  मानचित्र  बने
 जिसमें  मानसरोवर  तिब्बत  पूरा  पुराना  उसका  स्वरूप  हो  |  जेसे  कि  हम  कहते

 मानसरोवर  झील  जहां  चंदन  का  वन  है
 ऐसा  प्यारा  देश  सारी  दुनिया  से  है  न्यारा  ।

 वह  स्थिति  फिर  से  फिर  से  सर्वांगरूप  से  सावंभोमिक  मारत  इसके  लिए  दोनों  सदनों
 के  माननीय  सदस्यों  प्रत्येक  दल  के  माननीय  सदस्यों  से  मैं  कहता  हूं  कि  इसके  लिए  दे  काम
 यह  संशोधन  पारित  करते  समय  इस  तरह  की  पोलौटिकल  राजनीतिक  इच्छा  को  व्यक्त  करें
 जहां  हमारे  देश  का  खण्डन  हुआ  जिस  भांम  पर  कब्जा  हुआ  उस  भूमि  को  हम  बापिस
 भारत  का  पूरा  मानचित्र  फिर  से  बनाएंगे  ।

 इस  संशोधन  की  धारा  दो  में  लिखा  गया  है--“कोई  भी  देश  की  साबंसौमिकता  क्न
 देश  की  सीमाओं  के  बारे  मं  किसी  प्रकार  की  सुरक्षा  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करेगा  तो  उसको  सजा  दी

 मृझे  इस  बात  का  दुख  अवश्य  है  कि  इस  संशोधन  को  लाते  समय  हमारे  माननोय  मत्री
 दय  ने  और  सरकार  ने  जहां  3  वर्ष  की  सजा  का  प्रावधान  था  मूल  घारा  दो  के  वहां  इसकी  सब
 घारा  दो  में  केवल  6  महीने  की सजा  रखी  जो  बहुत  कम  परन्तु  मैं  इस  विवाद  में  न  पड़कर
 इसको  भावना  के  रूप  से  चाहता  हू  कि  जो  भी  देश  की  सावंमौमिकता  के  साथ  किसी  भी  प्रकार  का
 खिलकाड़  उसको  सजा  दी  जाए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  संघोधन  का  पुरजोर  समर्थन  करता  हू  ।

 ]

 ,..  थी  अमन  दस  यह  विधेयक  उस  अधिनियम  में  ल्ंदोभन  करता  है  जो
 1961  में  पारित  किया  गया  सन्  1961  के  अधिनियम  में  किसी  अन्य  देश्ष  के  क्षेत्र  या  किसी

 देश
 की  भ्रमुसत्ता  या  क्षेत्रीय  अखण्डता  के  बातों  के  संबंध  में  मानचित्रकारी  सम्बन्धी  कुछ  प्रावशाद  दे  ।

 उस  विधेयक  अन्य  विषयों  के  साथ  साथ  भारत  सोमाओं  की
 दे

 त्ीय  अश्चण्डता  के  ऐसे
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 गलत  जो  मारत  की  सुरक्षा  और  हितों  पर  प्रतिकल  हों  अथवा  उदच्से  प्रतिकुल  प्रजशव  पड़ने
 की  संभावना  दण्डनीय  अपराध  हैं  तथा  इसमें  तीन  साज्न  तक  की  कद  हो  रुकती  यह  हो  रहा
 था  ।  ऐसा  होने  के  बाबजूद  भारत  ओर  विदेशों  में  विभिम्न  मानचित्र  प्रकाशित  किए  जा  रहे  थे  और
 भारत  में  परिचालित  हो  रहे  जो  मानचित्र  विदेशों  में  प्रकाशित  हुए  थे  उप्में  भारत  की  सीमा
 भारतोय  सर्वेक्षण  विमान  द्वारा  अनुमोदित  भारत  की  सीमा  के  अनुसार  प्रकाशित  नहीं  की  गयी  थी  ।
 क्या  हो  रहा  था  ?  कानून  में  इस  प्रावधान  के  होते  हुए  भी  एक  और  अधिनियम  लाना  क्यों  आवश्यक
 था  ?  यह  ऐसा  प्रश्न  है  जिस  पर  मेरे  विचार  से  म/ननीय  मंत्री  को  कुछ  बोलना  चाहिए  हमारी
 जानकारी  और  अधिक  नहीं  वढ़ी  दूसरी  बात  यह  है  :  मानचित्र  से  सबधित  युद्ध  के  द्वारा  मारत
 की  अखण्डता  पर  प्रइनचिन्ह  लगाने  वालों  को  सजा  देना  इससे  किस  प्रकार  संमव  होगा  ?  जिस  अपराध
 की  सजा  बहुत  कम  है  उससे  ऐसा  करना  क्या  संभव  होगा  ?  पहले  यह  तीन  वर्ष  थी  और  यह  तो  केवल

 महीने  के  लिए  है  ।  इस  विधेयक  को  लाने  का  तत्काल  कारण  क्या  है  ?  वास्तव  में  इसे  अगस्त
 1989  को  लाया  गया  ।  इसे  इस  तारीख  को  पहले  राज्य  सभा  में  विधेयक  के  रूप  में  पुर:स्थापिन

 किया  गया  था  ।

 अब  मैं  समाचार  पत्रों  की  रिपोर्ट  के  माध्यम  से  प्रयास  करूगा  जो  कि  ग्रन्थालय  में  उपलब्ध
 एकमात्र  स्रोत  पाया  कि  1987  में  कई  प्रकाशन  आए  जिनमें  अनेक  मरामचित्र  थे  ऐसे  मानचित्र

 न्यूजवीक  पत्निका  में  इसी  वर्ष  के  दौनन  दो  या  तीन  बार  प्रकाशित  किए  गए  जिनमें  एकबार  तो  मारत
 की  सीमा  के  एक  माग  को  चीन  के  भाग  के  रूप  में  दिखाया  गया  दूसरी  बार  यही  सीमा  पाकिस्तान
 के  भाग  के  रूप  में  दिखाई  गई  ।  भारत  में  एक  प्रसिद्ध  प्रकाशक  द्वारा  बांगलादेश  के  मानचित्र  में
 भारत  के  भाग  को  बांगलादेश  निर्यात  संवर्धन  क्षेत्र  के  रूप  में  दर्शाया  गया  वे  एक  मानचित्र  के
 माध्यम  से  विज्ञापन  दे  रहे  थे  ।  इस  मानचित्र  में  भारत  की  सीमा  का  एक  भांग  चीन  या  पाकिस्तान
 को  दिया  गया  इस  प्रकार  यह  हुआ  ।  अन्त  तत्कालीन  गृह  मंत्री  द्वारा  जब  आश्वासन  दिया
 गया  जब  तमिलनाडु  सरकार  के  एक  प्रकाशन  में  मारत  के  माग  को  चीन  का  भाग  दर्शाया  ग्रया

 इसलिए  तत्कालीन  सदस्य  श्र  बी०  एस०  रामृवालिया  जो  कि  अकाली  दल  थार्टी  के  उन्होंने  गृह
 मंत्री  का  ध्यान  इस  ओर  खींचा  और  यह  घटना  अगस्त  1987  में  हुई  तब  गृह  मंत्री  न ेआइध्वासन

 दिया  कि  यदि  विद्यमान  सजा  पर्याप्त  मात्रा  में  सख्त  नहीं  है  और  जुर्माने  पर्याप्त  नहीं  हैं  तो  ऐसी
 स्थिति  को  दूर  करने  के  लिए  वह  शीघ्र  ही  एक  विधेयक  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  किसी  ने
 वास्तव  में  इस  बारे  में  विचार  किया  कि  मौजूदा  जुर्मान  पर्याप्त  थे  या  पर्याप्त  सख्त  थे  या
 लेकिन  यह  विधेयक  लाया  गया  है  ।  हम  इसका  समर्थन  करते  ऐसा  नहीं  है  कि  हम  इसका  विरोध
 कर  रहे  हम  इसका  समर्थन  कर  रहे  लेकिन  मुद्दा  यह  है  :  यदि  कुछ  और  करने  की  जरूरत  थी
 तो  इस  विशेष  खंड  में  कुछ  और  भी  जोड़ा  जा  सकता  था  ।  यह  खंड  इतना  व्यापक  था  कि  यदि  कोई
 मानचित्र  के  माध्यम  से  भारत  की  सीमा  संबंधी  अखडता  पर  प्रश्नचिन्ह  लगाता  है  तो  उसे  सज्जा  दे
 सके  ।  मानचित्र  दिखलाई  देन  वाला  कार्य  इसका  पता  होता  है  ।  लेकिन  यह  ऐसी  बात  है
 जो  कि  कम  सजा  देने  पर  समय  बीतने  पर  कुछ  कठिताईयां  उत्पन्त  कर  सकती  है  ।

 निःसन्देह  की  सीमा  क्या  है  ?'  इस  प्रइन  से  कुछ  निश्चितता  जुड़  जाती  है  ।  भारकीय
 सर्वेक्षण  विमाग  द्वारा  प्रकाशित  मानचित्र  से  यह  अन्तिम  निष्कषं  निकला  यदि  यह  भाव  इस
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 विक्लेष  माग  को  दिया  जाता  तो  यह  पर्याप्त  होता  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  मानचित्र
 अन्तिम  होता  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  मारत  की  सीमाओं  की  अखंडता  पर  प्रश्नचिन्ह  लगाता  है  तो  वह
 ऐसा  करके  स्पष्ट  रूप  से  मिथ्या  निरुषण  कर  रहा  वह  भारत  की  अखंडता  पर  प्रइनचिन्ह  लगा

 रहा  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  जब  1961  में  दांडिक  कामून
 संशोधन  विधेयक  पारित  हुआ  और  इस  प्रकार  की  मानचित्र  से  संबंधित  लड़ाई  को  दंडनीय  अपराध
 बना  दिया  गया  तब  से  सरकार  ने  वास्तव  में  क्या  कार्यवाही  की  तब  से  आज  तक  क्या  सरकार  ने
 वास्तव  में  किसी  पर  अभियोग  चलाया  है  ?  क्या  इसका  उपयोग  किया  गया  संमवतः  इसका  उत्तर

 नहींਂ  )

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  वह  सरकार  की  तरफ  से  उत्तर  देने  वाले  कौन

 होते  हैं  ?

 शी  अमल  दत्त  :  किसी  ने  ऐसा  इसलिए  कहा  क्योंकि  वे  तब  सरकार  में  थे  ।  मौजूदा  गह  मंत्री
 की  बजाय  आप  में  से  कुछ  इस  बारे  में  अधिक  जानते  होंगे  ।  कानून  में  परिवर्तत  कर  दिया  गया

 यह  ठीक  है  ।  लेकिन  सरकार  को  कुछ  और  कायंवाही  करके  तथा  अधिक  सतक॑  रह  कर  सभा  को
 उत्तर  देना  जब  कोई  व्यक्ति  सरकार  को  बताता  है  कि  अमुक  ने  एक  मानचित्र  प्रकाशित  किया  है
 डिसमें  सीमा  कुछ  भाग  पाकिस्तान  को  दिया  गया  दिखाया  गया  है  अथवा  कुछ  भाग  चीन  की
 सीमा  के  अन्तगंत  दिखाया  गया  केवल  तब  सरकार  सक्रिय  होती  है  और  समा  में  वक्तव्य  देती  है
 और  फिर  एक  विधेयक  लाेे  में  दो  वर्ष  लेती  स्वयं  मूतपूर्व  सरकार  की  देशभक्ति  या  कर्तव्य  की
 मावना  इस  प्रकार  की  इस  प्रकार  उन्होंने  अपनी  योग्यता  के  अनुसार  सावंभौमिकता  की  रक्षा  की
 है  ।  अब  हमारी  सरकार  को  यह  करना  जिसका  हम  समर्थन  करते  हैं  ।

 श्लो  संतोष  मोहन  देव  :  हमारी  सरकार  ?

 क्रो  अमल  दत्त  :  वह  सरकार  जिसका  हम  समर्थन  करते  मैंने  अपने  कथन  को  ठीक
 किया  है  ।

 इस  संबंध  में  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  मानचित्रों  में  से अधिकतर  विदेशों  में
 के  या  किसी  अन्य  पत्रिका  में  प्रकाशित  हुए  हैं  जो  मारत  में  भी  परिचालित  होती  है  ।  अब  कुछ

 मानचित्र  मास्क्रो  में  प्रकाशित  हुए  हैं  और  यहां  आए  हैं  ।  एक  संसदीय  चर्चा  के  दौरान  श्री  अजित  सिंह
 ने  कहा  था  कि  श्री  गोबचिंव  सोवियत  संघ  में  प्रकाशित  भारत  के  मानचित्र  को  ठीक  करने  के  सहमत

 उन्होंने  ही  वह  वापस  जाएंगे  तो  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  यह  नक्शा  सही  कर  दिया
 जाए  ।”  लेकिन  तत्कालीन  प्रधान  मन््त्री

 न ेयह  मामला  सोवियत  सरकार  के  सम्मुख  उठाने  से  इन्कार
 कर  दिया  उन्होंने  इसकी  आलोचना  की  और  प्रेस  ने  भो  भारत  में  प्रधान  मन्त्री  की  निष्कियता
 को  प्रकाशित  किया  था  |  अब  इसी  पूरी  अवधि  के  दौरान  न  सिर्फ  प्रधान  मन्त्री  बल्कि  सारी  सरकार की  निष्क्रियता  रही  ऐसे  कानून  को  बदलने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  अगर  सरकार  स्वयं  ही  उर  पर
 कायेवाही  न  किसी  भी  व्यक्तित  पर  अभियोग  नहीं  चला  ।  किसी  भी  सरकार  से  इस  बारे  में  कोई
 प्रदन  नहीं  किया  गया  .।  क्या  मंत्रालय  हमें  बता  सकता  है  कि  अमरीकी  सरकार  या  जो  भी  अन्य  सर»
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 कार  अथवा  देश  जिसने  इसे  प्रकाशित  किया  उससे  इस  बारे  में  प्रइनन  किया  गया  यह  देखना  उनका
 उत्तरदायित्व  था  कि  हमारे  देश  में  प्रकाशनों  द्वारा  भारत  की  सीमा  संबंधी  अखंडता  पर  प्रश्नचिन्ह  न

 क्या  आपने  कोई  शिकायत  दर्ज  की  है  ?  ऐसे  विरोध  का  क्या  उत्तर  मिला  ?  हम  ये  बातें  जानना

 चाहते  हैं  ।  अन्यथा  ऐसे  विधेयक  लाकर  इस  सभा  का  समय  नष्ट  करने  का  क्या  लाभ  है  जबकि  इन्हें
 कभी  भी  उपयोग  में  नहीं  लाया  जाएगा  ?  मेरा  प्रशन  तो  एकदम  सरल  हम  सभी  देश  की  सीमा
 सम्बन्धी  अखंडता  को  बनाए  रखने  के  लिए  सरकार  को  समथन  देने  के  लिए  तैयार  हालांकि  पिछली
 सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  ।  सीमा  सम्बन्धी  अखंडता  न  सिर्फ  नक्शे  में  बल्कि  वास्तविकता  में  भी  और
 जमीन  पर  भी  रक्षित  होनी  लेकिन  हमें  यह  भी  देखना  है  कि  सरकार  कुछ  कार्यवाही  करे  ।

 हमें  सरकार  को  कार्यवाही  करने  के  लिए  प्रेरित  करना  चाहिए  ।  हमें  मारत  की  सीमा  संबंधो  अखडता
 को  मानचित्र  में  मी  बनाए  रखने  के  लिए  इस  सभा  में  सरकार  को  उत्तरदायी  ठहराना  उन्हें
 इस  बारे  में  सभा  को  सूचित  करना  चाहिए  और  आवश्यक  हो  तो  सरकार  इसके  लिए  एक  अलग  प्रभाग

 स्थापित  करे  ।  सभी  मानचित्रों  और  रिपोंट  देखने  के  लिए  एक  व्यक्षित  की  नियुक्ति  की  सरकार

 इस  बारे  में  की  गई  कार्यंत्राही  की  सूचना.दे  ।  इस  देश  की  कानून  की  किताबों  में  अनावश्यक

 ही  वृद्धि  करने  का  कोई  लाम  नहीं  है  ।  इसलिए  हम  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  लेकिन  हम
 सरकार  से  आग्रह  करते  हैं  कि  वह  कार्यवाही  सतक  रहे  और  जब  भी  ऐसी  घटना  घटे  तो  वे  जो

 कार्यवाही  करते  हैं  और  सरकार  का  क्या  जबाब  मिलता  है  इस  बारे  में  समा  को  सूचित

 समापति  महोदय  :  अब  पटसन  की  मूल्य  संबधी  नीति  के  बारे  में  माननीय  उप-प्रधान  मंत्री

 एक  वक्तव्य

 4.29  स०  प०

 वर्ष  1990-91  के  मौसम  के  लिये  कच्चे  पटसन  के  मूल्य  सम्बन्धी
 नीति  के  बारे  में  वक्तव्य

 उपप्रधान  मनन््जो  तथा  क्षि  मन््त्री  देवी  |  भारत  सरकार  ने  वर्ष  1990-91  मौसम

 के  लिए  असम  में  टी०  श्रेणी  की  पटक्षन  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  320  रुपए  प्रति  क्विटल

 निर्धारित  किया  यह  गतवर्ष  के  निर्धारित  मूल्य  की  तुलना  में  25  रुपए  की  बढ़ोतरी  दर्शाता

 अन्य  श्रेणी  की  कच्ची  पटसन  के  सदृश  मूल्य  भारतोय  पटसन  कपड़ा  मन्त्रालय  द्वारा  सामान्य

 बाजार  मूल्य  अन्तरों  को  ध्यान  में  रखकर  निर्धारित  किये  जायेंगे  ।

 हमें  विश्वास  है  कि  न्यूनतम  समर्थव  मूल्यों  से किसानों  को  कच्ची  पटसन  के  उत्पादन  की

 बढ़ोतरी  को  जारी  रखने  में  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  जब  भी  आवश्यक  होगा  मूल्य  समर्थन  कार्यों  का  भार  संभाल

 निगम  व्यापारिक  आधार  पर  पटसन  सोौदों  के  बारे  में  निणंय  ले  लेगा  और  उन  मूल्यों  पर  कृषकों  से
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 अपनी  खरीद  कर  लेगा  जो  प्रचलित  बाजार  मूल्यों  क ेआधार  पर  उचित  लेकिन  ये  किसी  मी

 तरह  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  कम  नहीं  होंगे  ।

 4.30  भर०्प  ०

 दंड  विधि  संशोधन  विधघेयक--जारी

 ]

 क्षी  पी०  सो०  थामस  :  मैं  पूरी  तरह  से  विधेयक  का  समथ्थन  करता
 आज  की  परिस्थितियों  में  समा  में  इस  प्रकार  का  विधेयक  प्रस्तुत  करने  से  बहुत  ही  राहत  मिली  है  ।

 हमारी  कुछ  सीमाओं  पर  अलगाववादी  गतिविधियां  बढ़  रही  है  .  इस  स्थिति  में  मारतीय  सर्वेक्षण
 विभाग  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  प्रकाशन  से  अलग  अन्य  किसी  मी  प्रकार  के  प्रकाशन  पर  बहुत  सख्त

 वाही  की  जानी  चाहिए  ।  वास्तव  में  ऐसे  मामलों  में  सिर्फ  प्रकाशकों  के  विरुद्ध  ही  नहीं  बल्कि  इसके
 पीछ  जो  व्यक्ति  हैं  उनके  विरुद्ध  मो  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  |  मुक्कै  खेद  है  कि  यद्यपि  इस  संशोधन
 द्वारा  इस  प्रकार  के  प्रकाशनों  के  लिये  प्रत्यक्ष  रूप  से  जिम्मेदार  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  जा  सकता

 है  लेकिन  इन  प्रकाशन  के  पीछे  वास्तव  में  जिन  लोगों  का  हाथ  उनके  लिए  यह  पर्याप्त  नहीं  है  ।
 अनेक  मामलों  में  हम  पाते  हैं  कि  वे  लोग  जो  इस  प्रकार  के  प्रकाशनों  के  जिम्मेदार  वे  इसके
 वास्तबिक  प्रकाशकों  की  परिभाषा  के  अन्तगंत  नहीं  आते  हैं  ।

 मैंने  इस  विधेयक  पर  एक  संशोधन  मी  प्रस्तुत  किया  है  ।  मैं  उस  संशोधन  की  बात  नहीं  कर
 रहा  हूं  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहंगा  कि  मुकदमा  चलाने  का  अधिकार  सरकार  को  दिया  गया  है  ।
 जब  इस  प्रकार  की  कोई  बात  किसी  व्यक्ति  की  जानकारी  में  आती  है  तो  उसे  यह  अधिकार  होना
 चाहिए  कि  वह  सीधे  न्यायालय  में  जाए  और  ऐंसे  व्यक्ति  के  विरुद्ध  मुकदमा  दायर

 जंसा  कि  पहले  कहा  जा  चुका  प्रस्तावित  सजा  बहुत  ही  कम  मैं  समझता  हूं  कि  सजा
 ऐसी  हो  जिससे  कि  ऐसे  व्यक्तियों  के  मन  में  डर  उत्पन्म  हो  और  उसकी  न्यूनतम  सीमा  का  भी  विद्येष
 रूप  से  उल्लेख  किया  जाना  चाहिये  ।

 इस  स्तर  पर  जब  हम  इस  तरह  के  कानून  को  पारित  करने  जा  रहै  यहां  मुके  केरल  के
 हमारे  बामपंथी  लोकतंत्रिक  मोर्चे  के  एक  नेता  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  की  याद  आती  मैं  न  पर
 आरोप  भहीं  लगा  रहा  एक  समय  जब  देश  वास्तव  में  कठिनाईयो  में  जब  1962  में  चीन  के
 साथ  युद्ध  हो  रहा  तब  हमारे  एक  विख्यात  नेता  7  भूमि  के  उस  भाग  का  उल्लेख  करा  था  जिस
 पर  चीन  अपमसा  हक  जबनाला  है  और  जिसे  हम  अपना  कहते  नेताओं  की  तो  बात  दूर  आम  व्यक्ति
 को  भी  इस  प्रकार  ढो  गलतफहमी  नहीं  हौनो  चाहिए  ।  एक  ऐसा  विधेयक  लाया  जामा  चाहिये  और
 ऐसा  कानून  पास्लि  किया  जाना  चाहिए  जिसमें  भारत  की  सीमाओं  को  अच्छी  तरह  परिनाषित  किया
 गया  हो  ।  किसी  व्यक्ति  की  इच्छानुसार  भारत  की  सीमाओं  में  परिवर्तत  नहीं  किया  जा  सकता  है  भोर
 किसी  भी  बाहरी  शक्ति  के  आक्रमण  द्वारा  अथवा  भारत  के  किसी  भी  भाग  से  अलगाववादियों  या
 आतंकवादियीं  द्वारा  को  जा  रही  गतिविधियों  द्वारा  इसमें  परिवर्तन  नहीं  लाया  जा  सकता  है  ।
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 की  तेज  तारावज  सिंह  :  संभापति  में  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हुं  और  यह
 कहना  चाहता  हे  कि  देश  की  अखण्डता  की  रक्षा  क ेलिए  यह  बिल  लाना  जरूरी  कामून  बनने  से
 उस  शश्ह  कै  आदंमियों  में  मय  होता  है  जो  कामून  को  नहीं  मानते  यह  दूसरी  भ्ात  है  कि  जो  आद॑भी

 काभून  को  मानते  चाहे  कानून  बने  या  नहीं  वह  लोग  देश  की  रक्षा  के  लिए  तैयार  रहते  हैं  ।
 लेकिन  कुछ  ऐसे  लोग  भी  हैं  जो  देश  की  सुरक्षा  की  बात  को  ताक  पर  रख  देते  उस  नं।धत  से  इस
 बिल  को  लाया  भया  है  यह  लाना  बहुत  जरूरी  था  ।  और  देश  का  नक्शा  वहीं  रहना  जो  नवशा

 हिन्दुस्तान  और  पाकिस्तान  के  बंटवारं  के  समय  था  और  चीन  की  लड़ाई  के  समय  में  जो  मी  हमारी
 भूमि  चीन  के  द्वारा  हथिया  लो  गई  वह  मूमि  भी  अपने  नक्शे  में  ही  दिखाई  जानी  अगर
 उस  जमीन  को  कोई  चीन  के  नव  में  दिखाता  वह  अपराधी  उसके  खिलाफ  कायंवाही  करनी

 चाहिए  और  अगर  विदेश  के  लोग  मारत  की  जमीन  को  चीन  के  नक्शे  में  तो  उनेकै  खिलाफ

 निममानुसार  कार्यबाही  होनी  चाहिए  ओर  अगर  कोई  भारत  का  आदमी  देश  के  मानचित्र  को  बदलकर
 दिखाता  तो  उसके  खिलाफ  मी  कानूनी  कार्यवाही  होनौ  यह  अगर  कानूनी  का्यंचाही  नहीं

 तो  अराजकता  फल  जाएगी  ।  इसलिये  यह  विश्वेयक  देश  के  हित  में  इन्हीं  शब्दों  के  मैं
 इसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 ]

 गृह  मंत्र  मुफ्तो  मोहम्मद  :  श्री  अमल  दत्त  जी  ने  कहा  है  कि  सरकार
 को  बहुत  ही  गम्मीरता  पूर्वक  कायंवाही  करनी  चाहिए  ओर  उन्होंने  यह  पुछा  है  कि  यह  संशोधन  लाने

 की  क्या  आवश्यकता  थी  ।

 दण्ड  विधि  संशोधन  1961  की  धारा  2  के

 कोई  €ॉब्दों  द्वारा  चाहें  मौखिक  रूग्सेया  लिखित  रूप  में  या  चिह्न
 वृश्यणात  गिरुषण  अथवा  अध्यथा  मारत  की  सीमाओं  अथवा  क्षेत्रीय  अखंडता  को  इस  प्रकार  से

 विवादास्पद  बनाता  है  जिससे  भारत  की  सुरक्षा  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  हो  या  पड़ने  की
 संभावना  बह  कारावास  जो  तीन  वर्ष  तक  का  हो  सकेगा  था  जुर्भाने  से  अथवा  दोनों
 दण्डनीय  होगा

 कानून  के  प्रावधाम  के  अन्तर्गत  कोई  अपराध  निश्नलिश्ित  बातों  के  पूरा
 होने  पर  मान्य  होगा  अर्थात्  जब  मारत  कौ  सीमाओं  ओर  क्षेत्रीय  अश्ंढता  निम्नलिखित
 कारणों  से  विवादास्पद  हो  जाए  :

 (1)  दृश्यमान  निरुषण  द्वारा  अथवा  चिह्न  द्वारा  या  क्षब्दों  द्वारा  लिखित  रूप  में  अथवा
 मौखिक  रूप

 (2)  ऐसा  इस  प्रकार  से  किया  जाए  जिससे  मारत  की  सुरक्षा  के  हितों  पर  प्रतिकुश्ष  प्रमाव

 पड़ने  कौ  संभावना  हो  ।”
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 अतः  यह  साबित  करना  बहुत  कठिन  था  कि  कोई  व्यक्ति  अथवा  कोई  प्रकाशक  जो
 भारत  का  गलत  मानचित्र  प्रकाशित  करता  उसने  ऐसा  असद्भावनापूर्वक  किया  है  या  भारत  की
 क्षेत्रीय  अखंडता  को  नुकसान  पहुंचाने  के  इरादे  से  किया  इसलिए  यह  संशोधन  करने  की  सलाह  दी

 गयी  थी  जिससे  कि  कोई  भी  व्यक्ति  कोई  शिकायत  नहीं  कर  सके  ।  इस  अधिनियम  की  उपधारा  3  के

 अन्तर्गत  कोई  भी  न्यायालय  सरकार  द्वारा  कौ  गई  शिकायत  के  अतिरिक्त  उपधारा  2  के  अन्तर्गत

 दंडचीय  अपराधों  का  संज्ञान  नहीं  कर  सकता  है  ।

 भी  अमल  दत्त  जी  द्वारा  दिये  गये  इस  परामछ्ठों  के  बारे  में  कि जब  कमी  भी  ऐसे  गलत
 चित्र  भ्रकाशित  हों  तो  इस  मामले  की  जाँच  करने  और  आवश्यक  कदम  उठाने  के  लिए  कोई  अभिकरण

 होना  मुक्ते  कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 झमापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दण्ड  विधि  संशोधन  1961  में  संशोधन  करने  वाले  राज्य
 सभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 समापति  महोदय  :  अब  समा  विधेयक  पर  खण्ड-वार  विचार  आरम्म  करेगी  ।
 खंड  2  2  में

 समापति  महोदय  :  खण्ड  2  पर  संशोधन  दिए  गए  हैं  ।

 और  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :--

 पृष्ठ  ल्

 पंक्ति  9  से  12  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 (2)  जो  कोई  भारत  का  ऐसा  मानचित्र  प्रकाशिन  करता  है  या  जिसने  गत  दो  वर्षों  में
 प्रकाशित  किया  जो  मारतोय  सवक्षण  द्वारा  यथा  प्रकाशित  मानचित्रों  के  अनुरूप  नहीं

 वह  कारावास  जो  दो  वर्ष  तक  का  हो  सकेगा  और  जुर्माने  दंढनीय
 होगा  ।  (3)

 झी  नाथ्  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 वृष्ठ  1,  एंक्ति  11,--

 मासਂ  के  स्थान  पर

 वर्षਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।  (4)
 और  पो०  सो०  यामत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ
 दंक्ति  13  से  15  का  लोप  किया  जाये  ।  (5)
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 ओर  गिरधारी  साल  मार्गव  :  समापति  मैंते  इसमें  संशोधन  चाहा  है  कि  :

 के  ।

 कोई  भारत  का  ऐसा  मानचित्र  प्रकाशित  करता  है  या  जिसने  गत  दो  वर्षों  में
 प्रकाशित  किया  जो  भारतीय  सर्वेक्षण  द्वारा  यथा  प्रकाशित  मानचित्रों  के  अनुरूप  नहीं  वह
 कारावास  जो  दो  वर्ष  तक  का  हो  सकेगा  और  जुर्माने  दंडनीय  होगा  ।”

 महीने  की  बजाय  दो  साल  की  सजा  मांग  रहा  है  |  यहां  कहा  गया  है  कि  विद  फाइनਂ
 इसका  मतलब  है  कि  या  तो  छः  महीने  की  सजा  होगी  या  जुर्माना  हो  जायेगा  यानी  सजा  नहीं

 जुर्माना  हो  जायेगा  .।  मैं  चाहता  हूं  कि  6  महीने  की  बजाय  दो  वर्ष  की  सजा  हो  एण्ड  विद  फाइन  यानी
 कि  सजा  के  साथ-साथ  जुर्माना  हो  ।  केवल  जुर्माना  हो  ।  केवल  जुर्माना  करके  उसको  न  छोड़ा  जाये
 क्योंकि  यह  देश  के  नक्द्टो  से  सम्बन्धित  मेरा  निवेदन  है  कि  इसको  कठोर  बनाया  जाये  ।

 दूसरा  निवेदन  है  कि  सर्वे  आफ  इण्डिया  के  पास  नवशा  सही  है  या  नहीं  यह  ध्यान  जो

 पाकिस्तान  ने  हमारी  मूमि  हथियाई  है  वह  भी  मारत  के  नवशे  में  शामिल  होनी  चाहिये  जिसको  आज
 पाकिस्तान  दबा  कर  बंठा  है  |  जिस  पर  आज  पाकिस्तान  ने  कब्जा  किया  हुआ  है  वह  भी

 भारत  के  नव  में  होना  चाहिये  |  भारत  का  विभाजन  हुआ  था  उसके  बाद  से  पाकिस्तान

 और  वंगला  देश  का  ऐसा  कटा-पीटा  हो  गया  है  कि  एक  स्कूल  का  बच्चा  एग्जामिनेशन  में  भारत  का
 नक्शा  नहीं  बना  पा  रहा  न  ही  उस  नक्शे  को  कोई  अध्यापक  बना  सकता  है  और  न  ही  कोई  अच्छा
 भारत  का  जानकार  बना  पाता  सब  भारत  का  नक्शा  बनाना  मूल  गये  है  ।  हमारे  वहुत  से  विद्वान
 साथी  यहां  बेठे  हुए  वे  मी  वह  नक्शा  नहीं  बना  सकते  ।  माननीय  मंत्री  जी  को  भी  मालूम  नहीं  है
 है  कि  मारत  का  कौन-सा  हिस्सा  है  कौन-सा  नहीं  है  ?  आप  आफ  इण्डिया  की  हिदायत  दें  चीछ  ने
 जो  हमारी  भूमि  हथिया  लो  है  वह  भी  हमारी  आजाद  कद्मीर  और  पंजाव  जिस  पर  पाकिस्ताम  ने
 कब्जा  किया  हुआ  है  वह  भी  हमारा  है  ।  इस  नक्शे  को  यदि  कोई  आदमी  नहीं  छापे  तो  उसको  दो  साल

 की  सजा  हो  और  साथ  में  जुर्माना  हो  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  6  महीने  की  बजाय  दो  साल
 की  सजा  और  जुर्माना  लेकर  उसे  छोड़ा  जाये  ।  मैं  राष्ट्रीय  मोर्चे  की  सरकार  को  और  मजबूत  करने

 के  नाते  से अपना  यह  स  शोधन  रख  रहा  हू  '  गलत  नञ्शा  प्रकाशित  करने  के  कारण  पाकिस्तान  हमें
 आंख  दिखा  रहा  है  और  कहता  है  कि  मेरे  नत्रशे  में  यह  मूमि  मेरी  बतायी  गई  चीन  वाले  कहते

 हैं  कि  यह  मूमि  हमारे  नक्शे  में  बतायी  गई  है  ।

 भारत  सरकार  जो  बिल  लायी  है  उसका  मैं  संशोधित  बिल  के  रूप  में  समर्थन  करता  हु  ।
 लेकिन  इसमें  मेरी  बात  को  जोड़  दिया  जाये  ।  इस  बात  को  और  वजन  देने  के  नाते  आफ  इण्डिया
 पर  पाबंदी  लगा  दी  जाये  |  अगर  वह  भी  गड़बड़ी  करे  तो  उसको  भी  सजा  देने  का  प्रावधान  होना

 चाहिये  ।  आगे  के  लिये  मारतः  का  जो  नक्शा  प्रकाशित  हो  वह  गलत  प्रकाशित  न  हो  यह  आप  थ्यात
 रहें  ।  मेरा  आपसे  निर्भेदन  है  कि  आप  मेरे  इस  संघोधन  को  जबर्य  स्वीकॉर
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 ओर  नाथ्  सिह  :  समापति  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  करता  लेकिन  अच्छ्छा
 होता  सरकार  वह  बिल  बहुत  पहले  ले  आती  ।  कई  बार  हमें  समाचार  फ्त्रों  में  पड़ने  को  मिला  है  कि

 गुब्बारों  के  अन्दर  भारत  के  नक्शे  को  तोड़  मरोड  कर  पेश  किया  गया  |  ऐसी  चीज  हमें  उत्तर

 बिहार  और  दूसरे  कई  प्रदेशों  में  देखते  को  मिली  ।  यह  चीज  कमी  चाइनीज  माषा  में  मिलती  है  और
 कभी  दूसरी  माषा  में  मिलती  इस  बिल  में  सरकार  की  तरफ  से  यह  भी  संशोधन  आना  चाहिये
 था  कि  जो  भारत  के  नक्शे  को  तोड़ गा-म  रोड  गलत  ढग  से  बतायेगा  या  जिस  के  पास  ऐसी  सामग्री
 मिलेगी  उसको  कड़ी  सजा  होगी  ।  जैभी  प्रवृत्ति  देश  में  चल  रही  है  ओर  पंजाब  व  कश्मीर  में  कल  रही
 है  उसको  रोकने  के  लिये  मी  यह  प्रावीजन  करना  आवश्यक  है  ।

 आपने  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  होगा  कि  देश  के  उत्तरी  पूर्वी  इलाकों  जेसे
 नागालैंड  में  मिलिटेंट  ग्रूप  बहुत  ज्यादा  सक्रिय  हैं  ।  उन्होंने  एक  योजना  बनाथी  है  कि  बह  बगावत
 करेंगे  और  इस  बगावत  की  मुहीम  को  तेज  करेंगे  ।  ऐसी  परिस्थिति  में  वह  लोग  बूसरी  भाषाओं  में
 नक्शे  बना  कर  कह  सकते  हैं  कि  बाहर  से  आये  हैं  और  उनको  यहां  बांट  सकते  इसलिए  डसको
 रोकने  के  लिए  यह  प्रावधान  होना  चाहिए  था  कि  जिसके  पास  भी  इस  तरह  की  सामग्री
 उसको  भी  इसके  परव्यू  में  लिया  जायेगा  और  दण्डित  किया  जायेगा  ।  इममें  दण्ड  का  प्रावधान  केवल
 6  महीने  रखा  अच्छा  हो  कि  इसको  बढ़ाया  जाय  और  इसको  6  महीते  से  बढ़ाकर  एक  साल
 दिया  जाय  ।  यह  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  यह  आवश्यक  है  क्योंकि  मिलिटण्टूथ  की  एक्सीविटीज
 चली  हुई  उनके  लिए  दण्ड  का  6  महीते  का  प्रावधान  पर्याप्त  नहीं  है इसलिए  इसको  बढ़ाकर  कम  से
 कम  एक  साल  किया  जानः  चाहिए  ताकि  लोगों  में  डर  पैदा  हो  ।  मेरा  दूसरा  निवेदन  यह  है  कि  जहां
 पर  भी  ऐसी  सामग्री  पाई  जायेगी  जब  कोई  नागरिक  सरकार  के  पास  जाता  जानकारी  देता
 जैसा  माननीय  सदस्य  कह  रहे  तभी  सरकार  हरकत  में  आती  है  इसलिए  इसमें  जिले  के  कलंक्टर
 और  एमस०  पी०  की  जिम्मेदारी  लगाई  जाय  कि  यदि  उनके  एरियाज  के  अन्दर  और  नौचे  जो  एस०
 एच०  ओ०  होते  किसी  के  पास  इस  तरह  की  सामग्री  पाई  जायेगी  और  वह  एक्शन  नहीं  ले  सके  तो
 उनके  खिलाफ  भी  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 सरकार  जो  बिल  लाई  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 |
 समापति  महोदय  :  श्री  पी०  सी०  क्या  आपको  इसमें  कुछ  ओर  भौ  जोड़ना  है  ।

 श्री  पो०  सी०  थामस  :  मुझे  इसमें  और  कुछ  नहीं  जोड़ना  ।  मेरा  एक  मात्र  संशोधन  यहो  है
 कि  खण्ड  3  को  निकाल  दिया  जाना  चाहिए  ।  इससे  मुकदमा  चलाने  का  अधिकार  केवल  सरकार  तक
 ही  सीमित  नहीं  निजी  तौर  पर  भी  किसी  व्यक्ति  को  किसी  अपराध  की  ओर  ब्यायालय  का
 ध्य'न  दिलाने  तथा  मुकदमा  चलाने  का  अधिकार  होना  चाहिए  ।

 समतपति  सहोदय  :  मंत्री  क्या  आपको  और  कुछ  कहना  है  ?

 थ  मुफ्ती  मोहम्भद  सईद  :  मैं  समी  संशोधनों  का  विरोध  करता  हूं  ।

 <  सभापति  महोदय  :  क्री  ग्रिरप्यारों  क्या  क्रत्म  अपने  संध्रोम्नलों  ऋोर  वे  रहे  है  ?  बची
 जी  ने  आपके  संशोधनों  का  पुल  दिप्लेध्न  हियय  है  ।
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 8  1912  दड  विधि  संशोधन  विधेयक
 आन  नमक

 झी  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  मैं  तो  सरकार  से  हाथ  जोड़  कर  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  मात
 लौ  जिए  वरनਂ  सरकार  कहेगी  तो  इसको  मझके  वापस  लेना  पड़ेगा  !  मैं  तो  सरकार  का  अंग  मैंने  तो
 आपकी  आज्ञा  से  बात  कह  ली  सरकार  को  जिस  बात  से  संतुष्टि  हो  वही  बात  मैं  निवेदन  कर
 सकता  हूं  ।

 ]

 समापति  महोदय  :  क्या  श्री  गिरघारी  लाल  भागंव  को  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए
 समा  की  अनुमति

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 संशोधन  संख्या  3,  समा  को  अनुमति  वापस  लिया  गया  ।

 समापति  महोदय  :  श्री  नाथू  सिंह  ।

 झी  नाथ्  सिंह  :  मैं  आपका  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की  अनुमति  मांगता  हूं  ।

 समापित  महोदय  :  क्या  श्री  नाथू  सिह  को  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सभा  की

 अनुमति  है  ।

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 संशोधन  संख्या  4,  समा  की  अनुमति  से  वापस  लिया

 समापति  महोदय  :  श्री  पी०  सी०  थामस  ।

 श्री  पी०  सी०  थामस  :  मैं  अपना  संशोधन  तभी  वापस  लगा  जब  मुझे  गह  मंत्री  जी  कुछ  कारण

 बताएंगे  गह  मंत्री  जी  कोई  कारण  नहीं  बता  रहे  है  कि  वह  संशोधन  का  विरोध  क्यों  कह  रहे  अगर

 उनके  द्वारा  दिये  गये  कारण  से  मैं  सहमत  होता  हूं  तो  मैं  अपना  संशोधन  वापस  ले  सकता

 थी  मुफ्ती  सोहम्भद  सईद  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  अपना  संशोधन  वापस  लेने  का  अनुरोध
 करता  हूं  ।

 श्री  पी०  थासस  :  मैं  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  रूभा  को  अनुमति  मांगता

 समापति  महोदय  :  क्या  पी०  सी०  थामस  को  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के लिए  समा  की

 अनुमति  है  !
 संशोधन  संख्या  5,  समा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  ।

 समापति  सहोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खब्ड  !  नाम|
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 ओऔीमगर  में  सेन्ट्रल  जेल  से  कंदियों  के  निफक्न  मागने  29  7998
 के  आरे  में  बक्लब्य

 नी  नी  5  सनी  स्  न्  त  न्*न  न्ल  चीन नत---.--«----«---न--+मनन-+ननननननान++++3क«»न»»++म++«+० नमन  नम  33»

 संशोधन  किया  गया
 पंक्ति  4,--

 “1989”  के  स्थान  पर  “1990"  प्रतिस्थापित  किया  (1)

 मुफ्ती  मोहम्मद
 समापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 खण्ड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।”
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  |,  संशोधित  रूप  विधेयक  सें  जोड़  दिया  गया  ।
 अधिनियमन  सूत्र
 शांदोघन  किया  गया

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  1.--
 के  स्थान  पर  प्रतिस्थापित  किया  (2)

 मुफ्तो  मोहम्मद
 समापति  महोदय  :  प्र।न  यह  है  :

 अधिनियमन  सशोधित  रूप  विधेयक  का  अग  बने  ।”
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अधिनियमन  संशोधित  रूप  विधयक  सें  जोड़  दिया

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
 विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अथ  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 विधेयक  का  पूरा  नास  विधयक  से  जोड़  दिया  गया  ।

 शो  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।”
 सभापति  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।”
 प्ररताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 4.32  स०प्०

 श्रीनगर  में  सेंन्ट्ल  जेल  से  क॑ंदियों  के  निकल  भागने  के  बारे
 में  वक्तव्य

 गृह  समझी  मुफ्ती  सोहम्मद  :  कश्मीर  में  जेल  तोड़ने  की  घटना  के  बारे
 में  शून्य  काल  के  दौरान  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  की  गई  चिंता  के  उत्तर  में  सम्माननीय  सदन  को
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 8  1912  श्रीनगर  में  सेन्ट्रल  जेल  सेਂ  कंदियों  के  निकलਂ  मागने
 कें  बारें  में  वक्तव्य

 मैं  सूचित  करना  चाहता  हू  कि  जम्मू  व  कहइमीर  सरकार  द्वारा  यह  सूचित  किया  गया  है  कि
 28.3.1990  को  12  बदी  सेंट्रल  जेल  श्रीनगर  से  माग  गये  थे  ।

 इन  सभी  बंदियों  को  सुरक्षा  की  दृष्टि  से अति  खतरनाक  बदियों  को  रखे  जाने  के  लिए  बनाए
 एक  विश्ञेष  बेरक  में  रखा  गया  था  ।  ऐसा  पता  चला  है  कि  उन्होंने  लोहे  की  सलाखों  की  जाली  को
 काट  दिया  और  उसके  पदचात  एक  काम  चलाऊ  सीढ़ी  की  सहायता  से  जेल  की  दीवार  से  उत्तर  कर
 भाग  निकले  |  पांच  संतरी  चौकियों  तथा  जेल  की  निगरानी  बुजं  में  तेनात  सुरक्षा  बल  भी  कंदियों  के
 भागने  का  पता  नहीं  लगा  सके  |  सीमा  सुरक्षा  बल  के  एक  मुख्यालय  सीमा  सुरक्षा  कल  की  दो

 प्लाटूनों  को  मी  सुरक्षा  ड्यूटी  पर  तैनात  किया  गया

 मागे  हुए  12  बंदियों  में  अधिकांश  जे०  के०  एल०  एफ०  उग्रवादी  और  पाकिस्तान/पाक-
 अधिकृत  कश्मीर  में  प्रशिक्षिण  उग्रवादी  जाने  जाते  जिनको  राज्य  लोक  सुरक्षा  अधिनियम

 के  अन्तगंत  पकड़ा  गया  उनमें  से  9  बंदी  कुपवाड़ा  और  बारामूला  सीमावर्ती  जिलों  के  थे  ।

 इनमें  खुर्शीद  अहमद  चलकू  और  अब्दुल  रशीद  जलटा  शामिल  जो  कश्मीरी  युवकों  को  सशस्त्र
 प्रक्षिक्षण  के लिये  सीमापार  लेजात  में  उनका  मा्गंदशेन  करते  थे  ।  निसार  अहमद  पाल  नामक  अन्य
 बंदी  जम्मू  कक््मीर  पुलिस  से  निकला  हुआ  कांस्टेबल  जिसको  कि  विध्वंस्कारी  के  लिये

 गिरफ्तार  किया  मया  भागे  बंदियों  का  विवरण  इस  प्रकार  है  :--

 निसार  अहमद  पाल  पुत्र  अब्दुल  रशीद
 .  खुर्शीद  अहमद  चलकुू  पुत्र  अली  मुहोम्मद

 «  माजेज  भट  पुत्र  कोजदार  भट
 -  बशीर  अहमद  पुत्र  अहमद
 |  आजाद  खान  पुत्र  अल्फ  खान

 «  अब्दुल  रशीद  दोख  पुत्र  गुलाम  अहमद  शेख

 गुलाम  नवी  लोनी  पुत्र  स्व०  मोहम्मद  सुमान
 «  गुलान  रसूल  शाह  पुत्र  गुलाम  मोहम्मद

 9.  अब्दुल  रशीद  जलटा  उफ  मंजूर  पुत्र  कलीउद्दीन
 10.  मोहम्मद  अमीन  सौफी  पुत्र  सूथन  सौफी

 1].  ग्रुलाम  नवी  छोख  पुत्र  खालिद

 12.  अली  मोहम्मद  मलिक  पुत्र  गुलाम  हसन

 90
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 राज्य  सरकार  द्वारा  दोषी  कमंचारियों  के  खिलाफ  तत्काल  अनुशासनिक  कारंवाई  की  गई  है  ।
 जिला  जम्मू  और  कश्मीर  की  सेवाएं  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  उप-अधीक्षक

 तथा  सहायक  अधीक्षक  को  तत्काल  निलंबित  कर  दिया  गया  है  ।

 सीमा  सुरक्षा  बल  के  एक  कंपनी  कमांडर  तथा  एक  हैड  का  कांस्टेबल  को  भी  इस  सम्बन्ध  में
 तत्कालਂ  निलंबित  कर  दिया  गया  है  तथा  आगे  और  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 नियम  193  कै  अधीन  चर्चा  29  1990

 कुछ  कैदियों  को  देश  के  अन्य  भागों  में  स्थित  जेलों  में  ले  जाय  गया  है  और  हछोष  कंदियों  में  से
 अधिकांश  को  राज्य  से  बाहर  के  जेलों  में  ले  जाये  जाने  की  और  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 भी  ए*  चार्ल्स  :  महोदय  मैं  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हू  ।

 समापति  सहोदय  :  नियमानुसार  आप  प्रइन  नहीं  पूछ  सकते  ।

 अब  हम  नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 झी  पी०  आर०  कुमारमंगलस  :  कया  मैं  एक  अनुरोध  कर  सकता  हू  ।  चू  कि  चर्चा
 के  दोनों  प्रस्तुतकर्ता  अनुपस्थित  हैं--वे  आध्या  कर  रहे  थे  कि  6.00  बजे  तक  पहुंच  अगर
 सदन  सहमत  होता  है  तो  हम  कल  तक  के  लिए  चर्चा  स्थगित  कर  सकते  है  ।

 भरी  नाथ  सिंह  :  मैंने  नियम  193  के  अधीन  इसी  विषय  पर  एक  नोटिस  भी
 दिया  है|

 शी  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  हम  समझते  हैं  कि  नियमों  कै  अधीन  किसी  को  भी
 बोलने  की  अनुमति  नहीं

 समापति  सोहबय  :  जी  सूची  में  अगला  व्यक्ति  बोल  सकता  है  ।

 शी  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  अगर  ऐसा  है  तो  हमें  कोई  एतराज  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  चूकि  प्रस्तुतकर्ता  उपस्थित  नहीं  मैं  श्री  नाथ्  सिंह  को  चर्चा  के  लिए

 बुलाता  हू  ।

 4.58
 नियम  193  के  अधीन  चर्ना

 बंगलोर  में  इण्डियस  एयरलाइस  की  एयरवस  विभाग  का

 बु्घटनाप्रस्त  होना

 शी  भाय्  सिह  :  14  1990  को  बंगसोर  में  इंडियन  एयरलाइस
 की  एयरबस  विमान के  दुघंटनाग्रस्त  होने  के  बारे  में  नागर  विमानन  मंत्री  हवारा  सदन  में  दिए
 गए  वकक्तथ्य  तथा  इससे  सम्बन्धित  मामलों  पर  मैं  चर्चा  आरम्म  करता  हूं  ।

 माननीय  समापति  महोदय  यह  एक  बहुत  ही  दुखद  दुघंटना  हमारे  लिए  रही  इस  एयर
 बस  का  एक्सीडेन्ट  इससे  सिविल  एविएशन  डिपार्टमेंट  और  इस  एयरबस  को  खरीदने  में  यो

 अनियमितताए  हुई  व ेसारी  उजागर  हो  गई  उसकी  कमजोरियां  उजागर  हो  गई  हैं  ।

 माननीय  सभापति  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इस  एयरबस  को  खरीदते  जिस  समय

 इसका  आडंर  दिया  गया  उस  समय  क्या  यह  एयर  बस  तेयार  मेरी  जानकारी  के  अनुस'र
 उस  समय  यह  एयरबस  तेयार  नही  यह  केवल  ड्राइग  बोर्ड  पर  लेकिन  इस  एयरबस  को
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 है  1912  नियम  193  के  अधीन  चर्चा
 ैःःःःःःख

 खरीदने  का  आदेश  उस  समय  दिया  गया  जिस  समय  यह  तैयार  नहीं  पूव॑  में  तय  किया  गया  था
 बोदग  ३75  के  बारे  आई  थिक  मिनिस्टर  विल  करेक्ट  इसको  खरीदा  जाना  था  और  इस
 एयर  बस  के  कपीटीदान  में  दूपरे  बोइग  उनमें  कई  अच्छाइयां  माडनं
 लेटेस्ट  टेक्नालाजी  को  देखते  हुए  इस  वात  को  देखे  बिना  कि  हिन्दुस्तान  में  इस  एयरबस  आपरेट
 करने  लायक  इ फ्रास्ट्रक्यर  एयरपोटंस  पर  है  या  इस  बात  का  ध्यान  किए  बिना  इस  एयर  बस
 को  खरीदने  का  आदेश  दे  दिया  गया  ।

 5.00

 मैं  जानना  बाहूंगा  माननीय  मंत्री  महोदय  से  कि  जिन-जिन  देशों  के  अन्दर  इस  एग्रवस  का  आपरेशन
 हो  रहा  जहां-जहां  ये  चल  रही  आप  सदन  को  जानकारी  देने  का  कष्ट  करें  कि  किन-किन  देक्षों
 ने  इस  बस  को  जिस  समय  फ्रांस  के  अन्दर  यह  एयरबस  प्रशिक्षण  उड़ान  पर  थी  और  इसका
 एक्सीडेन्ट  हुआ  उसके  बाद  किन-किन  कंट्रीज  ने इस  एयरबस  को  खरीदने  के  भाडंर  कैंसिल  किए  भौर
 कसिल  करने  के  लिए  लिखा  ।

 सभापति  जैसे  मुक्के  जानकारी  जिस  समय  इस  एयरबस  को  खरीदने  का  भादेश
 दिया  गया  था  उस  समय  दूसरा  हइजन  था  और  बाद  में  उस  इंजन  को  बदल  कर  का
 इ  जन  लगा  दिया  गया  |  इसको  किस  आधार  पर  एक्सेप्ट  किया  गया  और  ओऔथौरिटी  ने  एक्सैप्ट
 किया  ?  मैं  जानना  भबाहूंगा  कि इस  एयर-बस  से  पहले  757  बोइग  को  खरादने  के  आदेश  दिए  गए
 थे  या  नहीं  ?  उस  समय  सिविल  एवीएशन  की  जो  कमेटी  बोर्ड  उसने  यह  फंसला  किया  था
 कि  बोइग  757  खरीदी  लेकिन  उसके  बाद  हमारे  पूर्व  प्रधान  मन्नी  की  यात्रा  हुई  ।  वे  गए  और
 जब  वे  लौट  कर  वापिस  श्ञायद  नवम्बर  उसके  बाद  फंसला  लिया  सिविल  एवीएशन
 बोड़ं  की  जो  रिकमेंडिंग  कमेटी  जिसने  इस  एयर  बस  को  रिजेक्ट  किया  को  ओवर-रूल  करके
 किस  स्तर  पर  यह  निर्णय  लिया  कि  एयर-बस  ए  320  को  खरीदा  इसकी  जानकारी  सदन  को
 दी  जब  फ्रांस  में  प्रक्षिक्षण  उड़ान  के  दोरान  इसका  क्रेश  हुआ  तो  जिन-जिन  देशों  ने  आदेश  दे
 रखे  थे  इसको  खरीदने  के  उन्होंने  कैंसिल  करने  के  लिये  लिखा  कि  हम  इसको  खरीदना  नहीं
 चाहते  लेकिन  मारत  सरकार  ने  उस  समय  क्यों  नहीं  आडेर  निरस्त  करने  के  आदेश  दिए  ?  क्या

 यह  सही  है  कि  जब  उस  एयर  उड़ान  के  दौरान  क्रैश  हुआ  उसकी  जांच  रिपोर्ट  आयी  उसके  पहले
 हो  इस  एयरबस  को  खरीदने  के  लिए  आदेश  दे  दिए  गए  ?  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार  को  इतनी
 क्या  जल्दी  थी  कि  जांच  रिपोट  आने  के  चाहे  यह  पायत्रट  की  गलती  से  हुआ  या  तकनीकी
 खराबी  से  उसके  जाने  बिना  ही  सरकार  ने  जल्दी  क्यों  आदेश  क्यों  दिए  ?

 ये  सारे  सवाल  ऐसे  हैं  जिनसे  शंका  होती  है  कि  इस  एयरबस  के  खरीदने  में  कुछ  लेन-देन  हुआ
 कमीशन-वाजी  इस  मामले  में  हुई  इसलिए  हम  ज'नना  चाहेंगे  कि  क्या  आप  इसकी  जांच

 करवायेंगे  कि  एयर  क्रद्वै  की  जांच  रिपोर्ट  आने  से  पहले  किस  आधार  पर  आदेश  दिए  इसका
 इंजन  क्यों  सिविल  एवीएशन  की  कमेटी  बनी  हुई  है  उसकौ  रिकमेंडेशनज  को  निरस्त
 करने  के  बाद  किस  ओथोरिटी  ने  किस  आधार  पर  यह  निर्णय  आदेश  दिया  और  इसमें  कितना
 कमिदान  लिया  गया  ?  जब  यह  क्रौद्ा  उसकी  रिपोर्ट  में  कहा  गया  कि  पायलेट  की  गलती  से
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 जानन्म  चाहूंगा  कि  जो  आपकी  डिफरेंट  रिपोर्ट  है उसके  आधार  पर  इस  एयर्क्स  के  क्रैँदा  का  क्या
 कारण  था  ?  में  इसके  अलावा  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  जो  इस  सिविल  एवबिएशन  का
 खराब  हुआ  है--जिसमें  एयरपोर्टंस  की  हालत  खराब  एयरबस  को  आपने  खरीद  लिया

 से।कन  क्या  यह  सही  है  कि  इस  एयर  क्राफ्ट  की  मेंटीनेंस  के  लिए  एयर-कंडीशन  की  जरूरत
 जबकि  हमारे  यहां  धृप  के  अन्दर  क्राफ्ट  खड़ा  रहता  एक  कारण  यह  भी  हो  सकता  है  कि  इसको
 मशीनरी  कैल  हुई  हो  ।  जिसको  किस  क्याइमेट  में  रखना  वह  क््लाइमेट  हमारे  पास  नहीं  है  ।

 इस  एयरबस  को  लेडिग  फे  लिए  एयरपोटटंस  पर  जो  साधन  उपलब्ध  होने  चाहिए  वे  हमारे  पास  नहीं
 उनको  सरकार  इन  सब  चीजों  का  ध्यान  न  रखते  हुए  क्यों  किया  ।  एयरपोर्टंस  पर  उतारने

 लायक  नही  हैं  ।  मगवान  मरोसे  एयरबस  लेडिंग  करते  उनको  सुधार  करने  के  लिए  आपने
 क्या  निर्देश  दिए  और  कौन-कौन  से  कदम  इस  एयरबस  को  खरीदने  से  पहले  हमारे  देश  में

 पायलट्स  को  ठीक  तरह  से  प्रशिक्षण  दिया  गया  और  उन  पायलट्स  को  लेटेस्ट  टैअनीक  के  आघार  पर
 प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  कर  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  कुछ  समय  पहले  वीच-बीच  में  उनको
 प्रशिक्षण  देन  का  काम  होता  है  ।  उनको  बंद  कर  दिया  गया  तो  इसको  वापिस  कब  चालू  किया

 यह  मैं  जानना  चाहूंगा  ।  एुयरबस  को  खरीदन  के  लिए  कौन-कौन  दोषी  पाए  गए  और  कितना  किक
 बैंक  इसकी  जानकारी  के  लिए  क्या  सरकार  एफ.आई.आर  दर्ज  करायेगी  और  लोगों  का  पता

 लक्षायरेमी  कि  कौन  इसमें  इन्डलूज  सभी  लोगों  की  सुई  पूर्व  प्रधान  मत्री  की  ओर  जा  रहो  क्या
 सरकार  यह  बतायेगी  कि  कोई  कितना  बड़ा  आदमी  क्यो  न  हो  तो  वह  कायंवाही  उनके
 क्श्द्ध  दर्ज  करके  सख्त  से  सख्त  कार्यवाही  करनी  जिसने  इन  एयरबसों  को
 क्रीदा  है  और  जिनकी  जानें  गई  हैं  ओर  इन  हत्या  के  लिए  वह  व्यक्ति  जिम्मेदार  हैं  तो  जब  एक
 व्यक्ति  कोई  हत्या  करता  है  तो  उसको  302  में  जेल  में  बंद  करते  हैं  ।  जो  व्यक्ति  इतनी  हत्या  करने

 के  लिए  जिम्मेदार  क्या  सरकार  पता  लगाकर  सख्त  कार्यवाही  करेगी  चाहे  वह  कितना  ही  बड़ा
 आदमी  क्यों  न  हो  क्या  आपने  कोई  सदन  की  समिति  बनाई  उसमें  टंक््नीकल  मेम्बर  को  इन्कलुड
 कर  सकते  इंडियन  एयरलाइन्स  ओर  एयर  इंडिया  के  का्येकलापों  की  खरीदारी
 और  मेन््टीनेंस  में  उनका  आपरेशन  होता  यह  हालत  हो  रही  है  कि  जितनी

 एयरबस  या  एयर  बोईग  ये  ठीक  नहीं  पायलट  की  मर्जी  होती  है  कि  कभी  उड़ाते  हैं  और
 कभी  डिले  करते  हैं  ।  मौसम  को  देखे  बिना  ही  उड़ाकर  ले  जाते  एयरपोरटंस  की  हालत  खराब  है
 और  भगवान  मरोसे  ही  लेडिंग  और  टेक-आफ  प्लेन्स  करते  मैं  मांग  करता  हूं  कि  सदन  समिति
 बनाई  जाए  जो  इण्डियन  एयरलाइन्स  और  एयर  इण्डिया  के  कामों  की  जांच  करें  और  यह  पता
 यैगी  कि  जितने  एयरफोटंस  बने  हुए  हैं  व ेठीक  से  काम  कर  रहे  हैं  या  नहीं  या  इन्स्ट्रमेंटस  ढीक  हैं  या
 खरीद-फरोख्त  के  अंदर  किक-बेंक  है  या  नहीं  और  क्या  इनकी  मेंटीनेंस  ठीक  होती  है  ।  इन  सारी  चीजों
 का  पत्ता  लगाकर  पूरे  रूप  में  ठीक  किया  आज  दूसरी  कंट्रीज  में  मी  प्राईवेट  सेक्टर  से  निकाला
 जाएं  ।  आज  दूसरी  कट्रीज  में  भी  प्राईवेट  सेक्टर  में  होते  आज  हमारे  देश  में  एयर
 इ  डियन  एयरलाइन्स  को  और  टेलीफोन  की  व्यवस्था  को  पब्लिक  संक्टर  में  दे  रखा  जनता  को

 सुविधा  देने  की  बजाय  आज  दुविधा  बनो  हुई  है  ।

 5.10
 सब्वि  हरे  पोछ्ासोन
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 इसलिए  मैं  यह  मांग  करू गा  कि  जो  लोग  प्राइवेट  टैक्सियां  बलाना  चाहते  हैं  तो आप  इण्डियन
 लाइस  और  एयर  इण्डिया  को  बन्द  करके  उसका  निजीकरण  कर  दें  ।  प्राइवेट  सेक्टर  में  देन  से
 टिक्षय  पेदा  होगा  और  अच्छे  हवाई  जहाज  लोगों  की  जिन्दगी  के  साथ  खिलवाड़  नहीं  झेग्रा
 ओर  विमान  समय  से  चलेंगे  ।  आज  समय  पर  कोई  विमान  नहीं  चलता  अधिकतर  विमान  विलम्ब
 से  चलते  हैं  और  आप  कहते  हैं  कि  विमानों  की  कमी  है  ।  आप  कमान  क्यो  नहीं  खरीदते  अमर
 खरीदते  भी  हैं  तो  एयर  बस  खरीदते  हैं  ।  मैंने  आपका  वबतव्य  पढ़ा  था  जिसमें  आपने  यह  कहा
 था  कि  जब  तक  दुघंटना  के  कारणों  को  पूरी  जांच  नहीं  हो जाती  और  पाइलट्स  को  अच्छी  तरह  से
 प्रशिक्षण  नहीं  किया  जाता  तब  तक  हम  इनको  चलाने  की  इजाजत  नहीं  देंगे  ।  मुझे  विश्वास  है  कि
 आप  इसे  यहां  भी  दोहरायेंगे  कि जब  तक  इस  एयरबस  के  सारे  मामले  सामने  नहीं  हम  इसको
 महीं  चलायेंगे  ।  आप  यह  मी  बतायें  कि  इसके  अलावा  इसमें  और  क्या-क्या  कारण  थे  ।

 मैं  फिर  एक  बात  की  मांग  करता  हैं  कि आप  सदन  की  एक  पूरी  समिति  बनायें  जो  इसकी
 जांच  करे  ।  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपनी  बात  को  समाप्त  करता  आपने  समय  इसके  लिए
 मैं  आपका  आमारी  हूं  ।

 भरी  हरी  राबत  :  समापति  बीमार  होने  के  बावजूद  मैं  इसलिए  यहाँ
 आया  जब  मुझे  मालूम  हुआ  कि  इस  चर्चा  को  जिन्होंने  शुरू  करना  गीता  मुखर्जी  जी  वे  यहां
 नहीं  है  |  मैं  जानता  था  कि  मेरे  मित्र  जो  उबर  की  तरफ  बैठते  कई  प्रकार  के  भ्रमों  के  शिकार  हैँ
 और  मैं  उन्हें  यह  बहाना  नहीं  देना  चाहता  था  कि  हमें  इसको  इनीशिएट  करने  में  कोई  सकोच

 नाथू  सिंह  जी  ने  अपनी  बात  में  दो  बातें  कहीं  ।  एक  तो  उन्होंने  कहा  कि  क्यों  नहीं  आप  एयर  इण्डिया
 और  इण्डियन  एयरलाइस  को  डिस्मेंटल  करके  इसे  प्राइवेट  इन्टरप्रोनर  को  दे  जो  आज  की
 सरकार  जिस  सरकार  के  आप  वजीर  मैं  हूं  कि  उनकी  मी  यही  सोच  इसमें
 सोम-नाथ  जो  क्या  सोचते  हैं  यह  मैं  उन  पर  ही  छोड़ता  हूं  ।  मैं  इस  पाइनट  को  यह  कर  समाप्त  करता

 हैं  कि  इस  तरीफे  की  किसी  भी  हरकत  जब  कांग्रंस  के  पक्ष  के  लोगों  ने  इस  क्षंत्र  के  जो
 विधेषज्ञ  हैं  को  पार्ट  टाइम  बनाने  का  भी  विरोध  किया  था  ।  इसको  प्राइवेट  इन्टरप्रोनर  को  देने  का
 सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  ।  क्योंकि  यह  देश  के  लोगों  के लाथ  और  संसद  ने  जो  समय-सपय  पर  बरतें

 कहीं  हैं  उनके  प्रतिकूल  होगा  ।  दूसरा  सुझाव  माननीय  नाथू  सिंह  जी  ने  जो  दिया  उस्काहम  सम्थंन  करते
 आप  इसकी  जांच  फे  लिए  कमेटी  ही  नहीं  जो  आज  की  विषय  वस्तु  है  विवाद  वह  यह

 महीं  है  कि  खराब  कैसे  विवाद  को  वस्तु  यह  है  कि  वंगलौर  में  जो  दुघंटना  हुई  है  उससे  मुतल्लिक्
 बातें  यहां  पर  कही  जा  रही  उनके  साथ  जोड़कर  कई  बातें  और  भी  कही  जा  रही  उघर
 तरफ  से  जो  धीच-थीच  में  कमेंट्स  आ  रहे  ये  मैंने  उनको  भी  सुना  हम  आपको  दाकतनामा  देडा
 चाहते  हैं  कि  दुनियां  की  किसी  मी  कमेटी  को  आप  नियुक्त  करें  कहीं  से  मी  लोगों  को  कछछे
 गंगा  में  घोकर  कावा  के  दर्शेत  कराकर  लाइये  या  उनको  गुरू  प्रन्थ  साहब  के  आगे  मात्रा
 कर  उसकी  पूरी  जांच  कराइये  |  हमें  आज  जो  तकलीफ  है  वह  इस  बात  की  है  कि  जिम्मेदार
 होग  एक  सन्देह  का  वातावरण  खड़ा  कर  देते  हैं  और  उसका  असर  पूरी  इण्डस्ट्री  क ेऊपर  और  उसे
 काम  करने  वाले  लोगों  के  ऊपर  और  विशेषज्ञों  क ेऊपर  क्या  पड़ेगा  इसके  विषय  में  नहीं  सोचते  हैं  +

 279



 नियम  193  के  अधौन  चर्चा  29  1990

 मेरे  सामने  अखबार  को  एक  कटिग  है  जिसमें  लिखा  है  :

 यह  लिखा  है  कि  कैबिनट  निर्णय  करेगी  कि  एयरबसे  चलायी  जायेंगी  या  नहीं  ?

 माननीय  मंत्री  बंगलौर  के  हादसे  के  यदि  मैं  मी आपकी  जगह  होता  तो  आपके  जजबात  को

 समझता  कि  इतने  लोग  मारे  गये  ।  आपने  उस  नेचूरल  रिएक्शन  के  अंतगंत  यह  निर्णय  लिया  कि  हम
 एअरबसों  को  भारत  के  अन्दर  टाईमबिदग  रखे  लेकिन  आपके  नेचूरल  रिएक्शन  के  साथ  और  कई
 बातें  भी  जुड  आज  इंडियन  एयर  लाईन्स  के  पैेजरों  के  मन  में  एक  सदेह  है  कि  अगर  मारत
 सरकार  के  एक  वजीर  ने  यह  कहा  है  कि  जब  तक  जांच  पूरी  नहीं  हो  जाती  है  और  हमको  विध्बास

 नहीं  हो  जाता  है  कि  एअरवर्धी  इसमें  सारे  आस्पेक्ट्स  एग्जामिन  कर  लिए  इभमें  कोई
 रिस्क  नहीं  तव  तक  एयरबस  को  नहीं  चलायेगी  ।  आप  पालिंटिकल  एब्सपट  हो  सकते  हैं  परन्तु
 टेक्नीकल  एक्सपटे  नहीं  सकते  कंबिनट  भी  कोई  टेक्नीकल  एक्सपट  नहीं  आप  एक
 नेतिक  फँसला  ले  सकते  आप  एक  सामूहिक  फंसला  सकते  आप  एक  नीतिगत  निर्णय  ले  सकते

 यदि  आपने  यह  निर्णय  कर  लिया  है  कि  एयर  बस  को  हम  बिलकुल  नहीं  तो

 हम  यही  कहेंगे  कि  एयरबस  इ  डस्ट्री  को  इसे  बेच  डालो  तो  यह  निर्णय  लेने  का  आपको  पूरा  हक  है  ।

 इण्डियन  एयरबस  और  एयर  इंडिया  के  बीच  में  जो  इसको  आपरेट  कर  रहे  उनको  और  सारे

 हिन्दुस्तान  के  पैसेजरों  को  यह  जानने  का  हक  रहे  कि  क्या  एक्सपट  कमेटी  ने  या  टेक्नीकल  कमेटी  ने

 इन  एयरबसों  को  क्लीयर  कर  दिया  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  रह  सकता  ।  जब  तक  आप  वह  बात

 नहीं  कहेंगे  तो  देश  क्या  कहेगा  ?  यदि  आप  कोई  निर्णय  करेंगे  या  केत्निट  करेगी  तो  उसका  संदेह
 बता  रहेगा  कि  एयरबस  में  कोई  टेक्नीकल  डिफंक्टस  तो  नहीं  जिसके  कारण  यह  हादसा  हो  गया  ।

 अब  सवाल  आपके  सामने  है  कि  हर  दिन  करीब  तीन  साढ़े  तीन  करोड़  रुपये  का
 चाटा  इ'डियन  एयरनाईनस  को  उठाना  पड़  रहा  उसका  दवाब  आपके  ऊपर  और  बढ़ता  जायेगा  ।
 मगर  इन  सारो  चीजों  पर  होना  तो  यह  चाहिये  था  कि  यदि  आप  इसको  चलाने  का  फैसका  करते  हैं
 तो  मैं  आपसे  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  इसकी  पूरी  हिस्ट्री  पुरी  बंक  ग्राउण्ड  आपको  बतानी
 आख़िर  इस  एयरक्राफ्ट  की  टेननीकल  साऊ  डनेस  कितनी  इसे  देश  के  लोगों  के  सामने  ब्लीयर  करना

 आज  कई  देश  जिनमें  यू०  एस०  प्रेट  ब्रिटेन
 इंडिया  शामिल  को  एयरबस  की  एयरवर्धीनेस  का  सटिफिकेट  दिया  जा  चुका  है  और  इस  मामले
 में  फैडरल  एवीएशन  अथारिटी  जो  कम्पीटेंट  अथारिटी  जो  उस  देश  की  सर्वोच्च  संस्था  इस  विषय
 में  जानकार  एक्सपर्ट  उस  एयरबस  इ डस्ट्री  से  कम्पीटीशन  जहां  तक  मेरी  जानकारी
 क्योंकि  मैं  इस  क्षेत्र  का  जानकार  नहीं  वह  इडस्ट्रो  यू०एस०  इ  डस्ट्री  है  और  यह  जो  बाडी  यह
 मी  यू०  एस०  बाडी  तो  एक  तरफ  इनके  कम्पटीशन  के  बावजूद  भी  फंडरल  एविएशन  अथारिटी  ने
 इस  क्राफ्ट  को  अप्रने  वहां  अनसेफ  डिक्लेयर  नहीं  किया  यदि  अनसेफ  डिग्लेयर  किया  तो

 युनाइटेड  स्टेट्स  कीक्षरकार  इसको  एयर  वरदीनेंस  का  सर्टिफिकेट  नहीं  देती  ।  उन्होंने  भी  इसकी
 एयरवरदीनस  के  विषय  में  कोई  सन्देह  जाहिर  नहीं  किया  रहा  सवाल  हमारे  यहां  जिस
 समय  हमने  इनको  खरीदा  था  उस  वबत  ये  सारी  प्रोसेस  पूरी  की  गई  या  यह  बतान  की  सारी
 जिम्मेदारी  आपकी  है  ।  लेकिन  मैं  आपसे  यह  आग्रह  करनाਂ  चाहूंगा  कि  हमारे  पास  क्या  कोई  एसी

 कम्पीटेण्द
 गा

 है  जिस  तरछ  से  कि  फंडरल  एवबीएशन  अयारिटी  थू०एस०  को  जिसके  पास  सादे
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 टै॥नीकल  साज-साधन  मौजद  जो  इस  तरह  की  परचेजेज  की  डिटेल  में  जा  उमके  आस्पैश्टस
 को  एग्जामिन  कर  सके  ओर  उसके  बाद  अपने  देश  के  अंदर  ये  चलाई  जाएगी  या  नहीं  चलाई
 इसके  फंसले  पर  सरकार  को  राय  दे  सके  ?  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  आपके  पास  डायरेक्टर
 जनरल  खिक्लि  एविएशन  के  यहां  एक  छोटी-सी  सेल  है  और  वह  सेल  भी  कुछ  नहीं  करती  वह
 सैल  पहले  जो  जानकारियां  जो  एयर  वर्दीनेस  के  विषय  टेक्नीकल  आस्पैक्ट्स  के  विषय
 इ  डस्ट्रीज  आपको  जानकारी  देती  उनको  कम्पायल  करके  उमको  इवंल्यूएट  उस  जानकारी  को
 और  सरकार  के  परचेज  कमेटीज  के  सामने  रखने  का  काम  करती  यह  केवल  के
 विषय  में  ही  नहीं  हुआ  बल्कि  जब  हमने  बोइग  खरंदे  थे  उसमें  भी  हुआ  मेरे  मित्र  उधर  से
 उठ-उठ  कर  यठी  कहते  हैं  कि  यह  क्या  इसकी  जांच  होनी  टंक््नीकल  जांच  तो  राजीव
 गांधी  निकलेगा  |  मैं  कहता  हूं  यह  सवाल  राजीव  गांघी  का  नहीं  है  ।  हमारे  देश  के  बड़े-बड़े  नौकरशाह
 जो  उसमें  जिसमें  वित्त  मंत्रालय  से  लेकर  सारी  मिनिस्ट्रीज  के  रिप्रजेटेटिव्स  यह  उन  सारे  लोगों
 का  स/मृहिक  फंसला  उस  सामूहिक  फंसले  के  बाद  किस  से  ख  किस  से  नहीं  खरीदना
 यह  फैसला  निश्चित  तौर  पर  राजनीतिक  फंसला  होता  है  और  यह  फंमला  करत  का  हर  सरकार  को

 हक  है  और  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमने  जब  अपनी  इंडियन  एयरलाइस  स्टार्ट  पब्लिक  सैक्टर
 में  की  तो  दो  जहाजों  से  शुरूकी  थी  और  उनको  हम  धीरे-धीरे  खरीदते  रहे  इसी  बाडी  ने

 के  विषय  में  राय  दी  है  और  उस  बाडी  की  राय  पर  खरादे  गए  अगर  हमारे  टाइम  में
 खरीदी  हुई  चीजों  पर  सन्देह  तो  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  जनता  राज  उस  समय  भी  बोईग
 खरीदे  गए  और  यही  सारी  यह  सारी  प्रक्रिया  अपनाई  गई  तो  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन  प्रक्रियाओं  में  जो  1977  और  1980  की  खरीद  में  अपनाई
 उनमें  क्या  आपको  कहीं  पर  कोई  फर्क  नजर  नहीं  आता  है  ?  मैं  आपसे  आध्रह  करना  चाहता  हूं
 वर  कि  कुछ  चीजें  अखबार  कई  लोग  ऐसे  होते  कई  पार्टीज  ऐसी  होती  हैं  जो  इटरेस्टेड  होती

 व ेलीक  करती  रहती  हैं  और  छपवाती  रहती  जैसे  मिनिस्ट्री  ने  बहुत-मी  कुछ  ऐसी  चीजें  लीक
 करनो  शुरू  कोटिंग  और  मैं  उसकी  टैक्नीकल  चीजें
 नहीं  जानता  जो  एक  गांव  का  गवाड़ी  आदमी  वह  जितना  समझ  सकता  मैं  उसके

 अनुसार  ही  कह  रहा  मैं  तो  गांव  का  सीधासादा  आदमी  आप  तो  जानते  हैं  कि  मैं  उस  प्योर
 गांव  के  गंवाड़ी  आदमी  की  तरह  से  इन  चीजों  का  नाम  ले  रहा  तो  मैं  केवल  इतना  ही  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  मिनिस्ट्री  ने  क्योंकि  आपके  पायलट  गिल्ड  के  इ'डस्ट्रीज  के  आपके
 डिपार्टमेंट  के  मिनिस्ट्री  क ेअपर  आरोप  लगा  रहे  थे---साहब  तैयारी  तो  न  एयर  स्ट्रेप
 तंयार  न  नैर्वगेशन  सिस्टस  तैयार  न  आपके  पास  उसके  लिये  टेक्नीकल  सारी  एक्सपर्टीज
 न  उसके  लिये  हैंगर  कोई  भी  चीज  त॑यार  नहीं  थी और  आप  ले  इस  तरह  की  बात  पायलटों
 के  द्वारा  कही  गई  और  आप  उसका  जवाब  देना  चाहते  तो  आपको  मैं  क्योंकि  आप  उप
 जैशन  को  प्रजाइड  कर  रहे  उस  आर्गेनाइजेशन  के  कुछ  लोगों  टाइम  पर  कुछ  चोजें  लीक

 उन्होंने  कहा  इसमें  ऐसा  पायलट  की  गलती  से  हुआ  इतनी  नीचे  तक  आ  गया  यह  वह
 फलां  चीज  आदि  |  मेरा  मतलब  तो  यह  है  कि  यह  इम्प्र शन  मैं  नहीं  कहता  कि  पायलष्ट

 की  गलती  या  बताई  गई  उन्होंने  जो  इम्प्रेशन  देने  की  कोशिश  की  बह  यह  देने  की  कोशिश
 को  है  कि  उस  का  सिस्टम  पूरी  तरह  से  ठीक  काम  कर  रहा  वह  कुछ  पहले  ही  एक  आधारित
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 सीमा  से  ज्यादा  नीचे  हो  उसका  मैनुवल  हैंडलिग  का  जो  सिस्टम  था  वह  जिस  ऊंचाई  से

 ,  उठ  सकता  था  वह  किसी  कारणवश  नहीं  उठ  ऐसा  इम्प्र शन  दिया  गया  ।  इसका  पूरा
 लबाव  मेरे  जैसा  मोटे  दिमाग  का  आदमी  नहीं  समझ  सका  है  ।  यह  पायलट  साहब  से  गलती  नहीं
 राजेश  पायलट  की  बात  नहीं  कर  रहा  मैं  को  बात  कर  रहा  हूं  ।  इसी  विषय  में  आपका  एक
 जरनल  था  जो  कि  शायद  आपको  छोड़  गया  है  ।  ऐसे  लेख  बृद्धिजीवी  लोग  भी  लिखते  रहते  हैं  ।  उन्होंने
 लिखा  था  कि  एक  व्यक्ति  थे  मिस्टर  जंग  और  वह  कमेटी  से  संबद्ध  रहे  उन्होंने  चाहा  था  कि  बोईग

 एयरक्राफ्ट  खरीदे  इसकी  उन्होंने  सिफारिश  भी  की  थी  लेकिन  किसी  कारणवश  के
 विषय  में  फँंसला  हो  इस  पर  उन्होंने  कमेटी  छोड़  उन्होंने  लेख  लिख  कर  अलग  कार्नर
 उसको  देने  की  कोशिश  की  ।  आपने  इस  संबंध  में  जो  राम  दरस  कमेटी  नियुक्त  की  मैं  उसके  विषय
 में  आपसे  इतना  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  क्या  उसमें  आपके  पास  कोई  हतने  जानकार  आदमी
 टेबनीकली  कम्पीटेन्ट  व्यक्ति  थे  जो  एयरक्राफ्ट  का  इवे  ल्यूएशन  कर  सके  और  टैब्नीकल  फ्लट्स
 को  देख  जो  यह  भी  देख  प्षकें  कि  इसको  किस  तरह  की  नेवीगेशन  फंसिलिटी  की  जखझूरत  है  ?
 यदि  तो  मैं  आभ्रह  करना  चाहुंगा  कि  इस  कमेटी  के  जो  मिनट्स  हैं  इसके  डेलिवरेशन्स  उसको
 आप  बताये  ।  जब  तक  उन  डेलिवरेशन्स  को  नहीं  उसके  डिटेल्प़  नहीं  बतायेंगे  यह  शंकायें
 शांत  होने  वाली  नहीं  हैं  ।

 मैं  किसी  अखबार  में  पढ़  रहा  था  हि  उनके  एयर  क्राफ्ट  तैयार  पड़े  ।  हम  उनका  कॉन्टैक्ट
 समाप्त  कर  सकते  हैं  या  नहीं  कर  सकते  हैं  उसके  विषय  में  क्या  लीगल  पोजिशन  यह  आप  हमें
 बतायें  ।  इतने  बड़े  मसले  में  जो  चीजें  सम्बद्ध  हैं  उसके  विषय  में  प्रारम्भिक  कमेटी  बनायी  गई  मैं
 न्यायिक  जांच  की  बात  नहीं  कर  रहा  मैं  चाहता  हूं  कि  राम  दास  कमेटी  के  डेलिबरेशन्स  के  बारे  हमें
 आप  बताने  की  कृपा

 मैं  दो  बातों  और  कहना  चाहता  हूं  ।  लोक  सभा  में  30  नवम्बर  1988  को  एक  बहस  हुई
 उस  बहस  के  उत्तर  में  तत्कालीन  नागरिक  विमानन  मन्त्री  ने  बड़े  साफ  शष्दों  में  कहा  कि  एक  हमारी
 एक्सपर्ट  कम्ैटी  बनेगी  जो  मैंनर्टेंस  एस्पैक्ट  को  जो  एयर  वर्दीनैंस  को  डिटरमाइन  करने  वॉली  एथॉरिटी
 है  उसकी  काम्पीटेंस  मतलब  हवाई  जहाज  उड़ाने  लायक  क्या  क्या  इसकी  सीमाएं
 क्या  इसके  विषय  में  जांच  करने  वाली  इसकी  एथारिटी  मैं  30  1988  की  बात  कर
 रहा  हूं  ।  कहा  था  कि  हम  एक  हाई  लेविल  कमेटी  नियुक्त  करेंगे  और  इस  कमेटी  की  जो  भी  फाइण्डिग्स

 उनको  इन  टोटो  लागू  करंगे  क्योंकि  उस  दिन  भी  पक्ष  और  विपक्ष  दोनों  त*फ  के  सदस्य  इतने  हौ
 एजीटेटिड  आप  तो  सौमाग्यशाली  हैं  कि आपको  देखकर  लोग  कटु॒  नहीं  हो  पाते  हैं  लेकिन  उनको
 काफी  कटुता  का  सामना  करना  पड़ा  था  और  उन्होंने  उस  समय  बिल्कुल  साफ  शब्दों  में  कहा
 बल्कि  सोमनाथ  दादा  जैसे  आज  सिर  हिला  रहे  शिवराज  जी  से  उस  दिन  सोमनाथ  दादा  ने  सिर
 हिलाकर  कहा  था  कि  इसको  आप  इन  टोंटो  लागू  करेंगे  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  इन  टोटो  लागू मैं  आपसे  यह  जानना  चाहता  हुं  कि आखिर  यह  कमेटी  इस  कमेटी  की  कुछ  फाइण्डिंग्स
 हैं  या  नहीं  और  अगर  हैं  तो  ववा  फ!इण्डिग्स  हैं  और  क्या  इनको  लागू  किया  गया  या  तो  आप
 कहते  कि  यह  कमेटी  बेकार  की  कमेटी  इसका  कोई  काम  नहीं  था  या  आप  कहते  कि  उसने
 हुछ  काम  को  र्किमेण्डेशंस  को  हैं  तो

 उनको  क्या-क्या  रिकमेण्डेदांस  क्योंकि  उसकी  जानकारी  होनी
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 हम सब लोगों का सारे देश का आक्रोश एयर इण्डिया के साथ भी है और इण्डियन एयर लाइन्स के साथ मी है बल्कि हम वायुदुत की जो सराहना करते हैं वह इसलिये कि उन्होंने अपने सीमित साधनों के साथ बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है लेकिन एयर इण्डिया की कोई टाइमिस्स इण्डिपत एयर ल इस की स्थिति दिन प्रति दिन इतनी बिगड़ती चली जा रही है कि पिछले दिनों तो हालत कुछ सुध री 4-6 महीने पहले लेलिन आज फिर वही हालत हो गयी है । खट्टर का कुर्ता पहन कर : | डेढ़ साल पहले जब कांग्रेस की हुकूमत पार्टी में हरीश रावत भी उस समय भी यह हानत थी कि खट्टर का कुर्ता पहन कर एयरपोर्ट पर टरमिनस पर जाना बहुत मुश्किल काम हो गया लोग हमारी तरफ बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते आज भी वही हालत पैदा हो गई आज भी कोई नहीं कह सकता व्यवधान ; किशोर बाबू पटना के रहने वाले आप कमी टाइम पर गये हो तो मैं आपके सौभाग्य की तारोफ करना चाहूंगाਂ एक साननोय सदस्य : अपनी सदस्यता के बारे में आपने जो कहा है कि मैं जिसका सदस्य मैं उसका स्वागत करता हूं । आप इधर कब आ रहे हैं ? श्री सोमनाथ चटर्जो : क्या एण्टी डिफेक्शन लो बना दिया है । श्री हरीश रावत : असल में आपको हमको धन्यवाद देना चाहिए कि हम ऐसा लॉ बनाकर गये कि उधर की सरकार गिरते से बच नहीं तो इतिहास में पहली केजुअलटी यदि हमने ऐसा लॉ नहीं बनाया होता तो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार की होते जा रही थी तो आपको तो हम लोगों को इसके लिये धन्यवाद देना चाहिए । मैं आग्रह करना चाह रहा था कि जो एक्सपट कमेटी आपने बनाई उस १मेटी की रिपोर्ट के विषय में आप कया कुछ कदम उठान जा रहे जो सेफ्टा स्टंण्डडं के त्रिषय में कहा उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं ओर सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद की जो दु्भग्यशाली हवाई दुघेटना हुई उसके बाद भी हम से यह कट गया था कि सेफ्टी स्टंण्डर्ड के विषय में हम इवेल्यूएशन कर रहे हमने कमेटी बना दी है और उम्रकी जो रिपोर्ट उसको भी हम पूरी तरह से लागू करेंगे और सदन को ओर देश के लोगों को उसकी जानकारी देंगे । मैं आपसे आ ग्रह करना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आई है और जहां तक मेरी जानकारी अमी तक उस रिपोर्ट का उसका मूल्याँकन मी आपके मन्त्रालय के द्वारा नहीं किया जा रहा बानी करके उसमें जो कुछ कहा गया उसकी जानकारी देन कं कृपा मैं मंनपा:र प्लानिंग के विषय में भी माननीय मन््त्री जी का ध्यान आक्ृष्ट करना में जे० आर० डी० टाटਂ की अध्यक्षता में जो कमेटी थी । प्लानिंग कमीशन ने शायद वह कमेटी बनवाई थी एविएशन बाई दि टनें ऑफ दिस संन्चु रीਂ और इसमें उन्होंने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के में कर से कम इस सदन में चर्चा करवा दीजिये क्योंकि आपकी मे नपावर सेफ्टी हवाई उनकी लेंथ इत्यादि के ब्रिषग्न में इससे और ज्यादा जानकारी और किसी चीज से नहीं मिल सकती कम से कम उसको 283 ;. ध
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 हाउस  के  सामने  लाकर  एक  डिस्कशन  इनीशिएट  करवा  दीजिए  क्योंकि  देश  का  करोड़ों  रुपया  बर्बाद

 हो  रहा  हिन्दुस्तान  की  अमल्य  जानें  जा  रही  कई  माँ  बहनों  की  मांगों  का  सिन्दूर  पुछ  रहा  है
 *'  कब  से  का  सवाल  नहीं  यह  जब  भी  हो  रहा  है  दुर्माग्यशाली  है  और  इससे
 भी  बड़  दुर्माग्यश।ली  बात  यह  है  कि  आप  उसको  राजनंतिक  चद्मे  से  देखने  की  को  छिक्  कर  रहे  हैं
 ओर  मैं  एक  बात  साफ  तौर  पर  कह  देना  चाहता  हूं  कि  मगवान  न  करे  लेकिन  कोई  गारण्टी  नहीं  है
 कि  किस  सरकार  के  साथ  दुघंटनाएं  होगीं  और  किस  सरकार  के  साथ  दुघंटनाए  नहीं  उस  पहलू
 को  ध्यान  में  रखकर  किसी  बात  को  राजन  तिक  टोका-टाकी  चलती  रहती  फुलझड़ियां  भी
 चलती  रहती  बातें  भी चलती  रहती  आप  अपने  एगल  से  बात  हम  अपने  ऐंगल  से  बात

 कहेंगे  लेकिन  जो  हकीकत  उस  हकीकत  को  झुठलाया  नहीं  जा  सकता  सिविल  एविएशन
 मिनिस्ट्री  हमेशा  इस  बात  को  टालने  की  फिक्र  में  रही  है  और  हमेशा  सिविल  एविएशन  मिनिस्ट्री  के
 अन्दर  टंक्नीकल  चाहे  वह  एयर  इण्डिया  का  इण्डियन  एयर  लाइस  का  उनके  बीच  में
 ओर  मन्त्रालय  के  लोगों  के  वीच  में  झगड़ा  रहा  आपकी  सरकार  तो  बहुत  ही  जल्दी  निर्णय  लेने
 वाली  खुली  सरकार  है  ।  इतनी  खुली  साबित  हुई  है  कि  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  कर्मचारियों  का
 मोरेल  धीरे-धीरे  गिरता  जा  रहा  उनका  मनोबल  गिरता  जा  रहा  इसके  अलावा  टक्नीकल
 स्टाफ  ओर  मेनेजमेट  के  बीच  का  झगड़ा  अपनी  जगह  पर  बकरार  है  ।

 अधिष्ठाता  जिस  समय  पायल्टस  को  ट्रंनूड  विया  गया  तो  इन्जीनियर्स  को  भी

 ट्रेन्ड  करने  की  बात  ताकि  को  आपरेट  करवाया  जा  सके  ।  उसमे  इन्जीनियर्स  कुछ  और
 ज्यादा  फंसिलिटी  चाहते  ये  मैनेजमेंट  और  उनका  झगड़ा  चलता  आप  लोगों  ने  चुनाव  के
 समय  में  भी  और  चुनाव  के  बाद  भी  तत्काल  आश्वासन  दिया  कि  हम  आपकी  समस्याओं  का  निराकरण
 कर  दे  लेकिन  न  तो  उनकी  समस्या  ओं  का  निराक-ण  किया  और  उनकी  समस्यायेਂ  अपनी  जगह  पर
 बनी  हुई  आपकी  स्थिति  आज  इस  हालत  में  पहुंच  गई  है  कि  आप  पार्ट-टाइम  एम  डी  से  इण्डियन
 एयर  लाइन्स  का  काम  चला  रहे  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  उस  इष्डस्ट्री
 के  मनोबल  को  बढ़ाने  के  लिए  दो  काम  जल्दी  कर  दीजिए  ।  एक  काम  तो  आप  यह  करवा  दीजिए  कि
 इस  जहाज  के  विषय  में  जितनी  भी  जानकारियां  आप  वास्तव  में  खुली  सरकार  साबित  इसकी
 पहल  करवा  दीजिए  ।  इसके  विषय  में  कोन-कौन  सी  चीजें  देश  से  छिपाई  गई  कहां-कहां  पर
 गलतियां  की  गई  उनकी  सारी  जानकारी  देने  का  कष्ट  करे  ।  इसके  साथ  ही  एक  बात  ओर  जोड़
 कर  कहिएगा  कि  इसमें  राजनीति  न  यदि  आपने  जहाज  के  मामले  में  मी  राजनीति  की
 तो  जिन्दगी  के  मामले  में  भी  राजनीति  हो  आप  मेहरबानी  करके  इन  सारी  बातों  को
 राजनीतिक  चश्मे  से  न  देखकर  एक  परिवार  के  मुखिया  के  तोर  सिविल  एविएशन  मिनिस्ट्री  के
 इणष्डियन  एयर  लाइन्स  के  परिवार  के  मुखिया  के  तोर  बताने  का  कष्ट  करे  ।  सवाल  इस  बात  का
 नहीं  है  कि  किस  सरकार  के  समय  में  प'चेज  किया  सवाल  इस  बात  का  जुड़ा  हुआ  है  कि
 कौन  से  लोग  और  कौन-कौन  से  हमारी  टेक्नीकल  कौन-कौन  से  ऐसे  दिग्गज  सोग  जुड़े  हुए
 हैं  ,  जिन  लोगों  ने  इवेल्युएशन  प्रोसेस  से  लेकर  खरीद  प्रोसेस  तक  हाथ  बंटाया  उन  सारे  लोगों
 के  ऊपर  आक्षेप  लबाने  का  कोई  हक  नहीं  बनता

 दूसरी  बात  जितका  में  आपके  माध्यम  से  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  आष  में  साहस
 उनका  मसोबल  बढ़ाने  के  तो  मेहरबानी  करके  यदि  आपको  जांच  ही  करवानी  है  तो  दुविया  की
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 एक  सर्वोच्च  संस्था  जिसके  विषय  में  मैंने  जिक्र  उस  संस्था  से  इसकी  जांच  करवा  दीजिए  ।
 मैं  फंडइ्ल  एविएशन  अथारिटी  की  बात  कह  रहा  हूं  ।  क्योंकि  उस  देश  के  साथ  बसे  भी  आपके  ताल्खुकात
 अच्छे  जापके  नहीं  आपकी  सरकार  से  मेरा  मतलब  है  ।  उस  संस्था  से  वेसे  मी  आप  नॉन-आफिशवल
 जांच  करवा  लेते  हैं  कई  बातों  तो  हम  तो  आपसे  आग्रह  करते  हैं  कि  आप  आफिशियल  इसकी
 जांच  करवा  लीजिए  ।  उस  सर्वाच्च  संस्था  से  जांच  करवाने  के  बाद  इस  जहाज  के  विषय  में  कि  क्या
 पोजीशन  उसको  स्पष्ट  करने  की  क्पा  क्योंकि  जब  आप  स्थिति  को  स्पष्ट  नहीं  तब  तक
 लोगों  के  मनोबल  पर  दुष्प्रभाव  पड़ेगा  ।  उससे  ज्यादा  दुष्प्रभाव  उन  लोगों  के  ऊपर  पड़ेगा  जो  इस  जहाज
 से  यात्रा  करने  वाले  लोग  साथ  ही  साथ  उस  इन्डस्ट्री  के  स्वास्थ्य  को  भी  नुकसान  पहुंचे गा
 बहयक  भ्रमां  के  कारण  |  जो  करोड़ों  रुपयों  का  घाटा  हो  रहा  है  उसकी  जिम्मेदारी  किसके  ऊपर

 इसके  विषय  में  भी  कृपया  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  की  कृपा

 ]

 झो  असमस  दत्त  :  दुर्भाग्य  से  एक  हृदय  विदारक  दुघंटना  हुई  थी

 और  हमें  युवा  मंत्री  के  प्रयाक्षों  की  प्रशसा  करनी  चाहिए  जिन्होंन  दुघंटना  के  बाद  तुरन्त  कार्यवाही
 की  ।  उन्होंने  न  केवल  यह  सुनिश्चित  किया  कि  जख्मी  हुए  लोगों  को  चिकित्सा  सुविधा  प्राप्त  हो और

 मृतकों  के  रिइतेदारों  क ेलिए  कुछ  किया  जाए  बल्कि  दुर्घटना  वाले  दिन  ही  कई  जांच  कायें  भी  आरम्भ

 कराए  ।  एक  इस्पेक्टर  की  नियुक्ति  अर्थात्  डी०जी०सीं०ए०  के  एक  अधिकारी  की  दुघंटना  वाले  दिन

 अर्थात्  14  तारीख  को  ही  नियुक्तित  की  गई  |  फोकपिट  वांयस  रिकार्डर  और  डी०  एफ०  डी०  और
 भी  प्राप्त  कर  लिया  गया  और  डी०  एफ०  डी०  आर»  को  डिकोडिंग  के  लिए  विदेश  में  भेजा  गया  तथा

 लिप्यन्तरण  करने  क ेलिए  सी०  वी०  आर०  भी  लिया  उसी  दिन  कर्नाटक  के

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  अध्यक्षता  में  जांच  कराने  की  घोषणा  की  यद्यपि  इसे  थोड़ा
 बाद  में  किया  गया  था  ।  एयर  मार्शल  एस०एस०  शामदास  की  अध्यक्षता  में  हवाई  जहाज  की

 सुरक्षित  उड़ान  के  लिए  इन्डियन  एअरलाइन्स  की  तैयारी  का आकलन  करन  के  लिए  तकनीकी  समिति

 गठित  की  गई  थो  ।  निःसंदेह  यह  कदम  देर  से  उठाया  गया  इस  कदम  को  सरकार  द्वारा

 इन  हवाई  जहाजों  की  भारत  में  इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  उड़ान  शुरू  करने  से  पतले  उठाया  जाना

 चाहिए  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया  और  सरकारी  इन्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  इच

 हवाई  जहाजों  को  यात्रियों  के  लिए  इस्तेमाल  करके  पिछली  सरकार  लोगों  की  सुरक्षा  के  प्रति

 वाही  के  लिए  जिम्मेदार  ऐसा  क्यों  हुआ  ?  यह  सरकार  जल्दी  में  क्यों  थो
 ?  इससे  हम  सभी  को

 लगता  है  कि  सरकार  ने  इन  हवाई  जहाजो  को  खरीदने  में  और  उड़ाने  में  जल्दी  थी  '  ऐसा  लगता

 है  कि  सरकार  ने  इन्हें  खरीदने  अथवा  करार  करने  में  जल्दबाजी  थी  ।  मैंने  ऐसा  इसलिए  कहा  कि

 1981-82  2  में  इन्डियन  एअरलाइन्स  आयोजना  ग्रूप  ने  यह  निष्कर्ष  निकाला  कि  इन्डियन  एअरलाइन्स
 को  और  बहुत  से  हवाई  जहाजों  की  अआवद्यकता  थी  क्योंकि  प्रत्येक  पांच  वर्षों  में  यातायात  दुगना  द्दो
 जाता  उन्होंने  प्रतिवर्ष  12  प्रतिष्यत  की  वृद्धि  दर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हवाई  जहाज
 दने  की  सिफारिक्य  की  थो  |  यह  स्थिति  1981-82  में  थी  ।  उस  समय  उपलब्ध  विमानों  का  मूल्यांकव
 करने  के  किए  एयरमाल  दिलबाब  सिंह  की  अध्यक्षत्रा  में  एक  समिति  मठित  की  गई  समिति  ने
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 चार  हवाई  जहाज  का  मूल्यांए्न  करने  के  बाद  सामने  या  में  अपनी  रिर्पोट  दी  थी  ।  ये  चार

 हवाई  जहाज  थे--फोकर  जाना  ब्रिटिश  एरोस्पेस  बोइंग  757  और
 थी  जो  जिन्हें  उस  समय  एयर  इन्डिया  द्वारा  इस्तेमाल  की  जी  रही  इन  हवाई  जहाजों  की  क्षमता
 जानने  और  यातायात  के  स्वरूप  और  अन्य  समो  तकनीकी  आवश्यकताओं  की  जांच  करने  के  बाद  इस
 उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति  ने  एक  हवाई  जहाज  को  चुना  ।  था  में  यह
 की  गई  थी  और  के  में  ही  बोइंग  को  एक  आशय  पत्र  जारी  किया  गया  था|  |  लेकिन  उसके  बाद
 बोइंग  खरीदन  के  सम्बन्ध  में  विलम्ब  होता  रहा  ।  लोग  हैरान  थे  कि  आगे  बात  क्यों  नहों  बढ़  रही  ।

 में  एअरबस  उद्योग  से  एक  पेशकश  आयी  जो  हवाई  जहाज  20  के  सम्बन्ध  में  थी  ।  उस
 समय  तक  इस  किस्म  का  एक  भी  विमान  बनकर  बाहर  नहों  आया  था  केवल  डिजाइन  तैयार  हुआ
 था  ।  जसे  ही  पेशकश  आई  उसे  सीधे  ही  प्रघ्ान  मन्त्री  जी  को  भेज  दिया  गया  ।  यदि  मैं  कहीं  गलत  हूं
 तो  मुझे  बता  दिया  जाये  । और  यह  सरकार  के  या  प्रधानमंत्री  के  अनुदेश  के  अनुमार  मैं  नहीं
 जानता  ।  प्रधानमन्त्री  के  कार्यालय  से  यह  पेशकश  इंडिवन  एअरलाइन्स  को  भेजी  गयी  ।  इन्डियन  एअर-«
 लाइन्प  ने  इस  हवाई  जहाज  फ्री  पेशकश  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  ईःपघ्रता  से  एक  सेलਂ
 का  गठन  किया  जबकि  इस  हवाई  जहाज  का  केवल  डिजाइन  तैयार  हुआ  इस  तकनीकी  सेल  के

 प्रमुख  इन्डियन  एअरलाइन्स  के  एक  आंधकारी  कंप्टन  बी०  के०  मसीन  थे  अगर  मैं  गलत  नहीं  कह  रहा
 हूं  तो  वह  मूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  के  फ्लाइग  इस्ट्रक्टर  थे  ।  इसी  तरह  मूतपूर्व  प्रधानमन्त्री  के  ऐसे  दो

 भूतपूर्व  फ्लाइग  इंस्ट्रक्टर  इन्डियन  एअरलाइन्स  में  उच्च  अधिकारी  के  पद  पर  थे  |  एक  चेयरमंन  थे
 और  दूसरे  प्रतरन्ध  निदेशक  थे  और  तं।सरे  कंप्टन  बी०  के०  भसीन  इस  सेल  के  अध्यक्ष  थे  ।  इस  सेल  ने
 शीघ्र  हां  निष्कष  निकाला  कि  यह  हवाई  जहाज  मारत  में  उड़ान  के  लिए  उचित  इस  मामले  की
 जांच  करने  के  लिए  दिलवाग  सिंह  समिति  को  नहों  भेजा  गया  ।  इन्डियन  एअरलाइन्स  के  पास  इस
 मामले  की  जांच  के  लिए  दिलबाग  सिंह  समिति  को  भेजने  का  विकर्प  था  लेकिन  उसको  नहीं
 भेजा  गया  ।  अतः  स्वाभाविक  हो  इसमें  शंकाएं  उत्पन्न  हो  में  यह  प्रक्रिया  शुरू  हुई  थी
 और  इसकी  समाप्ति  समझौते  पर  हुई  ।  तत्पश्चात्  बोइंग  के  सम्बन्ध  में  आशय  पत्र  जारी  किया  गया  ।
 बोइग  कम्पन्ती  ने  अन्य  विमानों  के  सम्बन्ध  में  एक  नई  पेशकश  दी  थी  जिसे  स्वीकार  नहीं  किया
 मा  .986  को  एक  समझौता  हुआ  क्योंकि  इसो  महीन  बोफा्स  से  भी  एक  समझौता  हुआ  था  ।
 भारत  सरकार  क  दो  मंत्रालय  मार्च  में  समझौते  सम्पन्त  करने  के  लिए  एक  दूरूरे  से  प्रतिस्पर्घा
 कर  रहे  थे  ।  ः

 थी  ए०  चार्ल्स  :  तत्कालीन  वित्त  मंत्री  कौन  थे  जिन्होंने  स्वीकृति  दी  थी  ?
 )

 शी  अमल

 दत्त : कुछ बातें बाद में सामने आएंगी । मेरे विचार से समझौते को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए जिससे कि हम पता लगा सकें कि वास्तव में क्या हुआ मुझे यह बताया गया है कि समझौते में यह शर्तें थी कि भारत को अप्रैल और जून के बीच हवाई जहाज भेज दिये जायेंगे । उन््तीस विमानों के लिए समझौता हुआ था और समझौते में ओऔरं॑ विमाग खरीदने के बारे में विकल्प खण्ड अन्त्विष्ठ अप्रौल में मारत में पहले विमान लाये जाने थे लेकिन समिति ने में यह कहा थां कि इन्डियन बेड़ा " 286*-
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 प्रत्येक  पांच  वर्षों  में  दुगना  हो  जायेगा  ।  मैं  इस  प्रकार  के  निवेਂ  का  समर्थन  नहीं  कर  रहा  हु  लेकिन
 समिति  ने  ऐसा  कहा  था  और  इन्डियन  एअरलाइन्स  ने  इसमें  जल्दब!जी  की  थी  और  भारत  सरकार
 ते  इतने  अधिक  विमान  खरीदने  की  स्वं  कृति  दे  लेकिन  1985  और  1989  के  बीच  क्या

 हुआ  ?  उन्होंने  बोइग  कम्पनी  विमान  भेजਂ  के  लिए  तैय!र  1984  में  इसका  आशय  पत्र  भेजा
 गया  |  1985  में  समझोता  हो  1986  में  बोइग  द्वारा  विमान  सप्लाई  कर  दिए  गए
 लेकिन  1986  से  1987  तक  यातायात  बढ़  जायेगा  और  उसका  का  प्रन्गघ  होगा  ?  अत  समझौतें
 में  यह  शर्त  रखी  गयी  कि  एअरज्स  इ  डस्ट्री  ।0  और  विमान  सप्नाई  करेगी  और  यदि  वह  एसा  करने
 में  असमर्थ  हुए  तो  उन्हें  मुआवजा  देता  द्रोगा  »  वाध्तव  कंवल  चार  विमान  जिममें  दो

 और  दो  5?  थे  |  इनमें  से  दो  विमान  उड़ान  के  लायक  नहीं  ये  तथा  एक
 दुर्घटनाग्रस्त  हो  गया  था  |  बोइग  757  के  भारत  में  आः  के  तुरन्त  बाद  मद्रास  हवाई  अड्डे  से  उड़ान
 भरते  समय  यह  दुघंटनाग्रस्त  हो  गया  था  ।

 अन्य  वायुय्ानों  की  सप्लाई  नहीं  की  गयी  ।  दूसरा  विकल्प  देना  जिसका  उन्होंने
 मगतान  किया  ।  परन्तु  मआजजे  की  घनराशि  दिमान  वे  चार्टर  मत्यों  में  हई  वद्धि  के  मकावले  काफी
 कम  थी  ।  एअरबस के  प्रयोग  में  मी  ऐसा  ही  गया  जिसके  परिणाम  स्वरूप  इन्डियन  एअरलाइन्स

 के  यात्रियों  को  परेशानी  होगी  थी  ।  1986  और  1989,  जब  तक  इन  वायुयानों  को  इन्डियन
 लाइन्म  में  सम्मिलित  नहीं  के  ब॑  च  विभान  सेवाए  अस्त  सस्त  या  उनमें  विलब  होता

 जिन  व्यकियों  -  इस्डिएन  एअरलाइन्स  के  बेड  वृद्धि  मे  विलंग  में  कम  से  कम  तीन  वर्ष
 का  निर्णय  किया  वे  यह  मलीभांति  जानते  थे  कि  इन्डियन  एअरनाइनस  के  थात्रिय्रों  को  कितनी  परेशानी

 होगी  ।  उनके  कारण  यात्रियों  को  परेशानी  हुई  |  किसी  को  यह  सदेह  हो  सकता  है  कि  उन्हें
 दूसरी  कम्पनी  के  साथ  समझौता  करने  के  बजाए  उसी  कम्पनी  से  समझौता  करने  में  लाम  था  यह
 शंका  इस  तथ्य  के  कारण  प्रकाश  में  आयी  कि  1988  मे  विश्व  में  पहली  बार
 को  सेग  में  लाया  गया  तो  हवाई  प्रदर्शन  में  दुर्घटना  हुई  और  जो  उस  समय  बायुयान  उड़ा  रहा
 था  एअरबस  इंइस्ट्री  का  चीफ  टेस्ट  पायलट  था  की  मृत्यु  हो  गयी  ।  ऐरी  हीं  स्थिति  में  बगलौर  में

 दुघैटना  हुई  ।  वह  100  फीट  या  इससे  अधिक  ऊचाई  पर  वायुयान  को  उड़ा  रहा  था  वह  उसे  ऊपर

 नहीं  उठा  सका  |  कल  की  घटना  इसी  प्रकार  की  कांकपित  वांयम  रिकाड्डेर  से  स्पष्ट  है  कि  उन्होंने

 वायुयान  को  ऊपर  उठाने  का  प्रयास  जांय-स्टिक  को  अपन  आप  भी  काफो  खींचा  ।  कम्यूटर  ने

 वायुयान  को  ऊपर  उठने  का  संदेश  भेजा  परन्तु  एसा-नहीं  हुआ  ।  वायुयान  में  खराबी  हो  सकती
 अन्यथा  फ्रांस  में  वायुयान  दुर्घटनाग्रस्त  क्यों  हुआ  ?  फ्रांस  के  वायुयान  का  इंजन  इससे  भिन्न

 इ'जन  की  कहानी  भी  कुछ  ऐसी  ही  हमने  सोच-समझकर  ऐसे  को  खरीदते  का
 निर्णय  किया  जिसका  पहली  उड़ान  भारत  में  उसके  आने  से  एक  वर्ष  पहले  ही  तथा  उसके  इंजन
 का  भी  व्यावहारिक  रूप  से  प्रयोग  पहली  बार  किया  यह  नया  इंजन  था  ,  उन्होंने
 इसका  प्रयोग  हम  पर  हमारा  नुकसान  हुआ  और  हमारे  लोग  मारे  गए  ।

 विदव  में  ऐसे  19  वायुयान  हैं  जितमें  से  15  भारत  में  भेजे  गए  शेष  4  में  से  2
 और  2  साइप्रस  को  दिए  गए  वे  उड़ाये  नहीं  जा  रहे  हैं  ।  वायुयानों  का.निर्माण  करके  उन

 देशों  को  भेजे  जाते  हैं  परन्तु  उन्हें  उड़ाया  नहीं  जा  रहा  है  4,
 पा
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 इस  इ  जन  का  पहली  बार  विकास  किया  जा  रहा  हसका  वायुयान  में  प्रयोदः  कहीं  किया
 गया  एक  दिन  इसे  प्रमाणित  करके  वायुयान  में  लगा  दिया  गया  ।  इसलिए  परिचालन

 नाइयों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  इ  जन  की  जांच  स्थिर  स्थिति  में  की  गयी  परम्तु  जब  इसे

 वायुयान  में  लगाया  जाता  है  तो  हो  सकता  है  यह  अलग  तरीके  से  काये  करे

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  आपने  देश  में  वायुयान  उद्योग  को  समाप्त  कर  दिया

 झली  अमल  दत्त  :  1988  के  पच्चात  फ्रांस  की  दुर्घटना  के  बाद  वायुयान  खरीदने  का  विक्मर
 करते  समय  क्या  हमें  इसके  बारे  में  सबेत  नहीं  होना  चाहिए  ?  क्या  हमें  उस  जिसे  मुख्य  परी

 क्षण  चालक  चला  रहा  की  खराबी  की  जांच  नहीं  करनी  चाहिए  ?  हमारे  चालक  को  चिता  नहीं
 थी  ।  हमारा  चालक  सतक  नहीं  था  क्योंकि  मां  1966  में  समझोता  हुआ  था  ।

 तत्पश्चात  एक  अजीब  बात  फ्रांस  में  विमान  दु्धटना  के  दो  दिन  पदचात  यह  निर्णय  करने
 के  लिए  मंत्री  महोदः  की  अध्यक्षता  में  मारत  में  एक  बंठक  हुई  कि  12  विमानों  की  खरीद  की  जाए
 अथवा  नहीं  ?  यद्यपि  एक  कनिष्ठ  अधिकारी  ने  अध्यक्ष  अर्थात्  मंत्री  महोदय  को  यह  बताने  का  साहस
 किया  कि  फ्रांस  में  विमान  दुर्घटनाग्रस्त  हुआ  था  तथ्यों  का  पता  नहीं  है  जांच  की  जा  चुकी  रै  ।  कण

 हम  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  नहीं  कर  सकते  ?  जबाब  दिया  गया  ।  हमें  उन्हें  खरीदना  है  क्योंकि  ऊपर

 से  निर्देश  दिए  गये  हैं  इसलिए  हमें  खरीदने  हैं
 ।”

 इसलिए  उन्होंने  खरीदने  का  विकल्त  का  प्रयोग
 करने  का  निश्चय  इस  विकल्प  का  उपयोग  सितम्बर-अब्तूबर  1989  अर्थात्  चुनाव  से  ठीक  एक
 महीना  पहले  किया

 भी  सोमनाथ  चटर्जो  :  दूसरा  बोफोस  का  मामला

 श्री  अमल  दस  ?  आदचर्य  की  बात  आपने  एगा  ब्यों  किया  ?  उन्होंने  विलब  किया  था  ।
 वास्तव  में  उन्हें  निर्धारित  समय  के  भीतर  ही  इसे  खरीदना  उन्होंने  इसमें  विलंब  किया  उन्होंने
 सोचा  कि  वे  चुनाव  हार  सकते  मेरा  वर्तमान  सरकार  और  वतंभान  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है
 कि  आदेश  को  रह  करने  का  प्रयास  किया  उस  विकल्प  को  रह  करना  पहला  काय॑

 उर्जा  मंत्रो  तथा  नागर  विमानन  मंत्री  आरिक  मोहस्मद  :  विकल्प  बहुत  पहले
 आया

 झी  असल  दत्त  :  आप  उनसे  परामहों  कीजिए  ।  इसे  खरीदना  क्या  न्यायसंगत  है  जैसे  कि
 बोइग  757  का  विरोध  किया  गया  इसकी  ईघन  बचत  क्षमता  पहली  न्यायसंगत  बात

 दूसरी  न्यायसंगत  बात  यह  है  कि  इसे  छोटी  सी  हवाई  पट्टी  पर  उतारा  जा  सकता  है  क्योंकि
 इसे  छोटी  हवाई  पट्टो  की  आवश्यकता  होती  है  ।

 ये  दो  न््यायसंगत  बातें  जहां  तक  ई'धन  की  बचत  का  संबंध  यह  पूर्णतः
 इंजन  पर  निमेर  होती  है  ।  यह  बिना  जांच  किया  हुआ  इंजन  यह  अनुमान  केवल  सैद्धान्तिक  रूप
 से  लगाया  हमें  यह  किस  प्रहार  मालूम  हुआ  कि  इसमें  ईघन  की  बचत  होगी  क्योंकि  इसके  लिए
 मक्सा  तैयार  किया  जा  रहा  था  ?
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 शी  सोमनाथ  चटर्जो  :  इसमे  घनराशि  की  बचत  थी  ।

 श्री  अमल  दर्स  सरकार  ने  मार्च  1986  में  सगझौता  किया  था  ।  इस  इ'जन  को  जन  1988
 अथवा  19  8  में  किसी  समय  प्रमाण-पत्र  दिया  परन्तु  क्या  मार्च  1986  अथवा  उससे  पहले  भी
 हमें  यह  मालूम  था  ?  समझौते  पर  हस्ताक्षर  होते  से  पहले  निर्णय  किया  जाना  चाहिए  उस  समय
 हमें  किस  प्रकार  पता  चलता  कि  इ  जन  की  ईघन  की  बचत  क्षमता  लगमग  7  प्रतिशत  होगी  ?  हवाई

 के  बारे  में  क्या  हुआ  ?

 दूसरी  न््यायसंगत  बात  यह  है  कि  यह  वायुयान  छोटी  सी  हवाई  पट्टी  पर  उतर  सकता

 परन्तु  इसके  लिए  अतिरिक्त  पहिये  लगाए  जाते  इसका  निचला  ढांचा  मजबूत  होना  चाहिए  ।  यह्
 अतिरिक्त  घबंण  के  लिए  अतिरिक्त  पहिये  लगाने  का  परिणाम  घर्षण  में  वृद्धि  क ेलिए  अतिरिक्त्र

 पुर्जे  लगाने  से  वायुयान  भारी  हो  जाता  अधिक  पहियों  का  तात्पयं  अधिक  घषंण  इससे  वह
 छोटी  सी  हवाई  पट्टी  पर  रूक  जायेगा  ?

 6.00  भन््प०
 अन्यथा  ऐसा  नहीं  होगा  ।  जहां  तक  हवाई  पट्टी  कਂ  सम्बन्ध  एअरबस  का

 जो  समझौते  के  आघार  पर  दिया  गलत  हमें  इस  वायुयान  के  लिए  उतनी  बड़ी  हव  ई  पट्टी
 की  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  |  हमने  यह  कया  किया  ?  हमने  इस  वायुथान  के  परिचालन  के  लिए  क्या
 किया  ?  क्या  हमने  कुछ  नहीं  किया  ?  अब  जांच  की  जा  रही  परन्तु  क्या  उस  समय  हम  कुछ  नहीं
 जामते  थे  ”  क्या  हमें  यह  पता  नहीं  था  कि  इस  वायुयान  क्री  आवश्यकतायें  क्या  हैं  ?  क्या  हम  यह  नहीं
 जानते  थे  कि  इस  आधुनिक  यंत्र  की  जरूरतें  कया  हैं  ?  मुझे  बताया  गया  है  कि  इस  वायुयान  की  उड़ान
 प्रणाली  00,  जो  हमने  कुछ  वर्ष  पहले  खरीदा  के  समान  मुझे  बताया  गया  है  कि

 वायु  सेना  मे  मिराज  की  वातानुकलित  विमानशाला  में  रखा  जाम  मैं  इसके  बारे  में  नहीं  जानता

 हूं  ।  परन्तु  यह  निश्चित  है  कि  हमारे  यहां  वातानुकुलित  विमानशाला  नटीं  हम  पहले  यह
 एहिचत  किया  करते  थे  और  आज  भी  यह  सुनिश्चित  करते  हैं  कि  20  वायुयान  दिल्ली  और  अन्य

 हवाई  अड्डों  पर  खड़े  वे  खुले  में  खड़े  हुए  उन्हें  विभानशाला  में  भी  नहीं  रखा  गया  एक
 विशेष  उकार  का  इ  जन  इसमें  लगाया  गया  था|  वायुयान  को  ठडा  रखने  के  लिए  वातानुकलन  की

 एक  अलम  यूनिट  इसमें  कम्प्यूर  होते  क ेकारण  वातानुकूल  अश्वश्यक  कम्प्यूटरों  को  ठंडा  रखा

 जाना  चाहिए  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  ए०पीण्यू०  क्वायलों  में  हमेशा  गड़बडी  रही  इसके
 स्वरूप  वातानुकूलन  ने  काम  नहीं  किया  जिससे  कम्प्यूटर  मी  ठीक  से  का  नहीं  कर  सके  |  इसलिए  इस
 घटना  से  पहले  उन्होंने  गलत  सिगनल  दिए  ।  वायुयान  अभिय्ंताओं  ने  वायुयान  की  खरावी  के  बारे  में

 अनेक  चेतावनियां  दी  उन्हें  गम्मीरता  से  नहीं  लिया  गया  ।  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  दूपरों
 की  उपेक्षा  के  कारण  कुछ  व्यक्तियों  का  लालच  पूरा  करने  के  लिए  इन  व्यक्तियों  की  मृत्यु
 नौकी  पहलुओं  की  जांच  के  बारे  में  एक  समिति  बनाई  गयी  थी  ।  परन्तु  जांच  में  इनकी  खटोद  का  भी

 विचार  सम्मिलित  किया  जाना  इस  षडयम्त्र  मे ंकौन  लोग  शामिल  थे  इस  वायुयान  के

 वि  शिष्टीकरण  में  किसने  वृद्धि  की  इसलिए  सक्षम  व्यक्तियों  द्वारा  यथा  सम्मव  इन
 यामों  की  प्राप्ति  को  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  यह  छांकरानन्द  की  अध्यक्षता  में  गठित  जांच
 जिसने  एक  वर्ष  का  समय  सिया  की  तरह  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  थह  उस  प्रकार  नहीं  किया
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 जाना  यह  उस  प्रकार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  सक्षम  व्यक्तियों  द्वारा  इसकी  तुरन्त
 जांच  कराना  चाहते  हैं  यह  तीन-चार  महीने  में  पूरी  हो  जानी  ज्राहिए  ।  -

 श्री  धोमनाथ  चटर्जो  :  इस  रिपोर्ट  में  कतरब्पोत  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 ]
 थी  हरोह  रावत  :  चंयरमन  आपको  बना  दिया  जाये  ।

 झो  हरि  किशोर  सिंह  :  रावत  साहब  से  भी  काम  चल  सकता

 श्री  हरीश्ञ  रावत  :  हम  सब  चेयरमन  बन  सकते  हैं  और  इन्कवायरी  पर  कार्यवाई हो  सकती

 |

 शी  सोमनाथ  चटर्जी  :  यदि  स्वीकार्य  होगा  तो  हम  श्री  हरीश  रावत  को  अध्यक्ष  नियुक्त
 कर  उन्होंन  यह  पहले  ही  स्पष्ट  कर  दिमा

 छक  भाभभोय  सदस्य  :  हमें  यह  स्वीकार्य

 जी  अमल  दत्त  :  बात  यह  है  कि  जिसने  इस  वायुयान  को  प्रायमिकता  दी  ने  यंत्र
 चालित  सामान  और  कप्टेनर  सामान  पर  कम  निवेश्न  न  करके  इसे  देश  में  किफायती  ढंग  से  नहीं  चलने

 उन्होंने  यंत्रचालित  और  मोटर  चालित  सीढ़ियों  पर  घन  नहीं  लगाया  ।  इसके  स्वरूप
 यह  वायुयान  अन्य  वायुगानों  के  जा  अधिक  यात्री  ले  जाते  अधिक  देर  खड़ਂ  रहता  है  ।
 मेरे  व्चिर  से  इसकी  क्षमता  255  यलयों  की  यह  166  या  इससे  अधिक  यात्रिग्रों  को  ले  जाता

 इसलिए  यह  किफायती  ढग  से  नहीं  चल  सकता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  उन्होंत  इसे  ठंडा
 करने  और  उसके  खड़े  होने  के,स्थान  के  ब.रे  में  कुछ  किया  ।-  सबसे  बड़ी  कमी  यह  हुई  कि  उन्होंने
 छोटे-छोटे  झगड़ों  के  बारण  वर्षों  लगत  से  विमान  चालक  और  अभियन्ताओं  के  प्रशिक्षण
 में  विलंब  कर  दिया  ।  बीच  में  चार  वर्ष  को  अन्तर  था  |  हमने  1985-86  में  समझौता  किया
 मार्च  या  अप्रैल  1989  में  विमान  भेजे  गए  ।.

 तीन  वर्षों  के  स्पष्ट  अन्तराल  में  हमने  चालक  दल  को  फ्रांस  में  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  केवल
 एक  वर्ष  या  इससे  कम  समय  अल  उपयोग  किया  ।  इस  प्रशिक्षण  का  कुछ  भाग  अत्यन्त  रचनात्मक
 समी  नही  परन्तु  कुछ  बोतों  का  पता  चला  जिनसे  यह  पता  चलता  है  कि  भ्रशिक्षण  वास्तव  में
 पर्याध्त  नही  मैं  उस  पहलू  पर  नहीं  जा  रहा  हूं  क्योंकि  इससे  अधिक  समब  व्यतीत  होगा  और
 मेरे  फस  उस  आर  अधिक  सामग्री  मी  नही

 समाचार  पत्रों  के  अनुसार  समय  की  कमी  के  व  रण  पर्याप्त  प्रशिक्षण कें  बारे  में  सन्देह  है  ।  इन
 परिस्थितियों  अन्तर्गत  मेरा  विचार  है  कि  यह  सबको  इस  विषय  में  जांच  की  मांग  करनी  चाहिए  ।

 मुझे  प्रसन्नता  है  कि  श्री  हरीश  रावत  भी  इस  विषय  पर  न  केवल  तकनीकी  पहलुओं  बल्कि  इस  विमान
 की  पूरी  खरीद  की  जांच  की  मांग  पर  मेरे  साथ  सहमत  हैं  ।  पूर्ण  क्रय  प्रक्रिया  और  हर  पहलू  पर  ध्यव
 दिया  जाना  चाहिए  ।  मेरा  विचार  है  कि  यदि  हम  सब  इस  बात  पर  स्कबत  होंगे  तो  मन्त्री  महोंदव
 उत्तर  देते  समग्र  इस  प्रकार  की  जांक्ष  को  घोदणा  ।  Cote
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 थी  हक््मदेव  नारायण  यादव  :  सभापति  इस  सदन  में  चर्चा  होती  रहो
 चाहे  कहीं  आकाश  की  दुर्घटना  हो  चाहे  कोई  जल  में  दुर्घटना  हो  चाहे  थल  पर  कोई

 हो  लेकिन  उस  दुघंटना  के  विषय  में  हम  यहां  चर्चा  करते  आये  हैं  और  चर्चा
 के  में  यह  मी  कहते  हैं  कि  जांच  पड़ताल  लेकिन  हर  जांच  के  बाद  जो

 निष्कर्ष  निकलता  जो  सबसे  कमजोर  होता  जवाब  देने  की  स्थिति  में  नहीं  होता  ऐसे
 कमजोर  लोगों  उस  जांच  में  कटटीं  न  कहीं  किसी  न  किसी  रूप  से  अपराधी  घोषित  कर  दिया  जाता

 हवाई  जहाज  आकाश  में  अब  ड्राइवर  की  गलती  थो  या  किस  की  गलती  वह  नो  मर
 वह  तो  बताने  आयेगा  नहीं  कि  उसकी  गलती  या  नहीं  या  मशीन  में  कहीं  गड़बड़  थी  या

 कुछ  दूसरा  कारण  दुघंटना  का  क्योंकि  वह  बेचारा  तो  मर  और  जो  आदमी  मर  वह
 आपको  बताने  आ  नहीं  अब  हम  चाहे  उसे  अपराधी  छ्गोषित  कर  दें  कि  उसकी  गलती  से  दुघंटना

 तो  बात  यहीं  खत्म  जाये.और  सारा  मामला  ठप्प  हो  जाये  क्योंकि  जांच  में  न  तो  कोई  उसके
 पास  पूछने  उसके  पास  पहुंचने  का  कोई  तरीका  हो  तो  जरूर  किसी  आदर्मा  को  भेजिये
 जो  उससे  पूछकर  आये  ।  लेकिन  वह  हो  नहीं  सकता  है  ।  फिर  आखिर  कहीं  न  कीं  तो  गड़बड़ी  जरूर

 इसलिये  इस  सदन  में  जितने  प्रश्न  उड़ाये-गये  उत  प्रश्नों  पर  गम्मीरता  से  विचार  करना

 इससे  सरकार  चलाने  प्रशासन  चलाने  वाले  या  हम  लोगों  का  जो  सावंजनिक  जीवन  उस
 जनिक  जीवन  इसकी  खरीद  और  लेन-देन  और  दुर्घटना  को  लेकर  क्वितना  काला  धब्ता  हमारे
 ऊपर  लग  रहा  है  ।  दुर्घटना  में  जितने  लोग  वे  तो  मर  जो  चला  वह  चला  लेकिन
 उसके  कारण  जो  काला  घब्त्रा  हम  पर  लगा  सरकार  चलाने  प्रश्ात्तत  चलाव  वालो  सरकार
 को  सहयोग  करन  वालों  प्रशासन  को  चलाने  वालों  पर  जो  काले  धब्बे  लग्ते  जा  रहे  उनका  कहीं

 न्न  कोई  न  कोई  अन्त  तो  मारत  को  निकालना  नहीं  तो  एक  समय  ऐसा  आयेगा  कि  न  तो
 इस  सदन  परे  जनता  का  विद्यास  रहेगा  और  न  किती  आयोग  के  फैसले  पर  विश्वास  न  किसी
 जांच  समिति  के  ऊपर  विश्वास  रहेगा  ।  मान  लीजिये  हमारे  चलते  कट्टों  कुछ  हो  जाये  तो  लोगों  के
 मानप्त  में  एक  आआरणा  बैठती  जायेगी  कि  जरूर  इसमें  कुछ  न  कुछ  घपला  हुआ  है  |  घपले  का  स्त्ररूप
 इतना  व्यापक  बनता  जा  रहा  है  कि  चाहे  कुछ  मी  कुछ  भो  लेन-देन  कोई  मी  विदेशी
 कम्पनी  से  सौदा  जनता  यह  सरैचने  लगेगी  कि  कहीं  न  कहीं  उसमें  घपला  है  ।  मैं  पूछना  चाहता
 हूँ  कि  ऐपा  कब  तक  चलता  रहेगा  और  लोगों  की  जिन्दगी  के  साथ  कब  तक  ऐसा  खिलवाड़  होता
 रहेगा  ।  केवल  इतना  नंहीं  कि  यहां  विमान  दु्घंटना  का  प्रइन  ही  प्रश्न  यह  है  कि  इस  दुघंटना  के
 कारण  भारत  के  आम  लोगों  के  मानस  प्रशासन के  सत्ता  के  राजनीति  के  जो
 जो  प्रमाव  के  कारण  जो  अविश्वास  का  वातावरण  पंदा  होता  उसके  जो  दुर्ष्परणाम  के

 कहां  तक  ले  जाएंगे  लोगों  इस  पर  जरा  गौर  से  सोचना  चाहिए  ।  यहां  हमारे  कितने  सदस्य

 कितने  विद्वान  समी  ने  बताया  कि  उस  पर  कमेटी  कमेटो  ने  रिपोर्ट  उस  कमेटी  का  क्या

 हुआ  ?  वह  प्लेन  क्यों  नहीं  वह  प्लेन  क्यों  नही  लिया  ।  आखिर  इन  सब  बातों  की  जांच  करेंगे
 और  बहस  तो  इसका  निष्कर्ष  कहां  पर  जा  कर  निकलेगा  ?  माननीय  मंत्री  जी  जवाब  दे  देंगे  कि
 इसके  लिए  एक  कमेटी  बनाਂ  देंगे  ।  फिर  वह  कमेटी  कहां  से  फिर  इसी  भारत  में  कहीं  से  कोई
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 आदमी  लेंकर  कमेटी  बना  फिर  उसमें  कहेंगे  कि  तकनीकी  को  रखा  तो  फिर

 नीकी  लोग  कहां  से  आए  फिर  इण्डियन  एयर  लाइन्स  और  एयर  इण्डिया  का  कोई  न  कोई

 अफसर  उस  की  तकतीकी  के  नाम  पर  उ  में  आएगा  ।  तो  मेरे  कहन  का  मेतलब  यह  है  कि  हमारे  गांव

 मैं  एक  कहावत  बेटा  तो  बैल  का  दान  वारह  जाना  ।”  कोई  बेत  बेचने  हाट  में

 बाप  खरीददार  बन  गया  और  बेटा  दलाल  बन  गया  और  बेल  #  दाम  बारह  बल

 बेमन  वाले  को  तो  वैल  बेवना  ही  है  फिर  वही  कहावत  हो  गई  खरीददार  बेड

 बैल  का  दाम  बारह  आनाਂ  तो  उसी  तरह  से  जो  राजनीति  करत  वाले  लोग  ,  सरकार  चलात  वाले
 लोग  या  प्रशासन  चलाने  वाले  लोग  रहे  वे  ही  हैं  इतमें  वे  ही  इसमें  तकनीकी

 ब्रहीं  उसमें  लेन  वाले  भी  हैं  वहीं  उसमें  देन  वाले  भी  वहीं  उसमें  देने  वाले  भी  वद्दी  उसमें  खाने

 बाले  भी  वही  उसको  बेचने  वाले  सी  वही  उसमें  भाषण  देने  वाले  मी  अब  इसका  अन्त  कहां

 जाकर  निकलेगा  ?  यह  तो  द्रोपदी  का  चीर  हो  गई

 है  कि  साड़ी  है  कि  नारी

 नारी  बीच  साड़ी  साड़ी  बीच  नारी

 वही  खरीद  रहा  वही  खरीदवा  रहा  वही  कमेटो  बना  रहा  वह  फंसला  कवता  रहा

 बही  उसमें  माल  मार  रहा  वही  दुर्घटना  करवा  रहा  है  और  दुघटना  होने  के  बाद  वही  उस  पर

 लिखवाकर  अबाव  मंत्री  जी  से  पढ़वा  रहा  है  ।

 समापति  हम  तो  कमी  जहाज  पर  नहीं  जाते  ।  जब  हमने  सुना  कि  तो  एक  बार

 मैं  धस  में  चढ़ने  के  लिए  तो  ज॑से  गांव  के  हिसाब  से  बस  में  चढ़ते  हैं  कि  अगर  अन्दर  जगह  नहीं
 मिलती  है,तो  छत  के  ऊपर  चढ़  जाते  तो  हमने  सोचा  कि  कहीं  हवाई  जहाज  में  भी  अगर  मंतर

 जगह  नहीं  तो  छत  पर  चढ़  लंगे  और  चले  तो  हरिकिशोर  बाबू  जैसे  जानकारी  और
 विद्वान  आदमी  हमें  बीच  में  मिल  उन्होंने  कहा  नाम  है  उसका  लेकिन  बस  वाला  काम

 नहीं  काम  उसका  दूसरा  तो  दूसरा  काम  तो  हुआ  कि  जहाज  खरादा  छोटा  खरीदा  गया
 तो  थोड़ा  कमीशन  बड़ा  जहाज  खरीदा  गया  तो  बड़ा  कमीशन  आया  ।  वायुदुत  खरीदा  जाता
 तो  कीमत  कम  रहती  उसमें  मुनाफा  होता  है  तो  एयरबस  एयरबस  आया  तो  पूरा

 कमीशन  लेकर  आया  ।  जितना  ला  सकता  था  उतना  लाया  ।  अब  इस  वक्त  बस  खड़ी  कहते
 हैं  कि  कम्पनी  वापस  नहीं  कहते  हैं  बेच  दीजिए  ।  बात  समझ  में  नहीं  आती  है  यह  एयरबस

 बुघेटसा  ग्रस्त  हो  आपके  यहां  उस  पर  सदन  में  बहस  की  क्या  खरीदने  वाला  देश  में  की
 गई  बहस  से  अवगत  होगा  कि  या  कि  वह  मूर्ख  है  ?  क्या  वह  टेलीविजन  नहीं  देखता  या
 वह  रेडियो  नहीं  सुबता  क्या  उप्ते  पता  नट्टीं  लगेथा  कि  मारत  में  इपक्रे  ऊपर  इतनी  बहप  संप्तद
 मैं  हो  इसको  तकनीकी  खराबी  इसकी  गड़बड़ी  पर  इतनो  लम्बी  बहस  तो  वह  ऐसा
 सा  मुर्ख  इतना  दाता  होगा  कि  मारत  को  रहेगा  कि  हम  इस  वस  को  खरीद  ले  जा  रहे
 अबर  हमारे  काम  नहीं  आएगी  तो  गोदाम  बना  लेंगे  ।  भारत  के  कर्ज  को  अपन  माथे  पर  ऐया
 कोत  मुझ्ल  होगा  ?  यह  कोई  मकान  की  तरह  से  तो  है  नहीं  कि  हरि  किशोर  बाब  ले  जाते  और
 सती  के  किनारे  रख  देते  कि  इसमें  गाय-मैश्र  बांध  लेकिन  यह  तो  उस  काम  के  लिए  भी  नहीं  है  ।
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 इसको  खरीदेगा  कौन  ?  यह  नकली  बात  मैं  फिर  कहता  हूं  कि  अगर  ये  बिक  तो  इसे  बेच
 दीजिए  यदि  नहीं  बिके  तो  जिस  कम्पनी  से  खरीदा  उसे  वापस  कीजिए  ।  हरीश  रावत  जी  ने
 गंवई  की  बात  की  वह  चलता  मंत्र  के  सिर  को  टक्कर  मारो  या  तो  भिर  ट्टेगा  या  दुश्मन
 मरेगा  ।  जिससे  एयर  बस  खरीदी  गई  “,  जिनवी  सिफारिश  से  बस  खरीदी  गई  और  अगर  उसमें
 तकनीकी  गड़बड़ी  थी  तो  खरीदने  का  आदेश  देन  वाली  कमेटी  में  जो  लोग  थे  उन  सब  को  आप  इसके
 लिये  जिम्मेदार  ठहराओ  ।  दोषी  पाये  जाने  के  बाद  खरोदने  वाले  का

 चाकरी  सब  जब्त  करके  रुपया  बसूल  किया  जाये  जो  लोग  इस  दुघंटना  में  मारे  गये  उनको  आपने

 मुआवजा  दिया  ।  एयर-बस  दुर्घटना  ग्रस्त  उसमें  करो  ठों  रुपया  आप  चला  गया  और  मुआवजा  देने
 पर  भी  लाखों  करोड़ों  रुपया  आपका  चला  गया  ।  हमारे  गांब  में  एक  कहावत  है  कि  के  माथे  पर  सब
 अपना  घर  बनाते  अपने  माथे  पर  पड़ता  है  त्थ  पता  लगता  है  इसमें  सारा  सरकार  का  पैसा  बरबाद

 हुआ  और  एयर  क्राफ्ट  को  जो  नुकभान  पहुंचा  उसमें  भी  उसका  करोड़ों  रुपया  गया  ।  मेरा  कहना  यह
 है  कि  इस  देश  में  एक  बहुत  बड़ा  खतरनाक  खेल  खेला  जा  रहा  इस  तरह  की  दूघंटनाओं  में

 मुआवजा  देकर  सरकारी  खजान  पर  बोझ  डाला  जाता  जिसके  कारण  से  यह  गलती  हो  उससे
 यह  सारा  पंसा  वसूल  किया  जाना  चाहिये  ।

 नाथू  साहब  का  मैं  यहां  माषण  सुन  रहा  था  ।  हम  लोग  समाजवादी  इसलिये  वेश्वी  बात
 आ  जाती  है  यो  मन  व्याकुल  हो  जाता  है  ।  उन्होंन  कहा  कि  यह  निजा  क्षेत्र  को  दे  दिया  ॥
 टाटा  और  दूसरे  बड़े-बड़  लोग  यही  चाहते  हैं  ।  जन  लोगों  का  समाजवादी  दर्शन  के  प्रति  कमिटमेंट

 नहीं  मावना  नहीं  है  जो  मन  से  नहीं  चाहते  कि  देश  में  समाजव'द  मन  से  चाहते  हैं  कि

 इस  देश  मे  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  नहीं  रहना  ऐसे  लोग
 पा

 में  घुसे  हुए  हैं  ओर  जान-बुझ्कर
 स  वंजनिक  क्षेत्र  को  बदनाम  करते  हैं  जि।स  कि  लोगों  के  मर्न  म  सावंजानक  क्षेत्र  के  प्रांत  अनास्था
 पेंदा  हो  ।  लड़न  का  सवाल  यह  नहों  है  कि  इसे  सावेज्निक  क्षेत्र  से  उठा  कर  निजिक्षंत्र  में  दे  दिया
 ज  बल्कि  लड़ने  का  प्रइन  गह  है  कि  ऐसे  तत्वों  को  खोजा  जाये  जिनका  समाजवाद  के  परिवर्तन
 के  नये  युग  के  प्रति  समपंण-भाव  नहीं  हो  ।  भौर  जो  इसके  विपरं.त  जावें  उनको  प्रशासन  से  बाहर
 किया  जाये  ।

 मैं  आखिरी  बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पूर्व  की  सरकार  ने  बहुत  गलतियां  की  उन्होंने
 निजो  आदमी  का  सावंजनिक  क्षेत्र  का  अध्यक्ष  बना  दो  चीजों  पर  इस  देश  को  सोचना

 वह  है  दिमाग  और  दिल  ।  बुद्ध  से  कोई  आदनी  बहुत  बड़ा  समाजवादी  हो  सकता  लेकिन  अगर  दिल
 से  समाजवादी  नहीं  होगा  तो  देश  को  समाजव्राद  के  रास्ते  पर  नढीं  ले  जा

 इतना  ही  कहते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू  ।

 ।

 भरी  शिकिहो  सेसा  :  मैं  केवल  कुछ  क्षण  लू  गा  क्योंकि  अन्य  सदस्यों  को
 भी  इस  विषय  पर  बोलना  है  ।

 यह  अत्यन्त  खेद  जनक  है  कि  बंगलोर  ऐसी  दुघंटना  हुई  और  अनेक  जानें  गई  ।  मैं  इससे
 सम्बन्धित  मसलों  पर  चर्चा  करना  चाहूंगा  ।  सरकार  द्वारा  एअरबस  की  उड़ान  स्थगित  करने
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 के  निर्णय  से  हमारे  देक्ष  का  उत्तर-पूर्दी  क्षेत्र  प्रभावित  हुआ  नागालैंड  में  दीमापुर  के  लिए
 सप्ताह  में  सात  उड़ाने  हुआ  करती  थी  ।  परन्तु  उडानों  के  स्थगन  के  पश्चात्  ये  सात  उड़ाने
 कम  होकर  चार  रह  गई  और  यह  उड़ानें  भी  पायलटों  को  मर्जी  पूर  निमंर  करती  हमारे  क्षेत्र

 ब्र्थात्  नागालैंड  में  पर्याप्त  निमान  सेवाएं  उपलब्ध  नहीं  नागालैंड  देश  का  सुदुरवर्ती  क्षेत्र  मैं

 अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  आ  जा  नहीं  सकता  ।  मुक्के  नागालैंण्ड  जान  में  और  आत  में  दो-दो  दिन  लगते
 विमान  सेवा  उपनब्ध  न  होने  पर  मैं  वहां  जान  के  लिए  चार  दिन  नहीं  लगा  सकता  ।  इस  समस्या

 के  कारण  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  का  दोरा  नहीं  कर  जनता  दल  के  महासचिव  और  ससद  के

 आननीय  सदस्य  श्री  सुबोधकांत  उड़ानों  में  अनियमितताओं  के  कारण  कार्य  नहीं  कर  जिन्हें
 ज्पगालेंड  में  कांग्रेस  सरकार  का  तख्ता  पलटने  का  काये  सौंपा  गया  था  ।  मैं  म।ननीय

 मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  उत्तर  देते  समय  वे  यह  वताए  कि  क्या  वे  उ+र-पूर्वी  क्षेत्र  में
 विशेष  रूप  से  नागालेंड  के  दीमापुर  के  लिए  विमान  सेवाओं  में  सुधार  करेंगे  और  इनकी  सख्या  बढ़ाकर
 यदि  सात  नटीं  तो  कम  से  कम  पांच  से  आपने  सांम्ंकाल  की  दिल्यी  गोहाटी  उड़ान  को
 स्थगित  कर  दिया  है  ।  यह्  सब  एअरबस  320  की  उड़ानों  पर  रोक  के  +रण  हुआ  है  *  यदि  सरकार

 की  उड़ानों  को  जारी  नहीं  रखना  चाहती  तो  इसका  विकल्प  क्या  होगा  ?  इस
 अठ्यवस्था  के  कारण  लोगों  को  नृकसान  हो  रहा  है  ।  अनिच्छा  से  मुझे  यह  कहना  पड  रहा  है  कि

 की  विश्लेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  पर  कंबिनट  मन्त्री  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रहे
 आंपने  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  हमारे  देश  में  विमान  सेवा  भों  का  मनोबल  इनके  औरम्म

 होने  से  ही  काफी  कम  रहा  इस  सम्माननीय  सदन  को  यह  बत'या  जाये  कि  इसका  विकल्प  क्या  है
 ताकि  लोगों  को  एअरलाइन्स  की  सेवाओं  पर  कोई  सन्देह  न  रहे  ।

 4  झ्लो  सन््तोष  मोहन  देव  :  आज  हम  नागरिक  उड्डबन  के  इतिहाश
 में  14  मार्च  1990  का  हुई  सबसे  दर्दनाक  विमान  दुश्ंटना  पर  चचਂ  कर  रहे  हैं  ।  श्री  आरिफ  +ोहम्मद
 खान  जो  इस्के  प्रभारी  मन्त्री  मेरे  बहुत  अच्छे  मित्र  मैं  कार्यवाही  मे  शीघ्रता  के  लिए  उनकी
 प्रक्नंसा  करता  हूं  जैसे  कर्नाटक  सरकार  क  सहयोग  से  शवों  को  पहचानना  इत्यादि  ।  और  अ'ज  हमारे
 सदस्य  उस  समझौते  की  आलोचना  कर  रहे  है  जिसके  द्वारा  यह  ए/र५्स  खरंदी  गई  ।  कुछ  लोगों  ने
 बतेबान  सरकार  की  इस  सौदे  में  विश्वसनीयता  पर  सन्दरह  किया  है  ।  मैं  नढ्ीं  जानता  कि  यह  निर्णय
 ठीक  था  या  गलत  ।  मैंत  माननीय  महोदय  के  नान  से  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  खबरों  में  पढ़ा
 है  कि  इस  विशेष  विमान  की  खरंद  प्र  जांच  आरम्भ  कर  दी  पत्तव्चात्  मैंत  राज्य  सभा  कै
 वांद-विवाद  में  यह  देखा  कि  इन्होंने  इस  बात  से  इन्कार  किया  है  कि  इन्हों  ऐसा  कुछ  कहा

 मैंत  अपने  कुछ  मित्रों  से  सुता  कि  सरकार  -  इस  सौदे  के  सम्बन्ध  में  कुछ  लोगों  के  विरुद्ध  थम

 सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  कर  दी  है  ।  मैं  यह  नटीं  जानता  कि  पह  कहाँ  तक  सही  है  माननीय  मन्त्री  जी
 -  से  आशा  करता  हूं  कि  वे  इस  पहल  पर  कुछ  प्रकाश  डालेंग  |  यह  किसी  व्यक्त  विशेष  या

 विद्येष  का  प्रश्न  नहीं  है  यह  एशरलाइन्स  का  प्रइन  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  *'  कहा  है  कि  बस
 सड़क  पर  चलती  और  मैं  शरद  कहत॑  हूं  क्रि  जब  हम  विमान  द्वारा  जाते  हैं  तो  हम  ईजन  और
 विमान  को  नियन्त्रित  करने  वाले  विभात  चालकों  की  कंर्थकुशलता  और  निथन्त्रण  कक्ष  में  कार्य  करने
 क्ले  व्यक्तियों  की  कार्यकुशलता  पर  निर्भर.करते  हैं  ॥  जब  विमान  उड़ाने  भरता  है  या  नीचे  उतरता

 ञ  ber  7  yoo
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 है  वो  हम  इन  लोगों  पर  निर्मर  करते  हैं  ।  यह  विशेष  विमान  जो  तार  से  उड़ने  वाला
 बाईं  जाना  जाता  :990  में  खर्र:दा  गया  श्रेष्ठ  विनान  माना  जाता  हमने  श्री  अमल

 भ्री  नाथू  सिह  व  अन्यों  को  सुना  है  ।  हमने  कई  प्रस  रिपोर्ट  और  सम्पादकीय  देखे  मेरे
 कुंछ  सम्पादकीय  हैं  जो  के  बादਂ  शाषंकों  से  तीसरा  माननीय  मन्त्री  के
 बिरुद्ध  है  जिसमें  विशेषज्ञ  समिति  के  प्रतिवेदन  के  विना  इतनी  शीघ्रता  से  इन  विमानों  की  उड़ानों
 रोक  के  निर्णय  को  तेजी  में  लिया  गया  और  अतके  संगत  निर्णय  कहा  गया  है  ।  सम्पादकोय  के
 यह  उचित  नहीं  था  ।

 भी  आरिफ  मोहम्मद  खान  :  किस  समाचार  पत्र  के  अनुसार  ?

 श्रो  सन््तोष  मोहन  देव  :  एम०  पी०  क्रोनिकल  बताना  है  कि  समाचार
 पत्रों  में  क्या  छपा  मैं  इस  प्र  स-सम्पादकीय  को  सही  या  गलत  नहीं  बता  रहा  ।  यह  विमान  कुछ
 करोड़  रुपये  का  खरीदा  गया  था  और  अब  हमें  पतिदित  इस  पर  2.5  करोड़  रुपये  का  घाटा  हो  रहा
 है  और  इसके  लिए  कम्पनी  के  पास  कुछ  लम्बत  आदेणय  पड़े  यंह  विमान  पुनः  उपयोग  में
 जाएंगे  या  नहीं  माननीय  मनत्री  महादव  को  इस  बारे  म॑  आज  कल  वा  परसों  निर्णय  लेना  पड़ेगा  ।  यदि

 तो  किन  आधार  पर  |  यह  रिश्वत  पर  नहीं  वल्कि  कुछ  थदिशेषज्ञों  की  राय  पर  निमेर
 न्यायिक  जांच  हो  रही  रामदास  समिति  गठेत  गई  मैंने  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  है  किਂ
 विमान  चालक  संगठन  के  प्रतिनिधि  आये  निले  हैं  और  यह  मांग  की  है  कि  यदि  आप  उनसे

 यह  विमान  चलवाना  घाहते  हैं  तो  आपको  ब्वैंक  ध्वनि  रिकार्ड  और  अन्य  उपकरणों  जिन्हें
 डी०  एफ०  डी०  आर०  नाम  से  जाना  जाता  से  प्राप्त  जानकारी  उन्हें  बतानी  होगी''*

 वे  चाहते  थे  कि  सूचना  उन्हें  भी  मैं  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  आप  उन्हें  मी

 करे  में  ।

 .._  राज्य  सभा  में  दिए  गए  भाषण  में  आपते  कहा  है  कि  वह  सूचना  संसत्सदस्यों  को  नहीं  दी

 सकती  ।  ठीक  किन्तु  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  आप  से  उपलब्ध  उस  विशिष्ट  सूचना
 को  उन  विमान  चालकों  को  भी  दे  गे  जिन्हें  मविष्य  में  इन्हीं  विमानों  को  उड़ाना

 आज  के  समाचार-पत्र  के  उन  विगान  जिन्हें  इन  विमानों  को  चलाना  फो
 विशेष  प्रकार  का  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  मैं  जातता  चाहूगा  कि  इनमें  से  कितते  विमान  चालकों

 को  प्रारम्म  में  प्रशिक्षणःर्थ  विदेश  भेजा  कितनों  को  देश  के  अन्दर  प्रशिक्षण  मिला  और  कितनी
 को  अन्य  देशों  में  |  श्री  अमल  दत्त  द्वारा  दिये  गय्रे  आंकड़े  के  अनुसार  केवल  साइप्रस  ही  दो  वायुमान

 '

 काम  में  ला  रहा  और  कोई  देश  नहीं  ।  किन्तु  इस  समाचार-पत्र  की  कतरन  के  जो  संसदोय

 ग्रन्थागार  ने  दी  ऐसी  खबर  है  कि  इसी  एअरबस  जो  और  पद्चिमी  जमेंनीਂ

 की  एक  कम्पुनी  द्वारा  नियन्त्रित  सहयोगी  कम्पनी  ने  520  विमानों  का  एक  आर
 प्राप्त किया

 न
 दर  हज

 थी  अमल  दस  :  इंजनों  ,  .  .  ।
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 झ्रो  सन््तोष  मोहन  देव  हो  सकता  है  मेरी  बात  गलत  किन्तु  मैंने  यही  पढ़ा  अखबार

 की  कतरते  मेरे  पास  हैं  और  इतमें  520  लिखा  श्री  अमल  दत्त  ने  एक  और  प्रश्न  भी  उठाया
 भारत  सरकार  ने  जो  इजन  स्वे  कृत  किया  है  वह  ट्रायल  पर  था  और  इसी  बीच  उमे  खरीदा  गया

 और  वह  हमारे  देश  में  विमानों  में  प्रयुक्त  हो  रहा  परीक्षण-काल  के  दौरान  कोई  दुघंटना  नहीं
 घटी  ।  पेरिस  में  हवाई  प्रदर्शत  के  दौरान  यह  विमान-दुघंटना  घटी  मेरी  बात  गलत  हो  सकती  है  ।

 किन्तु  दलाली  खाने  और  श्री  राजीव  गांधी  को  दण्डित  करने  की  यह  दुर्भावना  समाप्त  हो  जाएगी  ।

 पिछली  जनता  सरकार  ने  यही  किया  था  और  आप  मी  वही  कर  रहे  हैं  आपको  यह  अच्छा

 लगता  है  तो  आप  ऐसा  ही  करते  रहें  किन्तु  1979-80  में  आपने  जो  वही  भविष्य  आप

 भोगेंगे  ।  सदस्य  के  रूप  मैं  मन््त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूगा  कि  जांच-रिपोर्ट  आ  जाने  के

 पश्चात  क्या  वह  विशेषज्ञ  सप्रिति  की  रिपोर्ट  लागू  करेंगे  ?  आपने  जांच-आयोग

 बिघेयक  पारित  कर  दिया  मे  विश्वास  है  कि  रिपोर्ट  सुदन  में  आएगी  ।  आज  तक  हमें

 अहमदाबाद  में  घटित  डु्घेटना  की  रिपोर्ट  नहीं  मिलो  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  कया  वह  रिपोर्ट

 भी  आप  सदन  में  प्रस्तुत  करे गे  ?

 श्रीमन्  एक  दिन  मुक्के  एपरबप  7-320  से  जाने  का  मौका  मिला  |  वह  दिल्ली  से  कलकता

 के  लिए  एक  अपराह्न  उड़ान  थी  ।  लगभग  घटे  बाद  विमान-चालक  ने  घोषणा  की  कि  कलकत्ता

 में  खराब  मौसम  के  कारण  हम  वापिस  जा  रहे  बाद  में  जब  मैं  किसी  अन्य  उड़ान  स  रात्रि  में

 कलक न  उतरा  तब  मैंत  के  लोगों  से  पूछा  क्या  कलकत्ता  में  मौसम  खराब

 उन्होंत  बताया  कि  मौसम  खराब  नहीं  था  किन्तु  एयरबस  में  किसी  तकनीकी  गड़बड़ी  के  कारण  विमान

 वापिस  ले  जाया  गया  '  हमें  क्रि  इस  वायुवान  में  मशीन  आदी  से  ज्यादा  कुशल  वह  90

 के  दशक  का  वायुयान  समझा  जाता  है॥  क्या  भारत  ज॑ंसा  विकासशील  देश  ऐंसा  विमान

 रखने  की  क्षमता  रखता  है  जिस  «ई  बायरਂ  के  रूप  मे  जाना  जाता  है  ।  श्री  अमल  दत्त  ने  ठीक  ही

 कहा  कि  कुछ  देश  वातानुकूलिंत  विमानशालाए  काम  में  ला  रहे  राज्य  समा  में  उत्तर  देते  समय

 आपने  कहा  कि  वह  करू  तथा  अभियन्ताओं  के  सुविधा  किन्तु  यदि  मैं

 वायुयान  से  यात्रा  करता  तो  कम  से  कम  सुरक्षित  उतरने  का  आराम  सदन  में  जो  कहा
 जा  रहा  है  वह  यह  है  +  यह  खरीद  अनुतित  अब  प्रश्न  यह  है  क्या  मारत

 लीन  सरकार  जिसमें  मैं  मंत्री  थ--द्वारा  विमान  की  खरीद  न्याय-संगत  यदि  तो  मैं  यह
 जानना  चाहू गा  कि  यह  प्रचार  क्यों  रो  रहा  यदि  वह  एक  गलती  थी  तो  आप  क्या  कायंवाही
 करेंगे  क्योंकि  यह  समझा  जाता  है  कि  मूल्यांकन  तकनंशियनों  और  अधिकारियों  के  एक  समूह  ने

 किया  था  ।  मैं  जानना  चाहू  गा  कि  किन  परररस्थ्रितिप्रों-वश  उन्हें  इसे  खरीदते  को  विवश  होना  पड़ा  ।

 सदस्य  के  रूप  में  आपसे  स्पष्ट  उत्तर  आप  जितना  चाहें  समय  ले  किन्तु  हमें  तथ्य

 जान  कर  प्रमनन्नता  होगी  ।  मैं  चाहू गा  कि  भाप  ईमानदारी  और  गम्मीरता  पूर्वक  ऊस  पृष्ठमूमि  की

 जानकारी  हमें  दें  जिसके  अंतर्गत  खरद  की  गई  ।  कुछ  लांग  कहते  हैं  कि  यह  सर्वेश्रष्ठ  वायुयानों  में

 से  एक  है  क्योंकि  यह  कम्प्यूटर  चालित  और  अन्य  विकप्तित  उपकरणों  से  युक्त  है  ।  मुक्के  उताया  बंया

 है  कि  यह  वायुयान  जब  उड़ान  भरता  है  और  अवरोहग  स्थल  अर्थात  टरमेक  से  एक  निश्चित  ऊचाई
 पर  आा  जाता  तब  यो  यदि  आप  उठे  हवा  में  ले  जाना  बाहेँ  तो  नहों  ले  जा  सकते  कम्प्यूटर
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 हर  बात  का  निर्देश  हमारे  देश  में  अनेक  विमान-पत्तनों  में  दीवारें  टूटी  हुई  जहां  कभी  गायें
 घुस  जाती  हैं  और  कभी  जीप  खड़ी  कर  दी  जाती  हम  ने  अपने  विमान-पत्तनों  में  ऐसा  देखा
 निक  ओर  कुछ  अन्य  लोग  जो  विष्येषज्ञ  नहीं  वहां  पर  यदा-कदा  उपस्थित  होते  हैं  ।  मु्के
 घटना  याद  आती  जब  मैं  एक  बोइग  विमान  से  यात्रा  कर  रहा  तो  सारे  सिलचर  हवाई
 अड्डे  इलाके  में  पानी  मरा  हुआ  विमान  चालक  को  पता  नहीं  शायद  वहां  पर  संचार
 ब्यवस्था  ही  नहीं  विमान  ने  वहां  पर  उतरने  का  प्रयास  किया  किन्तु  सफल  नरीं  हुआ  और  उसने
 इस  प्रकार  उड़ान  मरी  कि  हमारा  जीवन  बच  पाया  |  वस्तुत  हमें  बचाने  का  श्रेय  विमान-चालक  को

 जाता  विमान  को  इम्फाल  की  ओर  मोड़  दिया  ऐसे  मामलों
 विमान-चालकों  को  खराब  मौसम  की  सूचना  दी  जानी  चाहिये  ।  किन्तु  किसी  कारण  से  समवतः  वह
 नागरिक  उड्डयन  कमंचारियों  की  बात  से  सहमत  नहीं  हुए  होंगे--उन्होंते  वहां  विमान  नहीं  उतारा
 और  हमें  इम्फाल  ले  जाया  गया  ।  किन्तु  यह  वायुयान  मुक्के  बताया  गया  है  उतरते  समय  कोई  संकेत

 ग्रहण  नहीं  बस  सीधे  उतर  जाता  वह  या  तो  दस  गज  आगे  अथवा  दस  गज  पीछे  उतरता

 मुफ़े  बताया  गया  है  कि  एक  निश्चित  ऊंचाई  अथबा  निश्चित  तापमान  पर  पहुंच  कर  उसकी
 क्षमता  सर्वोत्तम  होती  किसी  खास  तापमान  वह  एक  हठी  महिला  की  भांति  व्यवहार  करता

 है  यानि  अच्छा  व्यवहार  नहीं  करता  ।  इस  कारण  मुक्के  बताया  गया  है  कि  विमान  चालक  आपत्ति
 उठा  रहे  यह  मुख्य  कारण  अतः  हमें  बतायें  कि  इन  वायुयानों  के  चालकों  और  मूतल  पर  इन

 वायुयानों  की  देखभाल  करने  वाले  अभियान्त्रिकों  के  प्रशिक्षणार्थ  आप  क्या  कदम  उठा  रहे  है  ?

 मेरे  मित्र  श्री  पाल  यह  जानने  को  बहुत  उत्सुक  हैं  कि  प्राथमिकी  लिखवाई  गई  है  अथवा

 नहीं  ।  यदि  उसमें  मेरा  मी  नाम  हो  तो  मुफ़े  ऐतराज  नहीं  वयोंकि  मैं  उन  लोगों  में  हु  जो  यह
 विश्वास  करते  हैं  कि यदि  किसी  ने  कोई  अनुचित  क्रार्यं  किया  है--चाहे  वह  आदमी  किसी  भो  स्तर
 का  हो--उसे  दंड  मिलना  चाहिये  |  मैं  अकारण  कीचड़  उछालने  में  विश्वास  नहीं  रखता  ।

 श्री  अमल  दत्त  ने  कुछ  व्यक्तियों  के  नाम  लिये  हैं  मंत्री  जी  का  यह  कतंव्य  है  कि  आज

 अथवा  कल  अथवा  छह  महीने  सदन  को  सूचित  गोया  वह  ब्यक्ति  विशेष  इसमें  झ्यामिल

 है  या  हमें  सूचित  करना  उनका  काम  यह  इस  कारण  से  क्योंकि  श्री  अमल  दत्त  ने  श्री

 राजीव  गांधी  का  नाम  लिया  हम  जानना  चाहेंगे  कि  यह  निर्णय  लेने  के  लिये  क्या  श्री  राजीव

 गांधी  जिम्मेदार  मुके  आज  ही  कोई  उत्तर  बहीं  चाहिये  क्योंकि  वह  पहले  ही  पूछ-ताछ  कर  रहे

 वह  यह  कर  लें  ।  ऐसा  इसलिये  क्योंकि  उन्होंने  काफी  समय  तक  श्री  राजीव  गांघी  के  अघीन  कार्य

 किया  मुझ्के  उन  पर  पूर्ण  है  ।

 न्यायमूर्ति  मैथ्यू  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  विषय  में  क्या  हुआ  ?  आपने  एक  विधेयक

 पारित  किया  मैं  कोई  आलोचना  नहीं  करना  चाहता  ।  इस  प्रकार  की  रिपोर्टों  के  प्रकाशन  से

 यात्रियों  को  बड़ी  जानकारी  साधारणतया  यात्री  की  धारणा  यह  होती  है  जब  वह  यात्रा

 करता  वह  हमेशा  यही  महसूस  करता  है  कि  यदि  कोई  आकस्मिक  दुर्घटना  न  हो  तो  वह  सुरक्षित

 रहेगा  ।  उसके  समीप  बैठा  यात्री  मर  सकता  है  ।  किन्तु  ऐसे  भी  यात्री  होते  हैं  जो  इस  लाइन  में

 बज  हैं  क्योंकि  वे  उस  वायुयान  में  वर्षों  से  यात्रा  कर  रहे  हो  सकते  हैं  !  मैंने  उनके  तजुर्ब  मी  सुने
 मामला  सिर्फ  विमानों  का  ही  नहीं  यह  तथ्य  है  कि  हमारी  मौसम  संबंधी
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 स्थितियों  और  ववंडर  संबंधी  खतरों  को  देखते  महानगरों  में  स्थित  विमान-पत्तन  भी  सभी
 आवश्यक  उपकरणों  से  लेंस  नहीं  हैं  ।

 मैं  अमरीका  के  एक  पत्र  में  प्रकाशित  एक  समाचार  का  जिक्र  करूंगा  ।  उत्त  पत्र  यह
 खित  है  और  मैं  उद्धत  कर  रहा  हू  :

 एयरलाइन्स  संसार  की  सबसे  सस्ती  एयरलाइनों  में  से एक  उतनी  ही  सस्ती  है
 उनके  द्वारा  दी  गई  सविस  ।”  यदि  यह  सच  तो  मैं  समझता  हूਂ  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  जीवन
 को  भी  सबसे  सस्ता  समझती  कितनी  ही  दु्घटनाए  हुई  लोग  मारी  कीमत  अदा  करके  आपके

 वायूयान  में  यात्रा  करते  यदि  आप  श्री  राजीव  गांधी  और  सन््तोष  मोहन  देव  को  उत्तरदायी

 ठहरातं  तो  मेरे  विचार  आप  न्याय  नहीं  कर  रहे  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  एक  मंत्री  के
 नाते  पूरी  जिम्मेदारी  उन  पर  डालना  उचित  नहीं  एक  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  ही  कहा  कि
 आपके  मंत्री  बनने  के  प्रथम  दिन  से  ही आपने  इंजीनियरों  से बातचीत  करना  आरम्म  कर  दिया

 आपने  उनसे  हड़ताल  समाप्त  करने  के  लिए  मी  निवेदन  किया  था  जिसे  उन्होंने  मान
 उन्होंने  अपनी  हड़ताल  वापिस  ले  ली  और  काये  आरम्म  कर  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  में  भी
 ऐसा  था  ।  इसके  पश्चात  जब  मैं  इंजीनियरों  से  उन्होंने  कहा  मंत्री  महोदय  इतने  अच्छे
 नहीं  हैं  जितने  कि  हमने  सोचा  था  ।”  मैंने  पूछा  क्यों  ?”  तो  उन्होंने  कहा  सोचा  था  कि
 वे  एक  मंत्री  हैं  और  अपने  विवेक  से  कार्य  करेंगे  ।  परन्तु  जब  अधिकारियों  ने  उन्हें  तो

 दुर्माग्यवश  जिसकी  हमने  इच्छा  की  थी  उसे  पूरा  नहीं  किया  गया  ।  वे  पुनः  अधिकारियों  के  चंगुल  में
 था  गये  हैं  क्योंकि  अधिकारीगण  श्री  राजीव  गांधी  के  साथ  हैं  अथवा  श्री  बिश्वनाथ  प्रताप  सिंह  के
 साथ  हैं  ।  उन्होंने  मंत्रियों  को  सलाह  देने  का  अपना  ही  तरीका  अपना  रखा  मैं  मंत्री  होने  के  नाते
 इसे  जानता  हूं  ।  वे  कभी  यह  कहेंगे  :  आप  इसे  कर  सकते  परन्तु  आपको  टिकट  कीं  दर  में

 :
 वृद्धि  करनी  होगी  ।'  )

 परन्तु  इजीनियरों  को  अपना  उचित  हिस्सा  मिलना  चाहिए  क्योंकि  विमान  चालकों  और
 इंजीनियरों  के  बीच  मन  मुटाव  इसके  परिणामस्वरूप  अनेक  बार  यात्री  इसके  शिकार  हुए  वे
 छोटे-छोटे  कारणों  पर  एक  दूसरे  से  लड़  पड़ते  जब  कमी  वे  लड़ते  हैं  तो  यह  लड़ाई  प्राय  उनके
 वेतनों  में  कुछ  विवाद  के  उनकी  परिलब्धियों  और  दूसरी  चीजों  के  कारण  होती  है  ।

 सरकार  ने  का  प्रयोग  रोक  दिया  हम  सरकार  से  उसके-उत्तर  में  यह
 बताये  जाने  की  आशा  करते  है  कि  जाँच  आयोग  की  रिपोर्ट  कब  तक  आ  जायेगो  अथवा  रामदास
 समिति  की  रिपोर्ट  कब  तक  आ  जायेगी  ।  इस  दौरान  सरकार  क्या  व्यवस्था  करने  जा  रही  है  ?  यदि
 सरकार  इन  विमानों  को  प्रयोग  में  नहीं  लाती  और  यदि  सरकार  वर्तमान  हवाई  बेड़े
 से  अपनी  हवाई  सेवाए  जारी  रखती  तो  इससे  यात्रियों  को  परेशानी  होगी  ।  यात्रियों  की  प्रतीक्षा
 सूची  लम्बी  होती  है  ।  एयरबस  के  हवाई  जहाज  के  किराये  और  रेलगाड़ी  के  किराये  लगमग
 एक  समान  हो  गये  लोग  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  सरकार  का  प्रत्येक  दिन-का
 प्रतीक्षा  और  रहू  करने  का  औसत  समय  5  या  6  घंटे  होता  विमान  द्वारा  मात्रा  . करनाएपरशस्द
 करेंगे  ।  मैं  सरकार  की  दोष  नहीं  देता  यह  कमो-क्ी  मौसम  के  कारण  होता  है  |  यदि  एक  विमाच
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 कार्य  नहीं  करता  तो  10  या  15  बिमानों  पर  इसका  प्रभाव  पड़ता  कृपया  सरकार  हमें
 इस  बात  की  जानकारी  दे  कि  क्या  वह  इन  एयरबसों  को  और  कितने  समय  के  लिए  खड़ा  रखने  का
 निर्णय  लेती  है  क्ष्योंकि  सरकार  ने  राज्य  समा  में  कहा  है  कि  सरकार  को  इस  जांच  आयोग  के  अंतिम
 परिशाम  जून  तक  मिल  और  यदि  उस  समय  तक  ये  विमान  चालक  इन  विमानों  +  उड़ाने
 को  तैयार  नहीं  हैं  तो  सरकार  क्या

 कदम
 उठाने  जा  रही  है  ?  पहले  मैंने  देखा  है  कि  कुछ  देशों  द्वारा

 भारत  को  कुछ  जंसे  बोइ  पट्ट  पर  दिये  गये  थे  ।  वया  सरकार  ऐसा  करने  जा  रही  है  ?
 सरकार  क्या  व्यवस्था  करने  जा  रही  है  ?  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  क्योंकि  हमें  इस  कारण

 काफी  परेशानी  हो  रही  है  ।

 अन्त  किसी  अन्य  दुष्नंटना  के  घटने  से  पूर्व  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार
 नियर  विमानों  के  सम्बन्ध  में  क्या  कर  रही  है  ?  कुछ  दिन  पूर्व  मैं  गुवाहाटी  से  लीलाबाड़ी  यात्रा  कर
 रहा  मैं  ईश्वर  से  अधिक  नहीं  डरता  हूं  परन्तु  मैंने  उस  उड़ान  में  पूरे  समय  ईश्वर  और  अल्लाह
 को  याद  गुबाहाटी  से  लीलाबाड़ी  तक  जिस  प्रकार  यह  डोरनियर  हिल  रहा  था  और  नाथ  रहा

 जब  वह  आगे  बढ़ता  था  तब  इससे  संगीत  निकलता  इसकी  शेली  नाचने  वाली  थी  और  इपके
 याक्षियों  की  क्षपा  जाथ  गयी  और  वह  घुटन  पैदा  कर  रहा  क्योंकि  सरकार  इसकी  जाँच  कर

 रही  अतः  यह  प्रतीक्षा  न  कीजिए  कि  पहले  दुर्घटना  हो  तभी  निर्णय  लिया  जाये  ।  सरकार  ने  _
 विमानों  की  क्षमता  के  सम्बन्ध  में  कुछ  निर्णय  लिया  सरकार  एयरबस  के  बारे  में  कुछ
 निर्णय  ले  रही  है  ।  डोरनियर  विमान  के  बारे  में  मी  या  तो  इसे  बदला  जाना  चाहिए  अथवा  इसके  बारे
 में  कुछ  न  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।  )

 झी  आरिफ  मोहम्मद  क्या  मैं  इसकी  उड़ानें  बन्द  कर  दूਂ  ?

 थी  संतोष  मोहन  देव  :  आप  इसकी  उड़ाने  बन्द  कर  सकते  हैं  परन्तु  मुके  न  बिठा  देना  ।  मेरा

 केवल  यही  निवेदन  है  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  आपको  पहले  ही  बिठा  दिया  गया  है  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  अभी  बेठा  नहीं  हैं  ।  आप  वहां  बैठा  दिये  गये  विपक्ष  की  अपनी

 मूमिका  होती  जब  हम  यहां  होते  हैं  तब  सरकार  को  घ्टन  क्यों  होती  है  ?  आप  उस  ओर  जाना

 चाहते  थे  ।  हम  णंच  वर्ष  तक  यहीं  रहना  चाहते  हैं  ।  हमें  अपनी  मूमिका  अदा  करने  आप

 अपना  काम  कीजिए  और  हमें  अपना  कार्य  करने  दीजिए  ।  आप  इस  सरकार  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।

 )

 श्री  अमल  दत्त  कृपया  हमें  बोलने  दीजिए  ।  आपको  हमें  प्रोत्साहित  करना

 चाहिए  ।  आप  हमारे  बारे  में  अधिक  चिन्तित  हैं  ।  हम  चिंतित  नहीं  हैं  ।  हम  विपक्ष  में

 रहकर  काये  करने  के  लिए  तैयार  एक  रचनात्मक  विपक्ष  के  रूव  में  हम  कल  प्रस्तुत  होने  वाले

 संविधान  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करने  जा  रहे  हम  इस  सरकार  के  प्रत्येक  अच्छे  कार्य  का

 समर्थन  करते  आप  क्यों  चिंतित  हैं  ?
 क्या  आप  हमारे  साथ  कोई  समझौता  करना

 चाहते  हैं  ?  यदि  ऐसा  है  तो  हमारे  नेता  से  बात  मेरे  से  नहीं  ।

 एक  माननोय  सदस्य  ;  हम  आपके  साथ  कोई  समझौता  नहीं  चाहते  ।
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 शरो  संतोष  मोहन  देव  :  तब  ठीक  है  ।

 अतः  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पूवे  मैं  मंत्री  महोदय  से  हमें  यह  बताने  के  लिए  निवेदन
 करता  हूं  कि  जांच  समिति  की  जिसकी  अध्यक्षता  एक  न्यायाघ्रीश  के  द्वारा  की  गयी  है  जिसका
 कि  मैं  नाम  नहीं  कब  तक  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?  एयरबस  को  चालू  करने  के

 सम्बन्ध  में  निर्णय  लेने  में  सरकार  कितना  समय  लगायेगी  ?  यदि  इसे  चालू  नहीं  किया  जाना  है
 तो  यात्रियों  को  परेशानी  न  हो  इसके  लिए  या  तो  विदेशों  से  पंट्र  पर  विमान  लेकर  या  नये  विमान

 खरीद  कर  जोकि  पूर्व  परीक्षित  न  कि  अआन्ति  पैदा  करने  चलाने  के  विषय  में  सरकार  क्या

 कार्यवाही  कर  रही  है  ?  इसके  उस  बाक्स  से  सम्बन्धित  सूचना  के  बारे  में  सरकार  कया
 कदम  उठा  रही  है  ?  विमान  चालकों  ने  स्पष्ट  रूप  से  कह  दिया  है  कि  जब  तक  उन्हें  दुर्घटवा  के  कारणों
 का  पता  नहीं  लग  तब  तक  वे  इसे  नहीं  मैं  उस  समाचार  के  बारे  भी
 जानना  चाहूंगा  जो  कुछ  समाचार  पत्रों  में  छपा  विशेषकर  एक्सप्रंसਂ  में  जोकि  आप  में  से

 अधिकांश  के  लिए  एवित्न  बाईबल  जिसमें  कहा  गया  है  कि  इजिन  की  खराबी  दुघंटना  का  मुख्य
 कारण  दूसरे  समाचारपत्र  ने  कहा  है  कि  यह  इ  जिन  को  खराबी  नहीं  इसमें  विमान  चालक
 की  गलती  सरकार  हमें  यह  बताए  कि  वास्तविक  कारण  कया  है  अथवा  सरकार  यह
 बताए  कि  अब  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया  तब  हम  इसकी  प्रतीक्षा  कर  सकते  लोगों  को
 इस  सम्बन्ध  में  इतना  अधिक  घबराना  नहीं  चाहिए  ।

 ]

 झरो  संतोष  कुसार  गंगवार  :  वास्तव  में  एयरबस  की  णो  दुधेटना  थी  पूरे
 राष्ट्र  को  हिला  देने  वाली  उसके  ऊपर  चर्चा  करके  सही  तथ्यों  की  जानकारी  के  साथ  कार्यवाही
 आवश्यक  थी  ।  मुके  ऐसा  लग  रहा  है  यहां  की  चर्चा  के  बाद  यदि  मगवानराम  के  काल  में  भी  ऐसा
 होता  तो  निश्चित  रूप  से  न  उन्हें  14  साल  का  बनास  भुगतना  पड़ता  और  न  ही  सीता  जी  को  उनके
 साथ  वहां  मटकना  पड़ता  ।  क्योंकि  परिणाम  आने  में  ही  कारणों  के  ।4  साल  लग  जाते  ।  पिछले  20
 वर्षो  से  जब  से  हमारे  डा०  होमी  मामा  जी  की  मृत्यु  विमान  दुघेटना  में  हुई  थी  उसके  बाद  से  कुछ
 दुर्घंटनायें  हुई  उसके  बाद  मी  हम  यह  कहें  कि  हम  अपने  मकान  में  ताला  लगाकर  नहीं  गये
 लिये  हमारे  मकान  में  चोरी  हो  गई  और  चोरी  के  कारणों  को  दूढे  लेकिन  इसका  पता  नहीं  लगायें
 कि  हम  क्यों  नहीं  अपने  मकान  में  ताला  लगाकर  गये  ।  इसमें  बहुत  सी  तकनीकी  बातें  हैं  उनकी
 कारी  मे  नहीं  है  ।  जो  अखबारों  में  मैंने  पढ़ा  है  उसके  माध्यम  से  मैं  चन्द्र  सवाल  आपके  माध्यम  से
 मंत्री  जी  से  पूछता  चाहता  अगर  पूरी  घटना  की  जांच  की  जांच  की  जायेगी  तो  निश्चित  रूप  से
 इसमें  बोफोसस  से  भी  बड़ा  जाल  नजर  आयेगा  ।  जिस  प्रकार  से  इसका  सौदा  हुआ  निश्चितरूप  से
 उसके  अन्दर  तथ्य  सामने  आय ेगे  2500  करोड़  रुपये  का  सौदा  कोई  छोटा-मोटा  सौदा  नहीं
 इसमें  कितना  कमिशन  लिया  होगा  इसका  अन्दाजा  हम  लगा  सकते  जब  इन  विमानों
 को  खरीदने  की  बात  हुई  थी  तो  उस  समय  हमें  न  इन  विमानों  की  जानकारी  थी  और  न  ही  कोई
 इसके  बारे  में  तकनीकी  जानकारी  हो  सकता  है  मैं  गलत  कह  रहा  हूं  तो  मत्री  जी  मुक्के  ठीक
 करेंगे  ।  इसके  लिए  कहा  गया  कि  वातानुकूलित  हैंगर  होना  जरूरी  लेकिन  यह  जरूरी  नहीं  है  अभी
 हमारे  एक  सदस्य  कह  रहे  हो  सकता  है  कि  मेरी  बात  गलत  हो  ।  लेकिन  इसकी  जानकारी  हमें
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 मिलनी  चाहिए  कि  यह  सही  हैं  या गलत  टाटा  कमेटी  ने  बताया  था  कि  यह  खरीदे  नहीं
 परन्तु  यह  खरीदे  गये  ।  कुल  सौदा  15  विमानों  का  हुआ  था  ।  किन््हीं  विज्षेष  परिस्थितियों  में  यह  सोदा
 किया  क्योंकि  इससे  पहले  757  बोइग  का  सौदा  हुआ  था  और  इसे  रह  करके  थे  विमान
 दने  का  सौदा  किया  गया  ।  इसलिए  शक  होना  स्वाभाविक  ये  पूरे  तथ्य  सामने  माना  चाहिए  ।
 कई  बड़ी-बड़ी  कम्पनीज  जिनका  माल  जो  खराब  होता  है  वह  जब  नहीं  बिकता  है  तो  वह  उसके  बदले
 में  यह  कहती  है  कि  आप  हमारी  अच्छी  चीज  ले  ले  और  उसके  बदले  में  खराब  माल  भी  खरीदना
 पड़ेगा  ।  इन  विमानों  की  खरीद  के  साथ-साथ  फ्रांस  ने वायदा  किया  था  कि  वह  भारत  को  हैवी  वाटर
 देगा  ।  क्या  यह  बात  सही  है  और  क्या  यह  तथ्य  प्रकरण  में  था  कि  हैंवी  वाटर  दिया  यदि
 था  तो  इसके  सम्बन्ध  में  क्या  जांच  हुई  और  क्या  प्रगति  इसकी  जानकारी  मंत्री  जी  सदन  में
 अवध्य  दें  ।  अखबारों  में  तो  थोड़ी  जानकारी  है  मगर  गत  बार  श्री  शिवराज  पाटिल  ने  बताया
 था  कि  यहां  पर  विमान  तो  46  हैं  १र  उड़ान  उनसे  50  होती  है  तो  निश्चित  रूप  से  २ख-रखाव  में
 दिक्कतें  आती  थीं  जिससे  उनकी  व्यवस्था  सही  ढग  से  नहीं  हो  पाती  होगी  ।  तो  कुछ  बाटो  में  आवके
 सामने  रखना  चाहता  यह  निश्चित  रूप  से  आवश्यक  तथ्य  है  कि  दुर्घटनायेਂ  हो  उसको
 जांच  करेਂ  और  अपनी  रिपोर्ट  दे  ।  अगर  मैं  किसी  को  गोली  मार  देता  हु  तो  एफ  आई  आर  कायम
 हो  जाये  गी  और  मुझपर  मुकहमा  चलेगा  और  मुझ्के  फांसी  हो  जाने  की  सजा  भी  हो  सकती  ।  पर  ऐसी
 दुर्घटनाये  जिनमें  10-20-50  100  या  200  आदमी  मारे  उनके  ऊपर  जांच  द्वोकर  मामला
 समाप्त  हो  जायेगा  तो  निश्चित  रूप  से  यह  देश  के  लिए  चिन्ता  की  बात  आज  आवश्यकता  इस
 बात  की  है  कि  हमारी  जान  सुरक्षित  रहे  और  देश  का  सम्मान  सुरक्षित  यह  सारी  बात  तीन

 *  महीने  या  100  दिन  में  नहीं  हुई  हम  कहें  कि  मंत्री  जी  इसको  सही  कर  दे  गे  तो  इसमें  समय
 लगेगा  ।  हमें  सब  बातों  को  सोचना  होगा  ।  दूसरे  जिसने  40  साल  तक  राज्य  उसकी

 कमियों  को  निश्चित  रूप  से  सामने  आन  उसके  लिए  कौन  दोषी  उनको  सजा  मिलनी

 चाहिये  न  कि  किसी  गरीब  की  गर्दन  पकड़कर  उसे  सजा  दे  ।  मैं  ज्यादा  समय  न  लेता  हुआ
 अपनी  तथा  अपना  पार्टी  की  ओर  से  यह  विचार  रखना  चाहता  हूं  कि  इस  विषय  में  स्पष्ट  जानकारी

 सदन  को  मिलनी  चाहिये  और  जिस  तरह  से  पिछले  सालों  में  रिपोर्ट  आती  रही  उसी  प्रकार  की  -

 रिपोर्ट  न  रखकर  उस  पर  श्ञीप्न  का्यंवाई  करनी  चाहिये  ।

 झी  तेज  नारायण  सिंह  :  अध्यक्ष  यह  घटना  बहुत  ही  दुर्भाग्य  पूर्ण  घटना  है  और

 यह  घटना  एयरबस  के  द्वारा  हुई  जहां  तक  तमाम  बातों  से  आनका री  मिलती  उसके

 अनुसार  यह  एयरबस  पहले  ही  से  बदनाम  है  क्योंकि  ऐसी  ही  एक  दुर्घटना  फ्रांस  में  हो  चुकी  है  ।

 लेकिन  इसके  बावजूद  सरकार  के  द्वारा  इसी  विमान  को  सबसे  अच्छा  विमान  समझा  गया  और  इसे

 ही  खरीदा  गया  ।  यहां  कहा  जा  रहा  है  कि  इसमें  किसी  तरह  की  गलती  नहीं  हुई  है  लेकिन  अखबारों

 के  द्वारा  जो  बातें  पढ़ने  को  उसके  द्वारा  यह  जाहिर  होता  है  कि  जहाज  खरीदने  में  किसी  न

 किसो  तरह  की  अनियमितता  बरती  गयी  और  इसलिए  बरती  गयी  कि  इसमें  खरीदने  वालों  की  नीयत

 साफ  नहीं  थी  ।  अगर  नीयत  साफ  होती  तो  जो  पहले  हवाई  जहाज  हां  उड़ान  मरते  उनको

 खरीदा  गया  होता  ।  उन  जहाजों  को  न  खरीदकर  इन  नये  जहाजो  को  इसका  मतलब  कि

 इसके  पीछे  कुछ  राज  जंसाकि  अखबारों  में  बातें  आयी  तमाम  लोगों  के  ब्यान  आये  उससे
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 यहः:साबितः  होता  है  कि  लोगों  का  इन  जहाजों  खरीदमे  में  हाभ्र  उठ  लोगों  ने  कम्रीशम
 सभी  कहते  हैं  कि  अगर  कओदन  लिया  गया  हो  तो  कार्म्राही  होनी  अभी  दी-चार  दिन

 पहले  सी.आर  में  अमेंडमेंट  करने  का  एक  बिल  आया  था  और  वह  भी  हो  जिसके

 तहत  विदेश  से  कोई  रिव्वत  लेता  हो  और  अगर  कोई  एवीडेन्स  हो  तो  उसे  कलेक्ट  करने  का

 प्राष्त  हो  गया  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जितनी  भी  अनियमिततायेਂ  पिछली  सरकार  के

 दास हुई  उन  की  जांच  कराने  का  अधिकार  भिला  है  और  मैं  उम्मीद  करता  हूं  छि  सरकार  उनकी

 जांबन्पडत्ताल-करवायेगी  और  जो  दोषी  उसके  खिलाफ  निश्चित.रूप  से  कार्यवाही  मैं

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  घटना  में  चाहे  कोई  भी  अधिकारी  चाहे  वह  मंत्री  ही  क्यों  न

 जिसके  द्वारा  यह  एग्रीमेंट  किया  गम्मा  उत्तके  खिलाफ  एवीडेन्स  आती  उनके  खिलाफ  काय्येवाई

 होती  चाहिये  और  आईपीसी  की  धारा  302  और  120  बी  के  तहत  कार्यवाई  अवश्य  की  जानी

 चाहिये  ।  अब  इस  युग  में  जहाजों  का  बहुत  अधिक  महत्व  बढ़  गया  है  ।,  ये  न  रहें  तो  आदमी

 का  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  पर  जल्दी  से  पहुंचना  मुश्किल  हो  जायेगा  ।

 इसे  रेगुलर  चलाने  के  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  यहां  दिये  गए  सारे  सुझावों  पर  विचार
 करे  ।  इसे  बहस  के  हमारे  एक  साथी  ने  यहां  सुझाव  कि  हम  इण्डियन
 लफइस  को  प्राइवेट  सेक्टर  में  क्यों  न  बदल  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि आज  सरकार  के  अनेक

 कार्यक्रम  फेल  हो  रहे  इस  मामे  में  फेल  हो  रहे  हैं  कि  हमने  उनकी  परिभाषा  ही  इस  तरह  की
 बनायी  यदि  हमारी  रेलगाडियां  आघा  घण्टा  या  एक  घण्टा  देरी  से  चलती  हैं  यह  निश्चित  बात

 है'कि  कहीं  चेन  पुलिग  हुआ  होगा  कहीं  दूसरा  कोई  कारण  रहा  लेकिन  इसका  मतलब  यह  तो

 नहीं  कि  हम  तमाम  रेलगाड़ियों  को  टाटा  औरਂ  बिड़ला  के  हवालें  कर  दे  ।  उनके  हवाले  करने  पर
 भी  क्या  स्थिति  सुधर  इसकी  कया  गारन्टी  है  ।  तरह  से  सरकार  के  जितने  कार्यक्रम
 उनमें  से  एक  भी  नहीं  चल  सकेया  ।  एक  तरफ  तो  हम  समाजवाद  लाने  के  लिये  पू'जीवाद  के  खिलाफ

 लड़ाई  लड़  रहे  हैं  ओर  दूसरी  तरफ  यदि  सुझाव  आते  रहे  कि  जितनी  सरकारी  मशीनरी
 सरकारी  तत्र  यदि  वह  फेल  हो  रहा  तो  उसे  टाटा  या  बिड़ला  क॑  हवाले  कर  दिया  जाये  तो
 उससे  देश  में  समाजवाद  को  धक्का  लगेगा  और  पूजीवाद  को  बड़ावा  आज  की  जो  स्थिति

 हमारे  देश  में  लगभग  50  अ्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  अपनी  जीवन-यापन  कर  रहे  हैं  ।
 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  का  मतलब  यह  है  कि  उन्हें  दोनों  टाइम  की  रोटी  नहीं  मिलती  है  ।  .  हमारे
 देश  में  35  करोड़  लोग  ऐसे  हैं  जिन्हें  सुबह-शाम  का  खाना  नहीं  मिलता  ।  इसे  देते  हुए  सरकार  की
 जितमी  योजनाएं  ,  चल  रही  यदि  उन्हें  टाटा  और  बिड़ला  को  सुपु्द  कर  दिया  जायेगा  तो  मैं
 समझता  हूं  कि  फिर  75  प्रतिशत  लोग  ऐसे  हो  जायेंगे  जो  खाने  के  बिना  भूखों  मरने  लगेंगे  ।  इसलिये

 की  परिस्थितियों  आज  के  युग  में  वह  सुक्षाव  उचित  प्रतीत  नहीं  होता  बल्कि  मैं  तो  मांग
 करना  चाहूंगा  कि  इन  विमानों  की  खरीद  में  जिन  पदाधिकारियों  का  हाथ  रहा  .  उनके  खिलाफ
 सख्त  से  सख्त  कार्यवाही  होनी  यहां  श्री  हुक्मदेव  नारायण  जी  ने  बिल्कुल  ठोक  कहा  कि
 आख़िर  अब-जांच  किस  तरह  से  हो  सकती  क्योंकि  मरने  वाला  तो  मर  गया  ।  हमारे  भोजपुरी  में
 एक  कहावत  है  :  का  कुकु  रखवारਂ  जिसका  मतलब  है  कि  यदि  इन्क्वायरी  करने  वाला
 ही  ऐसा  रक्षक  है  वही  मक्षक  है  तो  कंसे  काम  चलेगा  |  मेरा  विश्वास  है  कि  आज  भी.कुछ  लोग  .
 ऐसे  अवद्य  हैँ  जिन्हें  इसी  जांच  का  काम  सौंपा  जा  सकता  है  ।

 ह
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 दुंनिया  अमी  ऐसे  निष्पक्ष  लोगों  से  नहीं  हुई  है  ।  यहां  काफी  हाहाकार  मचाया  गया  कि

 हम  लोग  भी  कांग्रेस  के  खिलाफ  कांग्रेस  राज  में  भ्रष्टाचार  के  खिलाफ  बोला  करते  थे  और  एक
 समय  वह  आया  जब  कांग्रेस  के  लोग  ही  भ्रष्टाचार  के  खिलाफ  बोले  और  बाद  में  कांग्र स  पार्टी  को

 छोड़कर  दूसरी  पार्टी  बना  आज  स्थिति  यह  है  कि  उसी  रास्ते  पर  चलते  उन्हीं  लोगों  के

 कंधे  पर  इस  देश  को  चलाने  का  भार  आ  गया  मुझे  एक  बात  की  खुशी  जैसा  यहां  हमारे  कुछ
 साथियों  ने  कहा  कि  आज  इस  सरकार  में  जो  लोग  मत्री  या  प्रधानमंत्री  के पद  पर  विराजमान  वे

 अपने  ही  आदमी  हैं  और  मेरे  जेसा  आदमी  यह  सोचने  पर  मजबूर  हो  जाता  है  कि  हम  चाहे  उनका

 कितना  भी  समर्थन  उसका  कहीं  कोई  ठौर-ठिकाना  नहीं  फिर  भी  मेरे  जैसा  आदमी  उम्मीद

 करता  है  कि  एक  समय  वह  आयेगा  कि  आप  जो  लोग  सरकार  को  आलोचना  करते  उनमें  से  मात्र

 60  या  70  लोग  ही  उन  बैंचों  पर  जाकर  बंठेंगे  जिन  पर  आज  विश्वनाथ  प्रताप  मिह  जी  या  अन्य

 मंत्री  लोग  बैठे  इन  क्षब्दों  केसाथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  सरकार  से  मांग  करता

 हूं  कि  दोषी  पाये  जाने  वाले  लोगों  के  खिलाफ  सख्त  से  सख्त  कार्थवाही  होनी  जिनके  चलते

 ये  विमान  खरीदे  जिन  विमानों  के  कारण  दुर्घटना  हुए  और  अनेकों  लोग  मारे  गये  ।  आपने  मुझे
 सभय  मैं  आपका  भी  छुक्रगुजार  हू  ।

 ]
 समापति  महोदय  :  अब  शाम  के  7  बजने  जा  रहे  मैं  सदन  की  भावना  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  बैठक  जारी  रखी  जाए  और  इस  विषय  को  पूरा  किया

 झी  आरिफ  मोहम्मद  खान  :  सभापति  अभी  कितने  वक्ता  शेष  हैं  ?

 सामापति  महोदय  :  सात  या  आठ  वक्ता

 थी  समरेन्द्र  कुन्ड  :  हम  देर  तक  बेठ  सकते  हैं  और  इसे  आज  ही  पूरा
 कर  सकते  हैं  ।

 औी  शंतोष  भोहन  देव  :  मंत्री  महोदय  आज  ही  7.30  उत्तर  दे  ।

 7.00

 की  आरिफ  मोहम्मद  खान  :  इसे  कल  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  काये  के  पश्चात  ले  सकते

 हैं  ।

 ओ  समरेन्द्र  कल  शुक्रवार  सदस्य  अपने-अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  को  वापिस  चले
 जायेगे  ।  हम  इसे  30  से  40  मिनट  में  पूरा  कर  लेंगे  ।

 समापति  महोदय  :  अब  हम  चर्चा  आरम्म  इसे  हम  बाद  में  देखेंगे  ।

 7.01  च०  प०

 राज्य  सभा  से  सदेश

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  आप्त  निएन-संदेशों  को  सूचना  समा

 को  देनी  है  :---
 हु
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 ईँ
 समा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उपनियम  (6)

 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  मुझे  विनियोग  1990  जिस
 लोकसभा  द्वारा  अपनी  28  1990  की  बंठक  में  पारित  किया  गया  था  और
 राज्य  समा  को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने  और  यह
 बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभः  को  इस  विधेयक  के  संबंध  में  कोई  सिफारिश

 नहीं  करनी  है  |ਂ

 राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम  (6)
 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  विनियोग  1990  जिसे  लोकसभा  द्वारा
 अपनी  28  1990  को  बंठक  में  पारित  किया  गया  था  और  राज्य  सभा  को
 उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने  और  यह  बताने  का  निदेश

 हुआ  है  कि  इस  समा  को  इस  विधेयक  के  संबंध  में  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी

 7.03  म०  प०
 नियम  के  अधीन  चर्चा

 बंगलोर  में  इंडियन  एयरलाइंस  को  एयरबस  बिमान  का

 दु्घंटनाप्रस्त  होना

 शो  चित्त  वसु  :  मैं  सदन  का  अधिक  समय  नहीं  लूगा  क्योंकि  मुझसे  पूर्व  के

 वक््ताओं  द्वारा  पहले  ही  इस  पर  काफी  कुछ  कहा  जा  घुका  मुख्य  बात  इन  वायुयानों  की  प्राप्ति

 की  बुरी  कहानी  मेरे  सम्माननीय  मित्र  श्री  अमल  दत्त  वायुयान  के  चयन  के  लिए  जिम्मे
 दार  बातों  और  अन्य  कई  तथ्यों  को  पहले  ही  काफी  विस्तार  में  कह  चुके  हैं  ।

 यदि  सदन  में  वायुयान  की  खरीद  के  बारे  में  कही  गई  बातों  का  हम  संक्षेप  में  मूल्यांकन  करे
 तो  इससे  संबंधित  चार  बाते  सामने  आती  हैं  ।  पिछली  सरकार  ने  इस  सौदे  में  अनुचित
 बाजी  की  ।  पिछली  सरकार ने  ग्राउन्ड  सपोर्ट  प्रणाली  की  अपर्याप्तता  के  बारे  में  दी  गई
 वनियों  के  साथ-साथ  अन्य  विकल्पों  को  भी  अनदेखा  कर  दिया  पिछली  सरकार ने
 कन  के  लिए  और  अधिक  समय  देने  की  सलाह  को  भी  एक  तरफ  रख  दिया  |  इस  मामले  योजना
 आयोग  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचार  तथा  अक्तूबर  1988  में  कामशियल  पायलट्स
 एसोसियेशनਂ  द्वारा  व्यक्त  विचारों  से  सम्बन्धित  कुछ  तत्सम्बन्धी  कागजातों  से  मैं  उद्धुत  करना  नहीं
 चाहता  मैं  सिर्फ  वायुयानों  की  प्राप्ति  के  बारे  में  इडियन  कामशियल  पायलट्स  एसोसियेछन  द्वारा
 व्यक्त  किये  गये  विचारों  के  एक  भाग  को  पढ़  देता  हूं  ।

 यह  उल्लेख  करना  चाहते  हैं  कि  यह  विमान  न  तो  परखा  हुआ  है  और  न  ही  इण्डियन
 एयरलाइ'स  के  पास  इनके  रख-रखाव  के  लिए  आधारभूत  सुविधायेਂ  यहां  तक  कि

 गर्मी  अथवा  आद्र ता  के  कारण  कम्प्यूटर  के  खराब  होने  पर  बहुत  बड़ी  दुर्घटना
 हो  सकती  है  क्योंकि  पायलट  का  उस  पर  किसी  भी  प्रकार  का  नियन्त्रण  नहीं
 डोगा

 0
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 है ़्््ख्ख्ख़ख़ख़ख़्  रख

 मैं  समझता  हू  कि  इसे  विस्तार  में  बताने  का  मेरे  पास  समय  नहीं  है  परन्तु  यह  वही  सब  है  जो
 घटित  हुआ  है  ।  यद्यपि  मैं  कोई  विशेषज्ञ  नहीं  हुं  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  इन  वायुयानों  को  खर.दते
 समय  भूतपूर्व  सरकार  द्वारा  इन  चेतावनियों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  था  ।  योजना  आयोग  तथा  एक
 अन्य  अधिकारी  ने  भी  रिपोर्ट  में  यही  विचार  व्यक्त  किया  था  कि  वर्ष  1988  में  फ्लाई-बाई-वा वर
 पद्धति  वाले  दायुयान  को  चलाने  के  लिये  इंडियन  एयरलाइन्स  और  देश  के  हवाई  अड्डे  भी  उपयक्त
 नहीं  होंगे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  मामले  की  पूरी  तरह  से  जांच  किये  जाने  की  आवश्यकता  है
 और  मेरा  सुझाव  होगा  |क  जांच  अधिनियम  के  आयोगों  के  अधीन  जांच  को  जानी  चाहिये  जिससे  कि
 इन  वायुयानों  की  प्राप्ति  की  पूरी  प्रक्रिया  की  जांच  हो  सके  ।

 मैं  केवल  कुछ  ही  बातों  का  उल्लेख  करना  कब  तक  ये  वायुयान  बेकार  पड़े
 रहेंगे  अथवा  क्या  आप  नहीं  चाहते  कि  ये  वायुयान  दुबारा  उड़ान  मरे  ?  जैसा  कि  पहले  हो  बताया
 जा  चुका  है  कि  चालक  पहले  ही  यह  निर्णय  कर  चुके  हैं  कि  जांच-रिपोर्ट  जब  तक  प्राप्त  नहीं  हो
 बे  इन  वायुयानों  को  नहीं  चलाये गे  ।  मैं  चालकों  द्वारा  किये  गये  निर्णय  के  इस  पक्ष  के  प्रति  मंत्री  जी
 की  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता  हूं  ।

 यह  मांग  की  जाती  रही  है  और  मैं  भी  यह  मांग  करता  हूं  कि  इस  समझौते  को  रह  कर  दिया
 जाना  चाहिए  |  आज  के  समाचार-पत्रों  मे ंकहा  गया  है  कि  इस  समझौते  की  शर्ते  निर्माता  ६'डस्ट्री  के
 पक्ष  में  अधिक  हैं  ।  उनमें  से  एक  शर्त  ४ह  है  कि  क्रयादेश  केवल  इस  आधार  पर  रह  किया  जा  सकता

 है  कि  ये  वायुयान  उड़ान  भरने  योग  नहीं  हैं  ओर  उनकी  उड़ान  करने  सम्बन्धी  क्षमता  अथवा
 मता  का  निर्णय  मी  फ्रेंच  न्यायालय  द्वारा  किया  जायेगा  न  कि  किसी  अन्य  देद्  के  न्यायालय  द्वारा
 कोई  अन्य  न्यायालय  इस  प्रकार  का  न  कर  सके  जिससे  समझौता  अथवा  सौदा  रह  होता  हो  ।

 इस  स्थिति  मैं  चाहता  हू  कि  पूरे  समझोते  को  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  जिससे

 हम  वाध्तविक  स्थिति  समझ  सके  कि  यह  समझोता  क्या  वास्तव  में  एयरबस  इ डस्ट्री  के  पक्ष  में  अधिक
 जाता  मैं  समझता  हू  कि  हमें  काफी  साहस  जुटाना  चाहिये  और  मेरे  विचार  में  वह  हममें  है  तथा

 यह  रिपोर्ट  मिली  है  कि  एयरबस  इ  डस्ट्री  को  पश्चिम  इटली  इत्यादि  जैसे  देशों
 द्वारा  काफी  राजनंतिक  संरक्षण  प्राप्त  जो  इस  इडस्ट्री  का  वित्त  पोषण  करते  हैं  इस  निर्माता

 इंडस्ट्री  को  बित्तीय  सहायता  कौन  देता  मैं  सोचता  हूं  कि  हमें  पर्याप्त  साहस  जुटाना  चाहिये
 जिससे  हम  ऐसा  निर्णय  ले  सके  तथा  कम्पनी  के  बहुत  अधिक  पक्ष  में  जाने  वाले  समझौते  को  रह  कर
 सकें  ।

 वो  भामस  :  बंगलौर  में  हुई  एयरबस  320  की  दुघंटना  से

 निम्नलिखित  बात॑  हमारे  सामने  आती  हैं  ।

 पहली  यह  है  कि  क्या  यह  मानवीय  गलती  के  कारण  घटी  थी  ।  क्या  गह  कोई  तकनीकी
 खराबी  के  कारण  हुई  थी  ।  वाइस  रिकार्डर  और  ब्लेक-बा+स  की  जांच  करने  से  यह  निश्चिचत  पता
 चल  जायेगा  कि  कया  यह  दुर्घटना  मानवीय  गलती  के  कारण  घटी  इस  समय  सरकार  के  पास
 वाइस  रिकार्डर  और  ब्लंक-बाबस  की  जांच  सम्बन्धी  रिपोर्ट  पहले  ही  मोजूद  ही  अतः  यह  सरकार
 पर  निमर  है  कि  क्या  इस  रिपोर्ट  को  प्रकाशित  किया  जायेगा  और  उचित  कार्यबाई  को  जायेगी  ।
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 Sees जब. हम माननीय गलती पर ध्यान  देते. हैं  तब दुर्घटना  होने से  भर  समप्रचार-पत्रों  में

 हम  माननीय  गलती  पर  ध्यान  हैं  तब  दुर्घटना  होने  से  पूरे  ही  समप्रचार-पत्रों  में  यह्
 रिपोर्ट  थी  कि  जो  चालक  और  अभियंता  एयरबस  चला  रहे  वे  पूरी  तरह  प्रश्चिक्षित

 नहीं  ये  ।  यहां  तक  कि  चालकों  और  अभियंताओं  के  एक  दल  को  जिसे  विदेक्ष  में  भेजा  गया

 उन्होंने  इसके  लिये  आवश्यक  प्रशिक्षण  नहीं  लिया  यह  ऐसा  प्रदनः  है  जिस  पर  सरकार

 को  ध्यान  देना  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पिछले  छः  से  सात  महीनों  के  दौरान  इंडियन  एयरलाइन्स  प्रबन्धन  में

 कुछ  प्रबन्ध  सम्बन्धी  समस्यायेਂ  चालक  संतुष्ट  नही  ग्राउन्ड  कर्मंचा री  संतुष्ट  नहीं  यूनियरनें
 भी  संतुष्ट  नहीं  अभी  भी  वहां  समस्याये  अमी  केवल  दो  दिन  पहले  मैं  इन्दिरा
 गांधी  हवाई  अड्डे  पर  एक  वायुयान  बम्बई  से  दिल्ली  आया  और  यह  एयरबस  थी  ।  कम  से  कम

 दो  दर्जन  से  भी  अधिक  यात्रियों  को  उनका  सामान  नहीं  मिल  सका  जब  इस  बारे  में  पूछताछ  को _
 गई  तब  मैं  भी  इन्हीं  व्यवित  हें  के  साथ  गया  था  तब  यह  बताया  गया  कि  जब  यात्रियों  से  पूछताछ  की

 गई  तो  वे  अपना  सामान  पहचान  नहीं  सके  परन्तु  काफी  अधिक  यात्री  मेरे  साथ  थे  ।  उन्होंने '
 बताया  कि  बम्बई  में  सामान  की  जांच  की  कोई  प्रणाली  नहीं  जांच  करने  बाले  स्थान  पर  ही
 सामान  की  पहचान  की  जाती  उन्होंगे  यही  कहा  था  |  दो  दजन  से  भी  अधिक  यात्रियों  को
 उनका  सामान  नहीं  मिल  सका  अवश्य  कहीं  पर  कुछ  दोष  इस  पूरी  प्रणाली  में  कहीं  कुछ

 :  दोष  मैं  किसी  पर  दोषारोपण  नहीं  कर  रहा  वहां  सुधार  हुआ  है  परन्तु  अभी  भी  पूरी  व्यवस्था
 :  में  कहीं  कुछ  संदेहपूर्ण  बात  अतः  चाहे  यह  ग्राउन्ड  अभियंता  अथवा  चालकों  की  समस्या

 बीय  गलती  एक  यह  भी  कारण  था  ।  इस  पर  भी  विचार  किया  जाना

 तकनंकी  खराबी  वाले  पहलू  पर  आते  हुए  मैं  यह  कहूगा  कि  जब  हमने  एयरबस
 320  खरीदी  थी  तब  विशेषकर  इसी  वायुयान  के  बारे  में  कहा  गया  था  कि  यह  वीं  शताब्दी  का *
 नागर  विमानन  का  आइचये  था  |  यह  कहा  जाता  है  कि  नागर  विमानन  क्षेत्र  में  इस्ते मान  किये  जाने
 वाते  वायुयानों  में  यह  सर्वोत्तम  वाय  णन  हो  सकता  इसमें  पांच  कम्प्यूटर  यह  वायुयन
 व”ई-वायर  पद्धति  से  चलाया  जा  रहा  साथ  पूरे  तंत्र  में  कुछ  कमियों  की  ओर  ध्यान  दिलाया
 गया  उनमें  मे  एक  कमी  थी  कि  जब  पायलट  कम्प्यूटर  को  निर्देश  देता  है  तो  कम्प्यूटर  तुरंत
 निर्देश  ग्रहण  कर  लेता  लेकिन  जब  कम्प्यूटर  वायुयान  को  निर्देश  देता  है  तो  वायुयान  को  निर्देश

 ग्रहण  करने  और  इन्हें  लागू  करते  में  छह  से  सात  सेकंड  तक  लग  जाते  हैं  ।  यह  बहुत  ही  गंभीर  त्रुटि
 कोई  त्रटि  है  या  यह  मी  पता  लगाना  होता  अक्सर  सदन  में  और  सदन  के  बाहर

 बोइग  वायुयान  और  एयरबस  वायुयान  की  तुलना  की  गई  इस  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।  हमें
 बोइग  कम्पनी  और  एयरबस  कंपनी  की  हार्तों  को  भी  देखना  सम्रयः  का  राजनंतिक
 जब  यह  वायूयान  खरीदे  गये  को  भी  देखना  होगा  ।  उस  समय  अपने  आणविंक  रिएक्टरों  के  लिए  हुम
 संयक्त  राज्य  अमेरिवत  से  गुरुजल  मांग  रहे  थे  ।  उस  समय  संयुक्त  राज्य  अमेरिक  ने  कुछ
 शर्ते  रखी  थी  कि  वह  हमारे  संयंत्रों  का  निरीक्षण  करे  जिसके  लिए  हम  तैयार  नहीं  हुए  ।  फ्रांस  ने
 बिना  किंसी  शर्त  के  गुरहणगल  की  आपूर्ति  की  सारी  परिस्थित  पर  गौर  करना
 यदि  कुछ  गलती  हुई  यदि  कुछ  बाहों  छिपायी  गयी  तो  उन्हें  भी  देखना  होगा  ।  मैं  यह  नहीं  कह
 रहा
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 इस  सदन  में  हमें  विपक्ष  के  रूप  में  मान्यता  मिली  हुई  है  और  हम  रचनात्मक  विपक्ष
 भूमिका  निमा  रहे  हैं  ॥  जो  भी  वास्तविक  समस्याओं  को  आप  लेते  हम  आपका  समर्थन  करते

 हम  यहां  केवल  आपक्षा  विरोध  करने  के  लिए  नहीं  हैं  ।  इस  मामले  में  भी  मैं  आपको  सुझाव  दू  गा  कि
 कृपया  इसे  राजनतिक  रंग  मत  दीजिए  ।  यदि  कुछ  गलन  हुआ  है  तो  उसका  पता  यदि  किसी
 ने  कोई  गड़बड़ी  की  है  तो  तो  उसे  सजा  हम  इसके  विरुद्ध  नहीं  लेकिन  इस  सब  को
 राजनतिक  रंग  देने  की  कोशिश  मत  कीजिए  ।

 थी  बुबरांज  :  समापति  इण्डियन  एयर  लाइन्स  की  की  जो
 दुर्घटना  हुई  वह  बहुत  ही  दुखद  है  ।  इस  दुघंटना  में  93  लोग  मारे  गये  और  60-70  लोग  बुरी
 तरह  से  घायल  हुए  हैं  ।  आए  दिन  ये  दुर्घटनायें  होती  रहती  हैं  ।  इप  एयरवस  की  बहुत  प्रशंसा  थी  कि
 यह  बहुत  अच्छा  अच्छी  तरह  चलता  उड़ता  लेकिन  जो  दुर्घटना  घटो  है  उससे  ऐसा  लगता  है
 कि  इसका  इ  जन  डिफंक्टिव  था  ।  जब  यह  इंजन  150  फिट  की  दूरी  पर  उतर  रहा  तो  उस  समय
 इंजन  ने  संकेत  दिया  कि  इंजन  को  तुम  ऊपर  की  ओर  लेकिन  वह  विमान  ऊपर  की  ओर  उठ

 नहीं  सका  और  इस  तरह  से  इ  जन  नीचे  उतरता  सात  सेकेंड  के  भीतर  जैसा  कि  माननीय  सदस्य
 ते  कहा  तथा  जमीन  से  टकरा  कर  उसका  एक  इंजन  अलग  हो  गया  और  व

 दोनों  ने  काम  करना  बन्द  कर  दिया  ।

 इस  विमान  में  काफी  कम्प्यूटर  लगे  ऐसा  लगता  था  कि  इसका  सब  कार्य  4  म्प्यूटर  ही  कर

 रहा  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  इण्डियन  एयरबस  320  में  उड़ान  की  क्षमता  थी  ?  आपको
 क्या  यह  पता  1988  में  जब  पैरिस  में  इसी  एयरबस  की  दु्घंटना  हुई  थी  और  उस  सिलसिले  में

 की  विश्लेषण  रिपोर्ट  आई  तो  उसमें  यह  कहा  गया  कि  फ्रांसस  जिसमें  कि

 यह  एयरबस  बना  उसमें  गड़तड़ी  थी  ?  जब  इस  बात  को  जानकारी  हम  लागो  को  थी  या  सरकार
 को  थी  तो  इस  तरह  का  एयरबस  खरीदकर  इतने  लोगो  की  जानें  क्यों  ली  गई  ?  इस  तरह  के
 नाक  विमान  उड़ाने  से  तो  यात्रियों  की  जान  की  सुरक्षा  ज्यादा  महत्वपूर्ण  इसलिए  मैं  पूछना
 चाहता  हूं  कि  इसकी  जांच  हुई  है  या  नहीं  ।  डी०  एफ०  डी०  आर०  के  अध्ययन  के  लिये  फ्रांस।सी  कंपनी
 का  कहना  है  कि  हम  लोगों  से  कोई  सहयोग  नहीं  लिया  गया  और  भेजकर  इसका  अध्ययन
 करवाया  गया  ।

 इन  शब्दों  के साथ  मुझे  काफी  कष्ट  है  कि  दुघंटना  में  इतने  लोग  मारे  गये  और  भविष्य  में  इस

 तरह  की  दुर्घटना  न  इस  पर  हमको  निगरानी  रखनी  क्योंकि  दुघटनाओं  में  निर्दोष  लोग
 मारे  जाते  हैं  और  आए  दिन  जो  घटनाएं  घटती  इनसे  देश  की  और  सरकार  की  बदनामी

 होती  है  ।

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  )  :  सभापति  सर्वप्रथम  मैं  इस  दुर्घटना  में  जिनकी

 मृत्यु  हुई  उनकी  दिवंगत  आत्माओं  की  शांति  के  लिए  परमपिता  परमात्मा  से  प्राथना  करता  हूं  और

 प्राथंना  करता  हूਂ  कि  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  दु्घटनाओं  को  पुनरावृत्ति  न  हो  ।  इस  अवसर  पर  एक
 बात  अचश्य  कहना  चाहू  गा--न  सूरत  बुरी  न  सीरत  बुरी  बुरा  वही  है  जिसकी  नीयत  बुरी
 ऐसा  मालूम  पड़ता  है  कि  पिछली  सरकार  के  नुमाइदों  कांग्रेस  शासन  के  अन्दर  जिन  लोगों  ने  इन
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 विमानों  की  खरीद  की  उसमें  कहीं  न  कहीं  दाल  में  कुछ  काला  था  और  इसके  परिणामस्वरूप
 इसके  दुष्परिणाम  निकले  ।  इन  विमानों  को  शायद  कमीशन  के  लालच  मैं  खरीदा  गया  और  इसके

 दुष्परिणाम  आने  वाले  शासन  को  और  हम  लोगों  को  मोगने  पड़  रहे  इस  समय  मुझ्कै  मनुस्मृति  का

 एक  इलोक  याद  आ  रहा

 अपूज्या  यत्र  पूज्यानां  तु  ।

 त्रीण  ततन्र  भयं  ॥

 अपूज्या  यत्र  अर्थात्  जिस  छवासन  के  अन्दर  पूजा  या  सम्मान  के  लायक  लोग  नहीं
 उनकी  जब  पूजा  और  सम्मान  किया  जाता  पृज्यानां  तु  और  जो  वास्तव  में  सम्मान

 के  लायक  होते  उनका  तिरस्कार  या  उपेक्षा  की  जाती  त्रीणि  तत्र  वहां  पर  तीन  चीजें
 अवद्य  विद्यमान  रहती  मं  अर्थात्  या  तो  धोर  अकाल  पड़ता  या  दुघेटनाओं  में
 मौतें  होती  हैं  और  या  भय  का  वातावरण  चारों  ओर  व्याप्त  रहता  है  ।

 पिछले  राजीव  शासन  के  अन्दर  ये  सारी  चीजें  इतने  भयानक  रूप  से  व्याप्त  हो  गई  थीं  कि
 उनके  पापों  का  फल  हम  लोगों  को  मोगना  पड़  *हा  राजा  पाप  करता  है  और  राजा  के  पाप  का
 फल  प्रजा  को  मोगना  पड़ता  पिछली  सरकार  ने  जो  पाप  किये  उसका  फल  इस  नई  सरकार  जो
 अमभी-अमी  आई  उसको  भोगना  पड़  रहा  यह  जो  गलत  सौदे  पिछली  सरकार  द्वारा  किये  गये
 और  उनका  उपयोग  करते  हुए  उसका  खामियाजा  अब  इस  सरकार  को  भोगना  पड़  रहा  है  जिसके  लिए
 दोषी  पूर्ण  रूप  से  पिछली  सरकार  है  ।

 समापति  मैं  प्राथंना  करना  चाहूंगा  कि  पिछली  सरकार  ने  जो  ये  दोष  पूर्ण  सौदे  किये
 इन  सोदों  की  जांच  की  जाये  और  इसके  अन्दर  जिन  लोगों  को  दोषी  पाया  उनको  जरा  भी

 न  बख्शा  चाहे  वे  कितने  ही  बडे  लोग  क्यों  न  हों  ।  जैसे  पहले  कहा  गया  कि  बोफोसं  के  मामले  में
 अधष्टाचार  किया  थल  के  मामले  में  भ्रष्टाचार  किया  जल  के  मामले  में  अष्टाचार  किया
 गया  और  इन  एयरबसों  की  खरीद  करके  वायु  में  मी  भ्रष्टाचार  किया  इस  तरह  से  भ्रष्टाचार
 करने  वालों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता

 सभापति  जो  कमेटी  आफ  टेक्नीशियस  बंठाई  गई  उसके  सदस्यों  को  यह  हिदायत
 दी  जाए  कि  वे  इस  बात  का  भी  पता  लगाएं  कि  भविष्य  में  कौन-कौन  सी  सावधानियां  बरती
 जिससे  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरातृत्ति  न  यदि  एयर  बस  320  दोषपूर्ण  है  तो  उनको

 तुरन्त  हटाया  उनके  स्थान  पर  पूर्ण  सक्षम  विमान  खरीदे  चाहे  इस  पर  कितना  भी  व्यय
 हो  ।  देश  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकता  के  अनुरूप  और  जनता  को  राहत  पहुंचाने  के  यात्रियों  की

 सुविधा  और  सुरक्षा  के  लिए  दोषपूर्ण  विमानों  का  चलना  सर्वथा  निषिद्ध  कर  भविष्य  में  इस  तरह  की
 घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोका  चाहे  इसमें  हमारा  कितना  ही  पैसा  खर्च  क्यों  न  दो  ।

 पिछले  शासन  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  ऐसा  लगता  है  कि  उनके  सामने  कोई  नीति
 नहीं  थी--उतावला  सो  हेस््ट  मेक्स  जल्दी  के  अन्दर  सारे  निर्णय  लिये  जाते  थे  एक  ही
 व्यक्ति  निर्णय  लेता  निकलते  हैं  कहां  जाने  के  पहुंचना  है  कहां  मालूम  इन  राह  में
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 अटकने  वालों  को  मंजिल  का  निशां  मालूम  इस  प्रकार  उन्होंने  इस  तरह  के  गलत  सौदे

 जिनका  दुष्परिणाम  हम  सब  को  भोगना  पड़  रहा

 मैं  मन्त्री  महोदय  को  धन्यवाद  देना  चाहूगा  जिन्होंने  दुघंटना  के  पश्चात  तुरन्त  जांच  के  आदेश
 दिये  और  दुघेटना  में  मारे  गय  लोगों  के  लिये  ओर  घायलों  के  लिये  उचित  मुआवजे  की  व्यवस्था  की  ।

 मुक्के  बोलने  का  असर  इसके  लिये  बहुत  आमारी  हू  ।

 हरी  सूर्य  नारायण  यादव  :  एयर  बस  दुघंटना  के  सम्बन्ध  में  हम  चिन्ता  कर

 रहे  हैं  । हम  जब  एयरबस  या  जहाज  पर  चढ़ने  के  लिए  जाते  हैं  एंरोड्रोम  पर  तो  कहते  हैं  कि  मेरा
 कोई  ठिकाना  लौट  कर  आऊंगा  या  नहीं  ।  सभापति  ऊपर  वाले  पर  भी  बिश्वास  हो  तो
 उसका  कुछ  नहीं  बिगढ़  सकता  ।  मैं  उदाहरण  देना  चाहता  हू  कि  जब  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  हवाई
 मार्ग  से  जा  रहे  थे  हवाई  जहाज  की  मद्योन  में  खराबी  आ  गई  |  मशीनरी  खराब  होने  पर  भी  निश्चित

 होकर  बेठे  रहे  ।  ऐसे  लगा  जैसे  कोई  दुर्घटना  होने  वाली  ही  नहीं  है  ।  पायलट  ने  उसे  सम्माल  लिया  ।
 1977  में  हमारे  तत्कालीन  प्रधान  मन्त्री  श्री  मोरारजी  देसाई  हवाई  जहाज  से  यात्रा  कर  रहे
 काफी  दूरी  से  प्लेत  जमीन  पर  आकर  लेकिन  हमारे  प्रधान  मन्त्रो  जी उछल  कर  निकल

 कुछ  नहीं  हुआ  ।  इसलिए  भगवान  पर  इन्सान  का  भरोसा  जिस  दिन  निश्चित  रूप  से  यह  होता
 रहेगा  ।

 समापति  एयरबस  320  के  सम्बन्ध  मैं  कोई  विशेषज्ञ  तो  नहीं  हूं  और  न  हो  मैं
 इंजीनियर  हुਂ  और  न  हो  इतनी  मुझे  इसकी  जानकारी  लेकिन  पत्र-पत्रिकाओं  के  माध्यम  से  जो

 मुक्के  देखने  को  मिला  है  उससे  यह  लगता  है  कि  निश्चित  रूप  से  इस  एयरबस  में  कहीं  न  कहीं  ग्रम्मीर
 रूप  से  अनियमितता  हुई  है  ।  चू  कि  यह  मी  सुना  है  कि  जो  चक्का  लगना  चाहिए  था  और  जो  शाकर
 लगना  चाहिएं  उसकी  जगह  पर  छोटा  चक्का  और  छोटे  शाकर  लगाए  गए  ।  इस  तरह  की  बातों
 में  सच्चाई  है  या  नहीं  ?  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  कह  गा  कि  इस  दुघंटना  की  सारी  जवाबदेही  चलाने
 वाले  के  ऊपर  है  |  चाहे  जिसने  भी  इसको  चलाया  उसके  ऊपर  इसको  सारी  जवाबदेही  होनी
 चाहिए  ।

 समापति  इन्जन  में  क्या  गड़बड़  है  या  नहीं  जैसे  हुक्म  देव  जी  ने
 वे  चले  आज  तक  जितनी  जांच  समितियां  बंठी  मैंने  देखा  क्योंकि  बिहार  विधान  समा  का
 सदस्य  15  साल  तक  मैं  था  और  अब  यहां  आ  गया  जितनी  जांच  बिठायी  जांच  प्रतिवेदव
 आज  तक  कहीं  से  प्राप्त  नहीं  हुआ  ,  हमारे  भारत  कौ  जनता  की  गुमराह  करने  की  यह  साजिश  है  ।
 इसलिये  मैं  अपनी  सरकार  से  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  आपने  इसके  लिये  जांच  बेठायी  है  तो
 निश्चित  रूप  से  अच्छे  विशेषज्ञों  जो  इसके  अच्छे  जानकार  उनसे  सारी  बातों  की  जानकारी  प्राप्त
 करें  और  जानकारी  प्राप्त  करने  के  बाद  उस  पर  सारी  कार्यवाही  आप

 सभापति  मैं  कुछ  सुझाब  देना  चाहता  हूं  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  मैं  10  वर्ष  को
 उम्र  तक  हवाई-जहाज  पर  नहीं  लेकिन  गाड़ी  चलाने  का  काम  अवश्य  किया  मैं  जानता  हूँ
 जो  ट्रक  या  जीप  और  हम  सब  भी  चलाते  मैं  थोड़ी-न  गड़बड़  हो  और  तुनक  मिजाज  आदमी

 ब्लड-प्र दर  का  मरीज  ऐसा  आदमी  अगर  ड्राईव  करता  है  तो  निश्चित  रूप  से  वह



 नियम  93  के  अधौन  चंची

 ह

 जिओ  29  शक
 1990  7

 टेक्नीकल  डिफैक्ट  अलग  चोज  लेकिन  मनुष्य  अगर  तुनक  मिजाज  ब्लड  प्रशर  की  उसे  बीमारी

 है  ऐसे  आदमी  को  निश्चित  रूप  से  आप  ड्राईवर  के  रूप  में  न  रखने  का  कांये  एयरेबस  या  एयर
 इण्डिया  के  पायलट  की  कडीशन  है  या  नहीं  तो  निश्चित  रूप  से  पायलट  की  सीमा  अवधि  बांधनी

 चाहिए  उस  सीमा  अवधि  में  ही  कोई  बीमारी  हो  तो  उसे  निश्चित  रूप  से  परमानेंट  रिटायर  कर
 देना  चाहिए  या  आपको  मुगतान  काये  करना  हो  तो  मुक्के  कुछ  और  नहीं  कहना  इस  पर  आप

 गम्मी  रता  से  ध्यान  देंगे  । इस  तरह  की  घटना  जहां  हुई  है  वहां  ऐसी  बीमारियों  में  पाया  गया  है  ।  मैं

 सभापति  भहोसय  को  धन्यवाद  देता  हु॒  क्योंकि  बिना  विशेषज्ञ  रहते  हुए  भी  मुझे  बोलमे  की  मौका
 मिला  ।

 |  अन्रुबाद  |

 भी  समरेख्  कुम्ड  :  समापति  मैं  जानता  हूं  कि  इस  शाम  की  समाप्ति  पर

 भाषण  देते  हुए  मैं  अपने  कमंचारियों  और  प्रेस  के  सदस्यों  को  तकलीफ  में  डाल  रहां
 अब  शाम  के  लगमग  साढ़े  सात  बज  गये  मैं  कोशिश  कछ  गा  कि  जितनी  जल्दी  हो  अपना

 साधण  पूरा  करू  ।

 इस  मामले  में  दो  मुह  पहली  बात  है  कमीशन  के  बारे  में  और  दूसरी  बात
 जो  बहुत  मयंकर  दुघंटना  हुई  उम्रके  बारे  में  है  ।  जहां  तक  दुधंटना  का  संबंध  मंत्री  महोदय  यह

 कहूँगे  ही  कि  जाँच  में  सब  ब्रात  सामने  आ  जायेंगी  और  जब  उच्च  न्यायलय  के  न्यायाधीश  की  अध्यक्षता
 में  गठित  न्यायिक  आयोग  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जायेगी  तो  समी  बातें  पता  चल  जहां  तक
 म्रष्टाचार  और  कमीशन  का  प्रश्न  है  यह  खरीदी  गई  एयरबस  की  कार्यकुशलता  से  जूड़ा  हुआ  है।॥

 यह  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गई  ।  दुर्घटला  का  एक  कारण  तकनीकी  त्रूटि  रहा  और  दूसरा  कारण

 एयरबस  की  खरीद  से  जुड़  कमीशन  से  संबद्ध  यह  कारण  हो  सकता  है  जिसके  करण  सरकार  को

 एक  घटिया  विमान  खरीदना  पड़ा  |  मैं  इस  बारे  में  पूर्ण  विवरण  जानना  मैं  माननीय  मंत्री
 द्वारा  राज्यसभा  में  दिया  गर्ग  माषण  पढ़  रहा  था  ।  उन्होंत  वहां  बड़े  स्पष्ट  और  अतीत  रूप  से  उत्तर
 दिया  है  ।  मैं  इसके  लिए  उन्हें  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  अक्तूबर  1984,  85  और

 1986  तक  वास्तव  में  क्या  हुआ  मैं  समझता  हूं  उस  दौरान  एक  आशय  पत्र  दिया  क्या  था
 और  बाद  में  इसे  बदल  दिवा  गया  और  एक  ओर  आदेश  जारी  किया  गया  ।  इसे  एक  उच्च  अधिझार
 प्राप्त  तकनीकी  समिति  ने  जारी  नहीं  किया  अपितु  कुछ  निजी  संपर्को  द्वारा  किया  गया  था  जिममें
 श्री  श्री  कपूर  और  श्री  चड़डा  जैसे  लोग  शामिल  थे  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना
 चाहगा  कि  क्या  श्री  सतीश  शर्मा  और  श्री  ललित  सूरी  में  भी  इस  सोदे  में  कोई  मुमिका  अदा  की  थी  ?
 मैं  उन  बातों  को  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  विस्तृत  तथ्यों  को  यहां  पहले  ही  बताया  जा  चुका  है
 विशेषकर  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  अमल  दत्त  ने  विवरण  देकर  मेरा  मार  कुछ  कम  कर  दिया

 उन्होंने  विदेश  में  एक  हवाई  प्रदर्शन  के  दौर।न  हुई  दुर्घेटना  का  जिक्र  किया  था|  उस  दुघंटवा  के  बाद
 सभो  खरोददारों  ने  सौदे  को  छोड़  दिया  था  ।  इंजन  खराब  फिर  जब  खरीद  का  आदेश  दिया
 जानी  उस  समय  इ  जन  नहीं  लगाया  गया  था  जिससे  यह  शक  हुआ  कि  इसका  सही  तरीके  से

 परीक्षण
 नहीं  हुआ  है  ।  कुछ  लोगों  ने  तो  यह  मी  कहा  था  कि  वायुयात्र  व।स्ततविक
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 विशेषज्ञों  द्वारा  परीक्षण  नहीं  क्रिया  गया  यहां  सभी  तथ्य  मोजूद  लेकिनः  सौदे  को  बहुत
 जल्दबाजी  में  किया  जल्दबाजी  से  हमारे  मन  में  कुछ  बांका  पैदा
 होती  है  ।  चाहे  हम  इस  मत्ता  पक्ष  के  सदस्प  हों  या  विपक्ष  के  सदस्य  यदि  हम  यह  चाहते  हैं  कि
 लोकतंत्र  वना  रहे  तो  सच  का  पता  लगना  ही  चाहिए  ।  राजनंतज्ञ  मूतपूर्व  महाराजाओं  की  तरह  नहीं

 जो  कोई  गलती  कर  ही  नहीं  सकते  ।  राजनीतिज्ञों  को  समी  प्रकार  के  संदेहों  और  आरोपों  से  अपने
 आप  को  मुक्त  रखना  चाहिए  |  राज्य  सभा  में  दिये  गये  भाषण  के  अमिप्राय  से  मैं  पाता  हूं  ।....

 सभापति  महोदय  :  इसे  उद्ध,त  करने  की  आवश्यकता  नहों  है  ।

 श्री  समरेन््र  कुन्ड  :  साथ  दोष  अधिकारियों  पर  मढ़  देते  की आदत  सी  बन  गयी  है  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  जांच  अवज्षय  की  जानी  चाहिए  जिसमे  यह  पता  चल  सके  कि  उनके
 सम्थेक्रों  यः  राजनीतिज्ञों  के  मित्र  या  संसद  सदस्यों  या  था  उप्र  समय  के  प्रधानमंत्री  या
 कारियों  का  2,500  करोड़  रुपये  की  रक्रम  में  कोई  हाथ  हैं  ।  लोग  कहेंगे  कि  125  करोड़  रुपगे  की
 रकम  कमीशन  के  रूप  में  दी  गई  यह  अनक  घबलों  में  से  एक  था  जिसने  उस  समय  सरकार  को

 हिला  रखा  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बोफोई  के  घोटाले  से  कम  नहीं  है  क्योंकि  एक  दुर्घटना  हुई  है
 जिसमें  लोगों  की  जानें  गयी  ।  उन  90  लोगों  को  जीवित  नहीं  किया  जए  सकता  |  मैं  समझता  हुं  कि  वह
 मेरे  बहनों  के  समान  थे  जो  वायुव्ान  में  बैठ  थे  कृपया  सोचियें  उन  लोगों  के

 साथ  कया  गुजरी  होगी  जो  उस  दुर्घटनाग्रस्त  विमान  में  यात्रा  कर  रहे  थे  जिसे  लाल्च  और  गलत

 इरादों  के  कारण  खराब  मशीन  हं  ते  हुਂ  मी  खरीदा  गया  मैं  नहीं  जानता  कि  जो  लोग  उस

 वायुवान  में  यात्रा  कर  रहे  कौन-सा  अपराध्र  किया  था  ?  खरीद  करते  वालों  को  क्या  दड

 दिया  जायगा  ?  हमें  केप्टन  सतीश  शर्मा  के  बारे  में  बहुत-सी  बातें  बतायी  गई  हमें  बताया  गयाਂ है
 कि  उनके  भाई  ने  लास  एंजिल्स  में  एक  पचतारा  होटव  बनवाया

 सभापति  महोदय  :  कृपया  आरोप  मत  लगाइये  ।

 भ्री  समरेन्द्र  मैं  कोई  आरोप  नहीं  लगा  रहा  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  आपको  अनावश्यक  रूप  से  उनका  नाम  लेने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  |  बह
 राज्य  समा  के  सदस्य  हैं  ।

 रु
 भी  अनादंन  पुजारो  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रब्न  माननोय  सदस्य  अपने  भाफण

 में  दूसरे  सदन  के  सदस्य  का  हवाला  दे  रहे

 शो  जनादंन  पुजारी  :  परन्तु  उसके  वावज्द  वे  कह  रहे  हैं  ।

 समापति'महोदय  :  मैंने  उन्हें  बता  दिया  है  कि  यदि  कोई  दोषारोपण  होता  है  तो  उसे  कार्यवाही
 वृत्तांत  में  सभ्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  क्योंकि  आमतौर  पर  हम  दूधरे  सदन  के  सदस्य  का  नाम  नहीं
 लैंते

 रू  वप्रबका  न  हि  हल
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 झी  समरेगर  कुम्ड  :  में  कोई  आरोप  नहीं  लगा  रहा

 झी  जनादंन  पुजारी  :  परन्तु  यदि  आप  एक  कदम  आगे  बढ़ते  हैं  तो  हमें  उस  व्यक्ति  का  थाम

 घहीं  लेना  चाहिए  जो  दूसरे  सदन  से  सम्बन्धित  होता  यही  परम्परा

 भरी  समरेन्त्र  कुन्ड  :  क्या  में  यह  नहीं  कह  सकता  कि  श्री  सतीश  हछर्मा  के  भाई  ने  लॉस  एन्जिल्स
 में  एक  मन्दिर  का  निर्माण  किया  है  ?  इसी  मैं  मंत्री  महोदय  से  कह  रहा  हूं  कि  वे  इस  बात  का
 पता  लगायें  कि  क्या  कैप्टन  सतीश  शर्मा  के  भाई  ने  लॉस  एन्जिल्स  में  एक  पंच  सितारा  होटल  बनाया

 है  जिसकी  लागत  50  मिलियन  डाल र  है  ?

 सभापति  महोदय  :  यह  मामला  इस  दुघेटना  से  किस  प्रकार  सम्बन्धित

 )

 झरो  जनादंन  पूजारो  :  यह  एक  आरोप  है  ।  यदि  आपने  आरोप  लगाना  है  तो  उसके  लिए
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  कीजिए  |  इस  प्रकार  न  *ोजिए  ।  आप  अप्रत्यक्ष  रूप  से  आरोप  लगा  रहे

 शो  समरेन्त्र  कुन्ड  :  में  अपनी  बात  समाप्त  करना  चाहता  हू  ,  श्री  पुजारी  मंत्री
 जिस  प्रकार  से  श्री  पुजारी  व्यवहार  कर  रहे  हैं  उसके  लिए  उड़िया  में  एक  कहावत  है  कि  यदि  बेटे

 को  सांप  काट  लेता  है  तो  माता  सड़क  पर  रस्सी  को  देखकर  मी  मयमीत  हो  जाती  यह  ठीक  इसी
 प्रकार  वे  इसकी  परछाई  से  मयमीत  जब  मैं  कुछ  कहता  हु  ...  )

 श्री  जनादन  पूजारी  :  यदि  कोई  आरोप  लगाना  है  तो  इसके  लिए  प्रस्ताव  पेश  कीजिए  ।
 आपको  कोई  रोक  नहीं  रहा  है  '  आप  प्रक्रिया  का  पालन  कीजिए  ।

 श्री  समरेन्द्र  कुन्ड  :  जैता  कि  मैंने  मैं  चाहता  हु  कि  यह  इस  अपमानजनक  बात
 जिसमें  एक  बड़ी  जालसाजी  की  गयी  है  ।  एक  संसदीय  समिति  द्वारा  जांच  की  जानी

 मंत्री  महोदय  ने  राज्य  सभा  में  काफी  कुछ  कहा  था  ।  उन्होंने  अनेक  मूल  बातें  स्वीकार  की  थी  ।  मैं

 चाहता  हू  कि  मंत्री  महोदय  हमारा  निवेदन  इस  पूरे  मामले  की  संसदीय  जांच  कराने  का  स्वीकार

 ऊर्जा  मंत्री  तथा  नागर  विमानन  मंत्री  आरिफ  मोहमम्द  :  सर्वप्रथम  तो  मैं
 इन  माननीय  सर्वश्री  नाथ्  हरीश  अमल  हुक्मदेव  नारायण  शिकिहो

 संतोष  सनन््तोष  कुमार  तेज  नारायण  चित्त  प्रो०  के०  वो०
 प्रो०  रासा  सूर्य  नारायण  यादव  और  समरेन््द्र  रुन्हू  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  हिस्सा

 का  धन्यवाद  करना  चाहता  हू  ।

 कहीं  न  कहीं  विचारों  में  कुछ  मतभेद  हो  सकते  हैं  परन्तु  आमतौर  पर  मैंने  देखा  है
 कि  इन्डियन  एयरलाइन्त  में  सुरक्षा  नियमों  को  कड़ाई  से  लागू  करने  के  बारे  में  समी  एकमत  हैं  ।
 माननीय  सदस्यों  ने  बिगडती  स्थिति  और  कुछ  दूसरी  बाघा  उत्पन्न  करने  वाली  जिन्हें  देखा
 नया  के  बिक्षय  में  अपलो  खिन्ता  व्यक्त  की  14  फरवरी  कौ  विमान  दु्घटता  से  पूरे  देश  में
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 चिन्ता  हुई  इससे  भी  अधिक  इस  माननीय  सदन  के  सदस्यों  को  चिन्ता  हुई  यह  स्वभाविक
 है  कि  हमें  चिन्तित  हौना  परन्तु  सरकार  ने  इण्डियन  एयरलाइन्स  में  सुरक्षा  नियर्मों  के  लागु
 किये  जाने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाये  हैं  ।

 पहले  मैं  उन  मुद्दों  पर  चर्चा  करूगा  जो  लगभग  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  उठाये  हैं  और
 इसके  पश्चात  उन  पर  जो  माननीय  सदस्यों  ने  व्यक्तिगत  रूप  से  उठाये  हैं  ।  इस  सौदे  में  अनियमितताएं
 बरती  इस  सम्बन्ध  में  अनेक  नई  कहानियां  भी  प्रकाश  में  आयी  हैं  |  सदस्यों  ने  यह  बात  भी  कही
 है  ।  श्री  संतोष  मोहन  देव  ने  विशेष  रूप  से  मरे  राज्य  समा  के  वक्तव्य  का  हवाला  दिया  मैंठ  जो
 बात  कही  थी  और  जिसे  मैं  यहां  दोहराना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  14  की  दुघंटना  के
 पश्चात  मैंने  इस  बात  को  कई  बार  स्पष्ट  किया  है  कि  मेरी  प्राथमिकता  विमान  सेवाओं  को  सुधारने
 के  लिए  सुरक्षा  सम्बन्धी  मानदण्ड  को  सुनिश्चित  करने  की  जब  कभी  मेरे  सामने  सौदा  तय  करने
 में  की  गयी  अनियमिततओं  का  प्रश्न  मेरा  एक  जबाब  था  कि  इस  समय  मेरी  प्राथमिकता
 विमान  सेव  ओं  को  सुधारने  और  सुरक्षा  मानदण्डों  को  एयरलाइन्म  में  कडाई  से  लागू  करते  की
 जहां  तक  अनियमितताओं  के  पहलू  का  सम्बन्ध  उसकी  जांच  की  जा  सकती  उसकी  बाद  में
 बीन  की  जा  सकती  परन्तु  मैं  इस  समय  उस  प्रशइन  पर  नहीं  बोलने  जा  रहा  हूं  और  यही  बात  मैंने
 राज्य  भभा  में  कही  दोनों  सदनों  में  कुछ  प्रइनों  का  जवाब  देते  हुए  मैंने  पहले  कहा  था  कि  सरकार  ने
 लगाये  गये  आरोपों  की  कहानियों  पर  विक्षेष  ध्यान  दिय्ग  है  ।  इस  सौदे  की  समीक्षा  का  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन  है  ।  पिछले  दो  या  तीन  सप्ताहों  के  दौरान  यह  प्रश्न  तारांकित  ब्रव्नों  के  रूप  में  ही  नहीं
 बल्कि  अतारांकित  प्रश्नों  के  रूप  में  भी  इस  सदन  में  दो  या  तीन  बार  उठाया  गया  समाचार  पत्रों
 ने  इसे  व्यापक  प्रचार  दिया  और  यही  है  जो  मैंने  कहा  था  ।  चूकि  मैं  पुन  यहौ  बात  दोहराना  चाहता
 हूं  कि  जहाँ  तक  नागर  विमानन  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  है  सरकार  की  मूल  जिम्मेदारी  कुशल  विमान
 सेवा  प्रदान  करना  और  एयरलाइन्स  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  मानदण्डों  को  लागू  करने  की  हमें
 शिकायतें  मिली  सरकार  ने  समाचार-पत्रों  द्वारा  लगाये  गये  आक्षेपों  पर  ध्यान  हमने
 सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  पर  भी  ध्यान  दिया  तत्पक्चात्  नागर  विमानन  मंत्रालय  ने  इस  मामले
 को  जांच  एजेन्सियों  को  सौंपने  का  निःचय  किया  इसी  कारण  मैं  प्रत्येक  बार  जवाब  दे  रहा

 था  कि  इस  सौदे  की  समीक्षा  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  !

 चू  कि  यह  मुद्दा  कुछ  माननीथ  सदस्यों  ने  उठाया  है  अतः  मैं  उस  पर  बोलते  से  पूर्व  कुछ  ब्यौरा

 देना  चाहता  हू  ।  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  1990-21  की  अवधि  के  लिए  अपने  जहाजी  बेडे  में  वृद्धि
 करने  के  लिए  वर्ष  1983-84  में  अध्ययन  किया  इस  अध्ययन  में  उस  समय  मौजूद  अनेक  प्रकार

 के  क्मानों  का  मुल्यांकन  किया  गया  था  ।  इन्डियन  एयरलाइन्स  बोडड  ने  22  1983  को

 एयर  चीफ  मार्शल  दिलबाग  भमिह  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  की  वे  भी  बोर्ड  के  एक
 सदस्य  थे  ।  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  सचिव  श्री  बोर्ड  के  एक  सदस्य  थे  |  बोर्ड  ने  इन  व्यक्तियों  को

 मिलाकर  एक  सम्रिति  नियु  त्त  की  थ  ।  इस  समिति  ने  22  1984  को  इण्डियन  एयरलाइन्स  के

 बेढे  में  बोइ  को  शाजिल  करने  की  शिफारिश  की  बोड्ड  की  यह  एक  उप-समिति  थी

 जिसमें  बे  अति  विश्निष्ट  व्यक्ति  ्ामिल  थे  जो  इस  विषय  का  ज्ञान  रखते  थे  ।
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 हार

 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  निदेशक  मंडल  ने  13  1984  को  इस  समिति  की  सिफारिशों

 पर  विचार  किया  ।  इस  बोड्  ने  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  प्रबन्धकों  को  सरकार  की  स्वीकृति  प्राप्त

 करने  के  पदरचात  12  बोइ  प्राप्त  करने  के  लिए  अधिकृत  किया  ।  इन्डियन  एयरलाइन्स  ने

 कार  को  स्वीकृति  से  ।2  बोइ  विमान  खरीदने  के  लिए  24  1984  को  बोइग  कंपनी

 को  एक  आशय  पत्र  शेजा  ।

 बोर्ड  की  इस  उप-समिति  के  पच्चात्  उन्होंने  मूल्यांकन  किया  ।  बोर्ड  ने  उनकी  सिफारिशों  के

 आधार  पर  निर्णय  लिया  ।  तब  सरकार  की  स्वीकृति  के  बाद  बोड्ड  ने  24  1984  को  12
 विमान  भेजने  के  लिए  बोइंग  कम्पनी  को  एक  आशय  पत्र  अभौ  जबकि  इण्डियन

 एयरलाइन्स  का  12  बोइ  विमान  प्राप्त  करने  का  प्रन््ताव  विचाराधीन  था  कि  तभी  सरकार
 को  1984  में  फ्रांस  की  एयरब्रस  इन्डस्ट्री  स ेएयरबस  विमान  का  एक  अप्रत्याशित
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  ने  मुद्दा  उठाया  है  यह  सत्य  है  कि जिस  समय  यह  एस्ता०
 आया  था  उस  समय  इजिन  का  डिजाइन  ही  तैयार  हुआ  था  ।  ग्रहां  तक  का  इजन  का  अदयरूप  भी
 प्राप्त  नहीं  था

 '  तब  सरकार  ने  इण्डियन  एयरलाइन्स  से  प्रस्ताव  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  कहा

 पहले  मामले  के  विपरीत  जिसमें  विभिन्न  प्रकार  के  विमानों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  बोर्ड
 की  एक  मभित्रि  बनायी  जाती  इस  मामले  में  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  इस  अयाचित  पेशकश
 का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक  कक्ष  सेल  बना  पूरे  मामले  का  षड्यन्त्रकारी  भाग  यह  है  कि

 यह  कक्ष  जिसने  इस  अयाचित  प्रस्ताव  का  मूल्यांकन  एक  औपचारिक  व्यवस्था  नहीं  थी  ।

 यह  एक  अनौपचारिक  व्यवस्था  इस  कक्ष  में  केवल  एक  व्यज्ति  उसमें  कोई  दूसरा  सदस्य  नहीं
 था  |  उसमें  कोई  सहायक  नहीं  थ  |  वह  एक  व्यक्ति  का  कक्ष  अनौपचारिक  आधार  पर  बनाया  गया  था
 और  उस  कक्ष  ते  अयाचित  प्रस्ताव  का  मूल्यांकन  और  इप  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  कि  इस  विमान
 जिसका  कि  इ'जिन  अभी  ड्राविग  बौड  पर  खरीदा  जाना  चाहिए  और  इण्डियन  एयरलाइन्स  को

 यह  पेशकश  स्वीकार  करनी  चाहिए  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  वह  कोन  है  ?  उस  व्यक्ति  का  नाम  बताइये  :

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खान  :  मैंने  यह  बात  कही  है  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना
 चाहता  हू  कि  कि  मैंन  यह  बात  पहले  ही  स्वीकार  कर  ली  है  कि  हमने  जांच  एजेन्सियों  को  मामला
 सौंप  दिया  है  क्योंकि  हमने  सरकार  को  की  गयी  शिकायतों  पर  ध्यान  दिया  हमने  मामले  को  जांच
 एजेन्सियों  को  सौंप  दिया  है  और  जांच  एजेन्सियों  ने  आज  सुबह  ही  एक  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  करा
 दी  परन्तु  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करूगा  कि  विमान  की
 उड़ान  क्षमता  ओर  सौदे  को  पूरा  करने  में  की  गयी  अनियमिलताएं  ऐसे  मामले  हैं  जो  एक  दुसरे  में
 स्वतन्त्र  यह  विकल्प  अब  नहीं  12  विमानों  को  खरीदने  की  प्रक्रिया  का  यह  दूसरा  माग

 वह  विकल्प  प्रथम  चरण  में  यह  लगमग  एक  वर्ष  में  निश्चित  क्रयादेश  बन  उड़ान  क्षमता
 और  अनियमितताओं  कै  प्रइन  को  एक  दूसरे  से  नहीं  जोड़ा  जाना  मैं  विमान  की  उड़ान
 क्षमता  के  बारे  में  अपना  निर्णय  अथवा  राय  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।  मैं  जो  कह  रहा  हूं  वह  यह
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 है  कि  सरकार  ने  सौदे  के  कुछ  पहलुओं  को  देखा  और  उनके  कारण  ही  सरकार  अर्थात्  नागर  विमानन
 मंत्रालय  ने  मामला  जांच  एजेन्सियों  के  हवाले  सोंपा  और  जांच  एजेन्सियों  ने  उन्हें  ध्यान  में  रख
 लिया

 जैसा  मैंने  पहिले  कहा  उन्होंने  आज  सवेरे  ही  एक  प्रथम  सूचना  रपट  दर्ज  करायी

 एक  माननोय  सदस्य  :  किसके  विरुद्ध  ?

 झी  आरिफ  मोहम्हद  खान  :  विवरण  आप  जान  जाएंगे  ।  आप  मुझसे  हर  बात  पुनः  क्यों
 कहलवाना  चाहते  हैं  ?  इससे  पूर्व  मैं  यह  बात  कह  रहा  था  कि  यह  मूल्यांकन  इंडियन  एयरलाइन्स  के
 एक  प्रकोष्ठ  द्वारा  किया  गया  था  जिसमें  केवल  एक  व्यक्ति  था और  जिसका  गठन  शुद्ध  रूप  से
 पचारिक  आधार  पर  किया  गया  उस  मूल्यांकन  द्वारा  जो  कारण  दिये  वह  यह  ये  कि  इससे
 ईघन  की  बचत  इधके  द्वारा  आय  दूसरी  डिजाइन  भविष्यत्कालिक  हाई  क्षेत्र  की

 आधारमूत  संरचना  में  कोई  अतिरिक्त  निवेश  नहों  करना  पड़ेगा  तथा  यात्री-सुविधा  अधिक  होगी
 “  इ  डियन  एयरलाइन्स  का  एक  कर्मचारी  होना  चाहिये  ।

 थी  समरेन्त्र  कुन्ड  कुछ  समय  हम  मंत्री  जी  से  प्राथमिकी  को  एक  प्रतिलिपि
 पटल  पर  रखने  को  कहेंगेਂ  )

 झी  आरिफ  मोहम्मद  खान  :  मैं  नहीं  समझता  कि  प्राथमिकी  कोई  गृप्त  दस्तावेज  उसे
 तो  कोई  मी  बोडं  से  प्राप्त  कर  सकता  किन्तु  यदि  आप  मेरे  से  समा  पटल  पर  रखने  को

 कहेंगे  तो  मैं  अध्लक्षपीठ  की  अनुमति  से  बाद  मैं  यह  कर  सकता  उस  एक  सदस्यीय
 कन  सतिमि  की  रिपोर्ट  के आधार  इण्डियन  एयरलाइन्स  का  कथन  है  कि  उसने  इजनों
 से  युक्त  आठ  एयरबसों  का  चयन  इसलिये  किया  है  क्योंकि  उसकी  अधिकतम  अनुमत्य  रेंज
 अधिक  होने  के  अतिरिक्त  उसमें  दूसरे  इंजन  की  तुलना  में  विकसित  तकनीक  है  और  छह  से  सात
 प्रतिशत  ईघन  की  बचत  होती  इसी  तरह  के  कई  तक  दिये  गये  थे  ।  मैं  यह  बात  इस  वजह  से

 कह  रहा  हूਂ  क्योंकि  माननीय  सदस्यों  न ेशिकायत  की  है  और  मंदानी  सुविधाओं  के  अभाव के  बारे  में
 ठीक  ही  कहा  मैंने  मी  अपने  ववतव्य  में  यही  कहा  है  और  उसे  सावंजनिक  रूप  से
 कारा  हमने  नये  वायुयान  प्राप्त  करने  के  लिये  2500  करोड़  रुपये  का  पूजी-नवेशञ  करन  का
 निर्णय  लिया  था  मुझ्के  वास्तव  में  आइचय  इस  बात  पर  है  कि  नये  वायुयान  खरीदन  के  वास्ते  2500

 करोड़  रुपये  खर्च  करने  का  निर्णय  तो  हमने  किन्तु  हम  विमान  पत्तनों  के  उन्नयन  व
 करण  के  लिये  कोई  पैसा  खर्च  नही  कर  रहे  जब  मैं  इन  रिपोर्टों  को  तो  मुझे  पता  चला  कि
 इन  वायुयानों  के  क्रय  के  लिये  दिये  गये  बल्कि  यों  कहें  कि  न्यायोचित  ठहरान  के  में  से

 एक  यह  था  कि  हमें  हवाई-अड्डों  पर  कोई  पूजी  निवेश  करने  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।  मुझे
 आदचयं  है  कि  भविष्यत्कालिक  डिजाइन  का  यह  यह  इक्क्रीसवीं  सदी  का  अठारवीं
 सदी  के  हवाई  अड्डों  पर  चल  मैंने  सावंजनिक  रूप  से  कहा  कि  यह  असंगत  है  और
 हमारा  यह  प्रयास  होगा  कि  इस  विश्वंगति  और  इस  विकृृति  को  हटा  दिया  जाए  ।
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 मैं  यह  जिक्र  करना  चाहू  यह  मुझे  सही  स्मरण  कि  नौकायन  संबंधी  उपकरणों

 बर  आयात  शुल्क  170  प्रतिशत  से  अधिक  या  इसके  आस-पास  और  इस  ब्ष  के  थजट  बंगलौर

 निकट  हुई  दुर्माग्यपूर्ण  दुघंटना  के  उपरान्त  उसे  !90  प्रतिशत  से  घटा  कर  25  प्रतिशत  कर  दिया

 गया  इसके  पूर्व  विशेषकर  इस  दुरवेटना  के  मैं  बार-बार  अपने  सहयोगियों  के  पास

 गया  और  मैंने  कहः  कि  हवाई  अड्डों  पर  वर्तमान  व्यवस्था  के  होते  वायुयानों  को  चलाना  वास्तव

 में  नहीं  हमें  हवाई  अड्डो  का  उन्नयन  और  आधुनिकीकरण  करना  होगा  ।  शोर  वित्त

 मंत्री  ने इस  शुल्क  को  170  प्रतिशत  से  घटा  कर  25  प्रतिशत  करने  की  कृपा  की  ।

 नागरिक  जड्डयन  अभिकरणों  के  लिये  हवाई  अड्डो  का  विस्तृत  रूप  से  उन्नयन  करने  का  कार्य  करवा
 ज्यादा  आसान  हो  क्योंकि  यह  शुल्क  घटाने  अन्यथा  अधिक  पड़  सकने  वाला  भार  बड़ी  हृद
 ठक  कम  कर  दिया  गया  है  ।

 मैं  केवल  उन  मुद्दों  के  बारे  में  कह  रहा  हूं  जिन्हें  लगभग  सभी  सदस्यों  ने  उठाया

 दूसरा  जिसे  अनेक  सदस्यों  ने  उठाया  विमान  चालकों  के  प्रशिक्षण  के  सम्बन्ध  में  किन्तु
 उस  पर  आने  के  एक  और  मुद्दा  ह ैजिसका  उल्लेख  लगभग  सभी  ने  किया  है  और  वह  है
 नुकूलित  विमानशालाओं  को  आवश्यकता  यद्यपि  अखबारों  में  इस  बात  का  उल्लेख  किया
 गया  किन्तु  यह  बात  सही  नहीं  है  ।  वायूयानों  के  लिये  वातानुकूलित  विमानशालाओं  की
 आवश्यकता  नहीं  है  ।  मुके  बताया  गया  है  कि  भारत  से  वाहर  जहां  कहीं  भी  वातानुकूलित
 शालाएं  बनाई  गई  वे  विमानों  के  लिये  बल्कि  वहां  कार्यरत  कमंचारियों  की  सुविधा  के  वास्ते

 जहां  तक  इस  वायुयान  का  ताल्लुक  है  यह  वायुयान  शून्य  से  40  डिग्री  सेंटीग्रेड  कम  से  छून्य
 से  50  डिप्टी  सेटीग्रेड  अधिक  तक  के  मृतलाय  तापमान  पर  उड़ने  में  समर्थ  भारत  के  उच्च
 भाम  के  लिहाज  कम्प्यूटरों  के लिये  अतिरिक्त  फ्रीओन  द्वारा  ठंडा  रखने  की  व्यवस्था  की  गई
 हवाई  क्षेत्र  की  धूल  से  भी  कम्प्यूटरों  के  बचाव  की  व्यवस्था  इसमें

 झी  अमल  दस  :  जब  विमान  मूमि  पर  होता  तब  कम्प्यूटरों  के  लिए  वातानु  ऋुूलन  व्यवस्था
 को  चालू  रखने  के  लिये  एक  सहायक-ऊर्जा-इकाई  है  ।

 झरे  आरिफ  मोहम्मद  खान  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाना  किन्तु  यदि  माननीय  सदस्य
 चाहें  तो  में  यह  सूचना  उनके  पास  भेज  दू

 किन्तु  मेरा  अमिप्राय  यही  है  कि  वायुयानों  के  लिये  वातानुकूलित  विमानशालाओं  की
 इयकता  नहीं  है

 एक
 जिसे  सभी  सदस्यों  ने  उठाया  विमान  चालकों  व  अभियान्त्रिकों  के  प्रशिक्षण  के

 सम्बन्ध  मे  है  ।  मैं  कहना  चाहूंगਂ  कि  हमारे  विभान-चालक  बड़  निपुण  ओर  व्यवसायिक  कोमल
 वाले  लोग  हैं  और  उनका  कायं-स्तर  व  प्रवीणता  संसार  के  स्व  भ्रष्ठ  चालकों  के  तुल्ब  है
 8.00
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 वास्तव  बहुत-सी  विदेशी  विमान  कम्पनियां  हमारे  विमान  चालकों  को  अपनी  कम्पनियों  में
 लेने  को  आतुर  रहती  प्रशिक्षण  आदि  में  कमी  के  सबंध  में  जो  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  हैं  मैं

 उन्हें  में  अधिक  विश्वसनीय  नहीं  समझ्षता  ।  वास्तव  में  टाउलाउसे  में  105  यिमान  चालकों  को
 झ्षण  दिया  यया  था  और  अमी  भारत  में  विमान  चालकों  को  प्रशिक्षित  नहीं  किया  गया  क्योंकि

 हमारे  पास  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  यह  बाहर  के  मंगाया  गया  इसे  हैदराबाद
 में  स्थावित  किया  जायेगा  और  तत्पश्चात्  यह  सुविधा  मारत  में  उपलब्ध  हो  उसके  बाद  ही
 हम  अभरत  में  ही  अपने  विमान  चालकों  को  प्रशिक्षण  देना  छुरू  कर  पायेंगे  ।

 इसके  मैं  प्रशिक्षण  के  बारे  में  भी  कहना  चाहता  हूं  ।  हमारे  विमान-चालकों  ने
 बिमान  उड़ाने  के  लिये  निर्धारित  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  है  ।  मैं  आपको  आइवस्त  करना  चाहूंगा

 कि  सामान्य  श्रम  में  भी  विमान  सुरक्षित  रुप  से  उड़ाने  की  उनको  सामर्थंय  के  विषय  में  तनिक
 भी  सन्देह  की  गु  जायश्य  नहीं  हमारे  के  विमान  चालक  हर  छमाही  पुनव्चर्या  प्रशिक्षण
 प्राप्त  करते  जो  कि  दूपरे  विमानों  के  लिये  सामान्तया  एक  वर्ष  उनके  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  पर
 इन्डियन  एअरलाइन्स  के  साथ-साथ  नगर  विमानन  महानिदेशालय  द्वारा  भी  निगरानी  रखी  जाती  है  ॥
 उनके  प्रशिक्षण  को  विमान-उड़ाने  से  प्राप्त  हुए  अनुभवों  के  प्रकाश  में  अद्यतत  और  सशक्त  बनाया

 ।

 राम  दास  समिति  के  बारे  में  भी  कहा  गया  राम  दात्ष  समिति  का  गठन  किया  गया
 इस  समिति  का  कार्य  क्षेत्र  बहुत  सीमित  उन्होंने  इस  बात  की  छानबीन  की  थी  कि  इन्डियन

 एअरलाइन्स  के  पास  इस  का  इस  भमविष्यत्कालिक  उपकरण  को  उड़ाने  की
 तैयारी  कितनी  है  ।  एअरलाइन्स  की  नियामक  संस्था  नागर  विमानन  महानिदेशालय  है  ।  राम  दास
 समिति  ने  उड़ान-क्षमता  और  सुरक्षा-स्तर  के  प्रश्न  की  जांच  नहीं  की  उन्होंने  एक  सीमित  प्रइव

 अर्थात्  इण्डियन  एअरलाइन्स  की  तैयारी  की  जांच  की  थी  ।  मूलरूप  यह  कार्य  नागर  विमानन
 निदेशालय  से  संबंधित  राम  दास  समिति  की  रिपोर्ट  नागर  विमानन  निदेशालय  को  दे  दी  गई
 सामान्य  क्रम  वे  ही  प्रशिक्षण-स्तरों  और  अन्य  संबंधित  मामलों  को  निर्धारित  करते  वे  राम

 दास  समिति  की  संस्तुतियों  पर  विचार  करेंगे  |  किन्तु  राम  दास  समिति  रिपर्ट  का  संबंध  इन  विमान
 को  उड़ाने  में  इण्डियन  एअरलाइन्स  की  तैयारी  से  ही  अन्य  सुरक्षा  सबंधी  मानदण्डों  व  अन्य  पहलुओं
 से  उसे  कोई  लेना-देना  नहीं  है  ।

 दूसरी  बात  जो  माननीय  सदस्य  ने  कही  वह  यह  थी  कि  कया  डी०एफ०डी०आर०  तथा

 जिन  दोनों  को  मिला  कर  बाक्सਂ  कहा  जाता  को  पढ़  कर  सुनाया  गया  था
 जोर  कया  इन  दोनों  यंत्रों  को  पायलट  एसोसिएशन  को  उपलब्ध  कराया  गया

 लोर  की  विमान  दुघंटना  के  हमें  ज्ञात  हुआ  कि  डी०एफ०डी०आर०»  में  रिकार्ड  किये  गये  संकेतों
 का  वध्यक्ष  करने  की  सुविधा  मारत  में  उपलब्ध  नहीं  है  |!  और  वहीं  पर  हमने  यह  निर्णय  लिया  हम
 इन  यंत्रों  को  उस  देश  में  नहीं  भेजेंगे  जहां  उनका  निर्माण  हुआ  हम  उन्हें  किसी  और  देश  में  भेजेंगे  ।

 ऐसा  महीं  है  कि  हमें  किसी  की  ईमानदारी  के  बारे  में  एक  अपितु  हम  केवल  अधिक  सावधान  होवा

 Si?
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 चाहते  ये  ।  किसी  पर  सन्देह  करते  का  कोई  प्रश्न  नहीं  हम  अत्यधिक  सावधानी  बरतना  चाहने  थे

 और  वह  हमने  बरती  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  है  कि  रिकार्ड  किए  गए  संकेतों  का  अध्ययन  करने  के  कार्य

 में  सम्बद्ध  नहीं  किये  जाने  पर  एअरबस  कम्पनी  को  बहुत  नाराजगी  मुझे  नहीं  मालूम  कि  वे

 नाराज  थे  अथवा  नहीं  ।  किन्तु  मूल  रूप  से  चूकि  इस  दु्घेटना  में  एक  एअरबस  नष्ट  हो  गई  थी  और

 90  बहुमूल्य  जानें  गयी  थीं  -  हम  अत्यन्त  सावधान  रहना  चाहते  थे  ।  उसी  मैंने  कर्नाटक  उच्च

 न्यायालय  के  एक  वर्तमान  न्यायाघीश  की  अध्यक्षता  में  एक  जांच-अदालत  की  नियुक्तित  करने  की

 घौषणा  बंगलौर  में  जिसका  विधिवत  गठन  हमने  दो  दिन  बाद  कर  दिया  ।

 हम  इस  वारे  में  चिन्तित  थे  और  बहुत  उत्सुक  थे  कि  यह  जांच  आयोग  दुघंटना  के  कारणों  का

 पता  लगाये  ।  विमान  के  एफ  '  डी०  आर०ਂ  और  बी०  आर०  बहुत  महत्वपूर्ण  यंत्र  हैं  जो

 दुर्घटना  के  कारणों  का  पता  लगाने  में  सहायक  हो  सकते  हैं  हमने  जो  भी  निर्णय  किए  वे  इपलिए

 लिए  हैं  ताकि  हम  किसी  निष्कर्ष  तक  पहुंच  सकें  ।  अगर  भविष्य  में  हम  कुछ  सुघारवादी  कदम  उठाने

 की  आवद्यकता  पड़े  तो  हम  वे  सुधार  कर  सर्क  जो  इण्डियन  एयरलाइन्स  और  मारत  की  अन्य

 लाइनों  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  को  लागू  करने  में  सहायक  हो  सके  ।  इसके  हमें  एफ०
 डी०  आर०  ”  और  वी०  आर०ਂ  से  जानकारी  प्राप्त  इस  एयरबस  कम्पनी  व  फ्रांस  के

 अधिकारियों  ने  हमसे  सम्पर्क  वे  चाहते  थे  कि  और  वी०

 की  जानकारी  बाक्सਂ  से  प्राप्त  क ेजानकारी  के  साथ  उन्हें  मी  उपलब्ध  कराई  उनका
 तक  तक  यह  था  कि  चू  कि  वे  इसके  विनिर्माता  और  उन्होंने  इस  एयरबस  को  कुछ  दूसरी
 लाइनों  को  भी  बेचा  वे  यह  जानकारी  अपने  पास  रखना  चाहते  ताकि  वे  इसका  अध्ययन
 कर  और  उन  एयरलाइनो  जो  इन  एयरबसों  को  चला  रही  हैं  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  पराम्श  दे

 संमव  है  कि  वे  और  से  प्राप्त  जानकारी  से  कुछ  निष्कर्ष

 निकाल  जो  कुछ  सुरक्षा  उपायों  का  निर्णय  लेने  में  उनकी  मदद  कर  सके  ।  हमने  उनके  अनुरोध
 पर  विचार  दिय्रा  और  हमने  सोचा  कि  सुरक्षा  की  दृष्टि  से हमारा  सहमत  होना  उचित  था  क्योंकि

 हमने  में  दज॑  जानकारी  का  फ्रांत  में  अध्ययन  नहीं  करवाया  था  अपितु  किसी
 तीसरे  देश  में  इसकी  करवाई  थी  ।  किन्तु  सुरक्षा  सम्बन्धी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 हम  यह  जानकारी  उन्हें  देने  क ेलिये  सहमत  हो  साधारणतया  जांच  आयोग  की  नियुक्ति  के

 पश्चात्  ।  और  से  प्राप्त  जानकारी  जांच-न्यायालय  की  सम्पत्ति

 हो  जाती  है  ।  जांचकर्त्ता  न्यायालय  की  अनुमति  से  हमने  इस  जानकारी  में  एयरबस  कम्पनी  और  फ्रांस
 के  नागर  विमानन  से  अधि+रियों  को  सहमागी  चूंकि  यह  जानकारी  उनके  पा+  अतः
 यह  स्वामाविक  ही  है  कि  यह्  जानकारी  उन  सभी  एयरलाइनों  जो  विमानों  का  प्रयोग
 कर  रही  उपलब्ध  हो  जाएगी  ।  यह  जानकारी  कई  व्यक्तियों  के  पास  पहुंच  किन्तु  हमने
 सिर्फ  सुरक्षा  सम्बन्धी  पहलु  ita  क॑  दृष्टि  से  ऐसा  किया  था  |  हमने  किसी  अन्य  कारण  से  यह  जानकारी

 दूसरों  को  उपलब्ध  नहीं  कराई  थी  ।  वास्तव  हमने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  यह  जानकारी

 सुरक्षा  के  अलावा  किसी  अन्य  कारण  के  लिए  प्रयोग  नहीं  की  जहां  तक  हमारे  पाइलटों  का
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 सवाल  हमें  पता  चला  है  कि  उनका  कहना  यह  था  कि  जब  तक  उन्हें  दुर्घटना  के  कारणों  का  पता
 नहीं  चल  वे  दुबारा  उड़ान  शुरू  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।

 किसी  ने  अखबार  में  भी  यह  मामला  उठाया  इसके  बाद  मेरी  उन  लोगों  के  साथ  एक
 बेठक  हुई  विमान  चालकों  के  साथ  हमारी  कई  बैठकें  हुई  कमशियल  पायलट  एसोसियेशन  के
 सदस्यों  ने  मुक्के  बताया  कि  उनका  चितित  होना  स्वाभाविक  ही  और  उन्हें  दुर्घटना  के  कारणों  का
 पता  होना  चाहिये  |  अगर  मुझे  सही  तरह  से  याद  है  तो  मैंने  उनसे  यह  कहा  था  कि  हम  जांच  न्यायालय
 द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  देने  तक  अर्थात्  मई  के  अन्त  तक  प्रतीक्षा  नहीं  करे गे  ।

 तब  विमान  चालकों  ने  कहा  :  वह  जानकारी  जो  एयरवस  कम्पनी  तथा  फ्रांत  के  नागर
 विमानन  अधिकारियों  को  उपलब्ध  कराई  गई  पायलट  एसोसियेशनਂ  को  भी  उपलब्ध
 करा  दी  जाये  तो  वे  इसका  अध्ययन  करेगे  और  शायद  वे  किसी  निष्कर्ष  पर  पहुंच  सके  ।  हमें  उनके
 कथन  में  सार  नजर  आया  क्योंकि  अगर  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  हम  यह  जानकारी  एयरबस  कम्पनी  को  दे

 रहे  जिसके  द्वारा  यह  जानकारी  दूसरी  के  उन  विमान  चालकों  को  उपलब्ध  जा
 विगानों  को  उद्दा  रहे  तो  हमारे  विमाद  चालक  ही  इस  जानकारी  से  वंचित  क्यों  रहें  ?

 हमने  तुरन्तु  और  यह  जानकारी  उन्हे  मी  उपलब्ध  कराई  ।  वे  इस  जानकारी  का
 अध्ययन  कर  रहे  है  और  वे  हमें  बताएंगे  कि  इम  बारे  में  उनकी  क्या  राय

 श्री  समरेन्द्र  कुण्ड  :  क्या  मन्त्री  जी  मुझे  कुछ  और  सूचना  दे  गे  ।  इन  तीन  दिनों  के  दौरान  मैं

 पूना  जाना  चाहता  हू  ।  किन्तु  मैं  हवाई  जहाज  से  बम्बई  या  पूना  नहीं  जा  सकता  |  क्या  आप  कुछ
 और  विमान  पट्टे  पर  देने  जा  रहे  हैं  ?  )

 समापति  महोदय  :  उन्होंने  अमी  अपनी  बात  समाप्त  नहीं  की  है  ।

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खान  :  बिल्कुल  यही  तो  मेरी  समस्या  है  '  एयरबस  के  बेड़े  को  न  उड़ाने
 के  सम्बन्ध  में  निणंय  लेने  का कारण  14  फरवरी  से  बंगलौर  में  हुई  दुघंटना  ही  नहीं  था  ।  यह  दुघंटना

 बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  और  करूण  थी  ।  मैं  दुर्घटना  होने  के  33  घण्टों  के  अन्दर  ही  वहां  पहुंच  गया

 मैंने  स्वयं  वहां  जो  देखा  वह  बहुत  आघात  पहुंचाने  वाला  था  ।  मैं  उसके  विस्तार  में  नहीं
 जाना  चाहता  ।  किन्तु  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  सिर्फ  यह  हादसा  ही  एयरबस  के  विमानों  को  न

 उड़ाये  जाने  सम्बन्धी  निर्णय  लेने  के  लिये  उत्तरदायी  नहों  तीन  दिनों  तक  उसमें  एक

 बहुत  बड़ी  खराबी  उत्पन्त  होने  की  खबर  तब  उड़ान  रोक  कर  यात्रियों  को  उसमें  से  उतारा

 गया  और  जब  उस  खराबी  को  दूर  कर  दिया  तो  यात्रियों  ने  विमान  में  वापस  जाने  से  इन्कार
 कर

 हमने  अनुभव  किया  कि  यात्रियों  के
 दिमाग  में  कहीं  एक  शक  बेठ  गया  पहले  हमें  इस

 अविश्वास  को  दूर  करने  के  लिए  कदम  उठाने  होंगे  ।

 अगर  हम  उनका  अविश्वास  तथा  भय  दूर  नहीं  इन  विमानों  को  उड़ाना  जारी  रखते

 हैं  तो  यह  निरथ्थंक  होगा  ।  वास्तव  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहूमा  कि  विमानों  की  उड़ानों  को  रह
 करने  का  निर्णय  हमने  सि्फ  14  फरवरी  के  हादसे  के  कारण  ही  जल्दबाजी  में  नहीं  लिया  यह
 विर्णय  हमने  चार  दिन  बाद  लिया

 319
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 हममें  से  प्रत्येक  ने समाक्तार  पत्रों  मे ंछपी  उन  खबरों  को  अवध्य  पढ़ा  और  किसी  यह
 क्षक  यात्रियों  के  दिमाग  में  पैदा  हो  गया  था  ।  मैं  जानता  कि  एयरबस  के  बेडे  की  उड़ाने  रह  करने  के
 निर्णय  से  यात्रियों  शो  परेशानी  हो  रही  यह  उन  सभी  एयरबसों  को  प्रमावित
 करता  है  जिनकी  उड़ान  क्षमता  14  वर्षो  की  किन्तु  हमारे  पास  और  कोई  विकल्प  नहीं  था  और

 अब  भी  यदि  हम  उस  व्यवस्था  का  संबंध  करें  जिनका  माननीय  सदस्यों  ने  जिक्र  किया  तो  उसमें  कुछ
 समय  लगेगा  |  आइए  हम  उन  विकल्पों  का  अध्ययन  करें  जो  हमारे  पास  उपलब्ध  जेसा
 मैंने  कहा  हमते  कमशियल  पायलट  एसोसियशन  को  भी  रिपोर्ट  उपलब्ध  करवाई  और जै  पे  मैंने

 *पहले  प्रार्थना  को  मैं  माननीय  सदस्यों  से  दुबारा  प्रार्थना  करना  चाहूंगा  कि  हमें  दोनों  में  भेद
 करना  होगा  ।

 जहां  तक  इस  सौदे  का  सवाल  यदि  इसमें  कोई  अनियमितता  की  गई  हैं  तो  यह  प्रइन

 एयरलाइन  या  के  सुरक्षा  पहलू  संबंधी  उडान  योग्यता  से  निरपेक्ष  है  ।

 श्ली  अमल  दत्त  :  विमानों  की  उड़ान  संबंधी  गुणवत्ता  की  परख  अब  कौन  करेगा  ?

 झो  आरिफ  मोहम्मद  खान  :  जहां  तक  विमानों  की  उडान  संबंधी  गृणवत्ता  का  सवाल

 बह  आज  नियुक्त  की  गई  समिति  द्वारा  निर्मित  नहीं  किया  हमारे  पास  एक  पूरा
 ठन  है  ।

 श्री  हरीश  रावत  मुझसे  जानना  चाहते  थे  कि  क्या  संघीय  उड्डयन  प्राधिकरण  जैसा  कोई
 ठन  हमारे  यहां  मारत  का  नागर  विमानन  महानिदेशा  तय  वही  सब  काय  करता  है  जो  सघीय

 उड्डयन  प्राधिकरण  द्वारा  अमर्राका  में  किए  जाते  हैं  ।

 शो  हरीह्ा  रावत  :  मेरी  जानकारी  के  यह  सिर्फ  एक  प्रकोष्ठ  यह  संगठन  नहीं  है
 यह  नागर  विमानन  महानिदेशालय  के  कार्यालय  में  एक  छोटा-सा  प्रकोष्ठ  है  ।

 शो  आरिफ  मोहम्मद  खान  :  यह  एक  पूर्ण  संगठन  है  ।

 भी  हरीज्ञ  रावत  :  उनका  विमानों  की  उड़ान  संबंधी  गुणवत्ता  प्रमाणपत्र  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण
 क्या  आप  इस  संगठन  को  नगर  विमानन  मंत्रालय  से  अलग  करने  के  लिए  तैयार  हैं  क्योंकि

 व्यावसायिक  पक्ष  इस  सगठन  को  भी  प्रमावित  कर  सकता  है  ?

 भी  आरिफ  मोहम्मद  खान  :  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  नागर  विमानन  मंत्रालय  का  अंग  होने  के

 बाबजूद  नामर  विमानन  महानिदेशालय  एक  निमामक  प्राधिकरण  निष्चित  तौर  पर  नायर  विमानन
 महानिदेशालय  का  दायित्व  उसके  अन्तगंत  आने  वाली  एयरलाइनों  में  सुरक्षा  संबंधी  मापदण्डों  को
 लागू  करना  उनके  व्यावसाण्कि  हितों  की  रक्षा  करना  नहीं  ।

 और  वास्तव  मैं  कहुंगा  कि  जहां  तक  आवश्यक  सेवाओं  का  संबंध  है  न  केवज  नाम
 विमानन  महानिदेशालय  अपितु  नागर  विमानन  मंत्रालय  भी  जिम्मेदार  2)  म॒क्के  इस  बात  में  कोई
 दाक  नहीं  है  कि  हमारी  पहली  प्राथमिकता  सुरक्षा  दूसरी  यात्रियों  की  सुविधा  और  तीसरी  मितव्यय्ता

 इसमें  कोई  एरिवर्तंब  नहीं  किया  जा  सकता  ३
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 हमने  हाल.,ढ्टी  में  ब्राग्नर  विमानव  महानिदेशालय  को  मजबूत  करने  की  में  कदम  उठाये
 और  अब  नागर  विमानन  महानिदेशालय  के  प्रमुख  अपर  सचिव  स्तर  के  एक  अधिकारी  हैं  श्वचिचको

 स्वयं  विमान  उड़ान  का  अनुमव  है  |  हम  इस  बारे  में
 बिल्कुल

 स्पष्ट  है  कि नागर  विमानन
 शालय  महत्वपूर्ण  कार्य  करता  हम  संगठन  को  और  मजबूत  करे  गे  ।  जहां  तक  सुरक्षा  सम्बन्धी
 मानदण्डों  को  लागू  करने  का  संबंध  है  हम  कोई  जोखिम  उठाने  को  त॑यार  नहीं  है  और  जहाँ  तक
 एँयरलाइंन्स  में  सुरक्षा  मानंदण्डों  को  लागू  करने  को  प्रंडन  हम  इसे  पर  किसी  समझौते  की  तैयार

 यहीं  है  ।  ह

 भरी  अमल  दत्त  :  बाद  में  क्या  होगा  ?  यही  बात  दुबारा  भी  हो  सकती  आप  यही  बात
 फिर  कह  सकते  हैं  ।  एक  स्वायत्तशाली  संस्था  होनी  चाहिए  जिसे  समुचित  शक्रियां  प्राप्त

 शी  आरिफ  भोहम्भद  में  इसे  ध्यान  में  रखू  गा  ।

 श्री  चिस  बसु  :  प्र  स  रिपोर्टो  में  कहा  गया  है  कि  एयरबस  की  उड़ान  क्षमता  का
 पता  एक  फ्रांसिसी  कंपनी  लगायेगी  ।  समझौते  में  ऐसी  व्यवस्था  मैं  जानता  चाहता  हूँ  कि  क्या  यह
 सही

 ।  भरी  आरिफ  प्रोहम्मद  खाद  :  जी  यह  सही  भहीं  है

 शी  हरि  किशोर  सिह  :  मामनीय  मंत्री  महोदय  ते  अभी-अभी  कहा  कि  नागर
 विमानन  महानिदेशक  के  पास  उड़ाने  का  अनुमव  है  क्या  यह  उड़ान  का  अनुभव  सफदरजंग  हवाई
 अंड्डे  तक  ही  सीमित  है  ?  किस  प्रकार  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  की  गई  उड़ान  का  अनुभव  होना  ही
 पर्योप्त  नहीं  है  ।

 झी  आरिफ  सोहम्मद  खान  :  जिसे  मैंने  अभी  कहा  मात्र  यही  अहंता  नही  है

 शो  हरि  किशोर  सिह  :  आपने  कहा  कि  प्रारम्मिक  जांच  एक  सदस्यीय  सेल  द्वारा  बड़े
 चारिक  तरीके  से  की  गई  थी  ।  यह  सब  रहस्यमय  प्रतीत  होता  है  4  -

 ढ़

 शो  आरिफ  मोहम्मद  खान  :  मैं  इसका  विशेषज्ञ  नहीं  हूं  ३

 झी  अमल  दस  :  यदि  नागर  विमानन  महानिदेशालव  तनिक  मी  प्रभावी  होता  ती
 चारिक  सेल  द्वारा  जांच  की  आवश्यकता  ही  नहीं  होती  ।  यह  इंडियन  एयरलाइन्स  का  एक  व्यक्ति
 का  सेल  या  अनौपचारिक  जैसा  कि  आपने  बताया  हो  सकता  नागर  विमानन  निदेशालय
 को  इस  पर  विचार  करना  लेकिन  वह  इध  विचार  को  स्वीकार  नहीं  करे  गे  ।  वह  यह  नहीं
 चाहतें  कि  उनसे  अधिकार  छीन  लिये  जाये  ।

 झी  आरिफ  सोहुम्मद  खान  ;  कृपया  मुझे  स्थिति  स्पष्ट  करने  मैं  चाहूंगा  कि
 नीय  सदस्य  यह  समझें  कि  यह  अनौपचा  रिक  व्यवस्था  है  क्या  इसका  कया  एक  व्यक्ति  द्वारा

 अनौपचारिक  तरीके  से  निर्णय  लिया  गया  लेकिन  अन्ततः  यह  निर्णय  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  निदेशक
 मंडल  का  निर्णय  बनता  यही  मैं  कह  रहा  हूं

 गरी  असल  दत्त  :  आप  नाम  क्यों  नहीं  लेते  ?
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 ली  आरिफ  सोहध्भद  खान  :  आपको  कल  सुबह  नामों  का  पता  चल  जायेबा  ।  जब  मैं  कहता

 हैं  अनौपज्ञारिक  व्यवस्था  *

 भी  हरि  किशोर  सिंह  :  यह  अनौपचारिक  व्यवस्था  किसने  की  किसशो  यह  सम्मान  दिया

 मया  ।

 कली  आरिफ  सोेहऱमद  खान  :  इडियन  एयरलाइन्स  ने  संगठन  का  प्रमुख  ही  यह  निर्णय
 भेताਂ  यदि  ऐसी  बाते  होती  हैं  तो  जो  भी  उस  ज्गह  होगा  वही  निर्णय  लेगा  ।  अन्सकः  संगठन  के

 अजुल  को  सारा  उत्तरदायित्व  स्वीकार  करना  होता  है  ।

 कहीं  हरि  किशोर  लिह  :  सरकार  ऐसे  नहीं  सलती  है  ।

 लैनापति  महोदय  :  क्या  आप  चाहते  हैं  कि  सदस्यों  को  कल  नाम  बताबे  जाने  ?  यह
 बया  है  ?

 ञो  हरि  किशोर  सिह  :  यह  अनोपचारिक  ब्यवस्था  किसने  की  ?

 भ्रो  आरिफ  भमोहम्मद  खान  :  में  समझता  हूं  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  के  उप  प्रत्न्ध  निदेशक
 श्री  ससीन  ने  यह  जांच  की  या  सेल  जंभा  कि  इसे  कहा  जाता  है  के  वे  अकेले  सदस्य  थे  ।  उन्होंने  यह  जांच

 की  )
 **  मैं  अमी  टिप्पणो  नहीं  करना  चाहता  ।  यही  मैं  कहने  की  कोदिश  कर  श्हा  हु  ।

 मैं  आशा  करता  हू  कि  माननीय  सदस्य  इसे  समझेंगे  ।  यदि  कोई  औपचारिक  व्यवस्था  होती  तो  कोई

 यह  कह  सकता  भा  कि  किसी  ने  यह  नहीं  किया  ।  इसीलिए  में  बार-बार  यह  रहा  हू  कि  यह
 अऋ।रिक  व्यवस्था  थी  ।  यंदि  यह  ओपचारिक  व्यवस्था  होती  तो  किसी  पर  दोष  लंगाना  ज्यादा  आसान
 होता  इसीलिए  में  कह  रहा  हूं  कि  हमें  कुछ  समय  आखिरकर  हमने  बह
 मामला  एक  जांच  एजेंसी  को  दे  दिया  है  ।  उन्होंने  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दज  करा  दी  वह  इसकी  जांच
 कर  रहे  है  ।  उन्हें  अपना  काम  करने  दीजिए  ।  आपको  प्रत्येक  प्रश्न  का  उत्तर  आज  ही  नहीं  मिल
 सकता  है  ।

 समाषति  म्होदय  :  क्या  आपमे  अपना  उत्तर  दे  दिया  है  ?

 श्री  आरिफ  मोहम्मर  खान  ;  जी  हां  ।

 झो  तरित  थरदण  तोषदार  :  समाचार  पत्रों  से  यह  पता  चलता  है  कि  समझोता

 बहां  जा सकता  ।  यदि  अब  सरकार  यह  निर्णय  लेती  है  कि  क्षेष  विमानों  को  न  खरीदा  जाये  तो
 सरकार  यह  नहीं  कर  सकती  ।  गह  आज  के  सम्नाचार  पत्र  से  पता  चलता  है  ।

 सी  आरिफ  समोद्म्मद  खाम  :  सभी  प्रकार  की  रिपोर्ट  छप  रही  हैँ|ओर  इस  स्थिति  में
 मेरे  लिए  इन  सब  पर  टिप्पणी  करना  संभव  नहीं  जबकि  सरकार  विभिन्न  विकल्पों  पर  विचार
 कर  रही  है  |

 समापति  महोदय  :  अब  सभा  कल  ।  बजे  म०पू०  तक  के  लिए  स्थित  होती  है  ।
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 )  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  ख्वनित  हुई  ।

 सम्राट  अ  खा  इंडिस्ट्रयल


